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हिन्दी संस्करण 4 सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी ओर अन्य भाषाओं मे दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक 
नहीं माना जाएगा। पूर्णं प्रामाणिक संस्करण कं लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखे। 

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए ओर न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार कौ जाए, साथ ही उसका वितरण पुनः प्रकाश, 
डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्टानिक, मैकेनिकल, फोयोप्रति, रिकोडिंग 
आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिन्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल ओर वितरण किया जा सकता है aed कि सामग्री मे किसी प्रकार का 
परिवर्तन न किया जाए ओर सभी प्रतिलिप्याधिकार (atte) तथा सामग्री मे अतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबधी सूचनाएं सुरक्षित Te
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अनन्त कुमार, श्री 

अनुरागी, श्री घनश्याम 

अब्दुल्ला, डो. फारुख 

अमलाबे, श्री नारायण सिंह 

अर्गल, श्री अशोक 

अलागिरी, श्री एम.के. 

अलागिरी, श्री एस. 

अहमद, श्री सुल्तान 

अहीर, श्री हसराज ग. 

आचार्य, श्री वसुदेव 

आजाद्, श्री कीर्ति 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण 

आदित्यनाथ, योगी 

आधि शंकर, श्री 

आनदन, श्री एम, 

आरुन wile, श्री जे.एम. 

आवले, श्री जयवंत गंगाराम 

sat, श्री बिरेन सिंह 

इलेगोवन, श्री टी.के.एस, 

इस्लाम, शेख नूरुल 

इ्रीग, श्री fain 

उदासी, श्री शिवकुमार 

(बेलगाम) 

(उत्तर पूर्व-दिल्ली ) 

(मेरठ) 

(खडूर साहिब) 

(धुरी) 

(मुरादाबाद) 

(अमरावती) 

(काथी) 

(तामलुक) 

(बंगलौर- दक्षिण) 

(जालौन) 

(श्रीनगर) 

(राजगद्) 

(भिण्ड) 

(मदुर) 
(कुड्डालोर) 

(उलूबेरिया) 

(ART) 

(बाकुरा) 

(द्रभगा) 

(गांधीनगर) 

(गोरखपुर) 

(कल्लकुरिची) 

(fay) 

(थनी) 

(लातूर) 

( स्वशासी जिला-असम) 

(चेन्नई उत्तर) 

(बसीरहार) 

(अरुणाचल पूर्व) 

(हावेरी) 

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची 

उपाध्याय, श्रीमती सीमा 

एटोनी, श्री Ue 

tea, श्री प्रवीण सिंह 

ओला, श्री शीश राम 

ओवेसी, श्री असादददीन 

Pos, श्री नारनभाई 

करारिया, श्री लालचन्द 

ada, श्री नलिन कुमार 

कमलनाथ, श्री 

कमांडो, श्री कमल किशौर 

करवारिया, श्री कपिल मुनि 

करुणाकरन, श्री पी. 

कलमाड़ी, श्री सुरेश 

कश्यप, श्री दिनेश 

कश्यप, श्री वीरेन्द्र 

कस्वां, श्री राम सिंह 

कामत, श्री गुरुदास 

किल्ली, डो. Hart 

कुमार, श्री अजय 

कुमार, श्री कोशलेन्द्र 

कुमार, श्री पी. 

कुमार, श्री मिथिलेश 

कुमार, श्री रमेश 

कुमार, श्री विश्व मोहन 

कुमार, श्री वीरेन्द्र 

कुमार, श्री शैलेन्द्र 

कुमार, श्रीमती मीरा 

कुमारास्वामी, श्री एच.डी. 

कुमारी, श्रीमती ase 

कुमारी, श्रीमती पुतुल 

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर 

कृष्णास्वामी, श्री एम. 

(फतेहपुर सीकरी) 

(पथमथीर्टा) 

(बरेली) 

(Qa) 

(हैदराबाद्) 

(अमरेली) 

(जयपुर ग्रामीण) 

(दक्षिण कन्नड) 

(छिदवाडा) 

(बहराइच) 

(फूलपुर) 

(कासरगोड) 

(पुणे) 
(बस्तर) 

(शिमला) 

(चुरू) 

( मुम्बई उत्तर पश्चिम) 

(श्रीकाकुलम) 

(जमशेदपुर) 

(नालंदा) 

(तिरुचिरापल्ली) 

(शाहजहांपुर) 

( दक्षिण दिल्ली) 

(सुपौल) 

(टीकमगद्) 

(कौशाम्बी) 

(सासाराम) 

(बंगलौर ग्रामीण) 

(जोधपुर) 

(बांका) 

(कोलूलय) 

(अरानी)



कृष्टप्प, श्री एन. 

केपी, श्री महिन्द्र सिंह 

कोडा, श्री मधु 

कोवासे, श्री मरोतराब सैनुजी 

कौर, श्रीमती परनीत ` 

asa, श्री महादेव सिंह 

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पारील 

खत्री, डो. निर्मल 

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन 

खान, श्री हसन 

खुरशीद, श्री सलमान 

खैरे, श्री wana 

गवी, श्री मुकेश भैरवदानजी 

गणेशमूर्ति, श्री ए 

गद्दीगोदर, श्री पी.सी, 

गवली, श्रीमती भावना पाटील 

गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल 

गाधी, श्री राहुल 

गांधी, श्री वरुण 

गांधी, श्रीमती मेनका 

गांधी, श्रीमती सोनिया 

गांधी सेलवन, श्री एस. 

गायककाड, श्री एकनाथ महादेव 

गावित, श्री माणिकराव हीडल्या 

गीते, श्री अनन्त गंगाराम 

Tes, श्री प्रेमचन्द 

गुलशन, श्रीमती परमजीतं कौर 

गोगोई, श्री दीप 

गोहैन, श्री राजेन 

गौडा, श्री डी.बी. चन्द्र 

गौडा, श्री शिवराम 

घाटोवार, श्री पबन सिंह 

yarn, श्री शेर सिंह 

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया 

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र 

(हिन्दुपुर) 

(जालंधर) 

(सिंहभूम) 

(गडचिरौली-चिमुर) 

(पियाला) 

(सीकर) 

(नदे) 

(फेजाबाद) 

(गुलवर्गा) 

(लद्दाखे) 

(फरखाबाद) 

(ओरगानाद) 

(बनासकाडा) 

(sus) 

(बागलकोट) 

(यवतमाल वाशिम) 

(अहमदनगर) 

(अमेदी) 

(पीलीभीत) 

(आवला) 

(रायबरेली) 

(नामाक्कल) 

(मुम्बई दक्षिण-मध्य) 

(FST) 

(रायगद) 

(उज्जैन) 

(फरीदकोट) 

(कलियाबोर) 

(art) 

(बंगलौर उत्तर) 

(कोप्पल) 

(fesse) 

(फिरोजपुर) 

(गुवाहारी) 

(दिडोरी) 

(vi) 

चाग, श्री सी.एम. 

चाको, श्री पी.सी, 

चित्तन, श्री एन.एस.वी, 

चिदम्बरम, श्री पी, 

चिन्ता मोहन, डो 

चोधरी, ड. तुषार 

चौधरी, श्री अधीर 

चोधरी, श्री aq हशीम खां 

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार 

चौधरी, श्री जयन्त 

चौधरी, श्री निखिल कुमार 

चोधरी, बंस गोपाल 

चौधरी, श्री भूदेव 

चौधरी, श्री हरीश 

चौधरी, श्रीमती श्रुति 

चौधरी, श्रीमती सन्तोष 

den, श्री दारा सिंह 

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी. 

dem, श्री महेन्द्रसिंह पी, 

चौहान, श्री संजय सिंह 

चौहान, श्रीमती राजकुमारी 

जगतरक्षकन, डो. एस, 

जगननाथ, ड. मन्दा 

जतुआ, श्री चौधरी मोहन 

जेयदुरई, श्री एस.आर. 

जयाप्रदा, श्रीमती 

जरदोश, श्रीमती दर्शना 

जहां, श्रीमती कैसर 

wag, श्री बद्री राम 

जाट, श्रीमती पूनम वेलजी भाई 

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव 

जाधव, श्री बलीराम 

जायसवाल, टो. संजय 

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश्च 

जावले, श्री हरिभाऊ 

(artes) 

(भ्रिसूर) 

(डिडीगुल) 

(शिवगगा) 

(तिरुपति) 

(बारडोली) 

(बहरामपुर) 

(मालदा दक्षिण) 

(बस्ती) 
(मथुरा) 

(करिहार) 

(आसनसोल) 

(जमुई) 

(बाडमेर) 

(भिकानी महेन्द्रगद्) 

(होशियारपुर) 

(घोसी) 

(पंचमहल) 

(साबरकाटा) 

(बिजनौर) 

(अलीगढ) 

(अराकोनम) 

(नागरकुरनूल) 

(मथुरापुर) 

Cece 

(रामपुर) 

(सूरत) 

(सीतापुर) 

(पाली) 

(कच्छ) 

(बुलद्ाणा) 

(पालघर) 

(पश्चिम चम्पारण) 

(देवरिया) 

(कानपुर) 

(रावेर)



जिन्दल, श्री नवीन 

जिगजिणगी, श्री रमेश 

yea, श्री दिलीप सिंह 

जेना, श्री मोहन 

जेना, श्री श्रीकांत 

जेन, श्री प्रदीप 

जोशी, डो. मुरली मनोहर 

जोशी, डो. सी.पी. 

जोशी, श्री कैलाश 

जोशी, श्री प्रहलाद 

जोशी, श्री महेश 

ज्ञांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा 

ost, श्रीमती अनू 

रन्डन, श्री लालजी 

are, श्री प्रदीप 

ट्डु, श्री लक्ष्मण 

टैगोर, श्री मानिक 

टोप्पो, श्री जोसेफ 

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह 

ठाकोर, श्री जगदीश 

डिएस, श्री चाल्सं 

डे, ठो. रत्ना 

डेका, श्री रमेन 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन 

डोम, डो. रामचन्द्र 

तम्बिदुरई, डो. एम. 

तंवर, श्री अशोक 

तकाम, श्री संजय 

तराई, श्री fay प्रसाद 

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ 

ताविआड, डो. प्रभा किशोर 

तिरकौ, श्री मनोहर 

तिरुमावलावन, श्री थोल 

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल 

तिवारी, श्री मनीष 

(कुरुक्षेत्र) 

(बीजापुर) 

(बिलासपुर) 

( जाजपुर ) 

(बालासोर) 

(art) 

(वाराणसी) 

(भीलवाडा) 

(भोपाल) 

(धारवाड) 

(जयपुर) 

(विजयनगरम) 

(उन्नाव) 

(लखन) 

(अल्मोड़ा) 

(मयूरभज) 

(विरूद्धनगर ) 

( तेजपुर) 

(हमीरपुर) 

(पाटन) 

(नामनिर्देशित) 

(Sit) 

(मगलदोई) 

(कन्याकुमारी) 

(बोलपुर) 

(करूर) 

(सिरसा) 

(अरुणाचल पश्चिम) 

(जगतसिंहपुर) 

(भिवंडी) 

( दाहोद) 

(अलीपुरद्रार) 

(चिदम्बरम) 

(सत कबीर नगर) 

(लुधियाना) 

(vil) 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा 

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह 

त्रिवेदी, श्री दिनेश 

थरूर, ठो. शशी 

धामरा्ईसेलवन, श्री आर. 

्थोमस. प्रो. के.वी. 

ana, श्री abet. 

दत्त, श्रीमती प्रिया 

दस्तिदार, डो. काकोली घोष 

दास, श्री खगेन 

दास, श्री भक्त चरण 

दास, श्री सम सुन्दर 

दासगुप्त, श्री गुरुदास 

दासमुंशी, श्रीमती दीपा 

दीक्षित, श्री सन्दीप 

दुबे, श्री तिशिकात 

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव 

देव, श्री वी. किशोर चन्दर 

देवरा, श्री मिलिंद 

देवी, श्रीमती अश्वमेध 

देवी, श्रीमती रमा 

देवेगोडा, श्री wat. 

देशमुख, श्री के.डी. 

धनपालन, श्री के.पी,. 

धुवं, श्रीमती ज्योति 

yd, श्री संजय 

YAR, श्री आर. 

नकवी, श्री जफर अली 

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी 

नटराजन, श्री पी.आर. 

नरह, श्रीमती रानी 

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्र 

नाईक, श्री पी. बलराम 

नाईक, डो. संजीव गणेश 

Ae, श्री श्रीपाद येसो 

(उत्तर पश्चिम दिल्ली) 

(मुरैना) 

(RAR) 

(तिरुवनंतपुरम) 

(धर्मपुर) 

(एनकिलम) 

(gaat) 

(मुम्बई उत्तर-मध्य) 

(बारासात) 

(त्रिपुरा पश्चिम) 

(कालाहांडी) 

(हाजीपुर) 

(घारल) 

(रायगंज) 

(पूर्वी दिल्ली) 

(गोड्डा) 

(परभणी) 

(आरूकु ) 

(मुम्बई-दक्षिण) 

(उजियारपुर) 

(शिवहर) 

(हसन) 

(बालाघाट) 

(चालाकुडी) 

(बेतूल) 

(अकोला) 

(चामराजनगर) 

(खीरी) 

(मंदसौर) 

(कोयम्बटूर) 

(लखीमपुर) 

(बनगांव) 

(महवबूनाबाद ) 

(ठाणे) 

(उत्तर गोवा)



नागपाल, श्री देवेन्द्र 

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह 

नामधारी, श्री इन्दर सिंह 

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप 

नारायणसामी, श्री वी. 

निरूपम, श्री संजय 

निषाद, कैष्टन जय नारायण प्रसाद 

नूर, कुमारी मोसम 

नैपोलियन, श्री डी. 

पक्कौरप्पा, श्री एस. 

परले, श्रीमती कमला देवी 

पटेल, श्री आरके. सिंह 

पटेल, श्री किसनभाई वी. 

पटेल, श्री दिनशा 

पटेल, श्री देवजी एम, 

परेल, श्री देवराज सिंह 

परेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई 

पटेल, श्री प्रफुल 

पटेल, श्री बाल कुमार 

पटेल, श्री लालूभाई बाबृभाई 

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली 

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन 

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश 

पलानीमनिकम, श्री एस.एस, 

पवार, श्री शरद 

पांगी, श्री जयराम 

पांडा, श्री वैजयन्त 

Wea, डो. प्रसन्न कुमार 

पाटील डो. पद्मसिंह बाजीराव 

पाटील, श्री Wel नाना 

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब 

पारील, श्री प्रतीक 

पाटील, श्री संजय दिना 

पाटील, श्री सी.आर. 

पाठक, श्री हरिन 

(अमरोहा) 

(गौतम बुद्ध नगर) 

(चतरा) 

(धुले) 

(gat) 
(मुम्बई-उत्तर) 

(मुजफ्फरपुर) 

(मालदा उत्तर) 

(पेरम्बलूर) 

(रायचूर) 

(जाजगीर- चम्पा) 

(बादा) 

(वलसाड) 

(खेडा) 

(जालोर) 

(रीवा) 

(दादरा ओर नगर हवेली) 

( भन्डारा गोदिया) 

(मिर्जापुर) 

(दमन ओर दीव) 

(GAR) 

(महेसाणा) 

(कल्याण) 

(तंजावूर) 

(माधा) 

(कोरापुट) 

(केन्द्रपाडा) 

( भुवनेश्वर) 

(उस्मानाबाद) 

(जलगांव) 

(जालना) 

(सांगली) 

(मुम्बई उत्तर पूर्व) 

(नवसारी) 

(अहमदाबाद पूर्व) 

(viii) 

पाण्डा, श्री प्रबोध 

पाण्डेय, कुमारी सरोज 

पाण्डेय, ङो. विनय कुमार 

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ 

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार 

पाण्डेय, श्री राकेश 

पायलट, श्री सचिन 

पाल, श्री जगदम्बिका 

पाल, श्री राजाराम 

पाला, श्री fade एच. 

पासवान, श्री कमलेश 

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र 

पुरम्देश्वरी, श्रीमती डी. 

पुनिया, श्री पना लाल 

पोल, श्री तापसं 

पोटाई, श्री सोहन 

प्रभाकर, श्री पोन्नम 

प्रधान, श्री अमरनाथ 

प्रधान, श्री नित्यानंद 

प्रसाद, श्री जितिन 

प्रेमदास, श्री 

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप 

बंसल, श्री पवन कुमार 

ari, श्री gad 

ae, श्री राज 

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह 

बनज, श्री अम्बिका 

बनर्जी, श्री कल्याण 

वर्क, डो. शफीकुर्रहमान 

बलीराम, खो 

बशीर, श्री मोहम्मद gi. 

बासवराज, श्री Sita. 

ated, श्री erat 

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता 

बाजवा, श्री प्रताप सिंह 

(मिदनापुर) 

(दुर्ग) 
(श्रावस्ती) 

(भदोही) 

(गिरिडीह) 

(अम्बेडकर नगर) 

(अजमेर) 

(दुमरियागज) 

(अकबरपुर) 

(शिलांग) 

(बासगांव) 

(सिल्वर) 

(विशाखापरनम) 

(बाराबंकी) 

(POT) 

(कांकेर) 

(करीमनगर) 

( सम्बलपुर) 

(अस्का) 

(धौरहरा) 

(इटावा) 

(कोलकाता उत्तर) 

(चण्डीगद्) 

(कोलकाता दक्षिण) 

(फिरोजाबाद) 

(हाथरस) 

(हावड़ा) 

(श्रीरामपुर) 

(संभल) 

(लालगंज) 

(पोन्नानी) 

(दुमकुर) 

(बाय मणिपुर) 

(विष्णपुर् ) 

(गुरदासपुर)



बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर 

बापीराज्, श्री के. 

बाबर, श्री गजानन ध, 

बाबा, श्री के.सी. सिंह 

बालू, श्री री.आर. 

बाल्मीकि, श्री कमलेश 

बावलिया, श्री कुवरजी भाई मोहनभाई 

वासके, श्री पुलीन विहारी 

विश्नोई, श्री कुलदीप 

विसवाल, श्री हेमानन्द 

बीज, श्री पी.के, 

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह 

बेग, डो. मिर्जा महबुब 

aa, श्री देवीधन 

बैठा, श्री कमेश्वर् 

बैरवा, श्री खिलाडी लाल 

aa, श्री रमेश 

बेसीमुथियारी, श्री सानद्ुमा GIR 

भगत, श्री सुदर्शन 

भगोरा, श्री ताराचन्द्र 

भडाना, श्री अवतार सिंह 

भुजबल, श्री समीर 

भूरिया, श्री काति लाल 

भेया, श्री शिवराज 

भोंसले, श्री उदयनराजे 

Ws, श्री संजय 

मंडल si, तरुण 

मंडल, श्री मंगनी लाल 

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा 

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार 

मणि, श्री जोस के. 

मणियन, श्री ओ.एस, 

मराडी, श्री बाबू लाल 

मलिक, श्री fare सिंह 

(भरिडा) 

( नरसापुरम) 

(मावल) 

(नैनीताल-रऊधमसिंह 

नगर) 

(श्रीपेरूप्बुद्र) 

(बुलन्दशहर) 

(राजकोर) 

(द्डग्राम) 

(हिसार) 

(GM) 

( TAA) 

(खजुराहो ) 

(अनन्तनाग) 

(राजमहल) 

(पलामू) 

(करोली) 

(रायपुर) 

(कोकराज्ञार) 

(लोहरदगा) 

(बांसवाडा) 

(फरीदाबाद) 

(नासिक) 

(रतलाम) 

( दमोह) 

(सतारा) 

( बारगद) 

(जयनगर) 

(BATT) 

( कोल्हापुर) 

( बलूरघार) 

(कोर्टायम) 

(मधथिलादुतुरई) 

(कोडरमा) 

(सोनीपत) 

(ix) 

मलिक, श्री शक्ति मोहन 

मसराम, श्री बसोरी सिंह 

Ted, डो. चरण दास 

महताब, श्री wet 

महतो, श्री नरहरि 

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद 

महाजन, श्रीमती सुमित्रा 

महापात्र, श्री सिद्धान्त 

महाराज, श्री सतपाल 

माकन, श्री अजय 

Tet, श्री प्रदीप 

माजी, श्री हरि 

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई 

मारन, श्री दयानिधि 

मित्रा, श्री सोमेन 

fret, डो. ज्योति 

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद 

मिश्रा, श्री पिनाकौ 

मिश्रा, श्री महाबल 

मीणा, st. किरोडी लाल 

मीणा, श्री नमोनारायण 

मीणा, श्री रघुवीर सिंह 

qs, श्री गोपीनाथ 

मुण्डा, श्री कडिया 

मुत्तेमवार, श्री विलास 

मुनियप्पा, श्री के.एच. 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम 

मेघवाल, श्री भरत राम 

मेघे, श्री दत्ता 

मैक्लोड, श्रीमती sire 

मैन्या, डो. थोकचोम 

मोहली, श्री एम. वीरप्पा 

मोहन, श्री पी.पी. 

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद 

यादव, श्री अरुण 

(आरामबाग) 

(मडाला) 

(कोरबा) 

(कटक) 

(पुरुलिया) 

( वाल्मीकिनगर) 

(इन्दौर) 
(बहरामपुर) 

(गढवाल) 

(नई दिल्ली) 

(नवरगपुर) 

(गया) 

(जामनगर) 

(चेन्नई मध्य) 

(डायमंड हार्बर) 

(नागौर) 

(सीधी) 

(पुरी) 

(पश्चिम दिल्ली) 

(दोसा) 

(रोक-सवाई- माधोपुर) 

(उदयपुर) 

(बीड) 

(खरी) 

(नागपुर) 

(कोलार) 

(बीकानेर) 

(श्रीगंगानगर) 

(वर्धा) 

( नामनिर्दशित) 

(आतरिक मणिपुर) 

(चिकबल्लापुर) 

(बंगलोर मध्य) 

(पारलीपुत्र) 

(खांडवा)



यादव, श्री अजनकुमार एम, 

यादव, श्री ओम प्रकाश 

यादव, श्री दिनेश चन्द्र 

यादव, श्री wiz 

यादव, श्री मधुसूदन 

यादव, श्री मुलायम सिंह 

यादव, श्री रमाकान्त 

यादव, श्री शरद 

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण 

यादव, श्रीमती डिम्पल 

यास्खी, श्री मधु गौड 

रहमान, श्री अब्दुल 

राघवन, श्री WA, 

राघवेन्द्र, श्री बी. ag 

राजगोपाल, श्री एल. 

WHR, श्री रमाशंकर 

राजा, श्री ए. 

राजुखेदी, श्री गजेन्द्र सिंह 

राजू, श्री एम.एम. पल्लम 

राजेन्द्रन, श्री सी. 

राजेश, श्री Wat. 

wen, श्री रामसिंह 

रादौर, श्री रमेश 

राणा, श्री कादिर 

राणा, श्री जगदीश सिंह 

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह 

राणे, श्री निलेश नारायण 

Iisa, श्री विटूठलभाई हंसराजभाई 

राम, श्री पूर्णमासी 

रामकिशुन, श्री 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली 

रामशंकर, प्रो. 

रामासुब्बू, श्री एस.एस, 

राय, श्री अर्जुन 

राय, श्री TR नाथ 

(सिकन्दराबाद्) 

(सीवान) 

(खगडिया) 

(बदायूं) 

( राजनंदगाव) 

(मैनपुरी) 
(आजमगद्) 

(मधेपुरा) 

(मधुबनी) 

(कन्नौज) 

(निजामाबाद) 

(वेल्लोर) 

(कोञ्चिकोड) 

(शिमोगा) 

(विजयवाड़ा) 

(सलेमपुर) 

(नीलगिरि) 

(धार) 

(काकीनाडा) 

(चेन्नई दक्षिण) 

(WIS) 

(छोटा उदयपुर ) 

(अदीलाबाद) 

(मुजफ्फरनगर) 

( सहारनपुर) 

( भावनगर) 

(रत्नागिरि सिधुदुर्ग) 

(पोरबन्दर ) 

(गोपालगंज) 

(चन्दौली) 

(वडकरा) 

(आगरा) 

(तिरुनेलवेली) 

(सीतामदी) 

(paras) 

(x) 

राय, श्री प्रम दास 

राय, श्री महेन्द्र कुमार 

राय, श्री रूद्रमाधव 

राय, श्री विष्णु पद 

राय, प्रो. सौगत 

राय, श्रीमती शताब्दी 

राव, श्री के. नारायण 

राव, श्री के.एस. 

राव, श्री के. चन्द्रशेखर 

राव, श्री नामा नागेश्वर 

राव, श्री रायापति साबासिवा 

रावत, श्री अशोक कुमार 

रावत, श्री हरीश 

रियान, श्री बाजू बन 

रुला, श्री सी.एल. 

रेड्डी, श्री अनन्त deer 

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन 

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु 

रेड्डी, श्री एस. जयपाल 

रेड्डी, श्री एस.पी. ag 

test, श्री के.आर.जी. 

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी,. 

रेड्डी, श्री गुथा सुखेनद्र 

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल 

रेड्डी, श्री वाई.एस. जगन मोहन 

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका 

लागुरी, श्री यशवंत 

लाल, श्री पकौडी 

लालू प्रसाद, श्री 

लिगम, श्री पी. 

वर्धन, श्री हर्ष 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद 

वर्मा, श्री सज्जन 

वर्मा, श्रीमती ऊषा 

(सिक्किम) 

(जलपाईगुड़ी) 

(कधमाल) 

(अंडमान ओर निकोबार 

द्वीपसमूह) 

(दमदम) 

(बीरभूम) 

(मकलीपदटूटनमः) 

(एलुरू) 

(महवूबनगर) 

(खम्माम) 

(Ag) 
(मिसरिख) 

(हरिद्वार) 

(त्रिपुरा पूर्व) 

(मिजोरम) 

(अनन्तपुर) 

(नेल्लोर) 

(ओंगोले) 

(चेवेल्ला) 

(नादयाल) 

(भगीर) 

(कुरनूल) 
(नलगोंडा) 

(नरसारावपेर) 

(कडापा) 

(बापतला) 

(Fg) 

(रोबर्र्सगंज) 

(सारण) 

(तेनकासी) 

(महाराजगंज उ.प्र.) 

(गोंडा) 

(देवास) 

(हरदोई)



वसावा, श्री मनसुखभाई दी, 

वाकचौरे, श्री भाउसाहेव राजाराम 

armas, श्री सुभाष ana 

वासनिक, श्री मुकुल 

विजय शान्ति श्रीमती एम, 

विजयन, श्री ए.के.एस. 

विवेकानन्द, डो. जी. 

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच, 

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश 

विश्वनाथन, श्री पी, 

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार 

वेणुगोपाल, श्री के.सी. 

वेणुगोपाल, ॐ. पी, 

व्यास, डो. गिरिजा 

शर्मा, ठो, अरविन्द कुमार 

शर्मा, श्री जगदीश 

शर्मा, श्री मदन लाल 

शानवास, श्री एम.आई. 

शांता, श्रीमती जे. 

शारिक, श्री शरीफुद्दीन 

शिन्दे, श्री सुशील कुमार 

शिवकुमार, श्री के. sh जे.के. रितीश 

शिवप्रसाद, डो. एन, 

शिवाजी, अधलरसव पारील 

शिवासामी, श्री सी. 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन 

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव 

शेखर, श्री नीरज 

शेखावत, श्री गोपाल सिंह 

शेरकर, श्री सुरेश कुमार 

संगमा, कुमारी अगाधा 

सईद, श्री हमदुल्लाह 

सचान, श्री राकेश 

सत्पथी, श्री तथागत 

सत्यनारायण, श्री सर्वे 

(भरूच) 

(शिरडी) 

(हिंगोली) 

(रामरेक) 

(मेडक) 

(नागापटिटिनम) 

(पेड्डापल्ली) 

(मसूर) 

(चिक्कोडी) 

(कांचीपुरम) 

(राजामुन्दरी) 

(अलप्पुज्ञा) 

(तिरुवल्लूर) 

(चित्तौडगद् ) 
(करनाल) 

(जहानाबाद ) 

(जम्मू) 

(वयनाड) 

(बेल्लारी) 

(बारामूला) 

(शोलापुर) 

(रामनाथपुरम) 

(Faq) 

(शिरूर) 

(तिरूपुर) 

(करीमगंज) 

(वडोदरा) 

(बलिया) 

(राजसमद) 

(नहौराबाद) 

(तुरा) 

(लक्षद्रीप) 

(फतेहपुर) 

(ठंकानाल) 

(मल्काजगिरी) 

(xi) 

सम्पत, श्री ए. 

सरोज, श्री Tart 

सरोज, श्रीमती सुशीला 

सहाय, श्री सुबोध कान्त 

साई प्रताप, श्री ए, 

साय, श्री विष्णु देव 

सारदीना, श्री फ़रांसिस्को कोज्मीं 

साहा, डो. अनूप कुमार 

साहू. श्री चन्दुलाल 

सिगला, श्री विजय इन्द्र 

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे 

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण 

, श्री आर.पी.एन. 

, चौधरी लाल 

, ठो. भोला 

, टो. रघुवंश प्रसाद 

, ड. संजय 

राजकुमारी रत्ना 

रावं इन्द्रजीत 

, श्री अजित 

, श्री इज्यराज 

श्री उदय 

श्री उदय प्रताप 

, श्री उमाशंकर 

, श्री एन. धरम 

, श्री कल्याण 

श्री गणेश 

श्री जगदानन्द 

, श्री जसवंत 

, श्री जितेन्द्र 

, श्री दुष्यत 

श्री धनंजय 

श्री पशुपति नाथ 

ॐ
अ
 

R
R
R
 
ॐ
 

RR
 
R
R
R
 
R
A
 

, श्री प्रदीप कुमार 

(अरिगल) 

(मछलीशहर) 

(मोहनलाल गंज) 

(राची) 

(राजकोट) 

(रायगद्) 

(दक्षिण गोवा) 

( वर्धमान उत्तर) 

(महासमुन्द) 

(सगरूर) 

(गुना) 

(ग्वालियर) 

(बोलनगिर) 

(कुशीनगर) 

(उधमपुर) 

(नवादा) 

(वैशाली) 

( सुल्तानपुर ) 

(प्रतापगद् ) 

(sma) 

(बागपत) 

(कोरा) 

(पूर्णिया) 

(होशंगाबाद) 

(महाराजगंज) 

(alex) 

(एटा) 

(सतना) 

(बक्सर) 

(दार्जिलिंग) 

(अलवर) 

(लावा) 

(जौनपुर ) 

( धनबाद) 

(अररिया)



श्री बृजभूषण शरण 

श्री भूपेन्द्र 

श्री महाबली 

श्री मुरारीलाल 

श्री यशवीर 

श्री रतन 

श्री रवनीत 

श्री राकेश 

श्री राजनाथ. 

श्री राधा मोहन 

श्री राधे मोहन 

श्री रेवती रमन 

श्री विजय बहादुर 

श्री बीरभद्र 

श्री सुखदेव 

सुशील कुमार 

श्रीमती मीना 

श्रीमती राजेश नंदिनी 

सिन्हा, श्री यशवन्त 

सिन्हा, श्री IA 

fas, श्री कपिल 

सिरिसिल्ला, श्री राजय्यौ 

सुगावनम, श्री ईजी, 

सुगुमार, श्री के. 

सुधाकरण, श्री के. 

सुमन, श्री कबीर 

श्री राजीव रंजन सिंह उफ ललन 

(केसरगंज) 

(सागर) 

(काराकार) 

(सरगुजा) 

(नगीना) 

(भरतपुर) 

(आनन्दपुर) 

(जबलपुर) 

(गाजियाबाद) 

(a) 

(पूर्वी चम्पारन) 

(गाजीपुर) 

(इलाहाबाद) 

(हमीरपुर) 

(मंडी) 

(फतेहगद्) 

(ओरंगाबाद) 

(आरा) 

(शहडोल) 

(दावणगेरे ) 

(अमृतसर) 

(हजारीबाग) 

(पटना साहिब) 

(चांदनी चौक) 

(वारगल) 

(कृष्णागिरि) 

(पोल्लाची) 

(कन्नूर) 

(जादवपुर) 

(xii) 

सुरेश, श्री कोडिकुनील 

सुले, श्रीमती सुप्रिया 

सुशान्त, डो. राजन 

सेठी, श्री अर्जुन चरण 

सेम्मलई, श्री एस, 

सैलजा, कुमारी 

सोरेन, श्री fra 

सोलंकी, डो. किरीर प्रेमजीभाई 

सोलंकी, श्री दीनुभाई 

सोलंकी, श्री भरतसिंह 

सोलंकी, श्री मकनसिंह 

स्वराज, श्रीमती सुषमा 

स्वामी, श्री जनार्दन 

स्वामी, श्री एन. चेलुवरया 

हक, श्री मोहम्मद असरारूल 

हक, शेख Gar 

हजारी, श्री महेश्वर 

हरि, श्री सन्बम 

हर्षं कुमार, श्री जी.वी, 

हल्द्र, डो. सुचारू रजन 

हसन, ड. मोनाजिर 

हसन, श्रीमती तबस्सुम 

हान्डिक, श्री बी.के. 

हुडडा, श्री aes सिंह 

हसेन, श्री अब्दुल मन्नान 

हुसैन, श्री इस्माइल 

हसेन, श्री सैयद शाहनवाज 

हेगडे, श्री अनन्त कुमार 

हेगडे, श्री के. जयप्रकाश 

(मवेलीकारा) 

(बारामती) 

(कागड़ा) 

(भद्रक) 

(सलेम) 

(अम्बाला) 

(दुमका) 

(अहमदाबाद पश्चिम) 

(जूनागद्) 

(आनन्द) 

(खरगोन) 

(विदिशा) 

(चित्रदुरग) 

(मांडया) 

(किशनगंज) 

(बर्धमान-दुर्गापुर ) 

(समस्तीपुर) 

(अनाकापल्ली) 

(अमलापुरम) 

(रणघार) 

(बेगूसराय) 

(कराना) 

(siete) 

(रोहतक) 

(मुर्शिदाबाद) 

(बारपेटा) 

(भागलपुर) 

(उत्तर कन्नड) 

(sett farang)



लोक सभा के पदाधिकारी 

अध्यक्ष 

श्रीमती मीरा कुमार 

उपाध्यक्ष 

श्री किया मुंडा 

सभापति तालिका 

श्री बसुदेव आचार्य 
श्री पी.सी. चाको 

श्रीमती सुमित्रा महाजन 

श्री इन्द्र सिंह नामधारी 

श्री फ्रासिस्को कोज्मी सारदीना 

श्री अर्जुन चरण at 

डो. रघुवंश प्रसाद सिंह 
डो. एम. aaa 

ड. गिरिजा व्यास 

श्री सतपाल महाराजं 

महासचिव 

श्री dich. विश्वानाथन 

(xiii)





SL मनमोहन सिंह 

श्री पी. चिदम्बरम् 

श्री शरद पवार 

श्री एके. wet 

श्री सुशील कुमार fae 

श्री एस.एम. कृष्णा 

श्री विलासराव देशमुख 

श्री गुलाम नबी आजाद् 

श्री एम. वीरप्पा मोइली 

डो. फारूख अब्दुल्ला 

श्री एस. जयपाल रेड्डी 

श्री कमल नाथ 

श्री अजित सिंह 

श्री वायालार रवि 

श्रीमती अम्बिका सोनी 

श्री मल्लिकार्जुन खरगे 

श्री कपिलं सिब्बल 

श्री आनन्द शर्मा 

डो. सी.पी. जोशी 

कुमारी सैलजा 

श्री सुबोध कांत सहाय 

श्री जी.के. वासन 

श्री पवन कुमार बंसल 

श्री मुकुल वासनिक 

श्री एम.के. अलागिरी 

श्री प्रफुल परल 

मत्रिपरिषद् 

कैविनेट मत्री 

प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयो/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मत्री को 

आवंटित नहीं किये गये है, जैसेः 

1. कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय; 
2. योजना मंत्रालय; 

3. परमाणु ऊर्जा विभाग; ओर 
4. अंतरिक्ष विभाग 

वित्त मत्री 

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्री 

रक्षा मत्री 

गृह मत्री 

विदेश मत्री 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्री 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री 

विद्युत मंत्री तथा कोपिरिट कार्य मत्री 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री 

पेटोलियम ओर प्राकृतिक गैस मत्री 

शहरी विकास मंत्री 

नागर विमानन मंत्री 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री 

सूचना ओर प्रसारण मत्री 

श्रम ओर रोजगार मत्री 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री 

वाणिज्य ओर उद्योग मत्री तथा वस्त्र मत्री 

सडक परिवहन ओर राजमार्गं मत्री 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मत्री 

पर्यटन मत्री 

पोत परिवहन मंत्री 

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मत्री 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्री 

रसायन ओर उर्वरक मंत्री 

भारी उद्योग ओर लोक उद्यम मत्री 

(xv)



श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 

श्री सलमान खुरशीद 

श्री वी. किशोर चन्द्र देव 

श्री बेनी प्रसाद वर्मा 

श्री मुकुल राय 

श्री जयराम रमेश 

श्री दिनशा परेल 

श्रीमती कृष्णा तीरथ 

श्री अजय माकन 

प्रो. के.वी. थामस 

श्री श्रीकांत जेना 

श्रीमती जयंती नटराजन 

श्री पबन सिंह घारोवार 

श्री ई. अहमद 

श्री मुल्लापल्ली Wass 

श्री वी. नारायणसामी 

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया 

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 

श्री के.एच. मुनियप्पा 

श्रीमती पनबाका लक्ष्मी 

श्री नमो नारायन मीणा 

श्री एम.एम. प्रल्लम राजू 

ग्रो सौगत राय 

श्री एस.एस. पलानीमनिकम 

श्री जितिन प्रसाद 

श्रीमती परनीत कौर 

श्री हरीश रावत 

श्री भरतसिंह stat 

श्री महादेव सिंह खंडेला 

श्री शिशिर अधिकारी 

(xvi) 
y 

कोयला मंत्री 

विधि ओर न्याय मत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मत्री 

जनजातीय कार्य मत्री तथा पंचायती राज मत्री 

sed मंत्री 

ta मत्री 

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल ओर स्वच्छता मत्री 

राज्य Wat ( स्वतंत्र War) 

खान मंत्रालय कै राज्य Ast 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मत्री 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के we मत्री 

सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मत्री तथा रसायन ओर उर्वरके मंत्रालय 

मे राज्य मत्री 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री 

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मत्रालय में राज्य मत्री 

राज्य मत्री 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मनी 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय A राज्य मत्री 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री 

रेल मंत्रालय में राज्य मत्री 

वस्त्र मंत्रालय में राज्य vat 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री 

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री 

शहरी विकास मंत्रालय पे राज्य मत्री 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री 

विदेश मत्रालय मेँ राज्य मत्री 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री तथा संसदीय कार्य 
मंत्रालय में राज्य मत्री 

रेल मंत्रालय में राज्य मत्री 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री 

ग्रामीण विकास मंत्रालय मेँ राज्य मत्री 



श्री सुल्तान अहमद 

श्री चौधरी मोहन जतुआ 

श्री डी. नैपोलियन 

ड. एस. जगतरक्षकन 

श्री एस. गांधीसेलवन 

डो. तुषार चोधरी 

श्री सचिन पायलर 

श्री प्रतीक पाटील 

श्री आर्.पी.-एन. सिंह 

श्री fade एच पाला 

श्री प्रदीप जेन 

कुमारी अगाधा संगमा 

श्री अश्विनी कुमार 

श्री के.सी. वेणुगोपाल 

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 

डो. चरण दास महत 

श्री जितेन्द्र सिंह 

श्री मिलिन्द देवरा 

श्री राजीव शुक्ला 

(xvi) 

पर्यटन Hara A राज्य मत्री 

सूचना ओर प्रसारण मत्रालय में राज्य मंत्री 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

सूचना ओर प्रसारण मत्रालय में राज्य मंत्री 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मेँ राज्य मत्री 

संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ मंत्रालय में राज्य मत्री 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मत्री 

पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा arate कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री 

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री 

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री 

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मत्री 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओौर प्रौद्योगिकौ मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान 
मत्रालय में राज्य मत्री 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री 

संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

संसदीय कार्य मत्रालय में राज्य मत्री



लोक सभा वाद-विवाद 

खंड 27, पन्द्रहवीं लोक सभा के ग्यारहवे सत्र का प्रथम दिन अंक 1 

लोक सभा 

कुधषवार्, & अगस्त, 2012/17 AAT, 1934 (शक) 

ce सभा Yaet ग्यारह बजे समवेत हई) 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन BF] 

TEENA 

(राष्ट्गान a धुन बजाई गई) 

पूर्वाहन 11.01 बजे 

( अनुवाद] 

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण 

अध्यक्ष पमरहोदयाः महासचिव शपथ अथवा प्रतिन्ञान के लिये 
सदस्यों को बुलाएगे। 

महासचिवः श्री एम. राजा मोहन teeth 

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश) 

श्रीमती डिम्पल यादव (कन्नौज, उत्तर प्रदेश) 

पूर्वाहनं 11.03 बजे 

सदन के नेता का परिचय 

(अनृकाद] 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यो, मुञ्चे श्री सुशील कुमार 
fae को सदन के नेता के रूप मेँ सभा से परिचय कराते हुए 
अत्यंत प्रसनता हो रही है। हम उन्हे शुभकामनाएं प्रेषित करते है 
ओर यह कामना करते है कि वे अपने इस कार्य मेँ सफल होगे। 

पूर्वाह्न 11.04 बजे 

भूटान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यो, yl एक घोषणा करनी 
हे। 

मै अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यो की ओर 
से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप मे भारत यात्रा पर आए daa 
गवर्नमेट ओंफ भूटान की नेशनल काउंसिल के चेयरपर्सन, महामहिम 
श्री नामगे tak ओर भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का 
स्वागत करती zl 

वे रविवार, 5 अगस्त, 2012 को भारत Vedi वे इस समय 
विशेष प्रकोष्ठ में बैठे है। हम अपने देश में उनके सुखद ओर 
लाभप्रद प्रवास की कामना करते है। हम उनके माध्यम से 
महामहिम भूटान नरेशं, महामहिम चतुर्थं नरेश, महामहिम प्रधानमंत्री 
ओर भूटान कौ मित्र जनता का अभिनन्दन करते है ओर शुभकामनाएं 
देते है 

पूर्वाह्न 11.05 बजे 

निधन संबंधी उल्लेख 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, aA सभा को अपने सात 
पूर्वं सहयोगियों श्री रंजीत सिंह गायकवाड, श्री गंगा राम, श्री 
लम्बोदर बलियार, श्री भंवर सिंह Stara, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती 
मृणालं गोरे ओर श्री राजेश खन्ना के दुःखद् निधन की सूचना देनी 
हे। 

श्री रंजीत सिंह गायकवाड़् 1980 से 1989 तक सातवीं ओर 
आठवी लोक सभा के सदस्य रहे ओर उन्होने गुजरात के बडौदा 
संसदीय निर्वाचन aa का प्रतिनिधित्व किया। 

प्रतिष्ठित सांसद श्री गायकवाड् 1985-86 & दौरान लोक लेखा 
समिति के सदस्य रहे। 1987 के दौरान के आवास समिति के 
सभापति भी रहे। 

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री manage ललित कला, संस्कृति 
ओर संगीत के विकास के कार्य के लिए कार्य करने वाले विभिन
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न्यासों ओर संगठनों से जुडे रहे। संगीत ओर चित्रकला के लिए 

उन्हे अनेक सम्मान ओर पुरस्कार मिले। संगीत के क्षत्र मँ उत्कृष्ट 

योगदान के लिए se गुजरात राज्य अकादमी द्वारा * गौरव पुरस्कार" 

से सम्मानित किया गय। 

श्री रंजीत सिंह गायकवाड् का निधन 74 वर्षं कौ आयु मं 

10 मई, 2012 को बदौदरा गुजरात A EM 

श्री गगाराम 1984 से 1989 तक आरठबीं लोक सभा के सदस्य 

रहे ओर उन्होने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 

का प्रतिनिधित्व foram 

कुशल प्रशासक श्री गंगाराम उत्तर प्रदेश योजना आयोग के 

सदस्य श्री रहे। 

श्री गंगा राम का निधन 89 वर्षं को आयु में 23 जुन, 2012 

को देहरादून में हुञ। 

श्री लम्बोदर बलियार 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा 

के सदस्य रहे ओर उन्होने मध्य प्रदेश के बस्तर संसदीय क्षेत्र के 

बस्तर संसदीय aa का प्रतिनिधित्व किया। 1980 से 1985 के दौरान 

भी बलियार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य सभा के सदस्य भी 

Tl 

श्री लम्बोदर बलियार का निधन 83 ad at आयु A 26 जून, 

2012 को रायपुर, छत्तीसगद मे हुआ। 

श्री भवर सिंह Stara 2004 से 2009 तक चौदहवीं लोक 

सभा के सदस्य रहे ओर उन्होने राजस्थान के ark संसदीय निर्वाचन 

aa का प्रतिनिधित्व किया। 

श्री डगावास 1993 से 1998 ओर 2003 से 2004 तक 

राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी रहे। 1998 में वे राजस्थान 

सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। 

एक कुशल सांसद श्री डगावास 2007 से 2009 के दौरान जल 
संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे। 

श्री डगावास को उनके शौर्य तथा विशिष्ट ओर उल्लेखनीय 
पुलिस सेवा के लिए भारत के राष्टृपति द्वार पुलिस पदक से 

समानित किया गया el 

भी भंवर सिंह eae का निधन 83 वर्ष की आयु में 

2 जुलाई, 2012 को Fal 

श्री प्रताप सिंह 1989 से 1996 तक नौवीं ओर दसवीं लोक 
सभा के सदस्य रहे ओर उन्होने बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन 

aa प्रतिनिधित्व किया। 

8 अगस्त, 2012 निधन ase उल्लेख 4 

एक कुशल सांसद श्री प्रताप सिंह 1909-1991 के दौरान सभा 

पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति ओर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय 

की परामर्शदात्री समिति के सदस्य wil 

पशे से किसान श्री सिंह नै जनजातियों के कल्याण तथा 

पर्यावरण ओर वनों के संरक्षण के लिए कार्य किया 

श्री प्रताप सिंह का निधन 77 वर्षं कौ आयु में 5 जुलाई, 

2012 को कोलकाता मेँ हुआ। 

श्रीमती मृणाल गोरे 1977 से 1979 तक Bat लोक सभा कौ 

सदस्य रहीं ओर उन्होने महाराष्ट के बम्बर उत्तर संसदीय निर्वाचन 

aa का प्रतिनिधित्व किया। 

श्रीमती गोरे 1972 से 1977 ओर 1985 से 1990 तक महाराष्ट 

विधान सभा की सदस्य भी रही। महाराष्ट विधान सभा में विपक्ष 

की नेता के रूप में उन्होने उत्कृष्ट कार्य किया। 

एक कुशल सांसद श्रीमती गोरे ने लोक सभा कौ प्राक्कलन 

समिति ओर ग्रंथालय समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। 

मृणालताई, जैसा उन्हे आदरपूर्वक कहा जाता था, Ase के 

उपनगरीय aa गोरेगांव में पेयजल कौ आपूर्ति हेतु किए गणए प्रयासं 

के लिए sé "पानी वाली ae’ कां उपनाम दिया गया। 

श्रीमती मृणाल गोरे का निधन 84 ad की आयु मे 17 जुलाई 

2012 को ठाणे A Eat 

श्री राजेश खन्ना 1992 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के 

सदस्य रहे ओर उन्होने दिल्ली के नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का 

प्रतिनिधित्व किया। 

बालीवुड के पहले सुपरस्टार के रूप मेँ जाने जाने वाले एक 

पर्वं अभिनेता श्री राजेश खन्ना नै अपने विविधतापूर्ण एवं भावपूर्ण 

अभिनय से मत्रमुग्ध किया। 

श्री राजेश खन्ना का निधन 69 वर्ष की आयु में 18 जुलाई, 

2012 को मुंबई में a 

हमे आने मित्रों के निधन पर गहरा दुःख है ओर We विश्वास 

है कि सदनं शोकसंतप्तं परिवारों को सात्वना देने मे मेरे साथ 

शामिल होगा। 

माननीय सदस्यगण आपको ज्ञात होगा कि हाल के वर्षो मं 

असम मे सर्वाधिक भीषण बाद, जिससे लगभग 24 लाख लोग 

प्रभावित हुए तथा सम्पत्ति ओर फसल का भारी नुकसान हुआ, में 

125 लोगों कौ मृत्यु हो गर्ह ओर अनेक लोग लापता हो गए्।
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जुलाई ओर अगस्त के महीने मे असम मे छिर-पुर जातीय 
हिसा हुई, जिसमे 73 लोग मारे गए ओर 61 अन्य घायल हो गए 

तथा लगभग दो लाख लोग बेघर हो गए जिन्हें राज्य के, 270 

राहत शिविरों में रखा गया है। 

अलग-अलग घटनाओं मे, इस ad अमरनाथ यात्रा के दौरान 

100 से ज्यादा तीर्थं यात्रियों कौ मृत्यु हो गयी। 

15 जुलाई, 2012 को नेपाल में एक बस के फिसलन भरी 

सडक पर फिसलकर बाद प्रभावित नहर मेँ गिर जाने से 39 तीर्थ 

यात्रियों, 10 महिलाओं ओर एक बालिका सहित अधिकांशतः 

भारतीय थे, की मृत्यु ओर अनेक अन्य लोगों के घायल हौ जाने 
की रिपोर प्राप्त हुई हे। 

30 जुलाई, 2012 को आध्र प्रदेश मे नेल्लोर के समीप चेन्नई 

जाने वाली समिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग जाने 

के कारण 32 लोगों कौ मृत्यु ओर 25 अन्य व्यक्तियों के घायल 
हो जाने, कौ रिपोर्ट प्राप्त हुई हे। 

30 जुलाई, 2012 को हरियाणा के भिवानी में 2 cal कौ 
टक्कर हो गई जिसके परिणामस्वरूप 10 महिलाओं ओर 3 बच्चों 

सहित 29 से अधिक तीर्थं यात्रियों की मृत्यु हो जाने कौ रिपोर्ट 

प्राप्त हुई है। 

एकं अन्य घटना मेँ, एक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अगस्त, 2012 

को उत्तराखंड में देहरादून के चिल्हल गांव मेँ बस के एक गहरी 
खाई में गिरने की सडक दुर्घटना ge जिसके परिणामस्वरूप 27 

व्यक्तियों की मृत्यु हो गर्ह ओर अन्य 26 व्यक्ति घायल हो गणए्। 

4 अगस्त, 2012 को बादल फटने के कारण उत्तराखंड, 

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर ओर उत्तर प्रदेश राज्यों मेँ 34 
व्यक्तियों कौ मृत्यु होने ओर अनेक व्यक्तियों के गायब होने, कौ 

रिपोर्ट प्राप्त ee हे) 

5 अगस्त, 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिक के विस्कोन्सिन 

मे Weer मे गोली-बारी कौ दुःखद् घटना मेँ 4 भारतीय नागरिक 

ओर 2 भारतीय मूल के अमैरिकौ नागरिक सहित 6 व्यक्तियों कौ 
मृत्यु हई ओर 3 अन्य व्यक्ति घायल हो गणए। 

सभा इन त्रासदियों ओर प्राकृतिक आपदाओं पर गहरा दुःख 

प्रकट करती है। जिनके परिणामस्वरूप लापता एवं घायल हुए ओर 

मृत लोगो के परिवारों को गहन पीडा ओर कष्ट Aer पदं है! 

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोडी देर मौन 

wae et 

17 श्रावण, 1934 (शक) 6 

पूर्वाह्न 11.14 बजे 

तत्पश्चात सदस्यगण थोडी देर मौन खड़े रह। 

( अनुकाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न काल-प्रश्न सं 1. श्री संजय दिना 

पाटील। 

...( व्यवधाने) 

अध्यक्ष महोदयाः असम की हिसा के बारे में qt स्थगन 
प्रस्ताव की कई सूचनाएं प्राप्त हुई हें। मैने स्थगन प्रस्ताव कौ सूचना 
स्वीकार कर ली है ओर इस पर टीक 1200 बजे विचार किया 
जाएगा। 

„.. (व्यवधान) 

पूर्वाह्न 11.17 बजे 

श्री area खुगुर बैसिपुधियारी ओर कुछ अन्य माननीय 
सदस्य आये ओर सभापटल & निकर खड़े हो गए 

...(व्यवक्षान) 

अध्यक्ष म्रहोदयाः हम इस विषय पर मध्याह्न 12.00 बजे 
विचार कररेगे। 

... (व्यवधान) 

पूर्वाह्न 11.18 बजे 

इस समयं श्री बदरूद्दीन अजमल आए ओर सभा पटल के 
निकट खड हो गये। 

...(व्यकधान,) 

अध्यक्ष महोदयाः हम इस विषय पर मध्याह्न 12.00 बजे 

विचार करेगे। 

...( व्यवधान, 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए्। हमने इस विषय को 
स्वीकार कर लिया हेै। 

...(व्यकधान) 

( अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः मैने स्थगन प्रस्ताव कौ सूचना को स्वीकार 
कर लिया है। 

...( व्यवधान)
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( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः हम इस विषय को बारह बजे लेगे। अभी 

आप बैठ जाइए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः हम इस विषय को बारह बजे ले रहे है। 

... (व्यवधान) 

प्रश्नों के लिखित उत्तर 

( अनुवाद 

कोयले की आपूर्ति 

*41 श्री संजयं दिना पाटीलः 

श्री इन्वर सिंह नामधारीः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ओर इनकी सहायक कम्पनियां 
ताप विद्युत wast सहित विभिन उपभोक्ताओं को मांग ओर इस 
सबंध मे किए गए विभिन करारों/वार्षिक संविदाओं के अनुसार 
कोयले की आपूर्ति नहीं कर पाई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है तथा विगत तीन वषा ओर चालू वर्षं के दौरान विद्युत 
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कम्पनियों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कौ गई कोयले की मांग 

तथा कोल इंडिया लिमिटेड ओर इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा कौ 

गई आपूर्ति का कम्पनी^राज्य-वार व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या विद्युत संयंत्र सहित कोयला आधारित कुक उद्योग 

कोयले कौ कमी^ क्रिरिकल tern’ के कारण बंद कर दिए गए है 
अथवा बंद होने के कगार पर हैँ ओर यदि हां, तो तत्संबंधी 
राज्य-वार व्यौरा क्या हैः; 

(घ) क्या विभिन राज्य सरकारों ने उनके राज्य मेँ स्थित विद्युत 
Gaal सहित विभिन उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार 

कोयले कौ पर्याप्त मात्रा मे आपूर्ति हेतु अनुरोध किया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है तथा इस 

संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए geen जा रहे 2? 

कोयला मत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल); (क) ओर 
(ख) वार्षिक योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया के दौरान कोयला 
TARAS आयोग देश मेँ कोयले कौ समग्र मांग का मूल्यांकन 
कोयला खपत करने वाले aan करते है। एेसी मांग का 
मूल्यांकन का राज्य-वार नहीं किया जाता है। tet मूल्यांकन कौ 
गर्ह मांग के आधार पर विभिन्न aat के लिए कोल इंडिया लि. 

(सीआईएल द्वार कपनी-वार कोयला आपूर्ति योजना तैयार की जाती 
हे। 

पिछले तीन वषों ओर चालू at मै कपनी-वार कोयला उठान 
कार्यनिष्पादन निम्नानुसार धाः- 

वार्षिक याजना लक्ष्य की तुलना म dur ak सहायक wpa का उठानं कार्य निष्पादन (मिलियन टन मे) 

कपनी 2009-10 2010-11 
लक्ष्य वास्तविक % प्राप्ति लक्ष वास्तविक % प्राप्ति 

आपूर्ति आपूर्ति 

ईसीएल 31.00 29.22 94 33.00 29.74 90% 

बीसीसीएल 28.00 25.08 90% 29.00 29.34 101% 

सीसीएल 50.00 44.29 89% 50.00 46.23 92% 

एनसीएल 66.50 66.67 100 72.00 64.21 89% 

डन्ल्यूसीएल 45.00 45.51 101% 46.50 42.56 92% 

एसईसीएल 106.00 105.89 100% 112.00 109.02 97% 

एमसीएल 109.30 98.15 90% 116.75 102.09 87% 

Wasa 1.20 1.07 89% 1.25 1.10 88% 

सीआरईएल 437.00 415.88 95 460.50 424,30 92% 
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कंपनी 2011-12 (अंतिम) 2012-13 (जुलाई 2012 तक) (अनं.) 

लक्ष्य वास्तविक % प्राप्ति लक्ष्य वास्तविक % प्राप्ति 

आपूर्ति आपूर्ति 

ईसीएल 34.00 30.83 91% 10.75 10.98 102% 

बीसीसीएल 30.00 30.16 101% 10.26 11.00 107% 

सीसीएल 52.00 47.89 92% 18.15 16.76 92% 

एनसीएल 68.50 63.61 93% 21.29 20.37 96% 

Suet 45.50 41.97 92% 14.71 13.34 91% 

एसईसीएल 112.00 115.15 103% 38.28 40.47 106% 

एमसीएल 109.00 102.53 94% 36.85 35.92 97% 

एनईसी 1.00 0.80 80% 3.35 0.19 54% 

सीआर्दएल 452.00 432.94 96% 150.62 149.03 99% 

आपूर्ति कार्यनिष्पादन बेहतर हो सकता था किन्तु भारी वर्षा 
के कारण दूसरी तिमाही & दोरान कोयले कौ gag ओर वैगन 
लोडिग प्रभावित eg, दिसम्बर से मार्च के दौरान सर्वाधिक उत्पादन 

मौसम के दौरान सहायक कपनियो द्वारा की गर्ह मागो के अनुरूप 
am को उपलब्धता में बाधा ओर amas ओर ओडिशा राज्य 
मे कानून ओर व्यवस्था की बार-बार sat हो रही समस्याओं 
के कारण कोयले कौ दलाई ओर वैगन लोडिग प्रभावित ei 

तापीय विद्युत संयंत्र सहिते विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए 
कोल इंडिया लि. (सीआर्हएल) ओर इसकी सहायक कंपनियां से 
कच्चे कोयले कौ उठान, 2010-11 को छोडकर जब यह 92% 

थी, fod तीन वर्षो के दौरान वार्षिक योजना के भागके रूप 

मेँ योजना आयोग द्वारा अनतिम रूप दिए गए आप्तिं योजना लक्ष्य 

का 95% से अधिक रही है। चालू वर्ष A जुलाई, 2012 तक इसमे 
ओर सुधार आया है जिससे यह लक्ष्य का 99% हो गया Zz! 

(ग) कोल इंडिया लि. लिंक्ड उपभोक्ताओं को कोयले कौ 
आपूर्ति करता है जिन्होने संबधित कोयला कपनी के साथ ईधन 
आपूर्ति करार (एफएसपए)/ समञ्ञोता ज्ञापन (एमओयू) संपन किया 

है। कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि विद्युत संयंत्र जिसने 
एफएसए/एमओयू हस्ताक्षर किया है ओर सीआईएल कौ सहायक 
कंपनी के साथ लिक्ड है, कोयले कौ कमी के कारण aq हो रहा 
हे अथवा बंद होने के कगार पर है, सहित किसी कोयला आधारित 
उद्योग कौ सूचना नहीं मिली है। नियामक क्षमता से अधिक 
प्रचालन, युनिरों द्वारा लक्षय से कम आयात, संभार त॑त्र कौ TNT 

आदि सहित विभिन कारणों से कुछ यूनिरो/विद्युत संयंत्रों में कोयले 

कौ कमी हो सकती है। 

(घ) ओर (ड) कोयले कौ आपूर्ति विद्युत कषेत्रे सहित विभिन 
ast के उपभोक्ताओं के साथ ईधन आपूर्ति करार के प्रावधानों के 

अनुसार की जाती हे।, तथापि, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
हरियाणा, गुजरात जैसे विभिन राज्य सरकारों ने उनके राज्य मँ 

स्थित विद्युत गृहो को कोयले कौ आपूर्ति मेँ वृद्धि करने के लिए 

कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है। विद्युत उपयोगिताओं के कोयले 
को आपूर्ति नियमित रूप से मत्रिमंडल सचिवालय कौ अवसंरचना 

संबंधी समीक्षा समिति द्वारा गदिते अतर्मत्रालयी उप-समूह द्वारा 

मानीरर की जाती है जिसमे विद्युत मंत्रालय, कोयला Aare, रेल 

मंत्रालय ओर योजना आयोग के प्रतिनिधि होते है। यह उप-समूह 
क्रिरिकल कोयला स्टाक कौ स्थिति सहित विद्युत उपयोगिताओं से 

संधित किसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभिन 

प्रचालनात्मक निर्णय लेता है। इसके अलावा कोल इंडिया लि. को 
अपनी मौजूदा खानों से उत्पादन यें वृद्धि करने ओर नई परियोजनाओं 
से उत्पादन में गति लाने के लिए कहा गया है। हालांकि विद्युत 

उपयोगिताओं सहित उपभोक्ता माग ओर स्वदेशी उपलब्धता के बीच 

अनुमानित अंतर को पाटने के लिए कोयले का आयात कर रहे 

है, सीआईएल कौ स्वदेशी उत्पादन ओर एफसए प्रतिबद्धताओं के 
बीच अंतर का पाटने के लिए कोयल कै आयात की संभवना कौ 

भी तलाश कर रही है।
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[fet] 

कार्यात्मकं ओर गैर-कार्यात्मक कोयला खानें 

*2, श्री अशोक कुमार रावतः 
श्री नारनभाई काद्याः 

क्या कोयला मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मेँ भूमिगत ओर खुले Wer वाली कार्यात्मक ओर 
गैर-कार्यात्मक कोयला खानों कौ स्थान-वार ओर राज्य-वार कुल 
संख्या कितनी 2; 

(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान कार्यात्मक 
कोयला खानों से कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया ओरं इन 

खानों से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का ah क्या है; 
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(ग) क्या सरकार का विचार गैर-कार्यात्पक खानों का 

पुनरुद्धार करने का है ओर यदि हां, तो तत्संबधी Shr क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार चालु वर्ष ओर बारहवीं पंचवर्षीय 
योजनावधि के दौरान नई कोयला खाने खोलने sia कुछ नये 
कोयला ब्लाकों मेँ खनन शुरू करने का है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो खान-वार/स्थान-कार/^राज्य-वार तत्संब॑धी 

ब्योरा क्या है ओर उन सरकारी एवं गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम 
क्या हैः जिन्हे न खानों के विकास का कार्य सपे जाने की संभावना 

है? 

कोयला मत्री ( श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ): (क) 1.04.2012 
कौ स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआर्एल) तथा सिंगरेनी 
कोलियरिज कंपनी लि. (एससीसीएल) के aime एवं गेर-कार्यात्मक 
भूमिगत तथा ओपनकास्ट कोयला खानों कौ कुल संख्या नीचे दी 
गई हैः 

सहायक कंपनी राज्य कार्यात्मकं गैर- कार्यात्मकं 

भूमिगत ओपनकास्ट मिश्रित भूमिगत ओपनकास्ट 

(यूजी) (यूजी) 

ईसीएल पश्चिम बंगाल 76 12 2 40 13 

्ञारखण्ड 10 5 0 3 4 

बीसीसीएल पश्चिम बंगाल 2 1 0 0 , 9 

ज्ञारखण्ड 37 18 20 3 1 

सीसीएल ्ारखण्ड 24 41 1 11 4 

एनसीएल मध्य प्रदेश 0 6 0 0 1 

उत्तर प्रदेश 0 4 0 0 0 

उब्ल्यूसीएल मध्य प्रदेश 20 7 2 25 6 

महाराष्ट 22 31 0 12 7 

एसईसीएल छत्तीसगढ़ 37 17 1 22 1 

मध्य प्रदेश 28 7 0 15 4 

एमसीएल ओडिशा 11 16 0 0 1 

एनईसी असम 4 3 0 0 0 

मेघालय 1 0 0 0 0 

कुलः सीआर्ईएल 272 168 26 131 42 

एससीसीएल 35 14 0 0 1 
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(ख) सीआईएल एवं एससीसीएल के कार्यात्मक खानों से कच्चे कोयला का उत्पादन तथा रायल्टी कै कारणं संबंधित राज्य सरकार 

दवारा अर्जित राजस्व नीचे दिया गया हैः 

उत्पादन रायल्टी के कारण अर्जित राजस्व 

(मिलियन टन मे) (करोड रु. में) 

2009 2010-11 2011-12 2012-13 2009 2010-11 2011-12 

(जून, 12 तक) 
(अनतिम) 

सीआर्एल 431.26 431.332 435.84 102.46 4697.68 4799.52 5315.14 

एससीसीएल 50.43 51.33 52.21 11.66 637.13 665.59 785.47 

(ग) जी, a प्रास्भ A कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के 

Hone परित्यक्त खानों कौ पहचान संयुक्त उद्यम भागीदारौ के 

चयन के लिए रुचि कौ अभिव्यक्ति आमंत्रित कर पुनः खोलने के 

लिए कौ जाती है। चूंकि प्रतिक्रिया संतोषनजक नहीं थी इसलिए 
सीआईएल ने खान डवलपर एंड आपरेटर (एमडीओ) नियुक्त कर 

उनका खनन करने का निर्णय लिया 21 

(घ) ओर (ङ) चालू वषं तथा 21 वीं याजेना अवधि के दौरान 

खान-वार, राज्य-वार तथा कंपनी-वार उत्पादन के लिए आयोजित 

परियोजनाएं नीचे दी गई हैः 

क्र.सं खान/परियोजना राज्य ओसी/यूजी पीक रेटिड क्षमता 
मिलियन टन में 

1 2 4 5 

ईसीएल 

1. सोनपुर (कोम्ब) पश्चिम बंगाल ओसी 4.60 

2. पांडेश्वर पश्चिम बंगाल ओसी 2.00 

3. चुपरभीता ज्ञारखण्ड ओसी 4.00 

4. हुरा-सी wars ओसी 3.00 

5. सिमलांग ओसी (विस्तार) ्आारखण्ड ओसी 2.00 

6. Wea कम ऊंचाई वाला सीएम पश्चिम बगाल यूजी 0.4 

7. तिलाबोनी पश्चिम बंगाल ail 1.86 

8. कुमारडीह बीसीएम पश्चिम बंगाल यूजी 0.51 

9. शंकरपुर यूजी (1.16) पश्चिम बेगाल ओसी 3.16 

ओसी (2.00) 

बीसीसीएल 

1. ब्लाक 4 ओसीपी ज्ञारखेण्ड ओसी 6.00 

2. साउथ तिसरा^नार्थं तिसरा ज्ञारखण्ड ओसी 6.00 

आग. एनसी आसी (2.00) 
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3. ब्लाक-2 मेँ सतत खनिक आरखण्ड युजी 0.45 
परोद्योगिकौ द्वारा सीम-॥/॥ का उपयोग 

4. मधुबंद टर्नकी ्ारखण्ड यूजी 1.20 

5. घानूडीह गोलकडीह सीएम यूजी ्ञारखण्ड यूजी 0.50 

6. मूनीडीह 16 योप सीम wars ait 1.20 

7. लोहा पट्टी ्ारखण्ड यूजी 0.50 

सीसीएल 

1. तापीन इंटीग ज्ञारखण्ड ओसी 1.10 

2. अशोक विस्तार/पश्चिम ओसीपी ्ारखण्ड ओसी 15.00 

3. चाणो-रिकवा ओसी ज्ञारखण्ड ओसी 2.00 

4. गोस ओसी ्ञारखण्ड ओसी 2.00 

5. कोएड/मनातू ओसी ज्ञारखण्ड ओसी 10.00 

6. पचरा gies ओसी ल्लारखण्ड ओसी 15.00 

7. पिचरी/पिचरी विस्तार ओसी ज्ञारखण्ड ओसी 1.20 

8. केडी हेसालोग विस्तार ओसी आरखण्ड ओसी 4.50 

9. रामगद-॥ वेस्ट ओसी ज्ञारखण्ड art 1.00 

10. अरगदा ओसी ्ञारखण्ड ओसी 1.25 

11. पिपरवार मांगरदाहा यूजी ञ्ारखण्ड ओसी 1.38 

12. अश्वा एनएस ्आारखण्ड यूजी 1.00 

13. पुंडी विस्तार ARGUS ओसी 2.50 

14. रेलीगारा ्ञारखण्ड ओसी 0.60 

15. हेसालोग ARTS ओसी 1.50 

16. Py ्ारखण्ड ओसी 1.00 

एनसीएल 

1. जयंत विस्तार उत्तर प्रदेश ओसी 5.00 

2. बीना ककदी आमलोग उत्तर प्रदेश ओसी 10.00 

3. सामारिया मध्य प्रदेश ओसी 2.00 

4. ब्लाक-बी विस्तार मध्व प्रदेश att 6.00 
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डन्ल्यूसीएल 

1. चिंचोली महाराष्ट ओसी 0.30 

2. धूपताला (शास्ति यूजी से ओसी) महाराष्ट ओसी 1.70 

3. काम्परीडीह महाराष्ट ओसी 1.50 

4. मकरथोकरा-।॥ ओसी (दिनेश ओसी) महाराष्ट ओसी 3.00 

5. मोरा घार महाराष्ट ओसी 1.25 

6. नए गांव/बिलोरा द्वीप महाराष्ट ओसी 1.00 

7. न्यू मांजरी यूजी से ओसी महाराष्ट ओसी 0.80 

8. नीलजयी विस्तार (दीप) महाराष्ट ओसी 3.00 

9. पौनी-॥ (शखरी-इरावती) महाराष्ट ait 1.25 

10. उपकनीदीप-11 महाराष्ट ओसी 2.00 

11. भारङीह विस्तार-2 (भाटडीह नार्थ-वेस्ट) महाराष्ट art 1.25 

12. चिकलगांव/चिचाला महाराष्ट ओसी 3.00 

13. न्यू मांजरी से.ए. विस्तार महाराष्ट ओसी 1.00 

14. एकोना-1 विस्तार (वानोजा) महाराष्ट art 0.50 

15. एकोना-2 विस्तार (शिवानी) महाराष्ट art 1.25 

16. पदमापुर दीपे महाराष्ट ओसी 2.00 

17. पौनी दीप महाराष्ट ओसी 1.50 

18. पिपलगांव दीप महाराष्ट art 1.00 

19. बल्लरपुर वृद्धि महाराष्ट यूजी 0.40 

20. भाखरा मध्य प्रदेश यूजी 0.27 

21. धनकाशा मध्य प्रदेश युजी 1.00 

22. हारादोल मध्य प्रदेश यूजी 0.14 

23. जमुनिया मध्य प्रदेश यूजी 0.72 

24, सी.-एम पैकेज के साथ मध्य प्रदेश यूजी 0.90 
Hed ब्लाक (वृद्धिक) 

25. शारदा मध्य प्रदेश ast 0.32 

26. सावनर खाम-1 विस्तार (वृद्धिक) मध्य प्रदेश यूजी 0.75 
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27. तवा-2 विस्तार मध्य प्रदेश यूजी 0.75 

28. तवा-3 मध्य प्रदेश युजी 0.48 

29. गांधी ग्राम मध्य प्रदेश यूजी 1.20 

एसईसीएल 

1. कुशमुंडा विस्तार (15.50 छत्तीसगद् ओसी 35.00 

faz. प्रति वर्ष) 

2. गेवरा विस्तार (35-50) छत्तीसगद ait 15.00 

3. दीपका विस्तार (25-35) छत्तीसगद् ओसी 10.00 

एमसीएल 

1. बलराम sitet विस्तार ओडिशा ओसी 7.00 

2. गर्जनबहाल ओडिशा ओसी 10.00 

3. मधुपुर ओडिशा aint 2.00 

4, सिआरमल ओडिशा ओसी 40.00 

5. कुदला ओसी विस्तार ओडिशा ओसी 5.00 

एससीसीएल 

1. केके 6 एवं 7 आंध्र प्रदेश ait 

2. कासीपेर ॥ आध्र प्रदेश यूजी 4.32 

3. जल्लाराम sme प्रदेश यूजी 

4. जेबीआर any प्रदेश ओसी-॥ 

5. किस्ताराम आंध्र प्रदेश ओसी 

6. एमएनजी आप्र प्रदेश ओसी 13.30 

7. अन्बापोर आंघ्र प्रदेश ओसी 

8. आरकेपी आधर प्रदेश ओसी 

9, आरजी फेस-3 आश्र प्रदेश ओसी 

कोयला खान/ओबर बडन हराने का कार्य या तो विभागी तौर पर अथवा faa आमंत्रित करने के बाद् आउटसोर्स के द्वारा किया जाता है।
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( अनुकाद। 

Wasa ead ओर रैडसेटों से विकिरण 

*3. श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री शैलेन्द्र कुमारः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने मोबाइल sad ओर ted से 

इलेक्टोमेग्नैरिक सहित नान-आइनाइन्ड विकिरण से उत्पनन watt 

का अध्ययन कराने के लिए कोई समिति गदित कौ 2; 

(ख) यदि a, तो समिति की संरचना सहित तत्संब॑धी व्यौरा 

oT है; 

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर प्रस्तुत कर दी है; 

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है ओर सरकार 

दारा इस संबध मे जारी मार्गनिर्देशों का ब्योरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार ने टावर लगाते समय विकिरण सीमा तथा 

अवासीय ओर सार्वजनिक स्थानों से उचित दूरी बनाए रखने के संबध 

में सरकार द्वारा निर्धारित मानदडों का दूरसंचार sated द्वारा पालन 

नहीं किए जानै कौ ओर ध्यान दिया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर दोषौ दूरसंचार 
armed कै विरुद्ध आपरेटर-वार सरकार द्वारा क्या कार्रवाई कौ 

गई है? 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी wat ( श्री कपिल सिब्बल): (क) ओर (ख) जी, 
हां। बेस स्टेशनों एवं मोबाइल फोनों से निकलने वाले विद्युत- चुम्बकोय 
aa (ईएमएफ) विकिरण के प्रभाव कौ जांच करने के लिए दिनांक 

24.08.2010 को दूरसंचार विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान 
परिषद (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय), जेव-प्रौद्योगिकौ 

विभाग तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों कौ एक 

अंतर मत्रालयी समिति (आर्ईएमसी) गठित कौ गई at 

(ग) ओर (घ) जी, हां। अंतर मंत्रालयी समिति ने, अन्य बातों 
के साथ-साथ, बेस टांसमिटिग स्टेशन (बीरीएस) रेडियो फ्रिक्वेसी 

(आरएफ) प्रभाव सीमा को कम करके मौजूदा अतर्यष्टीय 
गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग (आईसीएनआईआरपी) 

द्वारा निर्धारित सीमा का 1/10वां भाग करने ओर मोबाइल teeter 

हेतु विशिष्ट amen दर (एमआर) को 2 वार/कि.ग्रा. से कम 
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करके 1.6 वार कि.ग्रा. करने कौ सिफारिश at है। अतर मत्रालयी 

समिति कौ इन सिफारिशों को दूर संचार विभाग द्वारा स्वीकार कर 

लिया गया है ओर इनके क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित निर्देश 

जारी किए गए हैः 

(1) मोबाइल cad से निकलने वाले ईएमएफ विकरण को 

कम करके tse निर्धारित सीमा का 1/10वां भाग 

करने के लिए दूरसंचार विभाग के दिनांक 30.12.2011 
के पत्र द्वारा मोबाहल प्रचालकों को fra जारी किए 

गए है। ये निर्देश दिनांक 01.09.2012 से लागू किए 

जाएगे। 

(2) मोबाइल हैडसेरों हेतु एसएआर को 2 वाट/कि.ग्रा. 4 
कम करके 1.6 वाट/कि.ग्रा. करने के लिए दूरसंचार 

विभाग के दिनांक 25.01.2012 के पत्र द्वारा मोबाइल 
fede निर्माताओं को निर्देश जारी किए गए gi ये निर्देश 

दिनांक 01.09.2012 से लागू किए जाएगे। 

(ङ) ओर (च) सभी सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा 

(सीएमटीएस)/एकोकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसंसधारक GHAR 
विभाग के संबंधित दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं निगरानी (रीईआरएम) 

प्रकोष्ठं को अपने बेस प्रसारण tel के बारे में स्वयं प्रमाणन 

पत्र प्रस्तुत करके मौजूदा संदर्भ सीमा/स्तरो का अनुपालन प्रस्तुत कर 

रहे है। carmen प्रकोष्ठोँ ने दिनांक 30.06.2012 को 28 862 
बीटीएस के विकिरण स्तर कौ जांच कौ है ओर पाया है कि सभी 
परीक्षित बीरीएस मेँ विकिरण का स्तर विनिर्धारित स्तरों के अनुरूप 

हे। 

अर्थव्यवस्था का विकास 

*4. श्री गुरुदास दासगुप्तः क्या प्रधान मंत्री यह बताने को 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या योजना आयोग ने बारहवीं योजना अवधि के दौरान 
भारतीय अर्थव्यवस्था कौ विकास दर ys अनुमानित विकास दर से 

कम ate है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है, ओर इसके क्या 

कारण है, ओर 

(ग) उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

उपाय किए गए है? 

योजना मत्रालय मे राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) योजन आयोग 1247
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योजनाअवधि में अर्थव्यवस्था कौ विकास द्र के लक्ष्य को शीघ्र 

ही अंतिम रूप देगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित 

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दुष्टिकोण-पत्र मेँ अनुमान किया गया 

था कि 12वीं योजनाअवधि (2012-17) के दौरान अर्थव्यवस्था कौ 
ओसत विकास द्र 9 प्रतिशत रहेगी। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद 

द्वारा दृष्टिकोण-पत्र के अनुमोदन के उपरांत, वैश्विक आर्धक 

परिदृश्य मँ महत्वपूर्णं परिवर्तन हुए हैँ ओर घरेलू अर्थव्यवस्था पर 
उनका प्रभाव परिलक्षित होने के कारण 2011-12 में विकास दर 

6.5 प्रतिशत रही ओर 2011-12 कौ आखिरी तिमही a तो यह 
द्र महज 5.3 प्रतिशत et वैश्विक आर्थिक परिदश्य अब भी 

अनिश्चित बना हुआ है। अतः बारहवीं पंचवर्षीय योजना कै दौरान 
वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद कौ ओसत विकास द्र 9 प्रतिशत रखने 
के पूर्वं के लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा! तथापि, आयोग इस बात 
पर नजर रखेगा कि अर्थव्यवस्था कौ विकास दर को फिर से तेज 
बनाने के लिए क्या करना व्यवहार्य होगा। संशोधित लक्ष्य राष्ट्रीय 

विकास परिषद के समक्ष इस वर्ष बाद A सामान्य प्रकार से प्रस्तुत 
किए जाएगे। 

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दुष्टिकोण-पत्र में, अर्थव्यवस्था के 

विभिन्न क्षेत्रकों मेँ त्वरित ओर समाबेशी विकास दरों को प्राप्त करने 

के लिए आवश्यक कार्यनीतियो ओर उपायों का उल्लेख किया गया 

है। इसमें स्वीकार किया गया है कि कृषि aa मे सार्वजनिक तथा 
निजी-दोनों प्रकार के निवेशो के साथ प्रोत्साहन cid को व्यवस्थित 
करने हेतु सुधार कौ आवश्यकता है ताकि बेहतर परिणाम हासिल 
at बीजों ओर सिंचाई at पहचान प्राथमिक ast के रूपमे की 
गई हे ताकि आपूर्ति के लिए उत्पादकता ad) मांग बढाने के लिए, 
एसे अधिकांश नियंत्रण को हटाने कौ आवश्यकता को मुख्य 
प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप मेँ चिन्हित किया गया है जो 

अधिकतर कृषि उत्पदों के लिए एकीकृत ओर सुलभ अखिल 
भारतीय. बाजार की राह A बाधक रहे है। विनिर्माण क्षेत्र में, वैशिक 

wires मं सुधार, वास्तविक aa के विकास, लघु तथा 
मध्यम seat कौ भूमिका, कुशल कार्यबल कौ उपलब्धता आदि 
को प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है साथ ही, 
अवसंरचना मे निवेश कौ गति को बढाने; शिक्षा ओर स्वास्थ्य जैसे 
सामाजिक क्ेत्रकों का सुदुद्ीकरण करने, पर्यावरणीय चुनौतियों का 
समाधान करने तथा आर्थिक विकास हेतु Gar aaa को सक्षम 
बनाने कौ पहचान प्राथमिक da के रूप मे की गई 3) कृषि ओर 
विनिर्माण-दोनों के लिए अवसंरचना का विकास बेहद महत्वपूर्णं है। 
वारहवीं योजना में अवसंरचना विकास के लिए एक व्यवहार्य 

कार्यनीति तय की जाएगी। उक्त उपायों से बाहरवीं पंचवर्षीय योजना 
के दोरा उच्चतर, संधारणीय तथा समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त 
करने मे मदद मिलेगी। 
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जी.ए.ए.आर. का क्रियान्वयन 

*5. श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री आनंदराव अडसुलः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मेँ जनरल एरी एवादृडेस रूल्स (जी.ए.ए.आर.) के 

क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ख) क्या सरकार को देश में जी.ए.ए.आर.' से निवेश पर 
हो रहे प्रतिकूल प्रभाव अथवा अन्य कारणों के मद्देनजर इसके 
विरुद्ध किन्हीं क्षेत्रो से अनुरोध प्राप्त हुए है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 
कौ क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) देश मेँ बडी मात्रा म काला धन जमा करने के विरुद्ध 
तथा कर वचन को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की 
प्रभावोत्पादकता के संबंध में "जी.ए.ए.आर.' के क्रियान्वयन में हुए 
विलम्ब का क्या प्रभाव है? 

वित्त मत्री (श्री पी. चिदम्नरम): (क) वित्त अधिनियम, 
2012 द्वारा 01 अप्रैल, 2014 से आयकर अधिनियम, 1961 A नए 

अध्याय -क को जोड कर सामान्य परिहारयोधी नियम (गार) को 
लाया गया है। प्रावधान कर-निर्धारण वर्षं 2014-15 एवं परवती वषो 
हेतु प्रयोज्य होगे। इन प्रावधानों को अधीनस्थ विधायन के माध्यम 
से विहित होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसरण मे कार्यान्वितं किया 
जाएगा। दिशानि्दरशो के प्रथम प्रारूप को तैयार कर लिया गया है 
तथा 29.06.2012 को आम जनता हेतु उपलब्ध करा दिया गया 

है ताकि विभिन पणधारकों कौ टिप्पणियां प्राप्त की जा सके। 
दिनांक 17.07.2012 को इन दिशानि्ेशो पर सूचना (फीडबैक) लेने 
तथा दिशानिर्देशों के दूसरे प्रारूप को तैयार करने के लिए एक 
विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया 21 समिति दिशानिदेशों पर 
विस्तृत परामर्श भी करेगी तथा तत्पश्चात 30.09.012 तक संशोधित 
दिशानिर्देश एवं सरकार को गार के कार्यान्वयन हेतु एक रूपरेखा 
भी alert 

(ख) जी, a 

(ग) गार दिशानिदेशों के पहले प्रारूप को आम जनता के 
बीच रखे जाने के उपरांत संस्थानों/व्यष्टियों से 14 अभ्यावेदन प्राप्त 
हए है। सूची विवरण के रूप में संलग्न की गई है। विशेषन् समिति 
(जैसा कि उपर्युक्त भाग (की) के उत्तर में इंगित किया गया है) 
विभिन पणधारकों से प्राप्त हुए सुञ्ावो/अभ्यावेदनों की जांच कर 
रही i
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(घ) गार को लागू किए जाने को एक ad ओर बदा दिया 
गया ताकि एसे विधायन को कार्यान्वित करने से पूर्व विस्तृत परामर्शं 
का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। गार के प्रावधान आक्रामक 
कर योजना के माध्यम से कर-परिहार्यता को रोके जाने हेतु तैयार 
किए गए dl काले धन के सृजन तथा कर अपवंचन का सामना 
मुख्य रूप से विभिन्न अपव॑चनरोधी उपायों जैसे adem, तलाशी 
एवं जन्ती अभियानं तथा विभिन स्रोतों से get एवं प्राप्त कौ गई 
सूचना के मिलान द्वारा किया जाता हे। 

उपर्युक्त के मदूदेनजर, गार के कार्यान्वयन मेँ हुए विलम्ब का 
काले धन के प्रचुर मात्रा मेँ उत्पादन तथा कर अपवंचन को रोकने 
हेतु किए जा रहे उपायों कौ क्षमता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पडेगा। 

विवरण 

17 श्रावण, 1934 (शक) 

क्र.सं व्यक्ति/समूह का नाम 

वैकल्पिक निवेश प्रबंधन संघ —
 

च 
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विमान कंपनियों को ऋण 

*6. ड. प्रसन कुमार पाटस्राणीः 
श्री मनोहर तिरकीः 

क्या वित्त मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) fied तीन वर्षं के दौरान विमान कपनी- वार/बैक- वार् 

संस्थान-वार ओर् वर्ष-वार विभिन्न safer ओर अन्य वित्तीय संस्थानं 

द्वारा विमान कंपनियों को कितनी राशि का ऋण दिया गया; 

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन कपनियों द्वारा ऋण कौ 

कितनी राशि वापिस को गर्ई८वित्तीय संस्थाओं दारा ऋण की कितनी 

राशि वसूल at गई; 

(ग) विमान कपनी-वार वसूल कौ जाने वाली ऋण कौ रशि 

ओर इसके लिए गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य का व्यौरा क्या 
है; ओर 

2. एलस्टोम 
अकित वीर सनदी लेखाकार (घ) विभिन विमान कंपनियों से ऋण ओर बकाया राशि 

+ acd * नि शाह, SST स वापिस लिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गर 

4. atest वाणिज्य एवं उद्योग चेम्बसं tsa जाने का विचार है? 
5. इंडियन ब्रोडकास्टिग फाउंडेशन (आई बी एफ) 

6 खेतान एंड कम्पनी वित्त मंत्री ( oft पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) विगत तीन 

। — चषा ओर चालू वर्ष (30.06.2012 तक) A विमान कंपनियों को 
॥ मनीष » आदित्य बिरला दी गई ऋण की राशि ओर उन पर बकाया ऋण राशि के संबध 

8. मानवेन्द्र गोयल, सनदी लेखाकार मेँ बैक-वार आंकडे तथा इन ऋणो के प्रति प्रतिभूतियं की स्थिति 
9, नीरज शाह, सनदी लेखाकार संलग्न विवरण मे दिया गया है। जहां कहीं अग्रिम राशियों के प्रति 
10. पूषिमा avant, कर निरीति प्रतिभूति मूर्त रूप में नहीं ती, नात जाती है, उन मामलों ल में अग्रिम 

् पौ सौ राशि देले वालों द्वारा विमान कपनियों के नकदी प्रवाहो पर प्रभार 

1. TE वाटर कूपरहाउस (A Sse स लगाकर अपना पैसा सुरक्षित किया जाता है। 
12. एस.जी. भोकारिकर, लेखा-परीक्षक) 

13. स्वामी शरण वरमा (घ) बैक अपने até द्वारा नि नीतियों द्वारा अभिशासित 
अतरष्ठीय यवत रान्य होते है ओर deat द्वारा बकायों तथा ऋणो कौ वसूली विधि विहित 

4 रीय कारोबार हेतु संयुक्त राज्य परिषद प्रक्रिया ओर विनियामकौय दिशानिर्देशो के अनुसार की जाती हे। 

विवरण 

fata वर्ष 2009-10, 2010-12 ओर 2012-13 (30.06.2012 तक) के लिए विमान कपरनियों को प्रमुख नैको द्वारा निवेश 

(रुपए करोड मे) 

वित्तीय वैक 2009-10 वित्तीय बैक 2010-11 वित्तीय बैक 2011-12 वित्तीय वैक 2012-13 (30.6.2012 तक) प्रतिभूतियां का मूल्य 

वैक कानाम् मवितरण aa सवितरण aaa मवितरण 

| 2 3 4 5 6 7 

इलाहाबाद बैक 600.00 100.00 0.00 0.00 709.42 981.55 
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| 2 3 4 5 6 7 

ara वैक 0.00 0.00 648.91 0.00 649.56 0.00 

एक्सिस बैक 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 35.00 

वैक aie बडौदा 0.00 0.00 0.00 0.00 4132.89 3396.42 

वैक ओंफ इंडिया 0.00 0.00 000 ` 0.00 4614.54 0.00 

केनरा बैक 2899,25 3087.66 2550.50 0.00 2327.27 0.00 

aca da आफ इंडिया 0.00 0.00 0.00 *3254.32 *3094.09 22646.35 

कपरिशन बैक 50.00 1357.39 18.00 0.00 1725.51 0.00 

देना बैक 855.00 640.00 612.32 631.46 636.31 0.00 

एचडीएफसी dep 0.00 0.00 0.00 0.00 23.08 0.00 

आईडीबी आई बैक 2030.00 290.50 35.12 24.06 2550.33 1802.15 

इंडियन बैक 1100.00 1500.00 792.08 0.00 792.33 0.00 

shea ओवरसीज वैक 0.00 0.00 0.00 0.00 2200.49 0.00 

लक्ष्मी विलास बैक 75.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 

ओरियंटल बैक आफ कामरसं 0.00 0.00 0.00 *1938.02 *1844.09 570.45 

पंजाब एंड सिंध वैक 631.94 650.44 568.86 0.00 568.86 0.00 

पंजाब नेशनल वैक 1750.00 3016.85 300.00 0.00 4010.07 0.00 

भारतीय स्टेट बैक 0.00 0.00 5120.74 0.00 5120.74 815.04 

स्टेट बैक आफ मैसूर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सिंडिकेर बैक 1288.90 1664.50 ` 18.46 0.00 1571.17 1429.55 

युको नैक 2050.00 2217.76 1053.02 26.19 1503.83 1272.96 

यूनियन बैक आफ इंडिया 1036.00 185.00 163.71 75.00 75.00 11.25 

wes बैक आफ इंडिया 0.00 0.00 0.00 0.00 1693.22 0.00 

विजया dep 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

यस वैक 0.00 0.00 0.00 0.00 769.93 0.00 

कुल 14416.09 14710.10 11981.72 5949.05 40621.73 32960.72 

स्रोतः आईबीए ओर वैकं 

+"संवितरण ओर बकाया के तहत दर्शाई गई राशि विगत तीन वषों के लिए #1 

2009-10 से 2012-13 कुल संवितरण (30 जून, 2012 तक) 47,056 करोड़ रुपए 

30.6.2012 को कुलं बकाया 40,621 करोड
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भारत मे विदेशी fram संस्थान 

"7, श्री टी.आर. are: 
श्री az यादवः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या देश में विदेशी शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों को 

कैम्पस स्थापित करने कौ अनुमति देने का कोई प्रस्ताव केन्द्र 
सरकार के विचाराधीन है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 देश 

मेँ विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा कैम्पस स्थापित करने कौ अनुमति 
देता een यह इस asa में लागू होगा; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सुचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री कपिल सिब्बल): (क) ओर (ख) जी, 
al सरकार ने विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश ओर प्रचालन विनियमन) 
विधेयक, 2010 दिनांक 3.5.2010 को संसद में पेश किया। विधेयक 

मँ संदिग्ध गुणवत्ता वाली विदेशी शिक्षा संसथाओं के प्रवेशा पर रोक 
लगाते हुए, विदेशी शिक्षा संस्थाओं (एफरईआईएस) के प्रवेश ओर 
Waren को विनियमित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का 

प्रावधान है। प्रस्तावित विधान के तहत विदेशी शिक्षा संस्थाए, जब 
एक बार विदेशी शिक्षा प्रदाताओं (एफईपीएस) के रूप मे अधिसुचित 
हो जाएगी, तभी वे भारत मे परिसर स्थापितं कर सकती है। 

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत देश मेँ 
विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदंों को समन्वित तथा निर्धारित करने 
कौ शक्तियां प्राप्त है। भारत में डिग्रियां देने वाली किसी भी संस्था 
को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी feu गए विनियमो 
का पालन करना होगा। वर्तमान मे, सरकारी नी. शिक्षा में 100% 

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडी आई) कौ अनुमति प्रदान करती है 
जो कानून के तहत विनियामक अपेक्षाआओं के अध्यधीन 21 
प्रस्तावित विधान 4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विदेशी शिक्षा 
सस्थओं से आवेदन प्राप्त करने, उन्हें प्रोसेस करने ओर केन्द्र 
सरकार को सिफारिश करने, विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के रूप में 
विदेशी शिक्षा संस्थाओं को अधिसूचित करने का उत्तरदायित्व सौपा 
जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रस्तावित विधान के तहत 

विनियमों को बनाने के लिए शक्तियों का भी प्रयोग करेगा। 

17 ATA, 1934 (राक) लिखित उत्तर 30 

सामान्य wast परीक्षा 

"8. श्री संजय ats: 

श्री ured डिएसः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षिक वर्षं 2013 से भारतीय 
प्रोद्योगिकौ संस्थानों ओर अन्य केन्द्रीय संस्थानों मे प्रवेश हेतु केवल 

एक ही पुनेः प्रारूपित सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का 

हैः 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस संबध में 
क्या कार्यविधि तैयार की गई है; 

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित कदम के किए जा रहे fade 

की ओर ध्यान दिया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौर क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण,गैर-मेटो क्षेत्रों के छात्रो 

के हितों कौ रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गष है? 

मानवे संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) ओर (ख) 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ओर केन्द्र 
द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में अवर स्नातक इंजीनियर 

कार्यक्रमों मे प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने 
का निर्णय लिया गया है जिसका व्यौरा नीचे दिया गया हैः 

¢ इजीनियरी में अवर स्नातक कार्यक्रमों मे प्रवेश के लिए 

संयुक्त प्रवेश परीक्षा दो भागौ में जेईरईूमेन ओर 

जेईई-एडवांस्ड आयोजित कौ जाएगी। 

Gi) जेईई-मेन के बाद समुचित अंतराल के उपरांत 

जईई एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 

जेईई-मेन परीक्षा मे केवल पहले 1,50.000 अभ्यर्थी 

(सभी श्रेणियों को मिलाकर) जेईरई-एडवास्ड परीक्षा में 

aot के लिए पात्र होगे। 

(1) भारतीय प्रोद्योगिकौ संस्थानों में प्रवेश जैईई-एडवांस्ड 

परीक्षा A श्रेणीवार अखिलं भारतीय रैक (एआईभर) 

पर आधारित होगा we शर्तं यह है कि उक्त अभ्यर्थी 
लागू श्रेणियों मे अपने gel के सफल अभ्यर्थियों के 
प्रथम 20 प्रतिशत/शतमक में आते a
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(iv) राष्ट्रीय प्रोद्योगिको संस्थानों में दाखिला कक्षा XI के 

ae में निष्पादन के लिए प्रतिशतता के आधार पर 

सामान्यकृत प्राप्तांकों के 40 प्रतिशत अंकभार तथा जेईई 

मुख्य परीक्षा में निष्पादन के 60 प्रतिशत अंकभार के 

आधार पर दिया जाएगा ओर तदनुसार संयुक्त योग्यता 

सूची तैयार की जाएगी। अन्य केन्द्रीय निधीयन प्राप्त 
संस्थाओं द्वारा भी इस नीति को अपनाया जा सकता ZI 

(v) जेईरई-मेन परीक्षाओं मेँ बहु विकल्प वाले ओंब्जिक्टिव 

राइप होगे जबकि जेईरई-एडवांस्ड परीक्षाओं का स्वरूप 

ओर रूपरेखा भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त 

प्रवेश बोडों द्वारा निर्धारित कौ जाएगी। 

(५) प्रस्तावित परिवर्तनं वर्ष 2013 से लागू होगे ओर केन्द्र 

द्वारा वित्तापोषित तकनीकी संस्थाएं (सीएफरीआई) ओर 

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ate दोनों संयुक्त रूप से इसे 

कार्यान्विति करने A सहायता करेगे। 

(ग) ओर (घ) विभिन हितधारकों अर्थात आईआईटी संकाय 

परिसंघ, आईआईटी के सीने, आईआईटी के संयुक्त प्रवेश atei 

के ब्रीच विस्तृत विचार-विमर्श तथा साथ ही आईआईटी कौ परिषद् 

के साथ-साथ wana की परिषद् आदि की अनेक नैठकों के 

बाद इसमे सहमति हुई zl 

(ङ) 12वीं कक्षा की बोई परीक्षा में निष्पादन ओर परिणामस्वरूप 

स्कूल प्रणाली को यथोचित अधिमान देने के निर्णय से छोटे Heal, 

ग्रामीण इलाकों के छात्रं ओर बालिकाओं को अधिक सहायता 

मिलने कौ आशा है जो सामान्यतः महंगी कोचिंग संस्थाओं में पदाई 
करने मे असमर्थं होते Zi 

एमरीएनएल ओर बीएसएनएल की घटती हिस्सेदारी 

*9 श्री जी.एम. सिवदेश्वरः 
श्रीमती रमा देवीः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत संचार 

निगम लिमिटेड ओर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बाजार 

मे हिस्सेदारी कितनी है; 

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र कौ दूरसंचार कम्पनियों कौ बाजार 

मे लगातार घटती हिस्सेदारी के कारणों कौ हाल ही में कोई विस्तृत 

समीक्षा कौ गई है; 
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(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी aa की दूरसंचार 

कम्पनियों के पुनरुत्थान हेतु कोई नीतिगत हस्तक्षेप करने का है; 
ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल feet): (क) भारत संचार 
निगम लिमिरेड (बीएसएनएल) दिल्ली ओर मुम्बई लाइसेंसीकृत सेवा 
क्षेत्रों (एलएसए) को छोडकर देशभर A दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध 
कराता है जनकि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमरीएनएल) 

केवल दिल्ली एवं मुम्बई लाईइसेंसीकृत सेवा क्षेत्रो मे सेवाएं उपलब्ध 
कराता दै। गत तीन asl के दौरान बीएसएनएल ओर एमटीएनएल 
की बाजार में हिस्सेदारी का व्यौरा निम्नवत 2: 

दिनांक बाजार मे हिस्सेदारी का प्रतिशत 

बीएसएनएल एमरीएनएल सार्वजनिक क्षेत्र 

मे दोनों उपक्रमो 

का योग 

31.03.2010 15.66 14.21 17.04 

31.03.2011 13.83 11.29 14.89 

31.03.2012 12.70 11.00 13.68 

(ख) ओर (ग) बीएसएनएल ओर एमरीएनएल बाजार मं 

हिस्सेदारी सहित विभिन्न मानदंडों कौ नियमित रूप से समीक्षा करते 
है ओर वृद्धि को बनाए रखने के लिए अपेक्षित विभिन wat 
को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करते 
Zl दूरसंचार विभाग (डीओरी) भी बीएसएनएल ओर एमटीएनएल 
के कार्य निष्पादन की अवधिक तौर पर समीक्षा करता है। नीएसएनएल 

ओर एमरीएनएल की बाजार में कम होती हिस्सेदारी के मुख्य 
कारण निम्नलिखित हैः 

* फिवस्ड लाइन टेलीफोन कनेक्शनों को निजी मोबाइल 

फोनों से प्रतिस्थापित करना। 

* Wsde प्रचालकों से wet प्रतिस्पर्धा। 

* जहां एक दही घर/कार्यलिय परिसर मे अनेक टेलीफोन 

कनेक्शन है उनमें अतिरिक्त वायरलाइन रेलीफोन कनेवशनों 
को वापस करना 

* कारगर विपणन व्यवस्था का अभाव। 

* कमजोर ग्राहक सेवा।
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इसके साथ, मोबाइल संचार हेतु ग्लोबल सिस्टम (जीएसएम) 
उपकरण को क्षमता मेँ वृद्धि करने मेँ हुए विलंब के कारण भी 
बीएसएनएल की बाजार में हिस्सेदारी कम हुई है। 

बीएसएनएल ओर एमटीएनएल द्वारा बाजार मे कम होती 

हिस्सेदारी को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नवत है; 

बीएसएनएल 

बीएसएनएल द्वारा अति-प्रतिस्पर्धी मोबाइल उद्योग मे मोबाइल 

की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल: 

ख परियोजना ' विजय ' कौ मार्फत मोबाइल कौ बिक्री ओर 
वितरण प्रक्रिया को सुदृढ करना। 

° चरण-शा कौ क्षमता मे 15 पिलियन कौ ae 

करना। 

* बीएसएनएल के विक्रय दलों की प्रंचाइजियो,/रिटेलरों के 

साथ जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठक आयोजित करना। 

* विक्रय दल के लिए लक्ष्य निर्धारित करना ओर सामग्री 

का वितरण सुनिश्चित करना। 

° रिटेलर प्रबधकवार लक्ष्य निर्धारित करना ओर उसकी 

निगरानी करना। 

° उन ग्राहकों जो सेवा छोडना चाहते है, की समस्याओं 
का समाधान करके अपने कनेक्शनों को बनाए रखने 

के लिए विशेष शिविर लगाना। 

° ग्रामीण क्षेत्रों मे पहुंच sen के लिए डाक विभाग 
मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों मे नए बिक्री केन्द्र खोलना। 

* 3जी डाटा सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धी पशु स्मार्ट उपकरण 
तथा उजी Stel काई के साथ वायरलेस aisds शुरू 
करना। 

° समाज के विभिन ant के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं पर 
सतत् रूप से ध्यान देना। 
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परियोजना ' स्माइल ' कौ मार्फत ग्राहक सुविधा में लगातार 

सुधार करना। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम परिवर्तित aden 

प्रक्रियाओं ओर एकल खिड़की क्लीयरेस संकल्पना के 
साथ लगभग 4000 सीएससी का उनननयन किया जा रहा 

a 

भारतीय दूरसंचार विनियमक प्राधिकरण (ag) द्वारा 
निर्धारित बचमार्कां के अनुसार सेवा की गुणवत्ता 
(क्यूओएस) मानदंडों कौ निगरानी करना। 

विभिन आकर्षक प्रशुल्क योजनाओं ओर स्तरोन्नत विपणन 
नीतियों का इस्तेमाल करना। 

बीएसएनएल ने अपने लैडलाइनं ग्राहकों को बनाए रखने 

ओर sisds सेवाओं, इटेलीजेट नेटवर्क सेवाओं तथा 
वीडियोगेम्स/मांग पर संगीत आदि जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं 
पर आधारित sists सेवाओं सहित अनेक मूल्यवर्धित 
सेवाएं उपलब्ध करवाकर उनकी उपयोगिता ae के 
सभी प्रयास किए Zi 

wea संयत्रों को उन्नत करने ओर मांग पर deers 

टेलीफोन उपलब्ध करवाने के लिए नई अस्तित्व मे आ 

रही कोलोनियों A कनेक्टीविरी प्रदान करने के प्रयास 

किएनजारहेहै। 

नए ग्राहक सुविधा (एकल fasat) ओर विलिंग मंच, 
प्रावधान प्रणाली सुविधाएं प्रारंभ करना। 

ग्राहक स्वयं सुविधा पोर्टल, wees रिग बैक aa 
(पीआरबीटी) जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) कौ 
मार्फत ओंँरोमेरिके प्रोवीजनिंग करना। 

Pa तक ओप्टिकल wea का विस्तार करना ओर 

ग्राहकों कौ उच्च बैंडविड्थ उपलब्ध कराना। 

बरोडवेड पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लैडलाईइन की मूल्य 
संरचना को बदाना। 

* भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा एमदीएनएल 
निर्धारित बेचमार्को के अनुसार सेवा की गुणवत्ता मोबाईल ait dearer कलेक्शन मे वृद्ध सुनिरिचत करने 

(क्यूओएस) मानदंडों कौ निगरानी करना। 

लैडलाइन ata को वृद्धि सुनिश्चित करने के far 
बीएसएनएल द्वारा की गई पहलः 

° परियोजना ‘Sem’ कौ मार्फत लैडलाईन ओर aieds 
कनेक्शनों की बिक्रौ ओर वितरण प्रक्रिया को yee 
करना। 

के लिए एमरटीएनएल द्वारा किए गए उपाय 

एमरीएनएल ने कन्वर्जेट बिलिंग प्रारंभ करने की योजना 

बनाई है। इस प्रणाली में किसी ग्राहक को सभी सेवाओं 
के लिए एक ही बिल दिया जाएगा। इस प्रणाली में 

सेवाओं, प्रशुल्क आदि के बादे में ग्राहकों के अनुसोधों 
पर विचार किया जाएगा।
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एमटीएनएल अपनी विभिन सेवाओं ओर उत्पादों के 

लिए प्रशुल्कों की समीक्षा कर रहा है ताकि oe 
ग्राहकोपयोगी बनाया जा सके ओर जो समाज के विभिन 

वर्गो को उपयोगी लगे! 

एमरीएनएल ने समाज के सभी वर्गो कौ अवश्यकताओं 

को पूरा करने के लिए टेलीफोन बिलं के सरल भुगतान 

हेतु अनेकं उपाय किए Zi 

* सत्यनिष्ठा आधारित स्कीम ओर कारपोरेट ग्राहकों का 

विशेष ध्यान रखना। 

* एमरीएनएल ग्राहकों कौ शिकायतों को दर्ज करने के 

लिए काल सेटस/हेल्पलाइन संचालित कर रहा ZI 

« विभिन सेवाओं की आनलाइन बुकिंग ओर ceca 
तथा मोबाइल फोनों कौ ओंनलाइन शिकायत कौ सुविधा 

अब उपलब्ध FI 

° एमरीएनएल ने दिल्ली में संचार हार ओर मुम्बई में 
ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित किए हैँ जहां पर 
ग्राहक नई सेवा हेतु पंजीकरण, सेलुलर Stal के 
इुप्लीकेर बिल, बिल भुगतान, वीसीसी काड आदि जैसी 

विभिन सेवाएं प्राप्त कर सकते ZI 

(घ) ओर (ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी-2012) मं 
अन्य बातों के साथ-साथ, बीएसएनएल ओर एमटीएनएल सहित 

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए निम्नलिखित भूमिका का 

प्रावधान किया गया हैः 

° भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित द्विपक्षीय परियोजनाओं के 

क्रियान्वयन सहित राष्ट्रीय सुरक्षा या अंतरराष्ट्रीय महत्व के 

मामलों A सरकार की उपाय संबंधी क्षमताओं को 

बदाने/बेहतर करने के लिए दूरसंचार के क्षेत्र मेँ सार्वजनिक 

क्षेत्र के उपक्रमं के कार्यनीतिक महत्व को स्वीकार 

करना। 

. कार्यनीतिक ओर प्रचलनात्मक सिर्जिज कौ पहचान ओर 
उनका बेहतर उपयोग करने के लिए दूरसंचार विभाग के 

तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहित करना 
ताक वे सेवा प्रावधान, अवसंरचना सृजन ओर निर्माण 

के क्षेत्र में महत्वपूर्णं भूमिका अदा कर सके। 

° saan विभाग/सूचना प्रोद्योगिकौ विभाग के तहत 
अलग-अलग संगठनों के आपसी लाभ के लिए उनकी 
निजी शक्ति का बेहतर उपयोग करना ताकि इन संगठनों 

का US की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को सुचारू 
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रूप से पूरा करते हुए प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में 

प्रभावी रूप से उभरना सुनिश्चित किया जा सके। 

अलग-अलग संगठनों द्वारा प्रदत्त सेवाओं ओर उत्पादों 
की प्राप्ति हेतु प्राथमिकतापूर्णं व्यवहार करने के प्रयास 

किए जाएगे। 

कोलफील्द्स मे आग 

*10. श्री महेन्द्र कुमार रायः 
शेख सैदुल हकः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार मे aka ओर रानीगंज कोलफीड्स में आग 

लगने के कारण saa चिरस्थायी समस्याओं कौ ओर ध्यानं दिया 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संवंधी व्यौरा क्या ठै; 

(ग) क्या आग qa ओर आग से प्रभावित लोगों के शीघ्र 
पुनर्वास हेतु कोई मास्टर प्लन तैयार किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या ओर इस संबध मेँ अभी 

तक किए गए कार्य की प्रगति क्या 2; 

(ङ) afta ओर रानीगंज कोलफील्द्स के पुनरस्थापन हेतु 

स्वीकृत कौ गई ओर उपयोग मे लाई गई धनराशि का ब्योरा क्या 

है; | 

(च) क्या प्रभावित लोगों के पुनर्वास ओर पुनरस्थापन हेतु 

किसी नई टाउनशिप कौ पहचान कौ गई ठै; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कोयला मत्री ( श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ): (क) जी, a 
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्वं ata ओर रानीगंज कोलफौल्द्ूस 

में अवैन्ञानिक खनन के कारण आग ओर धंसाव के मुद्दों को 

सरकार की जानकारी में लाया गया zl 

(ख) से (घ) जी, हां। रानीगंज ओरं afta के खनिज ai 

मे आग ओर ama कौ समस्याओं का समाधान करने के लिए 

भारत ने अगस्त, 2009 A एक मास्टर प्लान को अनुमोदित किया 

है। 

इस मास्टर प्लान A 9773.84 करोड रु. (रानीगंज 

कोलफील्द्स-2661.73 करोड रु. इरिया कोलफील्ड्ूस-7112.11 करोड् 

र.) के अनुमानित निवेश से 10/12 वषो कौ अवधि के दौरान
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कार्यान्वयन के लिए क्रमशः आग की समस्याओं, धंसाव समस्याओं 
ओर अवसंरचना के डायवर्जन से निपटने के उपाय शामिल है। 
पश्चिम बंगाल में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीदीए) 

ओर ज्ञारखण्ड मे जरिया पुनर्वास ओर विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) 
जिसकी पहचान रानीगंज कोलफौल्द्स (आरपीएफ) से 33196 
परिवारों ओर aftr कोलफौल्द्स (जेसीएफ) से 79159 परिवारों 
का सुरक्षित क्षेत्रों पर पुनर्वास करने के लिए कार्यान्वयन wsdl के 
रूप में पहचान की गई है। मास्टर प्लान कै प्रावधानों के अनुसार 
पुर्नवासित किए जाने वाले स्थलों के रूप मेँ जेसीएफ में 595 स्थलं 
ओर आरसीएफ में 139 स्थलों कौ पहचान कौ गई है। इसके 
पश्चात आसीएफ मे पुनस्थापित किए जाने वाले 2 स्थल ओर जोड 
दिए गए है जो कुल मिलाकर 141 हो गए है। आरसीएफ ओर 
जेसीएफ को मिलाकर मास्टर प्लान के संक्षिप्त मापदड संलग्न 

विवरण मे दिए गए है! 

जेसीएफ aa में 595 स्थलों मेँ जनसांखििकीय सर्वेक्षण पूरा 
कर लिया गया है। इसी प्रकार आरसीएफ क्षेत्र मेँ 141 स्थलों मेँ 
से 88 क्त्र मे जनसांखियकौय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। ञ्जरिया 
कोलफौल्द्स में खतरनाक क्षत्रा से बेलगोरिया यउनशिफ में लोगों 
को स्थानांतरित करने के लिए 2352 मकानों का मिर्माण पूरा कर 

लिया गया है ओर 1132 परिवार पहले ही fre हो गए है! 
बीसीसीएल ने कोयला मंत्रालय के अनुमोदन से 849.68 एकड भूमि 

गेर-कोयलाधारी a4 मे ओर भुलीराउनशिप कौ 86.44 एकड् भूमि 
जेआरडीए को स्थानांतरित करने के लिए एनओसी जारी कर दिया 

है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित पुनर्वास के लिए 
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2 टाउनशिपों मं 2214 एकड भूमि अधिग्रहित HA के लिए 
एडीडीए् के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया 21 

(ङः) मास्टर प्लान का अनुमोदित परिव्यय 9773.84 करोड 
रु. (रानीर्गज कोलफौल्ड्स-2661.73 करोड रु. इरिया 

कोलफील्द्स-7112.11 करोड ₹.) हे। इस परिव्यय को 350 करोड 

रु. प्रतिवर्ष कौ सीमा तक कोल sien लि. के आंतरिक संसाधनों 

के माध्यम से ओर शेष कोयला खान (सक्षण एवं विकास) 

अधिनियम, 1974 के अतर्गत स्टोर्ग उत्पाद शुल्क के संग्रह से वित्त 
पोषित किए जाने का प्रस्ताव है। आज कौ तारीख तक एडीडीए् 

को 160.64 करोड रु. ओर Saree को 111 करोड रु. कौ राशि 

रिलीज कर दी गईं हे। 

(च) ओर (छ) मास्टर प्लान के अनुसार प्रभावित परिवारों 

को नए टाउनशिप मे विस्थापित किया जाना है। aa eat के 
अलावा जेआरडीए दवारा नए टाउनशिप के विकास के लिए बीसीसीएल 

से संबधित भुलीटाउनशिप में afta कोलफौल्द्स H 86.44 एकड़ 
रिक्त भूमि ओर बेलगोरिया याउनशिप के ईर्द-गिर्द् 849.68 एकड़ 
भूमि की पहचान कौ गई हे। इसके अलावा रानीगंज कोलफौल्द्स 
में पुनस्थापन एवं पुनर्वास के लिए नए टाउनशिपों कौ स्थापना के 

लिए 2 स्थलों अर्थात बोजेमारी ओर गोरांडी कौ पहचान कौ गई 
है। उक्त के लिए कुल क्षेत्र 2214 एकड़ (896 हे.) अपेक्षित है। 
एडीडीए मे इस प्रयोजनार्थ भूमि के अधिग्रहण के लिए पश्चिम 
बंगाल सरकार से मत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया em 

वितरण 

aha एव रानीगज मास्टर प्लान से सबधित प्रस्ताव का सक्षिप्त मापदड निम्नानुसार हैः 

क्र.सं मास्टर प्लान के विभिन आरसीएफ जेसीएफ (बीसीसीएल) (मार्च, 08) 

घटक का विवरण (ईसीएल) 
अप्रैल, 08 

1 2 3 4 

ए आग से निपटना 

1. विद्यमान खानों कौ संख्या 7 67 (45 आग परियोजनाओं के अतिर्गत) 

2. अनुमानित लागत (करोड रु.) 40.28 2311.50 

बी yale 

1. पुनर्वासित किए जने वाले स्थलों कौ संख्या 139 595 

2. प्रभावित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 8.62 25.69 
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पश्चिम बगालं सरकार 

39 प्रश्नों के 8 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 40 

1 3 4 

3. रिक्त/पुनर्वासित किए जाने वाले मकानों की संख्या 

¢) बीसीसीएल (अधिवर्षिता को ध्यान मेँ रखते हुए) 44155/25000* 

Gi) निजी (अधिकृत) 29444 

, 6) अतिक्रमणकर्ता (अनधिकृत) । 23847 

iv) अन्य 868 

कुल सख्या 33196 98314/79159 

शामिल जनसंख्या 180263 395795 

4 पुनर्वस के लिए अपेक्षित भूमि (हे.) 896.29 1504.99 

5 अनुमानित लागत (ats र.) 2610.10 4780.60 

खी रेल्वे लाहन/^सडक/ओसी पाइप cea का डायवर्जन 7 स्थल 20 करोड रु. के परिव्यय के साथ 

आयोजना एवं सर्वेक्षण 

1 अनुमानित लागत (करोड रु.) 11.35 20.00 

डी आग परियोजनाओं एवं बीसीसीएल/ईसीएल मकानों के ईसीएल बीसीसीएल 
पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी 

ई गैर-बीसीसीएल,/ईसीएल मकानों-निजी एवं अतिक्रमणकारी आसनसोल दुर्गापुर इरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण 
& पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी विकास प्राधिकरण (SIRS) आरखंड सरकार 

(एडीडीए), 

2 (बीसीसीएल के लिए कार्यान्वयन फेस से पूर्वं + 10 (5-5 वर्ष 
के दो tral मे) 

जी आग परियोजनाओं, पुनर्वास एवं रेल/^सडक/पाइप लाइन 2661.73 7112.11 
आदि के feu अनुमानित पंजी आवश्यकता (करोड रु.) 

विकरण IT 

मास्टर प्लान कं कार्यान्वयन के लि व्यव कौ वर्ष-वार चरणबद्धता निन्नानुसार होगीः 

आरसीएफ (ईसीएल) (set, 08) जेसीएफ (बीसीमीएल) (मार्च, 08) 
चरण ay आग पुनर्वास रेल/सडकों कुल आग पुनर्वास रेल/सडकां आग 

afar Teint का डायवर्जन परियोजनाएं परियोजनाएं का ठायवर्जन परियोजनाए 

॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

कार्या.-पूर्व 1 2.69 81.89 10.00 94.58 

Il 2.24 81.90 10.00 94.14 

4.93 163.79 20.00 188.72 
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

पहली 8.056 293.21 2.269 303.54 191.52 448.66 640.18 

दूसरी 8.056 267.02 2.269 277.35 211.51 509.75 721.26 

I तीसरी 8.056 293.74 2.269 304.06 267.76 509.75 777.51 

चौथी 8.056 288.02 2.269 298.35 216.36 515.05 731.41 

पांचवीं 8.056 282.85 2.269 293.17 214.04 515.05 729.09 

चरण Il 40.28 1424.84 11.35 1476.47 1101.19 2498.26 3599.45 

Bat - 232.49 - 232.46 262.68 423.71 686.39 

सातवीं - 239.26 - 239.26 259.11 423.71 682.82 

anal - 241.15 - 241.15 250.67 423.71 674.38 

नोवीं - 239.29 - 239.29 252.43 423.71 676.14 

दसवीं - 233.10 - 233.10 180.50 423.71 604.21 

चरण Il - 1185.26 - 1185.26 1205.39 2118.55 3323.94 

कुल 40.28 2610.10 11.35 2661.73 2311.51 4780.60 20.00 7112.11 

सकल योग 9773.84 

इंटरनेट “ब्रोंडवैड की ues 

+11 श्री कोडिकुननील सुरेशः 
श्री महेश जोशी; 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) देश मे इंटरनेय(्रोडवेड कौ कितनी पहुच हे; 

(ख) क्या विकासशील देशों मे भारत में इंटरनेट ओर ब्रोडबेड 

कौ सबसे कम पहुच है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(घ) शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों मेँ पृथक-पृथक आज तक 
राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैँ ओर प्राप्त किए गए 
है तथा लक्ष्य कम प्राप्त किए जाने के क्या कारण रै; ओर 

(ङ) देश मे इंटरनेट.ब्रोडबेंड कौ पहुंच बढाने हेतु सरकार हारा 
क्या कदम saw गए हैँ? 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सुचना 
प्रौद्योगिकी wat ( श्री कपिल सिल्बल ): (क) 31 मार्च, 2012 
की स्थिति के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ताओं कौ कुल संख्या 
(13.81 मिलियन ्रोडबैड उपभोक्ताओं सहित) 22.86 मिलियन 21 
इसके अतिरिक्त, लगभग 448.89 मिलियन नेतार उपभोक्ताओं ने 
डाटा सेवाओं के लिए भुगतान किया Zz 

(ख) दिसंबर, 2010 के अंत तक 20 देशों मे सिथर ब्रोंडबेंड 

उपभोक्तवाओं की संख्या संलग्न विवरण- मेँ दी गई है। 

(ग) इंटरनेटब्रोडनैंड कौ वृद्धि में रुकावट डालने वाली प्रमुख 
बाधाएं निम्नानुसार है 

() गैर-लाभकारी होने & कारण ग्रामीण कषेत्रं में त्रांडरबेड 

नेटवर्क के विस्तार के लिए निजी प्रचालकों मँ रुची की 

कमी। 

(ii) मार्गाधिकार संबधी अनापत्ति से qs मुद्दों ओर मार्गाधिकार 
प्रभारों कौ ऊंची लागत के कारण ओएफसी नेटवर्क 

fas मेँ कठिनाई]
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Gi) उच्च बैकर्होल लागत 

(iv) Wet की कम पहुंच 

(४) ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई) की उच्च लागत 

(vi) कम साक्षरता स्तर 
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(vii) स्थानीयं सामग्री कौ कमी 

(viii) खराब विद्युत आपूर्ति 

(घ) weds नीति 2004 में दिए गए विवरण के अनुसार देश 
में इंटरनेट ओर sisds उपभोक्ताओं से संबंधित लक्ष्य ओर 
उपलब्धियां निम्नानुसार हैः 

ag के अत में इंटरनेर उपभोक्ता siete उपभोक्ता 
लक्ष्य उपलब्धि (वायरलाइनं उपभोक्ता) लक्ष्य उपलब्धि (वायरलाइन उपभोक्ता) 

2005 6 मिलियन 6.70 मिलियन 3 मिलियन 0.903 मिलियन 

2007 18 मिलियन 10.36 मिलियन 9 मिलियन 3.13 मिलियन 

2010 40 मिलियन 20 मिलियन 10.99 मिलियन 18.69 मिलियन 

दिनांक 30.6.2012 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम 
लिमिरेड द्वारा ग्रामीण ओर शहरी ast में प्रदान किए गए त्रंडनैड 
कनेक्शनों का राज्य-वार aia संलग्न विवरण- 7 मे दिया गया है। 

(ङ) सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रोडवैड 
कनेक्रिविरी प्रदान करने ओर ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में aisas 
कनेक्रीविरी प्रदान करने ओर ग्रामीण तथा दूरस्थ ast में ब्रोडवैड 
के प्रसार में वृद्धि करने के लिए दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 को 
राष्ट्रीय आष्टिकले फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन् के 

लिए स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। इस स्कौम का उद्देश्य 
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए 
मौजूदा आष्टिकल फाइबर नैरवर्क का पंचायतों तक विस्तार करना 
हे। इस परियोजना को 2 वर्षो में पूरा किए जाने का प्रस्ताव 21 

इसके अतिरिक्त, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने ग्रामीण तथा 

दूरस्थ dat मे त्रोडबेड के प्रसार मे वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित 
स्कीमे चलाई हैः 

1. ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रं मेँ ब्रडनैड का प्रसार बढाने के 
लिए ग्रामीण वायरलाइन siete स्कीम। इस स्कीम के acta 
भारत संचार निगम लिमिटेड 5 वर्षी की अवधि में व्यक्तिगत 

प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8.88 .832 वायरलाइन ब्रोडेड 

कनेक्शन प्रदान करेगा। दिनांक 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार 
कुल 3.75,648 gists कनेक्शन प्रदान किए गए है। 

2. ©) “असम में अतर-जिला उपर्मडलीय मुख्यालय 

(एसडीएचक्यू) जिला मुख्यालय (डीएचक्यु) ओ.एफ.सी. नेटवर्क 
का आप्टिकल फाइबर नेटवर्क dada, सृजन ओर प्रबंधन " 

यह आषप्टिकल wea teach स्कीम दिनांक 12.2.2010 से 

18 महीनों कौ अवधि के भीतर असम के 27 जिलों मे 354 
अवस्थानं को कनेक्ट HUT! फरवरी, 2012 को स्थिति के अनुसार 
177 नोड संस्थापित किए गए Fy 

Gi) “ पृवात्तर-7 परिमंडल में अंतर जिला उपमंडलीय 
मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओ.एफ.सी. नेटवर्क (मेघालय, मिजोरम 
तथा त्रिपुरा wal को शामिल करते हुए) के आप्टिकल फाहबर 
नेटवर्क Wasa, सृजन ओर wae” 

इस स्कीम के अतिर्गत मेघालय, मिजोरम ओर त्रिपुरा राज्यों 
को आप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन के लिए लिया गया है। यह 
ओएफसी स्कौम, करार पर हस्ताक्षर होने कौ तारीख से 24 माह 

कौ अवधि के भीतर 19 जिलों में 188 अवस्थानं को कनेक्ट 
करेगी। 

(71) “ पूर्वोत्तर परिमंडल मे अंतर जिला उपमंडलीय 

मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओ.एफ.सी. नेटवर्क (अरुणाचल प्रदेश, 

मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों को शामिल करते हुए) के आप्टिकल 
फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन ओर wae” 

इस स्कीम के अतिर्गत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड 
राज्यों को ओएफसी संवरद्धन के लिए लिया गया है। यह ओएफसी 
स्कोम करार पर हस्ताक्षर होने कौ तारीख से 30 महीनों की अवधि 

के भीतर 30 जिलों 4 407 अवस्थानों को कनेक्ट करेगी। 

विवरण 7 

Ra, 2010 के अत में शीर्ष 20 देशो के स्थिर त्रोडैड 
Wen जो ada वेनवाहट पर उपलन्ध है 

क्र.सं देश ग्राहकों की संख्या 

1 2 3 

1 चीन 126 337 000 

2. संयुक्त राज्य अमेरिका 85 723 155 
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1 2 3 1 2 3 

3. जापान 34 044,729 12, भारत 10 990,000 

4. जर्मनी 26 089 800 13. स्पेन 10.534 492 

5. wre 21 345 000 14. कनाडा 10,138 741 

6. यूनाइटेड किगडम 19.579 823 15. रकी 7,079 792 

7. कोरिया (गणराज्य) 17.193 570 16. नीदरलैड 6 330 000 

8. रूस 15.700 000 17. आस्ट्रेलिया 5 385,000 

9. ब्राजील 13 266 310 18. ताईवान, चीन का प्रदेश 5 265 026 

10. इरली 13 259 398 19. पोलैण्ड 4.960.528 

11. मेक्सिको 11.325 022 20. अर्जेटीना 3 862 354 

स्रोतः www.itu.int 

विवरण Il 

क्र.सं सकल बीएसएनएल के कुल sists कनेक्शन 

शहरी ग्रामीण कुल 

30.06.2012 कौ 30.06.2012 की 30.06.2012 को 

स्थिति के अनुसार स्थिति के अनुसार स्थिति के अनुसार 
सकल जोड सकल जोड सकल जोड 

1 2 3 4 5 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 4.916 1348 6 264 

2. आध्र प्रदेश 8 45 985 110671 9 56 656 

3. असम 79.933 7579 87.512 

4. बिहार 93 962 5846 99 808 

5. छत्तीसगद 86.168 5479 91 647 

6. ashe 5 78 280 35089 6,13 369 

7. गुजरात 5 48 458 56781 6,05 239 

8. हरियाणा 2 54,599 26641 2 81 240 

9. हिमाचल प्रदेश 68 871 13612 82 483 

10. जम्मू ओर कश्मीर 61 809 5980 67.789 

ll. आारखंड 90.819 3833 94 652 

12. कर्नाटक 9 78 107 58376 10 36 483 
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1 2 3 4 5 

13. केरल 5.61 750 317665. - 8,79 415 

14. कोलकाता 3.55 922 354 3 56 276 

15. मध्य प्रदेश 2.97.101 11635 3 08.736 

16. महाराष्ट 8,11 347 73425 8 84,772 

17. पूर्वोत्तर 33.371 1651 35 022 

18. पूर्वोत्तरा 16.962 1655 18,617 

19. ओडिशा 1.59 678 19433 1.79.111 

20. पंजाब 4 46 090 81620 5 27,710 

21. राजस्थान 3.91.139 29776 420915 

22, तमिलनादु 7,15.168 95275 8.10 443 

23. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 3 07.184 23034 330218 

24. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 216,196 9443 2 25 639 

25. उत्तराखंड 83.136 4984 88.120 

26. पश्चिम बंगाल 130 923 21007 1,51.930 

कुल 82.17.874 1022192 92 40 066 

(हिन्दी) 

भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें 

+*12. sit wire सिंहः 
श्री निशिकात qa: 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के कथितं 

रूप से भ्रष्टाचार, अनियमितताओं ओर pyaar के अन्य मामलों 
मे संलिप्त होने की ओर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) 30 जून, 2012 कौ स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक 

सेवा ओर अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध 
कथित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार कौ लंबित शिकायतों कौ राज्यवार 

संख्या कितनी है; 

(घ) राज्यवार कितने अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने 

कौ कारवाई करने के आदेश दिए गए हैँ तथा अनुमति प्राप्त न 
होने के कारण कितने अधिकारियों के विरुद्ध कारवाई लंबित है; 
ओर 

(ङ) अनियमितताआओं/्रष्टाचार के दोषे पाए गए अधिकारियों 

के विरुद्ध कारवाई तेज करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 
गए है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tera मंत्रालय मे राज्य 
मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) भ्रष्टाचार के विरुद्ध लडाई एक 

सतत प्रक्रिया है तथा सरकार का प्रयास समय-समय पर अपने 
भ्रष्टाचार निरोधी कानूनी एवं अन्य dal को ae करना रहा है 

ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि wernt को प्रभावी रूप से 
एवं शीघ्रतापूर्वक सजा दी जा सके। भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र को सुदृढ 

करने के लिए, केन्द्र सरकार ने हाल के समय में संसद में अनेक 
विधेयकों को पुरःस्थापित किया है। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैः 

@ लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक 2011
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(ii) भण्डाफोड संरक्षा विधेयक, 2011; पदाधिकारी 

(ii) विदेशी लोक पदधारी ओर अतर्रष्टीय लोक संगठन 

पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक 2011; तथा 

(iv) समयबद्ध॒ समान wa सेवा सौँपने के लिए नागरिक 

अधिकार तथा शिकायत निवारण विधेयक, 2011 

(ग) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को विभिन राज्यों में 

तैनात किया जाता है तथा इनं अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों 

को विभिन पदाधिकारियों जैसे fe राज्य सरकार, राज्यपाल, संवर्ग 

नियंत्रण पदाधिकारी, आदि के पास दर्ज किया जा सकता है तथा 

ta आंकड़ों को केन्द्रीय कृत रूप से नहीं रखा जाता हे। 

(घ) सीबीआई द्वारा प्रस्तुत कौ गई सूचना के अनुसार, दिनांक 

30.06.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार 10 मामलों में अखिल 
भारतीय सेवाओं (अर्थात आईएएस, आरईपीएस एवं आर्एफएफ) के 

16 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन कौ मंजूरी लषित है। 
राज्य-वार ait निम्नानुसार हैः 

राज्य मामलों कौ संख्या 

असम 1 

wars 1 

संघ शासित क्षेत्रएजीएमयू 2 

आध्र प्रदेशा 3 

कर्नारक 1 

महाराष्ट 1 

पश्चिम बंगाल 1 

कुल 10 

(ङ) भारत & सर्वोच्च न्यायालय नै विनीत नारायणं बनाम 

भारत संघ के मामले में दिनांक 18.12.1997 के अपने निर्णय द्वारा 

निदेश दिया था कि ‘afta कौ मंजूरी प्रदान करने के लिए 

तीन माह की समय सीमा का सख्ती से अवश्य पालन किया जाए। 

तथापि, वहां अतिरिक्त एक माह के समय कौ अनुमति दी जा 

सकती है जहां महान्यायवादी के कार्यालय मेँ महान्यायवादी (एजी) 
या किसी विधि अधिकारी से परामर्श अपेक्षित होता है।'' कभी-कभी 

इस समय-सीमा का पालन करना संभव नहीं होता है। अभियोजन 

कौ मजरी देने में होने वाला विलंब अधिकांशतः विशाल केस 
ferret एवं साक्ष्य कौ विस्तृत जांच एवं विश्लेषण, केन्दीय सतर्कता 
आयोग (सीवीसी), राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों के साथ 
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परामर्शं करने तथा कभी-कभी संगत दस्तावेजी साक्ष्य कौ अनुपलब्धता 

के कारण होता है। 

तथापि, अभियोजना कौ मंजूरी प्रदान करने मे होने वाली विलंब 
को रोकने के लिए, का. एवं प्रवि. नै लोक सेवको के अभियोजन 

के लिए सीबीआई से प्राप्त अनुरोधों पर कारवाई करने के लिए 

प्रत्येक चरण में निश्चित समय सीमा प्रदान करने के लिए अपने 

LAM. सं. 393/33/2006-ए.वी.डी.-।॥ दिनांक 06.11.2006, इसके 

पश्चात दिनांक 20.12.2006 के अन्य Fa. द्वारा पहले ही 

दिशा-निर्देश जारी कर feu ZI 

भ्रष्टाचार से निपटने मे मत्रियों के समूह ने, अपनी प्रथम रिपोर 

में, अभियोजन मामलों कौ मंजूरी के तीव्र निपटान के लिए कु 
संस्तुतियां दी थीं जिनमें सम्मिलित था-3 माह के भीतर एसे मामलों 

पर निर्णय करना; मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर एेसे मामलों 
कौ निगरानी ser तथा मंत्रिमंडल सचिव कौ रिपोर्ट प्रस्तुत करना; 

तथा मंजूरी प्रदान करने में इंकार करने कौ स्थिति मे, सूचना के 

लिए 7 दिनों के भीतर अगली उच्चतर प्राधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत 
करना। (जहां सक्षम प्राधिकारी मंत्री हो वहां wet रिपोर्ट प्रधानमंत्री 

को प्रस्तुत कौ जाए)। मत्रियों के समूह कौ उक्त संस्तुति को 
सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा दिनांक 03.05.2012 को 
सरकार ने अनुदेश जारी कर दिए zi 

fase जनजातीय aat मे गरीबी रेखा से 

नीचे रह रहे लोगों का सर्वेक्षण 

*13 श्री भूदेव चौधरीः क्या wart यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या योजना आयोग ने निर्धनता का आकलन करने हेतु 
fies जनजातीय क्षेत्रो का ate सर्वेक्षण किया हैः 

(ख) यदि a, तो asa व्यौरा क्या हैः 

(ग) इस संबंध मेँ निर्धनता का स्तर निर्धारित करने हेतु क्या 
anes है; ओर 

(घ) तेजी से बढती हुई मुद्रास्फौति के अनुरूप निर्धनता के 

स्तर को पुनर्परिभाषित करने संबंधी योजनाओं का व्योरा क्या है 
तथा निर्धनता का स्तर किस सीमा पर निर्धारित किया जाएगा? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) ओर (ख) जी, नहीं। योजना 
आयोग गरीबी का अनुमान राष्टरीय प्रतिदर्शं सर्वेक्षण कार्यालय, 
सांखियिको एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए
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परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकडों के 
आधार पर लगाता है। ये सर्वेक्षण free जनजातीय क्षेत्रों सहित 
Wael आधार पद देश के सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों मेँ कराए 
जाते zl 

(ग) योजना आयोग गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक 

उपभोग व्यय (एमपीसीर्ई) के आधार पर परिभाषित करता है। गरीबी 

अनुमान हेतु कार्यप्रणाली at समय-समय पर समीक्षा कौ गई हेै। 
प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर कौ अध्यक्षता वाली विशेषन्न समिति ने 
दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अखिल भारत स्तर पर 
2004-05 में गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 447 रुपये तथा शहरी 
क्षेत्रों में 579 रूपये के एमपीसीई के रूप में संगणित किया है। 
परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी बृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण प्रत्येक पांच 
वर्षं पर कराए जाते #1 वर्ष 2004-05 के पश्चात् यह सर्वेक्षण 
2009-10 H कराया गया है। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति 
की सिफारिशों के अनुसार वर्षं 2009-10 के लिए गरीबी रेखा को 
अद्यतन किया है जिसमें परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के 
एनएसएस के 66d दौर (2009-10) के आंकड़ों का प्रयोग किया 
गया है तथा 19 मार्च, 2012 को वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी 
अनुमान जारी किया गया है। इसके अनुसार अखिल भारत स्तर पर 

गरीबी रेखा एमपीसीई के रूप मेँ वर्ष 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रो 
के लिए 673 रुपये तथा शहरी कषेत्रं के लिए 860 रुपये अनुमानित 
की गई है जो 2009-10 कौ कौमतों पर पांच सदस्यों वाले परिवार 
के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3365 रु. तथा शहरी क्षेत्रों मे 4300 
रु. के मासिक उपभोग व्यय के बराबर 2 

(घ) योजना आयोग ने जून, 2012 में “*गरीबी मापने हेतु 
कार्यप्रणाली कौ समीक्षा'' करने के लिए डो. सी रराजन कौ 
अध्यक्षता में एक fast समूह का गठन किया है। यह समिति 

गरीबी मापने हेतु कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी तथा अन्य बातों 
के साथ-साथ यह भी सिफारिश करेगी कि गरीबी रेखा को भारत 
सरकार के अंतर्गत caret एवं कार्यक्रमो हेतु पात्रता एवं हकदारी 
से केसे जोडा जाए्। 

( अनृकाद्। 

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना 

“14, श्री आर. भ्रुवनारायणः क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
ओर अल्पसंख्यक समुदायो कौ अधिक आबादी वाले Gel में शिक्षा 
का स्तर सुधारने हेतु पर्याप्त कदम उठाए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या हे; 
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(ग) क्या सरकार का विचार te क्षेत्रों A भी शिक्षक प्रशिक्षण 

संस्थान स्थापित करने का है; 

(घ) यदि हां, तो कर्नारक सहित तत्संबंधी राज्य-वार a 

क्या रै; ओर 

(ङ) इस Way में आबंरित धनराशि का ब्योरा क्या 2? 

मानव संसाधन विकास wit तथा संचार ओर सुचना 

प्रद्योगिकी wat ( श्री कपिल सिब्बल ): (क) ओर (ख) सर्व 
शिक्षा अभियान (एसएसए) ओर राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 

(आरएमएसए) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ओर 
अल्पसंख्यक समुदायो कौ बहुलता वाले जिलों के बारे मे, कार्यक्रम 
संब॑धी कार्यकलापोँ मे अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलना, 

वर्तमान स्कूल अवसंरचना को सुदृढ करना, अध्यापकों कौ नियुक्ति 
करना तथा निःशुल्क पाद्यपुस्तकों, वर्दियों आदि जैसे बालोन्मुखी 

लाभों का प्रावधान करना शामिल Zz 

(ग) से (ङ) सरकार ने देश के 571 जिलों में जिला शिक्षा 

ओर प्रशिक्षण संस्थान (डीआईर्रईटी) की मंजूरी पहले ही दे दी 
है जिनमे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल 

जिले शामिल टहैँ। इसके अलावा, अध्यापक शिक्षा योजना के तहत 

सरकार ने प्रारभिक सेवा-पूर्वं अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू 
करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक 

बहुल जिलों मेँ ल्लोक अध्यापक शिक्षा संस्थानों (बीआईटीई) कौ 

स्थापना लिए अनुमेदन प्रदान किया है। बीआरईरईटीई की स्थापना के 

बारे मे कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया 

है। योजना के लिए वर्ष 2012-13 का वार्षिक बजर प्रावधान 500 
करोड रुपए ZI 

विवरण 

रान्य-कार wares कौ स्थापना 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य a जिलों की संख्या 

1 2 3 

1. अरुणाचल प्रदेश 11 

2. असम 14 

3. विहार 8 

4. छनत्तीसगद् 6 

5. गुजरात 4 
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1 2 3 

6. हरियाणा 4 

7. हिमाचल प्रदेश 8 

8. जम्मू ओर कश्मीर 2 

9. ्ारखंड 8 

10. कर्नाटक 3 

11. केरलं 1 

12. मध्य प्रदेश 6 

13. महाराष्ट 5 

14. मणिपुर 6 

15. मेघालय 7 

16. मिजोरम 8 

17. नागालैंड 8 

18. ओडिशा 7 

19. पंजाब 12 

20. राजस्थान 4 

21. सिक्किम 1 

22. तमिलनाडु 7 

23. त्रिपुरा 1 

24. उत्तर प्रदेश 36 

25. उत्तराखंड 3 

26. पश्चिम बंगाल 14 

27. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 1 

28. दिल्ली 1 

( हिन्दी] 

रुपये का मूल्य 

*15 श्री कापेष्वर aor: 

श्री महेश्वर हजारी: 

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या भारतीय कंपनिर्योँ भारतीय रुपये के मूल्य मे गिरावट 

के कारण विदेशी व्यापार मे दबाव का सामना कर रही दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है तथा भारतीय रुपये 

के Cet के मुकाबले स्थिर न रहने के क्या कारण है; 

(ग) भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए 

क्या कदम उठाए गए है तथा इनका क्या प्रभाव रहा है ओर इस 

संबंध मे व्योरा क्या है; ओर 

(घ) भारतीय मुद्रा के मूल्य मेँ गिरवर के कारण कौमतों में 

वृद्धि पर हो रहे प्रभाव का व्योरा क्या है तथा इस संबंधमें क्या 

विशिष्ट कदम उठाए जा रहे है? 

वित्त Wat (श्री पी. चिवम्बरम): (क) ओर (ख) भारतीय 

कंपनियों पर विनिमय दर अवमूल्यन का प्रभाव कई कारको पर 
निर्भर करता 2, जिसमे विनिमय दर ओर निर्यातों तथा आयातं का 
लचीलापन शामिल है। सेद्धातिक रूप से, मुद्रा के अवमूल्यन से 
देश के निर्यात को बदावा मिलना चाहिए क्योकि घरेलू कंपनियों 
am उत्पादित वस्तुएरं अंतरराष्टीय बाजार मे सस्ती हो जाती हेः 
अतएव रुपये के अवमूल्यन से निर्यातोन्मुखी कंपनियों को लाभ 

मिलना चाहिए लेकिन इससे आयातोन्मुखी कंपनियों का आयात 

महगा हो जाता है। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में, विनिमय दर 

अवमूल्यन भारतीय कंपनियों के निष्पादन को प्रभावित करने बाले 
महत्वपूर्ण कारकं मेँ से एक 21 वैश्विक ओर धरेलू मांग मेँ कमी 
के अन्य कारक Zl 

अमरीकौ डालर के मुकाबले, रुपये के मूल्ये में गिरावट का 
कारण घरेलू विदेशी विनिमय बाजार मै आपूर्ति-मांग मे असंतुलन 

होना है। एेसा व्यापार ओर चालू खाता Tel बदने, यूरो जोन संकट 

ag जाने के कारण पोर्टफोलियो प्रवाह में कमी तथा अमरीको 

कोषागारों कौ सुरक्षित एवं सुखद स्थिति के कारण अतरराष्टरीय 
बाजार मे अमरीकी डालर के मजवूत होने के कारण zl 

(ग) भारत सरकार ओर भारतीय रिजर्व वैक ने पूंजी अतर्वाह 
को आसान बनाने, रुपये कौ विनिमय दर मेँ गिरावर को रोकने 

हेतु विदेशी मुद्रा कौ आपूर्ति को बदाने के लिए निर्यात को बढावा 

देने के लिए अनेक कदम som है। हाल में किए गए इन उपायों 
मे, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैः ऋण प्रतिभूतियों 
(कारपोरेट ओर सरकारों दोनों प्रतिभुतियों मे) मे एफआईआई निवेश 
Hadad, 3-5 वर्षं कौ परिपक्वता के बीच विदेशी क्षत्र sent 
(ईसीवबी), के लिए ओंल-इन-कोस्टि सीमा को बहाना, विदेशी मुद्रा 
अनिवासी जमा राशियों के लिए अधिक व्याज द्र सीमा, रुपया 

मूल्य-वर्धित अनिवासी भारतीय sae पर व्याज दरों का 

विनिमयन। विनिर्माण ओर अवसंरचना aa कौ कंपनियां अब
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पूंजीगत व्याज के संबध मेँ बकाया रुपया ऋण कौ अदायगी हेतु 
10 बिलियन अमरीकी डालर कौ उच्चतम सीमा तक विदेशी aa 
sant का लाभ ले सकती हैँ। इसके अलावा, विदेशी व्यापार नीति 
2009-14 कौ पूरक वार्षिक व्यवस्था 2012-13 के अंतर्गत, सरकार 
ने 2012-13 A निर्यातं को लगभग 360 बिलियन अमरीकी डालर 
तक बदाने के प्रयासों की घोषणा की हे। 

परिणामस्वरूप, रुपये कौ विनिमय दर जो 27 जून, 2012 कौ 
57.2 रुपये प्रति अमरीकी डीलर पर सर्वकालीन न्यूनतम स्तर पर 
शी सुधरकर 31 जुलाई, 2012 को 55.8 रुपये प्रति अमरीकी Sle 
पर आ TBI 

(घ) रुपये कौ विनिमय दर मूल्य के अवमूल्यन से आयात 
अधिक महगा हो जाता है एेसी परिस्थितियों मे, जहौ उच्चतर लागत 
उपभोक्ताओं पर डाल दी जाती है, इससे स्फौतिकारी दबाव बढ़ने 
लगते हँ ओर सामान्यतया कीमतों मे भी वृद्धि होती है। हालाकि, 
महंगाई पर विनिमय द्र कै घट-बद के प्रभाव का स्पष्ट आंकलन 
करना संभव नहीं है। सरकार ने wens को काबू में रखने के 
लिए अनेक राजकोषीय ओर प्रशासनिक उपाय किए है, जिसके 
परिणामस्वरूप हाल के महीनों में महगाई घटकर लगभग 7-7.5 

प्रतिशत रह गई ZI 

(अनुवाद) 

एनसीईआरटी की पुस्तकों की समीक्षा 

“16, श्री प्रदीप माद्मीः 

श्री हंसराज गं. are: 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक रूप से अनुचितं सामग्री की 
पहचान के मद्देनजर एनसीईआरटी कौ पादूयपुस्तकों कौ समीक्षा 

हेतु कोई समिति गठित की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त समिति के विचारार्थं विषयों का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार को एनसीईआरटी कौ पुस्तकों में कतिपय 

कार्टून के प्रकाशन/उन्हं हटाए जाने के संबध मेँ गठित उक्त समिति 
कौ रिपोर्ट प्राप्त हो गई 2; 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी sito क्या है; ओर 

(च) उस पर क्या अनुवर्ती कारवाई की गई है? 
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मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री कपिल सिव्बल ): (क) से (ग) राष्टरीय 

शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने vive. 
के. थोराट, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् 

(आईसीएसएसआर) की अध्यक्षता मेँ निम्नलिखित विचारार्थं विषयों 

हेतु छह सदस्यीय एक समिति का गठन किया थाः- 

1. शैक्षणिक रूप से अनुचित सामग्री कौ पहचान करने की 
दृष्टि से Hen IX से कक्षा XI तक कौ एनसीईआरटी 

कौ सामाजिक विन्ञान/राजनीतिक fas की पुस्तकों कौ 

समीक्षा करना। 

2. पादूयपुस्कों मे प्रतिस्थापित किए जाने वाले विकल्पों के 

लिए सुञ्चाव देना ताकि संबंधित प्रशिक्षुओं को सामग्री 

तत्काल उपलब्ध करायी जा सके। 

(घ) ओर (ङ) थोराट समिति ने अपनी रिपोर एनसीईआरटी 
को प्रस्तुत कर दी हे। इसने चार पाट्यपुस्तकों, नामतः “ डेमोक्रैरिक 
पोलिरिक्स I- कक्षा XI” तथा “पोँलिरिक्स इन इंडिया सिन्स 

इन्िपंडेस-कक्षा शा" में कुक परिवर्तन किए जाने की सिफारिश 

कौ है। इसके अलावा समिति ने पुस्तकों की सामान्य समीक्षा के 
समय पर विचार किए जाने हेतु कुक सामान्य सिफारिश भी की 

Zl 

(च) wea शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद 
(एनसीईआरटी) को wea पुस्तकों को विकसित करने, मुद्रित करने 

ओर वितरण करने के मामले में पूर्णं शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त है। 
भोराट समिति की सिफारिशों कौ एन.सी.ई.आर.री. द्वारा निर्धारित 

सास्थानिक प्रक्रिया gs जांच कौ जा रही है तथा अंतिम निर्णय 
शीघ्र होने की आशा है, 

अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति के 

अध्यापकों के रिक्त पद 

+17. श्री बिभ प्रसाद तराई 

श्री प्रबोध पांडा 

क्या मानव संसाधन तिकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति श्रेणियों में अध्यापकों के रिक्त पदों का बैकर्लोग 2; 

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय-वार भरे नहीं गए रिक्त पदों 

के व्यौरे सहित इसके क्या कारण है;
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(ग) क्या सरकार की रिक्त vel को रोस्टर-वार भरने की 

कोई योजना है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष 

अभियान चलाने का कोई निर्णय लिया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो इस संबध में सरकार द्वारा क्य कदम उठाए 

गए हैँ अथवा sow जाने का विचार है? 

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मत्री (श्री कपिल सिव्बल): (क) जी, हां 

(ख) -शावीं योजना अवधि में विस्तार ओर विद्यार्थियों कौ 
दाखिला क्षमता मे वृद्धि को देखते हुए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 
अतिरिक्त शिक्षण पद स्वीकृत किए गए Zsa पदों को भरने का 
कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के साथ-साथ 

अपनी-अपनी संविधियों ओर अध्यादेशों के तदनुरूप किया जाता है। 
रिक्तियों को भरे जाने कौ अतर्निहित प्रक्रिया मे कुर समय लगता 

हे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ओर इदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त 
विश्वविद्यालय द्वारा भरी न गई रिक्तियों के बारे में उपलब्ध कराए 

गए AM संलग्न विवरण में दिए गए zi 

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने वर्षं 2008 से ya स्थापित सभी 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जातियों^अनुसूचित जनजातियां 
कौ पिछली बकाया fecal को भरने के लिए एक विशेष अभियान 

शुरू करने के लिए लिखा है। इन संस्थानों को रिक्त पदों को भरने 
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के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए लिखा 21 इन 

संस्थानों को रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित रूप से स्मरण 
कराया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग के अध्यक्ष को लिखा टै fe वे अनुसूचित 
जातियों/अनुसूचित जनजातियों कौ पिछली बकाया अभिज्ञात रिक्तियों 
को भरने ओर उनके अपेक्षित fete के रखरखाव अनुदान आयोग 
ओर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को लिखा हे। विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने वर्षं 2011-12 के बजर अनुमानं को अनुमोदित करते 
हए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रिक्त vel को शथाशीघ्र भरने के 
निदेश दिए थे। इसके पश्चात, जनवरी, 2012 ओर पुनः मार्च 2012 

म भी उन्हे पत्र लिखे mei 

सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे अनुसूचित/अनुसूषित जनजाति 
के विद्यार्थियों को दाखिला देने पर बल देती है। ताकि उन संस्थाओं 
मे अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीरं खाली 
न रह जाएं! अनुसूचित जाति/^अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के 
लिए आरक्षित शिक्षण पदों को भरने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग इन अभ्यर्थियों को अवर-स्नातक ओर स्नातकोत्तर स्तरों के 
साथ-साथ उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं मेँ प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता 
परीक्षा मे उत्तीर्णं होने के लिए प्रतिकरके कोचिंग के वास्ते निधियां 
मुहैया कराता है। सरकार स्नातकोत्तर, डाक्टरल तथा पोस्ट-डाक्टरल 
डिग्रियों के लिए उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य शुरू करने 

के लिए अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 
अध्येतावृत्ति प्रदान करती 21 यह देखा गया है कि हाल ही मेँ नेट 

परीक्षा मेँ उत्तीर्ण होने वाले ta अभ्यर्थियों at संख्या मेँ वृद्धि हुई 

a 

वितरण 

अनुसूचित जात्ति^अनुसूकचित जनजाति के अध्यापकं कं रिक्त पद 

क्र.सं, केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम कुल अनुसूचित जातियों का aR अनुसूचित जनजाति का sata 
स्वीकृत स्वीकृत भरे भरे न स्वीकृत भरे भरे न 

संख्या गए गए पद् गए गए पद् 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. अलीगद् मुस्लिम विश्वविद्यालय 1887 283 1 282 142 0 142 

2. बनारस हिदू विश्वविद्यालय 2416 362 115 247 181 30 151 

3. दिल्ली विश्वविद्यालय 1702 255 44 211 128 14 114 

4. हैदराबाद विश्वविद्यालय 542 81 29 52 41 11 30 

5. जामिया मिलिया विश्व्रविद्यालय 824 124 58 66 62 17 45 

6. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 727 109 24 85 55 9 46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. पुदुचेरी विश्वविद्यालय 460 69 50 19 35 17 18 

8. विश्व भारती 714 107 77 30 54 30 24 

9. बाबसाहन भीमराव अम्बेडकर 130 20 14 6 10 4 6 
विश्वविद्यालय 

10. महात्मा गांधी अतर्रष्टरीय 79 12 10 2 6 2 4 

हिन्दी विश्वविद्यालय 

11. मौलाना आजाद राष्ट्रीय 284 43 21 22 21 9 12 
उदू विश्वविद्यालय 

12. ate ओर विदेशी भाषा 236 35 26 9 18 16 2 
विश्वविद्यालय 

13. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 852 128 22 106 64 2 62 

14. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 228 34 4 30 17 2 15 

जनजातीय विश्वविद्यालय 

15. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय 406 61 6 55 30 19 11 

16. असम विश्वविद्यालय 325 49 35 14 24 14 10 

17. तेजपुर विश्वविद्यालय 243 36 20 16 18 8 10 

18. नागालैंड विश्वविद्यालय 249 37 12 25 19 ५8 

19. मिजोरम विश्वविद्यालय 337 51 26 25 25 132 

20. मणिपुर विश्वविद्यालय 266 40 5 35 20 4 16 

21. राजीव गांधी विश्वविद्यालय 157 24 1 23 12 24 

22. त्रिपुरा विश्वविद्यालय 216 32 14 18 16 13 3 

23. सिक्किम विश्वविद्यालय 201 30 5 25 15 9 6 

24. बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 1 20 11 1 10 

25. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 19 2 11 10 1 

26. हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 2 19 11 0 11 

27. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय 140 21 3 18 11 0 11 
विश्वविद्यालय 

28. जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय 21 3 0 3 2 0 2 

29. ्ारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 0 21 11 0 11 

30. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 6 15 11 2 9 
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31. कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 ] 20 11 0 11 

32. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 2 19 11 1 10 

33. ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 2 19 11 1 10 

34. पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 0 21 11 0 11 

35. राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 2] 1 20 11 1 10 

36. तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय 140 21 0 21 11 0 11 

37. डा. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय 329 49 14 35 25 3 22 

38. गुरू घासीघार विश्वविद्यालय 329 49 24 25 25 13 12 

39. हेमवती नन्दन बहुगुणा 468 70 11 59 35 0 35 
Tea विश्वविद्यालय 

40. इदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 461 67 28 39 33 13 20 

कोयला ल्लोको का आबंटन 

श्री नीरज शेखरः 
श्री wet. नाना पाटीलः 

*18, 

क्या कोयला मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्षं 2004 से 2009 

के दौरान सरकारी aa के उपक्रमो ओर गैर-सरकारी कपनियों को 
आबंरित 155 कोयला satel के आवंटन ओर उपयोग में कथित 

अनियमितताओं कौ केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराए जाने की 
सिफारिश की 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 
की क्या प्रतिक्रिया ठै; 

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबध में कोई मामला 
अथवा एफआईआर दर्ज की है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है तथा उन व्यक्तियों 
के नाम क्या @, जिनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए है; 

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; 

(च) क्या कोयला लोकों के आक्टन ओर उपयोग में कथित 
अनियमितताओं संबंधी फाइल मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को 
aq a गई हैँ; ओर 

(छ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण टै? 

कोयला मत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) ओर 
(ख) जैसाकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सूचना दी 
गर्ह हे, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 2006-09 की अवधि 
के दौरान कोयला मंत्रालय द्वार आबंटित कोयला ब्लाकों के आबंटन 

को सीबीआई जांच की सिफारिश की है) 

(ग) से (ङ) सीबीआई ने उन कपनियों जिन्हें केष्टिव कोयला 

ब्लाकों का आबंटन किया गया है, के विरुद्ध तथा कोयला मंत्रालय 

के असात अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रार॑भिक जाच 01.06. 

2012 को दर्ज की 21 

(च) ओर (छ) अपेक्षित पडले /दस्तावेज जो उपलब्ध हे, 

समय-समय पर सीबीआई को att गए हे। 

war डरीवेरिव कान्टक्ट्स 

*19. श्री पनीष तिवारी; क्या वित्त मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) 1 अप्रैल, 2008 से 1 जुलाई, 2012 के बीच afta 
रूप से भारतीय रिजर्व बैक द्वारा स्वीकृत ओर भारतीय dat द्वारा 
निष्पादित विदेशी विनिमय डरीवेटिक कान्टरक्ट्ूस का कुल मूल्य 
कितना है;
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(ख) 1 अप्रैल, 2008 से 1 जुलाई, 2012 के बीच भारतीय 
रिजर्व वैक अथवा किसी अन्य साविधिक अभिकरण द्वारा फौरेक्स 

डरीवेरिव areca से भारतीय कपनियोँ ओर व्यक्तियों को वार्षिक 
रूप से कितना घाटा हुआ; 

(ग) 1 अप्रैल, 2008 से 1 जुलाई, 2012 के बीच डीलर 
के मुकाबले रूपए की विनिमय दर मे मासिक आधार पर ओसतन 
कितना उतार-चदाव रहा; 

(घ) क्या भारतीय रिजर्व dat ने फोरेक्स डरीवेटिव कान्टक्यूस 
के कारण 22 sal को हुए बाजार घाटे का मात्र 31,719 करोड 

रूपए का ही अनुमान लगया है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा 
क्या है; 

(ङ) कोरेक्स डरीवेरिव्स व्यापार संबंधी भारतीय रिजर्व da 
‘to’ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय रिजर्व 

वैक के दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के आदेश के तहत दोषी पाए 
गए वैको ओर उन पर लगाई गई शास्तियों का ब्योरा क्या 2; ओर 

(च) विशेषकर वस्त्र ओर भेषज क्रों मँ अनेक एसएमई 
एककं के भारी घाटे को देखते हुए नाममात्र कौ शास्ति लगाने 
के क्या कारण है? 

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम); (क) भारत में विदेशी 
मुद्रा से संबंधित सभी लेन-देनों का संचालन विदेशी मुद्रा प्रबंध 
अधिनियम, 1999 (Ca) द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैक 
(आरबीआई) प्रयोक्ताओं द्वारा किए जाने बाले विदेशी मुद्रा डरीवेटिव 
लेन-देन, जिन प्रयोजन के लिए te लेन-देन किए जां सकते हैँ 
ओर ta लेन-देन के लिए जिन-जिन दस्तावेज का प्रयोग किया 
जा सकता रहै उनके प्रकार का निर्धरिण करता है। भारतीय रिजर्व 

बैक tat संविदाओं के लिए कोई विशिष्ट अनुमोदन नहीं देता है। 

(ख) भारतीय रिजर्व बैक ने फोरेक्स डरीवेटिव कान्दैक्ट्ूस के 
कारण भारतीय कपनियों तथा व्यक्तियों को हुए घाटे का आकलन 
नहीं किया है ओर इसलिए भारतीय रिजर्व बैक के पास एेसे oe 
कौ मात्रा बताने के लिप् कोई आंकड़े नहीं है। 

(ग) भारतीय रुपए कौ विनिमय द्र विदेशी मुद्रा की आपूर्ति 
तथा मांग के आधार पर निर्धारित कौ जाती है। अप्रैल 2008 से 

जुलाई 2012 के बीच VS उतार-चदढाव को दर्शने वाली तालिका 

संलग्न विवरण मेदी गई है] 

(घ) भारतीय रिजर्व बैक ने यह सूचित किया है कि उसके 
पास विदेशी विनिमय डरीवेरिव व्यापार के अनुमानित घाटे के संबंध 
मे कोई आंकड़ा नहीं है। तथापि, दिसम्बर 2008 के लिए ग्राहकों 
के बरे में "मार्क्स टु माकेट' (एमरीएम) स्थिति के संबंध में 
भारतीय रिजर्व बैक द्वारा 22 वैकों से एकत्रित अलग-अलग आंकड़ों 
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के अनुसार, यह आंकड़ा 31.719 Hts रुपए था। इसे अनुमानित 

घाटा नहीं कहा जा सकता है क्योकि एमरीएम मूलतः लेखा 
अवधारणा है, जिसके ata सभी बकाया वित्तीय संतिदाओं को 
उचित मूल्य पर माकंट मे भेजा जाता है। अतः एमरीएम मूल्य 
गतिशील स्वरूप का है ओर बाजार को गतिविधियों के अनुरूप 
इसमे परिवर्तन होता है तथा यह गतिशील स्वरूप का है ओर बाजार 
की गतिविधियों के अनुरूप इसमे परिवर्तन होता है तथा यह 
डेरीवेरिव संविदाओं की स्थानापन लागत (रिप्लेसमेट aie) को 
व्यक्त करता zi 

(ङ) भारतीय रिजर्व बैक 4 दिनांक 19.04.2011 के अपने 
अदेश के द्वारा आरबीआई/फेमा दिशानिर्देशो के उल्लंघन के लिए 

किसी बैक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। तथापि, भारतीय रिजर्व 
वैक ने वैकिग विनियमन अधिनियम, 1949 कौ धारा 47 क के 
तहत 26 अप्रैल, 2011 को संलग्न विवरण-ा के अनुसार 19 बैंकों 
पर जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना, डरीवेरिव के संब॑ध मेँ भारतीय 
रिजर्व बक द्वारा जारी विभिन निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 
लगाया गया था, जैसे उत्पादों कौ उपयुक्ता के बरे A समुचित 
सावधानी न बरतना, उन प्रयोक्ताओं को डेरीवेरिव उत्पाद बेचना 

जिनके पास जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है, आदि। 

(च) दण्डात्मक कारवाई को युक्तिसंगत बनाने के लिए 19 
dal को तीन समूहो मे वर्गाकृत किया गया था। यह वर्गीकरण 
arate के दौरान सिद्ध गंभीर उल्लंघनों की संख्या के आधार 
पर किया गया था 19 dat मेँ से उन छह Fat पर 15 लाख 
रुपए प्रति बैक जुर्माना लगाया गया था जिन्होँने पांच या इससे 
अधिक देसे उल्लंघन किए थे। जिन आठ बैंकों ने पांच से कम 
परन्तु दौ से अधिक te उल्लंघन किए, उन पर प्रति बैक 10 
लाख रुपए जुर्माना लगाया गया ओर जिन पांच dat ने te दो 
उल्लंघन feu, उप पर प्रति बैक 5.00 लाख रुपए जुर्माना लगाया 
गया था। 

विवरण I 

भारतीय रिजर्व बैक द्वारा प्रकाशित यृएस डंलर-भारतीय रुपया 

दैनिक सदर्भं द्र के आधार 1 अप्रैल, 2008 से 1 जुलाई 

2012 के बीच sik कौ तुलना म wae की विनिमय 
दर म ओसत उतार- चाव 

माह यूएस Sick कौ तुलना मेँ रुपए का 
मासिक उतार-चद्ाव (+) 

वृद्धि/(-) कमी 

1 2 

मार्च-08 +0.82% 
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] 2 | 2 

जून-08 -1.62% अक्तूबर -10 +3.71% 

जुलाई-08 ~0.04% नवम्बर-10 +1.34% 

अगस्त-08 +0.24% दिसम्बर-10 +0.32% 

सितम्बर-08 +5.76% जनवरी-11 +0.52% 
अक्तूबर-08 +6.33% फरवरी-1 1 +0.09% 

नवम्बर-08 +0.74% माच 11 0.99% 

दिसम्बर-08 0.74% अप्रैल-11 +1.40% 
मई- 20% जनवरी-09 +0.39% 11 *1.20 
जून-11 -0.12% 

फरवरी-09 +0.79% t ‘ 
जुलाई-11 +0.98% 

मार्च-09 +3.92% q | 
अगस्त-11 +1.91% 

अप्रैल-09 +2,34% 
सितम्बर-11 +4.95% 

मई-09 +3.15% 
अक्तूबर-11 +3.29% 

जून-09 +1.59% 
नवम्बर-11 +3.12% 

जुलाई-09 +1.45% 
g दिसम्बर-11 +3.46% 
अगस्त-09 +0.29% 

जनवरी-12 +2.57% 
सितम्बर-09 +0.21% 

फरवरी-12 +4,44% 

अच्च 09 *3.68% मार्च 12 -2.30% 
नवम्बर-09 +0.33% अप्रैल-12 2869 

दिसम्बर-09 +0.13% मई 12 -4.90% 

जनवरी-10 +1.45% जुलाई-12 -2.78% 

फरवरी-10 +0.78% विवरण I 

मार्च-10 +1.82% केक वेको 
| भारतीय रिजर्व बैक द्वारा नैकं पर लगाया गया जुमानि 

अप्ैल-10 +2.25% न 
(लाख रुपए में) 

मई-10 +2.85% 
ach का नाम जुर्माना 

जून-10 +1.63% 

1 2 जुलाई 10 +0.58% 

अगस्त-10 +0.58% 1. Cerra वैक लि. 15.00 

सितम्बर 10 +1.10% 2. बारक्लेज बैक पीएलजी 15.00 
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1 2 

3. एचडीएफसी वैक लि, 15.00 

4. आईसीआईसीआई बैक fa. 15.00 

5. कोटक महिन्द्रा बैक लि. 15.00 

6 एस बैक लि. 15.00 

7. बीएनपी पारीबास 10.00 

8. fad बैक एनए 10.00 

9. क्रेडिट एम्रीकोल-सीआईबी 10.00 

10. डवलपमेट क्रेडिट बैक लि. 10.00 

11. आईएनजी वैश्य वैक लि. 10.00 

12. रायल बैंक आफ स्कारलैड 10.00 

13. स्रैण्डड add बैक 10.00 

14. भारतीय स्टेट बक 10.00 

15. बैक आफ अमेरिका एनए 5.00 

16. डीबीएस नैक fa. 5.00 

17. एयूश बैक एजी 5.00 

18. हांगकांग एंड wes बैकिग 5.00 
कापरिशन लि. 

19. Wt मारेगन da बैक wie 5.00 

(हिन्दी 

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 

*20 डो. मुरली मनोहर जोशीः 
श्री दिनेश चन्द्र यादवः 

क्या वित्त पत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश & बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के उदेश्य 
से प्राथमिकता aa में शामिल करने हेतु ge ओर सेवाओं कौ 
पहचान कौ गई हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रहै ओर विगत तीन 

वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान प्राथमिकता aa ऋण के dae मे 

aat gro निर्धारित किए गए लक्ष्यो ओर प्राप्त कौ गई उपलब्धियां 

क्या है; 
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(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किए 
जाने वाले ऋणो की मौजृदा निर्धारित प्रतिशतता को बढाने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस Gay मेँ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए esa 

जा रहे है? 

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) ओर (ख) जी atl 
भारतीय रिजर्व da नै दिनांक 20.07.2012 को अपने प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया 

है। संशोधित दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व वैक at वेबसादुट 
www.tbiorg.in पर उपलब्ध है। संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 
उधार संबधी fence A शामिल क्रियाकलापं मेँ महत्वपूर्ण 
परिवर्तनों का व्यौरा संलग्न विवरण- में दिया गया हे। 

सार्वजनिक क्षत्र के चैको, निजी क्षेत्र के बैकों ओर विदेशी dof 
के वर्षं 2009, 2010, 2011 ओर 2012 के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग 

शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के 
aad को दशनि वाला विवरण क्रमशः संलग्न विवरण, Mm ओर 
IVa दिया गया है। 

(ग) से (ङ) प्राथमिकता प्राप्त aa उधार से संबंधित भारतीय 

रिजर्व वैक के संशोधित दिशानिर्दशों के अनुसार, 20 या उससे 
अधिक शाखाओं वाले विदेशी dat को चरणबद्ध तरीके से 
पीएसएल लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू dat के समकक्ष लाया 
गया दै। इससे देश के प्राथमिकता wa aa में उधार के प्रवाह 
को बढाने मे मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व de ओर सरकार द्वारा 
सतत आधार पर पीएसएल लक्ष्यो की निगरानी की जाती है। बैंकों 
को, समय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में उनकी कमी 

को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) में जमा 

करना होता है। 

विवरण I 

प्राथमिकता प्राप्त aa उधार संशोधित दिशानिदेश मं शामिल 

गतिविधियों मे महत्वपूर्णं afta का व्यौरा 

* प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अतर्गत समग्र लक्ष्य को 40 

प्रतिशत बनाए रखा जाए। प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष कृषि 

उधार दोनों के अतर्गत लक्ष्यं को क्रमशः समायोजित 

निवल बैक ऋण का 13.5 प्रतिशत ओर 4.5 प्रतिशत 
पर अपरिवर्तित रखा जापए्। 

° संशोधित ferme के अनुसार, अन्य के साथ साथ, 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलप प्राथमिकता प्राप्त aa 

उधार में शामिल किया गया 2
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° सुक्ष्म ओर लघु सेवा उद्यमं को 1 करोड रुपए तके घरों के लिए ओंफ-ग्रीड सोलर ओर अन्य ओंफ-ग्रीड 

के ऋण ओर सूक्ष्म तथा लघु विनिर्माण उद्यमो को सभी नवीकरण ऊर्जा समाधान के लिए एकल व्यक्तियों को 

ऋण। mil 

* आवास हेतु 10 लाख से उपर कौ आबादी वाले किसानों को छोडकर अन्य व्यक्तियों को गेर-संस्थानिक 
महानगरीय केन्द्र मे 25 लाख रुपए तक ओर अन्य उधारदाताओं से लिए ऋणो कौ पूर्वं चुकोती के लिए 
esi मे 15 लाख रूपए तक के ऋण। 50,000 रुपए तक कौ राशि के ऋण। 

प्रोसेसिंग gardai अप्रैल 2013 से शुरु करते हुए अधिकतम 5 वर्ष 
° खाद्य ओर कृषि प्रोसेसिंग इकार्ईयों को ऋण। 1 

t इकाई # की अवधि के भीतर एक चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता 

* व्यावसायिक पादूयक्रम सहित शिक्षा के प्रयोजन के लिए प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यो के लिए देश में 20 अथवा उससे 

एक व्यक्ति को भारत मे शिक्षा कै लिए अधिक शाखाओं वाले विदेशी वैको को घरेलू dat के 

10 लाख रुपए तक ओर विदेश में शिक्षा के लिए 20 समरूप लाया जाएगा। 

लाख रुपए तक के ऋण। 20 से कम mest वाले विदेशी dat कौ 

„ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गं ओर निम्न आय 32 प्रतिशत समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य के 

वर्गं के समूहो के लिए आवास परियोजना ऋण बशर भीतर अन्य कोई सह लक्ष्य नही होगा। 

लागत प्रति आवास 5 लाख रुपए से अधिक न हो। प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस), कृषक सेवा 

सस्थानिक ओं समितियां (एफएसएस) ओर बडे आकार वाली आदिवासी 

ग सयति नि से लिए गए ऋण से विपदा्सत बहु-उदेश्यीय सहकारी समिति (एलएमपीएस) को वैक 

सा ऋ ऋण देना जो एेसे वेको द्वारा चलाई जाती है अथवा 

„ नो free खातों को 50 000 रुपए तक के ओवरदाप्ट। प्र्धित/नियत्रित कौ जाती है ओर जिसका उपयोग आगे 
चलकर कृषि ओर were क्रियाकलापों के लिए किसान 

* अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य को उधार देने के लिए होता है, को प्रत्यक्ष कृषि के 
प्रायोजित संस्थाओं को ऋण। अंतर्गत शामिल किया गया ZI 

विवरण II 

सार्वजनिक क्षेत्र के नैको द्वारा प्राथमिकता प्राप्त aa ऋण लक्ष्य ये प्राथमिकता प्राप्त ae ऋण प्राप्ति 

क्र वैक मना नप मर्य के अतिम पिपरि शुक्रका कौ ध्थिति के अनुपा 

2009 2010 2011 2012 

दकाया एशि | owas वकाय एशि एएबीसौ सीई॑भोवीई॑ कया एशि cota aan एशि एएनबीसौ पीईभीबीर 

a प्रतिशतं a का प्रतिशत गै का प्रतिशत जे का प्रतिशत at 

परी अधिक al प्री अधिक a परी अथिर ह प्री ate a 

? | 3 4 $ 6 1 8 9 10 

1. इलाहाबाद बैक 20.040 40.3 24279 41.3 30763.73 42.96 = 35506.14 39.11 

2. arn वैक 14.955 43.3 18323 41.2 21885.27 38.54 = 26497.63 36.56 

3. बैक ate ata 39.239 46.4 48552 44.4 57363.6 43.57 68527.36 43.37 

4. बैक ain इंडिया 41.317 46.7 52125 46.4 60035.3 45.61  57728.88 35.76 

5. बैक ओंफ महाराष्ट 11.933 40.1 14017 40.3 15680.32 38.69 = 17284.09 36.74 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. केनरा वैक 48,763 46.0 593.10 43.9 10757 44.08  67382.53 33.45 

7. सेन्टूल वैके ate dem 28.453 38.7 35161 40.9 40074.7 27.75  39251.19 29.90 

8. BR बैक 15.752 40.2 19805 40.8 = 20307.55 32.13 = 28313.32 32.60 

9. देना वैकं 9.715 41.6 11718 40.2 1514966 42.41 = 17223.44 38.70 

10. आईडीबीआई बैक लि. 22,738 27.5 29548 284 40437.71 29.46 49087.31 31.50 

11. इंडियन बैक 18157 47.5 21433 43.9  25572.79 42.99 29769.88 41.18 

12, इंडियन ओवरसीज बैक 23719 41.6 26566 39.6 32648.15 44.47 4135478 40.08 

13. fed बैक aie कामस 22230 40.7 28511 41.6  34469.7 41.29 = 40269.67 41.99 

14. पंजाब एंड सिंध वैक 7.388 40.1 10754 43.5 13248.74 40.46 13052.39 30.96 

15. पंजाब नेशनल वैक 50.136 41.5 61907 40.6 = 73764.91 40.67  93757.46 40.70 

16. सिंडिकेट बैक 27.445 46.8 32713 45.9 36605.73 46.21 4120168 45.01 

17. युको बैक 24.607 49.4 26880 54 -27963.47 38.76 27709.32 32.85 

18. युनियन बैक ओंफ इंडिया 35.747 417 43064 44.4 49128.3 41.89 = 41633.53 29.37 

19. युनादटेड बैक ओंफ इंडिया 11.652 41.4 14396 40.3 17751.13 41.52 21738.45 40.31 

20. विजया बैक 13.450 42.0 14553 40.6 = 14670.99 34.99 17371.63 35.23 

21. भारतीय स्टेट बैक 160.892 42.5 188164 407 238809 42.04  259450.37 39.07 

22, Re बैक ओफ बीकानेर 11.122 43.9 13277 44.1 14855.1 41.77 1727272 41.38 
एंड जयपुर 

23. स्टेट बैक aim हैदराबाद 14.496 40.2 18333 41.6  27477.92 51.50 = 26559.84 40.59 

24. स्टेट वैक aim इन्दौर 10.052 54,8 10183 46.8 भारतीय स्टेट बैक के साथ विलयित 

25. स्टेट वैक aim मैसुर 8.370 39.3 8927 34.5 12105.82 40.51  11446.22 33.61 

26. स्टेट de ओंफ पटियाला 13.779 37.5 17931 40.8 19325 41.09 = 20316.06 38.81 

27. स्टेट वैक aie त्रावणकोर 13.350 46.4 14132 42.8 = 17362.91 44.10 20287.35 43.64 

स्रोतः आरबीआई +आंकडे अनंतिम 
एएलबीसीः समायोजित निवल वैक ऋण सीरईओबीई बाह्य दुलन-पत्र निवेश कौ ऋण समतुल्य राशि
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विकरण ता 

निजी aa के वैको द्वारा प्राथमिकता प्रप्त क्षत्र ऋण लक्ष्य यँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रापि 

करस कैक कराना od के अंतिम पिरि क्वा कौ स्थिति कं आमा 

2009 2010 2011 2012" 

wera एशि एएवीसी रभवी वकाय एशि एएवौीसौईओोवौहुं वकाय एशि एएवीमीसीईओंवौ erm एशि एएवीमौभोवीर 

का प्रतिशत जं का प्रतिति जं का प्रतिशत भौ का प्रतिशतं षं 

ध अधिक at भी अधिक हय a अधिक a भी अधिके हो 

1. एक्सिस वैक लि. 23.025 42.2 29.772 41.4 41300 44.4 50051.87 40.31 

2. de ओंफ राजस्थान लि. 1.992 26.5 2.714 34.9 एनए एनए 11020.49 32.00 

3. कैथोलिक सिरियन बैक लि. 1.46 43.5 1.535 41.3 2117 46.6 2548.37 40.43 

4. सिटी युनियन वैक लि, 1.833 40.1 2.451 43.1 3346 48.4 4275.54 45.78 

5. उवलपमेट dee बैक लि. 1.553 37.8 1.603 46.1 1657 45,1 1953.79 43.44 

6. धनलक्ष्मी वैक लि. 1.135 52.9 1.411 43.7 2555 50.7 2808.44 30.85 

7. beta वैक लि, 8.687 46.0 10.891 48.6 11312 40.9 12100.03 36.78 

६. 7a an लि. 4.020 42.6 5.687 45.7 10163 45.7 एनए एनए 

9. एचडीएफसी बैक लि, 33.696 52.6 45.818 46.3 58064 46.6  64357.14 42.27 

10. आईसीआईसीआई बैक लि. 68.426 50.6 62.698 51.3 55173 53.1  61404.62 36.49 

11. teas वैक लि, 6257 48.9 6.805 43.7 9437 45.9 12552.01 47.97 

12. आईएनजी वैश्य बैक लि. 6293 43 7.105 42.4 7724 41.7 9584.68 40.61 

13. जम्मू एड ari बैक लि. 7339 43.8 8.317 45,2 10424 51.9 10257.79 38.84 

14. कर्नाटक वैक लि, 4.553 41.0 5.389 44.5 6348 43.0 1473.25 42.23 

15. करर वैश्य वैक लि. 3.815 39.9 4.439 42.0 5614 41.1 7398.30 40.89 

16. कोटक wes वैक लि, 6.473 41.2 6.990 41.2 8991 42.4 = 12528.53 42,15 

17. लक्ष्मी विलास बैक लि, 1.763 45.7 2.142 40.3 2615 41.2 3382.73 41.31 

18. नैनीताल बैक लि. 628 69.2 676 59.7 811 62.9 964.86 57.49 

19. रत्नाकर वैक लि. 276 44.8 333 47,7 500 56.1 834.02 43.44 

20. एसबीआई कमर्शियल एड 134 36.8 114 36.2 97 46.8 एनए Tu 

eed बैक 

21. साउथ fem बैक लि, 4.263 39.6 5.089 41.9 6085 38.1 5203.38 25.19 

22. तमिलनाडु मर्कराइल 2.680 49.4 3,572 53.6 4494 53.6 5720.10 52.61 

वैक लि. 

ata: आरबीआई *आकडे अनंतिम, एनए- उपलब्ध नहीं 

एएनबीसीः समायोजित निवल बैक ऋण Aa: बाह्य तुलन-पत्र निवेश कौ ऋण समतुल्य रशि
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विवरण IV 

विदेशी बैक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रापि 

(राशि करोड रुपये मेँ) 

दष कक कान प्च के अतिपर पपि year कौ स्थिति के अनुपा 
2009 20121 

काया एशि Utara क्काया रशि एएवौपौपौईओबी यकाया एशि एए पौटवीईं॑वकाया रशि एएवीपी सीमेव 
a war जं a प्रतिशत गो a प्रतिशत at al vad a 
भी अधिक a भरी अधिक a भरी अधिक ह पी अधिक हो 

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 

1. एीए आपे बैक 6.688 326 एए एए ए एप एए ए 

2. आब धाबी कपर्शियल वेक 4 219 5 372 71.06 42.75 61.33 32.65 

3. Vert डायमंड वैक 73 149.7 431 683 511 105.55 949.15 139.38 

4 एव वैक 10 305 8 461 2 33.90 23.75 374i 

5 ब्रीएनपौ पारीगास एए एए क्ष एए 1275 34.11 एए एए 

6 वैक ओंफ अमे 1.119 344 1317 40. 1518 41.85 2183.00 32 

7 वैक ओंफ़ वहीन एड कुवैत 7 251 14 414 132 34.08 201.94 51.35 

8. वैक aie सिलोन 20 351 2 413 3 41.57 38.09 55.60 

9. वैक ओंफ़ नोवा स्कोटिया 1.824 382 1.508 314 29 53.82 2909.22 46.18 

11 वैक aie येक्यो-मित्मविसौ 1017 441 1.290 43. पा 59.06 3456.08 65.61 

11. बालेव वैक पीषएलसी 2559 335 3477 33.00 3043 40.22 2847.72 34.26 

12. वबीएनपी wise 1292 34.00 1,632 335 ए we 2413.77 44,33 

13 WEN ae कमर्शियल वैक 9 454 6 468 4 2006 1417 604 

4 fed de 12.678 33.0 13.298 333, 132.46 36.10 14996.25 36.94 

1. facia बैक 64 368 एए एए एए एए एए एए 
16 Slee एकल एर एर 1.152 372 1410 48,30 1202.35 34.26 

1. इयश वैक 3.108 344 3,325 31 4828 36.90 5809.47 40.23 

18 देवलपमेट वैक ओंफ़ पिगपुर 1.084 458 1824 67.00 319) 64.20 5843.17 70.90 

19 एचएसवीसी लि. 10.077 3.1 9722 33.8 10463 42.50 9898.34 35.16 

2. Wh ate चेम वैक 414 339 1170 234 1182 41.90 2250.36 64.98 

2. करा थाई वैक 7 BG 2 178 5 94.10 625 41.38 



77 प्रश्नों के 17 श्रावण, 1934 (शाक) लिखित उत्तर 78 

| ? j 4 5 6 7 8 9 10 

22. A वैक ॥ 280 3 4472 4 13.80 52.28 126.56 

2. मिहो arte बैक 34 398 362 324 488 17.90 1307.72 51.85 

24 fier वैक 111 352 162 355 266.72 64.25 एर एए 

25. सोपिएट जनल 130 338 138 376 एए एए 337.55 48.25 

2 Ate बैक 9 1143 $ 425 416 40.19 941 99.89 

2. रण्ड add वैक 11359 341 12868 343 1418825 34.14 1190522 38.58 

2. We de ait मरीशिस 81 380 112 ETA 1% 43.00 2513 41.91 

2. दि गयत वैक ate warez ए एए 611 355 4791.83 34.38 $323.19 47.94 

3 we te बक एए एए ए ए $6.16 283.80 1093 17.40 

31. जएससी वीवी ए एर एए एए 10 26.06 15.97 29.56 

22. सिन्हा कैक एए एए (६५ ए 72 38.80 204.35 33.00 

2. Fate Tat एए एर ष एए 14.14 104.12 एए एए 

3 करामनवैल्थ वैक ओंफ ओप्य aw एए ए एए एए mH 507 192.70 

स्रोतः आरबीआई * आंकडे ahaa, एनए- उपलन नहीं 

एएनबीीः समायोजित निवल वैक | Miata: बाह्य तुलन-पत्र निवेश कौ ऋण समतुल्य राशि 

[ अनुकाद। 

Wheres संस्थाओं की स्थापना 

1. श्री के. सुगुमारः क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या यह @ कि यद्यपि भारत में उच्चतर शैक्षिक 
संस्थाओं कौ संख्या में वृद्धि es है तथापि भारत की आबादी की 
तुलना मेँ इनकी संख्या अभी भी काफी कम है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश मेँ ओर अधिक 

शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने का है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार को 2020 तक अपने नागरिको को रूर 
डिग्री प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली के समक्ष 
चुनोतियों मे उच्चतर शिक्षा की सुलभता की चुनौती भी शामिल 
है। देश के कुछ हिस्सों मे अभी तक पर्याप्त संख्या में उच्चतर 
शिक्षा संस्थाएं नहीं है! 

(ख) ओर (ग) शिक्षा, समवतीं सूची मेँ शामिल होने के 
कारण, नई संस्थाओं की स्थापना करने की जिम्मेवारी केन्द्र तथा 

राज्य सरकार दोनों कौ है। केन्द्र सरकार संसाधनों की उपलब्धता 
के आधार पर जहां कहीं भी आवश्यक हो, नई संस्थाओं कौ 

स्थापना करती है। सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों एवं 

योजनाओं से उच्चतर शिक्षा में नई दाखिला क्षमता सृजित हुई है। 
इनमें 374 चिन्हित किए शैक्षिक रूप से foee जिलों मेँ मोडल 
डिग्री कलेजो, 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 08 भारतीय प्रौद्योगिकी 
संस्थानों (आई आईरी ) , 07 भारतीय प्रबधन संस्थानों (आई आईएम) , 

10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (wast) इत्यादि के खोले जाने 
की योजना शामिल है। केन्द्रीय शिक्षा संस्था (दाखिले मेँ आरक्षण) 
अधिनियम, 2006 पारित हने के परिणामस्वरूप कैन्द्र सरकार ने 

सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं मेँ दाखिला क्षमता को 54% तक कदा 
दिया 21
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(ख) ओर (ङ) उच्चतर शिक्षा मे सकल नामांकन अनुपात 
(sigs) वर्ष 2007-08 के 12.4 प्रतिशत से बद्कर ay 
2009-10 मेँ 15% तक हो गया है। सरकार का लक्षय वर्ष 2020 
तक उच्चतर शिक्षा क्षत्र मे सकल नामांकन अनुपात को 30% तक 
बदाना है। 

विद्यालय ओर महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 
आकाश टेबलेट 

2. श्री के.जे.एस.पी.ः 

श्री देवजी एम. पटेलः 
श्री एस.एस. रामासुव्बुः 
श्री हंसराज गं. अहीरः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों के लाभ के लिए कम कोमत 

वाला आकाश टेबलेर लांच किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर क्या इसकी 
गुणवत्ता निष्पादन ओर उपलब्धता अच्छे स्तर कौ नहीं है ओर 
इसकी काफी आलोचना हो रही है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी कारण क्या हैँ ओर इसको लांच 

करने से सरकार को कितनी हानि हुई है; 

(घ) क्या सरकार का विद्यार्थियों के लाभ हेतु उच्च गुणवत्ता 
वाले टेबलेट शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ओर यदि हां, तो 
तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर | 

(ङ) क्या आकाश रेबलेर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति, अल्पसंख्यक ओर अन्य पिडा वर्ग से संबंध रखने वाले 
गरीब छात्रों को निःशुल्क वितरित किए जाने का प्रस्ताव है ओर 
यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, at 

(ख) से (घ) राष्टीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत सूचना संचार 
प्रौद्योगिकी योजना के जरिए दिनांक 5 अक्तूबर, 2011 को आकाश 
नामक एक लो कोस्ट-एक्सेस-कम-कम्प्यूरटिग यंत्र शुरू किया गया 

था। आई आईटी राजस्थान को स्वीकृत की गई परियोजना के प्रथम 
चरण में प्राप्त किये जा रहे 1.00.000 टेब्लेरूस उच्चतर तकनीकी 
शिक्षा संस्थाओं मे विद्यार्थियों के लिए थे ताकि इसके कार्य-प्रचालन 
ओर प्रयोज्यता के ade में तकनकौ tied को ओर आगे 
सुनिश्चित किया जा सके। शुरू किए जाने के पश्चात् wits 

फीडबैक से उन क्षेत्रों के बारे मे पता चला, जहां पर सुधार किए 
जाने अपेक्षित भे। ये क्षत्र ्थेः- (1) यंत्र का तापन (2) aed 
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के अधिक समय तक चलने कौ अपेक्षा (3) रेजिस्टिव टच स्क्रीन 

के स्थान पर कैपिसिटिव की अपेक्षा (4) बेहतर प्रोसेसन आदि की 
अपेक्षा। इस मामले को विक्रेता के साथ उठाया गया था ओर वह 

परिवर्तन करने पर सहमत हो गया, जिनमें 366 एमएचजैड ard 
11 आधारित wee को ams कर 700 एमएचजैड a 
mc ए8 प्रोसेसर लगाना, फर्मवेयर मेँ सुधार करना, 2100 
एमएएच बैटरी के स्थान पर 3200 एमएएच क्षमता की बैटरी लगाना 
ओर लागत मे कोई वृद्धि किये बिना रेजिस्टिव टच स्क्रौन के स्थान 
पर केपिसिरिव को लगाना शामिल 21 क्योकि विक्रेता को आर्ईआईटी, 
राजस्थान द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था, इसीलिए सरकार 

को हानि नहीं हूर है। 

(ङ) महोदय, इस समय वहां te कोई प्रस्ताव नहीं है। 

( हिन्दी] 

बीमा कारवार हेतु अनुमति 

3. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या वित्त मंत्री यह बताने at 
कृपा करेगे किः 

(क) राज्य-वार ओर शेत्र-वार आज की तिथि तक बीमा-कारबार 

के मामले में अनुमति प्रदान कौ जाने वाली निजी ओर विदेशी 
कंपनियों के नाम क्या है; 

(ख) क्या सरकार को पोलिसी धारकों से कुछ निजी बीमा 
कंपनियों के विरुद्ध अनियमितताओं का आरोप लगाने संब॑धी कोई 
शिकायतें प्राप्त हुई 2; 

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबधी व्योरा क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस aay A क्या कारवाई की गई eat 

जा रही है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 

(क) नीमा कारोबार में बीमा विनियामक ओर विकास प्राधिकरण 

(आईआरडीए) द्वारा लाइसेंस प्रदत्त निजी बीमाकर्ताओं ओर उनके 
विदेशी agent के नाम राज्य-वार संलग्न विवरण-] में दिए गए 

है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां पूरे भारत मे परिचालन करती हे। 

(ख) से (घ) बीमा विनियामक ओर विकास प्राधिकरण 

(आईआस्डीए) ने सूचित किया है कि प्राधिकरण की एक 
केन्द्रीयकृत प्रणाली दहै, एकीकृत शिकायत wae प्रणाली 
(आईजीएमएस), जो सभी ब्रीमाकर्ताओं के विरुद्ध पालिसी धारकं 

की शिकायतों ओर उनके निवारण का केन्द्रीय निधान सजित करता 
21 कंपनी-वार व्यौरा संलग्न विवरण-ा में दिया गया है। शिकायतों 

की जांच कौ जाती है ओर संबधित बीमाकर्ताओं हारा इनका निदान 

किया जाता है।
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विवरणे I 

बीमा arian में अनुमत निजी ओर विदेशी नीमाकर्ताभं के नाम 

क्र.सं बीमाकर्ता विदेशी साञ्ञेदार कारपोरेर कार्यालय 
कौ स्थिति 

1 2 3 4 

1. आईएनजी वैश्य लाईफ इंश्योरेस कं. लि. आईएनजी gata इंटरनेशनल ata. बंगलोर, कर्नाटक 

2. Hees इंडिया gata कं. लि. मेरलाइफ इंटरनेशनल होल्डिग्स, यूएसए बंगलोर, कर्नाटक 

3. भैक्स लाइफ erate कं. लि. मित्सुई सुमिरोमो grata, जापान Tema, हरियाणा 

4. अवीवा दंश्योरेस कं. लि, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिग्स लि. युके गुडगांव, हरियाणा 

5. केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाईफ एचएसबीसी grata (एशिया पैसिफिक) गुड्गांव, हरियाणा 
grata कं. लि, होल्डिग्स 

6. डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ grate कं. लि, प्रूडेशियल sin अमेरिका, यूएसणए Tema, हरियाणा 

7. श्रीराम लाइफ grata कं. लि, सनलाम, साउथ, अफ़़ोका हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश 

8. सहारा लाइफ इश्योरेस कं. लि. लखनऊ, उत्तर प्रदेश 

9. एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि, wuss लाइफ (मारीशिस होल्डिग्स) 2006 मुम्बई, महाराष्ट 

10. आईसीआईसीआई प्रूडंशियल लाइफ erate कं. लि. प्रूडेशियल, युके मुम्बई, महाराष्ट 

11. कोरक महिन्द्रा ओम लाइफ इश्योरेस कं. लि. ses म्युचुअल, साउथ spat मुम्बई, महाराष्ट 

12. बिरला सनलाइफ इश्योरेख कं. लि. सनलाईइफ, कनाडा मुम्बई, महाराष्ट 

13. ररा Utes लाईफ इश्योरेस कं. लि. अमेरिकन इंटरनेशनल waka, बेरमुडा मुम्बई, महाराष्ट 

14. एसबीआई लाइफ इश्योरेस कं. लि. ब्रीएनपी पारीबास एश्योरेस एसए, wa मुम्बई, महाराष्ट 

15. रिलायंस लाइफ इश्योरेस कं. fa. निप्पोन लाइफ grate, जापान मुम्बई, महाराष्ट 

16. भारती एक्सा लाइफ इश्योरेस कं. लि, एक्सा इंडिया होल्डिग्स wie मुम्बई, महाराष्ट 

17. PER जनरेली इंडिया लाइफ grata कं. लि. पारटिसिपेर माटसापिच ग्राफसाफ मुम्बई, महाराष्ट 

18. आईडीबीआई thera लाईफ इश्योरेस कं. लि. एजीज, इश्योरेस इंटरनेशनल, wal मुम्बई, महाराष्ट 

19. एगोन रेलीगेयर लाइफ sata कं. लि, एगोन इंडिया होल्डिग बी.वी., मनीदरलैण्ड्स मुम्बर्ह, महाराष्ट 

20. स्टार यूनियन दाईची लाइफ इश्योरेस कं. लि. दाई-ईची, जापान मुम्बई, महाराष्ट 

21. इंडिया we लाइफ grata कं. लि. लीगल एंड जनरल मिडल ईस्ट, युके मुम्बई, महाराष्ट 

22. एडलवाईज टोक्यो लाइफ sata कं. लि. टोक्यो मैरिन होल्डिग्स इश्योरेस, टोक्यो मुम्बई, महाराष्ट 

23. एलायंज बजाज cen vata कं. लि. एलायंज, जर्मनी पुणे, महाराष्ट 

गैर-जीवन बीमाकर्ता 

1. भारती एक्सा जनरल gata कं. लि. सोसिएट gain, एक्सा होल्डिग्स, wa बंगलोर, कर्नाटक 

2. रायल सुंदरम एलायंज इश्योरेस कं. लि, रायल सन एलायंज, यूके dag, तमिलनाडु 

चोलामंडलम एमएस अनरल इश्योरेस कं, मित्सुई सुमिरोमो, जापान deg, तमिलनाडु 



# 
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1 2 3 4 

4. स्टार हेल्थ एंड एलाइड Falta कं. लि. इंडविज्युल प्रोमोटर्स, यूएई चेनेई, तमिलनाडु 

5 इफको-रोक्यो जनरल इंश्योरेंस कं, टोक्यो मैरिन एशिया पैसिफिक लि., जापान गुड्गांव हरियाणा 

6. अपोलो म्यूनिख हेल्थ gata कं. लि. म्यूनिख teu den wit, जर्मनी गुडगांव हरियाणा 

7. श्रीराम जनरल इश्योरेस कं. लि, सनलाम, साउथ अफ्रीका जयपुर, राजस्थान 

8. dn wader जनरल grata कं, एचडीआई- ग्रलिंग इंटरनेशनल होल्डिग एजी कोलकाता, पश्चिम बंगाल 

9. रिलायंस जनरल ईश्योरेस कं. - मुम्बई, TERI 

10. टाया एञईजी जनरल ईश्योरेस कं. लि. चार्सिस मेमसा होल्डिग्स grata मुम्बई, महाराष्ट 

11. आईसीआईसीआई लोम्बाड जनरल इश्योरेस कं. फयेरफेक्स भ्रू eee Unf, कनाडा मुम्बई, महाराष्ट 

12. एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इश्योरेस कं. ईआरजीओ इंटरनेशनल एजी, जर्मनी मुम्बई, महाराष्ट 

13. FER जनरेली इंडिया ईश्योरेस कं. लि. पारटिसिपेट मारसापिच ग्राफसाफ मुम्बई, महाराष्ट 

14. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेस कं. सोम्पो, जापान मुम्बई, महाराष्ट 

15. रहेजा Fale जनरल erate कं. लि, agate होल्डिग्स, ओंस्टरलिया मुम्बई, महाराष्ट 

16. एसबीआई जनरल Fakta कं. लि. आईएजी इंटरनेशनल परि, ओस्टरिलिया मुम्बई, महाराष्ट 

17. एल एंड री जनरल grate क. लि. - मुम्बई, महाराष्ट 

18. लिबरीं विडियोककोन जनरल erate कं. लिवर्टी इंटरनेशनल, यूएसए मुम्बई, महाराष्ट 

19. बजाज एलायंज जनरल इश्योरेस कं. एलायंज जर्मनी पुणे, महाराष्ट 

20. मैक्स am eeu इश्योरेस कं. लि, au सिंगापुर होल्डिग्स परि. नई दिल्ली, नई दिल्ली 

21. रेलीगेयर हैल्थ grata कं. लि. - नई दिल्ली, नई दिल्ली 

विकरण I 

वर्षे 2011-12 के दौरान पालिसीधारकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की सख्या 

क्र.सं बीमाकर्ता का नाम ag के दौरान संसूचित ag के दौरान निवारण 
निजी जीवन बीमाकर्ता किए गए 

1 2 3 4 

1 एगोन रेलीगेयर 3440 2774 

2. अवीवा 13520 13467 

3. बजाज एलायंज 22390 22388 

4. भारती एक्स 7310 7285 

5. विरला सनलाइफ 11911 11632 

6. केनरा एचएसबीसी 5258 5256 

7. डीएलएफ प्रामेरिका 621 619 

8. एडलवार्ईज टोक्यो 6 6 

9. RE जनरेली 15667 15640 
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1 2 3 4 

10. एचडीएफसी wud 35218 35205 

11. आईसीआईसीआई yeaa 22016 22016 

12. आईडीबी आई फेडरल 502 500 

13. इंडिया we 738 738 

14.  आईएनजी वेश्य 10498 10497 

15. कोरक महिन्द्रा 8850 8844 

16. मैक्स न्यूयार्क 10362 10360 

17. Fe ep 2940 2940 

18. रिलायंस 50807 50802 

19. सहारा 29 29 

20. एसबीआई लाइफ 18490 18482 

21. श्रीराम 149 142 

22. स्टार यूनियन दाईची 284 283 

23. टाटा एआईजी 16307 16291 

कुल 257313 256196 

निजी गैर-जीवन बीमाकर्ता 

1. अपोलो म्यूनिख हैल्थ इश्योरेस 1117 1117 

2. बजाज एलायंज जनरल Beata 11728 11727 

3. भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस 2701 2701 

4. चोलामंडलम एमएस जनरल Frag 10728 10725 

5. ER जनरेली इंडिया grata 2336 2336 

6. एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेस 1917 1917 

7. आईसीआईसीआई लीम्बाडं जनरल grata 23735 23731 

8. इफको टोक्यो जनरल Brana 4137 4137 

9. एल एंड री जनरल ara 103 103 

10. यैक्स बृपा हैल्थ इंश्योरेस 735 734 

11. रहेजा क्यूबीई 3 3 

12. रिलायंज जनरल इईश्योरेस 9715 9682 

13. रायल सुंदरम एलायंज जनरल इंश्योरेंस 5884 5884 

14. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस 447 445 

15. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस 169 168 

16. स्टार हैल्थ एंड एलायड Fata 441 440 

17. राटा एआाईजी जनरल इश्योरेस 4332 4331 

18. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस 269 269 

कुल 80497 80450 
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[ अनुवाद] 

वन इंडिया लाहृसेस की शुरुआत 

4. श्री एम. श्रीनिवासुलु tect: क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या वन इंडिया लाइसेंस से प्रतिस्पर्धा मेँ कमी आ 
सकती है ओर दूरसंचार उद्योग के लिए कार्यान्वयन संबंधी गंभीर 
चुनौतियां पैदा हो सकती है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) एकौकृत लाइसेस (qua) के 
बारे मेँ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ee) कौ सिफारिशों 
के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर के लाइसेसों को सेवा क्षेत्र स्तर पर दिया 
जाना जारी रहेगा। इसके मदेनजर, प्रतिस्पर्धा मे कमी ओर कार्यान्वयन 
संबंधी गभीर मुदे उत्मन नहीं होगे। सरकार इस संबध में टाई कौ 
सिफारिशों पर विचार कर रही है। 

(हिन्दी) 

सर्वाधिक सस्ता आकाश टेबलेट 

5, श्री सैयव शाहनवाज TAA: क्या मानव संसाधन विकास 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या आकाश टेबलेट विश्व 4 सर्वाधिक सस्ता कम्प्यूटर 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा कुल कितने cade खरीदे जाने का प्रस्ताव 

है ओर इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने 

की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ८ श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) महोदय, tet को प्रमाणिक 
सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिनांक 05 अक्तूबर, 2011 को 
आरभ किए गए आकाश टैबलेट का मूल्य 2276/- रुपए प्रति 
रैबलेर रहै जो 1.00.000 टैबलेयो के आदेश पर है (इसमे किराया 
ओर बीमा, सर्विसिंग एवं प्रलेखन आदि var शामिल है)। 

(ग) एनएमईआईसीरी स्कीम के अंतर्गत, समग्र भारत मे छात्रं 

द्वारा विभिन जलवायु एवं प्रयोग कौ स्थितियों यें often तथा एसे 
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रेबलेरों के लिए परीक्षण सुविधाओं कौ स्थापना के प्रयोजनों हेतु 
100,000 आकाश टेबलेरो कौ खरीद के लिए 47.72 करोड रुपये 
al राशि स्वीकृत की गईं हे। 

(अनुकाद] 

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई 

6. श्री पूर्णमासी रामः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः | 

(क) क्या मत्रियो, विभागो, कार्यालयों ओर सरकारी उपक्रमों 

के लिए मंत्रिमंडल ओर मंत्रिमंडल समितियों द्वारा लिए गए निर्णयो 
का अनुपालन करना ओर उन पर कारवाई करना अनिवार्य 2; 

(ख) यदि at, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे अनिवार्य बनाने 

al? ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या ठै; 

(घ) क्या केविनेट det ने केन्द्र सरकार के सचिवों को 
मत्रिमंडल समितियों के निर्णयों को समय पर कार्यान्वितं करने हेतु 
कोई पत्रे लिखा है; ओर 

(S) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय A राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) मत्रिमंडल।मत्रिमंडल समितियों em किए 
गए Fort का कार्यान्वयन संबंधित मत्रालयों/विभागों द्वारा किया 

जाना अपेक्षित है, ओर उन मामलों में, जहां एसे किसी निर्णय 
मे परिवर्तन अवश्यक समज्ञा जाता है, को मंत्रिमंडल अथवा 
संबधित मंत्रिमंडल समिति के समक्ष उसके विचारार्थं रखा जाना 

अपेक्षित होता है। 

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर a स्थिति को स्पष्ट कर 
दिया गया 21 

(ग) प्रश्न नहीं उटता। 

(घ) मत्रिमंडल।मत्रिमंडल समितियों द्वारा लिए गए निर्णयो के 

सथासमय/शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय आवधिक 

रूप से dala मत्रालयों८विभागों को पत्र लिखता है। 

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर मेँ स्थिति को स्पष्ट कर 
दिया गया हे। 

( हिन्दी] 

मुस्लिम बालिकाओं को शिक्षा 

7. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या पानव संसाधन 
किकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार का विचार ईस्टीटयूट ain एडवांस स्ट्डीज 
इन एजुकेशन द्वारा मुस्लिम बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक ओर 

, शैक्षिक उत्थान हेतु मदरसा अध्यापकों के लिए एक प्रायोगिक 
कार्यक्रम के रूप में केन्द्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम को पुनः आरम्भ 
करने का 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ain क्या है; ओर 

(ग) इसे कब तक आरम्भ किये जाने कौ संभावना 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ईस्टीट्यूट ate एडवांस स्टडीज इन 

एजुकेशन (आईएएसरई), सरदारशहर, चुरू, राजस्थान द्वारा दी गई 
सूचना के अनुसार विगत में ta कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा a 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता, 

( अनुकाद 1 

ऋण राहत योजना 

8. श्री tham, नटराजनः क्या वित्त पत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या te किसान विशेष रूप से महिलाएं, जिन्होंने 
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियोस्वयं सहायता समूहो^ज्वाइट लाइबिलिरी 

ग्रुप से ऋण लिया है, कृषि ऋण माफौ योजना के अतिर्गत राहत 
उपायों हेतु पात्र है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन ast के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार, 

राहत-वार कितनी वित्तीय राहत प्रदान कौ गई है ओर कितने 
किसानों को इससे लाभ हुआ 2; 
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(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या सरकार के पास ऋण प्राप्त करने हेतु बारहवीं 

पंचवर्षीय योजना मे एेसे किसानों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव 

है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (नमो नारायण मीणा): (क) 

से (ग) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 
(एडीडन्ल्यूदीआरएस), 2008 के तहत सरकारी aa के बैक, निजी 

aa के वैको, स्थानीय क्षेत्रीय sal तथा क्षेत्रीय ग्रामीण dat द्वारा 

01 अप्रेल, 1997 से 31 मार्च, 2007 & बीच संवितरित कृषि ऋण, 
जो 31 दिसम्बर, 2007 कौ स्थिति के अनुसार अतिदेय तथा 28 
फरवरी, 2008 तक अदेय धे, ऋण AHN राहत के लिए पात्र 

थे। इस योजना के ऋण माफौ भाग को 30.06.2008 को बंद कर 

दिया गया था। इस योजना के ऋण राहत भाग को 30.06.2010 

को ae कर दिया गया। 

क्षेत्रीय ग्रामीण dat तथा सहकारी dat के day में योजना 
के कार्यान्वयन का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 
है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी aa के sai तथा स्थानीय क्षेत्रीय 

वैकां के संबंध में बैक-वर व्यौरा संलग्न विवरण-ा में दिया गया 

Zi योजना के अतर्गत 3.45 करोड किसानों को लाभ प्रदान करने 
के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैक तथा नाबाई को 52.275. 

55 करोड रुपए कौ राशि जारी कौ गई है। 

(घ) ओर (ङ) tar कोई प्रस्तावे सरकार के विचाराधीन नहीं 

हे। 

विवरण I 

एडीडन्ल्यूभारएस 2008 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण नैको ओर सहकारी dent को दी ग 
Be राहत दावा का विवरण 16.03.2012* तक कौ स्थिति 

(लाख रूपए मे) 

क्र.सं राज्य/बेैको _ ऋण मे द _ डीडन्लयु SAGA ऋण मे चट डीडन्लयू_जीआरएम. कुल 
कै नाम खातों राशि खातों राशि खातं राशि खातों राशि खातों राशि 

की सं. at सं. की सं को सं. की सं 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

सपेकित स्थिति 

एससीनी 11096480 = 1557562.04 107271 6394.43 1769262 -265132.90 0 1465.23 = 12973013 = 1830554.61 

एसएसडीबी 1688577 = 337409.45 24238 5087.52 254730 = 41813.16 221 27.07 1967766 384337.20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

amare 3361766 60266008 12470 2632.77 500884 91414.65 2340 345.32 3877460 = 697052.82 

कुल 16146823 = 2497631.57 143979 14114.72 2524876 398360.71 13645 1837.62 18829323  2911944.52 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 

एससीमी 715 81.33 0 0 0 0.00 715 81.33 

एसएलडीबी (नं. एलडीबी) ) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

आरआरबी (नं.आरआरनी) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

सकल योग 715 81.33 0 9 9 0.00 715 81.33 

2. ae प्रदेश 

एससीबी 2487188 = 346239.35 228 82४2 261681 32084.72 2749097 = 378406.69 

एसएलडीबी 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

(सं. एलडीबी पे wih 

आरआरबी 535066 = 100827.12 51 6.49 107532 19661.65 642649 = 120495.28 

सकल जीद 3022254 44706647 27 89.11 369213 51746.57 3391746 498901.95 

3. अरुणाचल प्रदेश 

एससीवी 11320 237.05 0 0 29 5.34 11349 242.39 

एसएलडीबी (सं. एलडीबी) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

आरभरनी 1013 235.12 3 17.27 0 0.00 1050 252.39 

सकल We 12333 472.17 ॐ 17.27 2 5.34 12399 494.78 

4. अस्म 

एससीबी 13576 880.30 0 0 19 5.36 13595 885.66 

एसपएलडीवी 95 48.38 0 0 13 2.68 108 51.06 

आरआरनी 72253 8188.57 0 0 681 66.81 72934 8255.38 

सकल जोड 85924 9117.25 0 0 713 74.85 86637 9192.10 

5. विहार 

एससीपी 317028 33783.51 4673 624.48 0 0.00 0 000 321701 34407.99 

एसएलडीबी 15583 3458.80 0 0 324 202.13 0 0.00 15907 3660.93 

आर्आरबी 449669 77263.74 5 80.61 14701 2344.20 2228 325.30 466603 80013.85 

सकल wes 782280 11450605 4678 705.09 15025 2546.33 2228 325.30 804211 118082.77 

6. दिल्ली 

एससीनी 453 254.55 0 0 100 47.61 553 302.16 

एसएलडीबी (नं.आर्आरबी) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 000 

आरआरबी (नं.आर.आर.बी) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

सकल जो 453 254.55 0 0 100 47.61 553 302.16 

7. गोवा 

एससीबी 297 478.32 1 0.14 131 18.25 3039 496.71 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 1} 12 

एसएलडीबी (सं. एलडीबी) 0 0.00 1) +) 0 0.00 0 0.00 

aT (नं.आरआरबी ) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

सकल जोड 2907 478,32 1 0.14 131 18.25 3039 496.71 

8. गुजराते 

एससीबी 314519 77372.06 0 20.7 128148 29872.08 4426657 = 10726.4.६4 

एसएलडीबी 9941 4680.91 0 0 0 3081.29 9941 7762.20 

आरआरबी 28709 4772.67 8 7.15 10425 2062.43 39142 6842.25 

सकल जोड 353169 86825.64 8 27.85 138573 35015.80 491750 = 121889.29 

9. हरियाणा 

एससीमी 261229 8296149 164 43.63 91582 16180.97 352975 99186.09 

आरआरबी 49316 19502.66 19 102.69 10101 2056.30 59436 21661.65 

एसएलडीबी 18991 6875.07 2 17.05 7423 2402.53 26442 9294.65 

सकल जोड 329536 109339.22 211 163.37 109106 20639.80 438853 = 130142.39 

10. हिमाचल प्रदेश 

एससीबी (पीएसीएस 113836 16699.30 64 20.64 567 123.98 114467 16843.92 

1195 सहित) 

पएसएलडीबी 10986 3897.64 0 0 1060 224.76 12046 4122.40 

आरञरबी 8294 1594.96 1 0.46 133 18.37 8428 1613.79 

सकल जोड 133116 22191.90 65 21.1 1760 367.11 134941 22580.11 

11. way ओर कश्मीर 

एससीबी 17929 2742.71 0 0 0 0.00 17929 2742.71 

एसएलडीनी 576 443.55 0 0 72 19.68 648 463.23 

आरआरबी 5414 1054.91 0 0 0 0.00 5414 1054.91 

सकल जोड 23919 4241.17 0 0 72 19.68 23991 4260.85 

12, BITES 

एससौपी 36736 2742.71 0 0 0 0.00 36736 4930.30 

एसणएलडीबी (नं. एलडीबी) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

आरआरबी 168733 14018.35 52 2.26 2680 215.03 171465 14235.64 

सकल जोड 205489 18948.65 52 2.26 2680 215.03 208201 19165.94 

13. कर्नटिक 

एससीबी 164964 30715.88 9998 3447.25 20005 2441.31 194967 36604.44 

एसएलडीबो 77456 9057.36 501 19.52 25780 3000.82 103737 12077.70 

आरआरबी 239423 67485.87 240 82.79 135125 24077.86 374788 91646.52 

सकल जोड 481843 = 107259.11 10739 3549.56 180910 29519.99 673492 ——-:140328.66 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14. केरल 

एससीपी 524753 91668.52 73576 443,32 2347 667.72 600676 92779.56 

एसएलडीबी 126723 18196.36 0 0 3640 504.16 130363 18790.52 

आरआरबी 126650 36128.32 17 10.86 1130 289.06 127797 36428.24 

सकल जोद् 778128 = 145993.20 73593 454.18 7117 1550.94 858836 147998.32 

15. मध्य प्रदेश 

एससोबी 870103 100567.04 0 0 158037 18160.02 1028140 —«118727.06 

आरआरनी 115394 33233.21 1103 585.87 43311 6655.71 159808 40474.79 

एससीनी 77188 16205.18 1517 383.23 41084 7662.53 119789 24250.94 

सकल ats 1062685 15005.43 2620 969.1 242432 32478.26 1307737 = 183452.79 

16. छत्तीसगढ़ 

एससीबी 270165 18244.97 1463 0 93812 8752.02 0 0900 365440 26996.99 

एसएसडीबी 10226 1869.04 582 79.13 4869 924.62 221 2707 15898 2899.86 

आरआरनी 52147 6844.54 2 0.43 9718 1667.98 2 054 61869 8513.49 

सकल Ws 332538 26958.55 2047 79.56 108399 11344.62 223 2761 443207 38410.34 

17. Tene 

एससीनी 2197708 = 377078.07 1492 398.77 647072 = 109272.27 2846270 = 486749.11 

एसएलडीनी 96687 29230.36 0 93 37834 4403.66 136521 33643.32 

आरञरबी 72044 1203197 455 78.36 38597 7218.14 11096 19328.47 

सकल जोड़ 2388437 418340.40 1947 486.43 723503 120894.07 3093887  539720.90 

18. मणिपुर 

एससीवी 41210 2019.53 0 0 105 50.56 41315 2070.09 

एसएलडीबी 30 21.20 2 15.17 2 0.58 55 36.95 

आरञर्डी 16780 221.80 0 0 32 7.34 16812 229.14 

सकल जोड 58020 2262.53 23 15.17 139 58.48 58182 2336.18 

19. मेघालय 

एससीवी 4855 50008 0 0 20 2.61 4875 503.69 

एसणएलडीबी (सं. एलडीगी) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

RAR 5673 843.40 0 0 5 0.16 5678 843.56 

*सकल aS 10528 1343.48 0 0 25 377 10553 1347.25 

20. मिजोरम 

एससीबी 1552 439.44 0 0 0 0.00 1552 439.44 

एसएलडी (सं.एलडीबी) 9 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

आरआरसी 5510 1358.04 0 0 310 7.68 5820 1366.02 

सकल We 7062 1798.48 0 0 310 7.98 7372 1805.46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

21. नागालैंड 

एससीबी 10813 1072.94 0 0 0 000 10813 1072.94 

एसएलडीबी (सं एलडीबी) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

आरआरबी 1091 191.68 0 0 5 1.93 1096 193.61 

सकल जोड 11904 1284.62 0 0 5 1.93 11909 1286.55 

22. पुदुचेरी 

एसीनी 6713 1344.09 0 0 129 13.13 6842 1357.22 

एसएलडीबी 303 172.12 0 0 0 0.00 303 172.12 

आरआरबी 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

सकल जोड़ 7016 1516.21 0 0 129 13.13 7145 1529.34 

23. ओडिशा 

wate 89934 24218.76 1 0.56 12932 2007.01 102867 26226.33 

एसएलडीबी 92130 13458.13 3583 711.98 1834 229.71 97547 14399.82 

asa 325836 40536.30 6544 815.41 14736 2306.37 347116 43660.08 

सकल योग 1456167 18038797 10313 1653.38 31368 4266.82 1497848 = 186308.17 

24. पंजाब 

एससीवी 8०934 24218.76 I 0.56 12932 2007.01 102867 26226.33 

एसएलडीबी 26313 12498.19 0 0 25249 4497.05 51562 16995.24 

aaa 6 2260.06 5 5.82 2564 728.85 2575 2994.73 

सकल जोड 116253 38977.01 6 6.38 40745 7232.91 157004 46216.30 

25. राजस्थान 

एसडीसी 378957 $7040.73 1182 205.62 284565 37973.32 0.00 664704 95219.67 

एसएलदीबी 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

आरआरबी 113816 24460.11 109 39.75 39930 7924.53 0.20 153856 32424.59 

सकल जोड 602541 110557.02 2720 680.08 378908 55707.03 0.20 984170 = 166944.33 

26. तमिलनादु 

एससीपी 90264 12538.42 3 0.79 13442 1806.07 103709 14345.28 

एसएलडीबी 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

एसएलडीबी 41991 6345.39 6 064 5641 916.11 47638 7262.14 

सकल जोड 132255 18883.81 9 1.43 19083 2722.18 151347 21607.42 

27. सिक्किम 

एससीबी 529 82.69 0 0 7 1.50 536 84.19 

एसएलडीवी (सं. एलडीबी) 0 0.00 0 0 0 000 0 0.00 

आरआरबीएस (सं. आरआरबी) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 6.00 

सकल we 529 82.69 0 0 7 1.50 536 84.19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28. त्रिपुरा 

एससीडी 1067922 79492.97 1793 13751 37684 3622.92 0 0700 1107399 $3253.40 

एसएलडीबी 394908 1492017. 16996 3128.48 46019 6090.92 0 0१00 957983 15842739 

आसरी 7280 638.66 0 0 24 2.34 7304 641.00 

सकल जोड 28820 4088.27 0 25.13 29 2.92 26849 4116.31 

29. उत्तर प्रदेश 

एससीभी 1067922 79492.97 1793 137.51 37684 3622.92 0 0.00 1107399 83253.40 

एसएसडीबी 894908 149207.99 16996 3128.48 46079 6090.92 0 0.00 957983 158427.39 

आस्आरवी 2844366 = 157535.24 3364 1079.13 67165 11632.21 109 19.28 915004 170265.86 

सकल जोड 2807196 = 386236.20 22153 4345.12 150928 21346.05 109 19.28 2980386 41194665 

30, उत्तराखंड 

एससीबी 669802 57351.08 12410 811.07 389 95.42 682601 58257.57 

एसएलडीबी 72048 6933.81 37 822 1661 198.98 73746 7139.01 

आरआरबी 9790 1273.71 0 0 725 96.93 10515 1370.64 

सकल ats 81838 8207.52 37 6.22 2386 295.91 84261 8509.65 

31. पश्चिम amet 

एक्सीनी 669802 57351.08 12410 811.07 389 95.42 682601 58257.57 

एसएलडीषी 49155 9126.67 2 0.67 144 19.33 49301 9146.97 

आसआार्वी 134033 13469.30 29 5.06 518 101.31 134580 13575.67 

सकल we 852900 7947.35 12441 8168 1051 21606 866482 = 80980.21 

क्रुल we 18146823 2497631.57 143979 14114.72 2524876 398360.71 2561 372.39 18818239  2910479.39 

अनंतिम ate, वैको से प्राप्त धन वापसी ओर संवित्रण के कारण संशोधन के अध्यधीन 

विवरण IT 

2008 एडीडन्लयूढीआरएस के बैक-वार आक 

(खातों की सं हजारों में ओर राशि वास्तविक रुपए में) 

ऋण पे we ऋण राहत 
कुल खाते कुल अदा 13/3/12 तंक कुल खाते कुल अदा 13/3/12 तक 13/3/12 तक 

(रु) कुल रुपए (रु) कुल रुपए कुल रुपए 

1 2 3 4 5 6 7 8 

सरकारी क्षेत्र के aa 

1, भारतीय स्टेट बैक 2429.25 53294410382.03 53294410382.03 714.703 14765942338 1476942338 68060352719.77 

2. Be वैक ओंफ बीकानेर 1986.66 4163093370.25 4163093370.25 109.501 2614256324 2614256324 6777349694.74 

एंड जयपुर 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. स्टेट da ओंफ हैदराबाद 293.82 5442321191.00 5442321191.00 84.665 1692559485 1692559485 7134880676.00 

4. स्टेट बैक ओंफ इंदौर 307.93 1614716193.95 1614716193.95 52.64 1166645755 1166645755 2781361948.77 

5. स्टेट वैक aie मैसूर 750.90 = 2435488153.00 2435488 1 53.00 27.055 761216165 761216165 3196704318.00 

6. स्टेट बैक ओंफ पटियाला 38.29 1434285373.56 1434284373.56 34.037 658555502.8 658555502.8 2092840876.37 

7. स्टेट da aie त्रावणकीर 118.76 8279188533.00 3279188533.00 6.207 151819223 151819223 3431007756.00 

8. हलाहाबाद वैक 428.50 10418047072.00 10418047072.00 88.03 1898134579 1898134579 12316181651.07 

9. आध्रा वैक 397.84 7469608832.00 7469608832.00 78.45 1518040962 1518040962  898764793.74 

10. बैक ate बडौदा 554.03 5060367844.00 = 5060367844.00 64.839 1333875904 1333875904 6394243748.00. 

11. नैक ate इंडिया 339.92 6392185943.76 6392185943.76 71.707 1625103267 1625103267 8017289210.76 

12. बैक ओंफ महाराष्ट 86.58 2192806730.72  2192806730.72 32.32 820085639 820085639 3012892369.72 

13. a बैक 471.58 12601664112.45 12601664112.45 67.118 1707521305 707521305 14309185417.62 

14. Qa बैक ओंफ इंडिया 449,98 9824675470.00 9824675470.00 87.213 2018830577 2018830577 11843506047.00 

15. कारपोरेशन बैक 42.76 1145867302.00 1145867302.00 10.945 348853971 348853971 = 1494721273.00 

16. देना बैक 54.55 771748896.00 771748896.00 18.309 465424050 465424050 1237172946.00 

17. आईडबीआई बैक 11.27 = 273213581.00 = 273213581.00 4.106 82243008.16 82243008.16 = 355456589.16 

18. इंडियन बक 582.87 4602870616.00 4602870616.00 30.42 643171482 643171482 = 5246042098.00 

19. इंडियन ओवरसीन बैक 311.00 5773479756.00 5829651280.090 50.172 931342316 920839088 6750490368.00 

20. ओरियंटल da ओंफ armed 98.30 8700929661.00 3700809923.00 25.647 939890231.6 939890213.6 4640700154.64 

21. पंजाब awa da 339.40 11472784863.00 11472784863.00 98.043 2795782864 2795782864 14268567726.70 

22. पंजाब एंड सिंध da 15.38  477226992.00 477226992.00 5.714 164643567 164643567 = 641870559.00 

23. सिंडिकेट वैक 293.23 7368647864.15 7369717728.15 84.605 1822365785 1822365785 9192083512.89 

24. यूनियन वैक ate इंडिया 275.94 7387857983.22 7387857973.22 57.885 1440178909 1440178909 8828036882.06 

25. यूनाइटेड am ain इंडिया 144.94 = 2112247563.00 211 1944545.00 185.17 31592592 31592592 2143537137.00 

26. यूको बैक 252.35 5377102680.00 5377102680.00 24.239 539656042.7 539656042.7  5916758722.67 

27. विजया बैक 47.81 = 1478380299.21 = 1478613312.21 15.239 403917320 403917320 1882530632.21 

कुल 11123.83 177565217248.30 177622268893.30 3810.98 43341649163.59 43331145935.59 220953414828.89 

निजी क्षेत्र के aa 

1. बैक sip राजस्थान लि. 17.10 53120868.00 53120868.00 0.694 12632315 12632315 65753183.00 

2. कैथोलिक सिरयान बैक लि. 1.55 25964880.00 25964879.99 45.001 1985325 1985325 27950204.99 

3. सिटी यूनियन कैक 5.61 97582109.53 97582109.63 0.686 14601177.52 14601177.52 = 112183287.15 

4. धनलक्ष्मी नैक fa. 2.15 43554034.28 43554034.28 0.059 1509173.81 1729584.81 45283619.09 

5. एचडीएफसी वैक 18.77 = 1057019406.00 = 1057019405.99 2.557 201694072 201694072 1258713477.99 

6. फेडरल ae 0.43 28960769.00 28960768.99 0 0 41133578 70094346.99 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. आईसीआईसीआई बक लि. 672.03 2549561028.43 2549561028.42 16.204 213593478.9 213593478.90 2763154507.32 

8. करनांटक नैक लि. 9.03 = 232127161.13 = 232127161.12 3.807 107826606.9 107826606.9  339953768.00 

9 करूर वैश्य da fa. 16.600 = 347491744.88 = 347491744.87 3.73 24187515.83 24187515.83  371679260.70 

10. कोटिक महिन्द्रा वैक fa. 0.18 5053295.00 5053295.00 0.057 892168 892168 5945463.00 

11. लक्ष्मी विलास बैक fa. 9.48 175899020.00 17599020.00 2.383 37059058 37059058 212958078.00 

12. नैनीताल कैक लि. 0.99 26251110.00 26251110.00 0.91 7030092 7030092 33281202.00 

13. रत्नाकर doa लि. 1.10 29962591.00 29962591.00 0 10715931 10715931 40678522.00 

14. साउथ इंडियन da fa. 4.90 95248748.00 95248747.99 0.001 11151282 11151282 = 106400029.99 

15. तमिलनाद्ु बैक लि. 4.18 68630891.00 68630890.99 2.093 29739481 29739481 98370371.99 

16. एक्सिस वैक लि. 6.75 481190317.36 481190317.36 70.045 210339142 210339142 691529459.40 

17. agent वैश्य da fa. 14.74 = 387201814.00 38721814.00 6.289 147902540.4 147902540.4 = 535104354.43 

18. जम्मू एवं कश्मीर बैक लि. 8.25 205960974.00 205960974.00 0.435 14808204.79 14808204.79 = 220769178.79 

कुल 793.85 5910780761.71 = 5910780761.64 91.95 1047667564.20 1089021553.20 6999802314.84 

स्थानीय aa के सैको के नाम 

सुभद्रा लोकल ata बैक 0.04 1073666.00 1073666.00 0.01 462368.00 462368.00 1536034.00 

कोश्टल लोकल एरिया बैक लि. 0.11 1737036.00 1737036.00 0.01 190433.00 190433.00 1927469.00 

कृष्ण भीम समरुदीन cafe. 2.08 , 9330194.00 9330194.00 0.03 298597.00 298597.00 9628791.00 

कैपिरल लोकल एरिया कैक लि. 0 0 0 0.05 5249942.00 5249942.00 5249942.00 

कुल 2.23 12140896.00 12140896.00 0.11 6201340.00 6201340.00 18342236.00 

अर्बन कापरेटिव वैक 3403735498.00 3403735498.00 {85749591.50 = 185749591.50 358०948 5089.50 

31/1/12 Te Ft गये कुल एडश्लयूडीआरएस रुपए 

सरकारी क्षेत्र के बैक 220953414828.89 

निजी da के बैक 6999802314.84 

aa 18342236.00 

यूसीबी 3589485090 

कुल अदा 231561044469.23 

वेकेशन sith स्पेक्ट्म (ग) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में अब 
साबासिवा . तक क्या प्रगति २ 

9, श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या संचार ओर सूचना हदे 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार उजी Geen सहित aim स्येक्ट्म ओर 
उसकी नीलामी पर कार्यवाही कर रही 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी eto क्या है; ओर 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्व देवरा): (क) से (ग) “aan को रिक्त करने ओर 
इस उदेश्य के लिए संसाधनों को yer” संबंधी मत्रिसमूह (जीओएम) 

का दिनांक 22.06.2007 को गठन किया गया। मत्रिमंडल के दिनके 
06.02.2009 के निर्णय के अनुसार, क्रमशः 1710-1785/1805-1880



105 प्रश्नों के 

मेगाहयर्जं ओर 1920-1980 मेगाहटूर्ज fradet de में 2जी ओर 
जी सेवाओं हेतु Sasa को जारी करने के संबंध में दिनांक 
22.05.2009 को संचार एवं सूचना प्रद्योगिकी ओर रक्षा मंत्रालय 
के बीच एक wala ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 
इस समञ्लोता ज्ञापन के अनुसार, रक्षा मत्रालय ने 2जी सेवाओं हेतु 
10+10 मेगाहटू्जं Maen ओर 3जी सेवाओं के लिए 20 Areal 
wae जारी किया है। 3जी स्पेक्ट्म की नीलामी at 2010 4 
पूरी हो चुकी 2 

स्पेक्ट्रम को रिक्त करने ओर set स्पेक्ट्म कौ नीलामी के 
aay 4 गठित अधिकार प्राप्त म॑त्रिसमूह (ईजीओएम) ने अन्य 
फरिक्वेसी dea में cian रिक्त करने का निर्णय लिया है। 

अंतरिक्ष विज्ञान से as संस्थान.“विश्वविद्यालय 

10. sit अशोक dat: क्या प्रधानमंत्री यह बताने को कृपा 
करेगे किः 

(क) अतिरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रद्योगिकी ओर अतिरिक्ष अनुप्रयोगो 
से qe संस्थानं /विश्वविद्यालयों कौ कुल संख्या कितनी है; 

(ख) इनके लिए कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया है; 

(ग) क्या सरकार अंतरिक्ष विज्ञान, अतरिक्ष प्रौद्योगिकी ओर 
अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से जुडे ओर अधिकं विश्वविद्यालय/संस्थानों की 
स्थापना करने की योजना बना रही है; ओर 

(घ) यदि हां. तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मतत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) इनकी संख्या दो है-(1) भारतीय अंतरिक्ष 
faa एवं प्रोद्योगिकौ संस्थान (आर्आरईएसरी) , तिरुवनंतपुरम, एक 
मानित विश्वविद्यालय ओर (2) आध्र विश्वविद्यालय के साथ 
शैक्षिक सहयोग से देहरादून मे स्थित भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान 
( आईआईआरएस)। 

(ख) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रोद्योगिकौ संस्थान हेतु चालू 
वर्षं 2012-13 के लिए बजट अनुमान में बजटीय आबंटन रु. 100. 
00 करोड तथा आईआईआरएस हेतु रु. 32.50 करोड है। 

(ग) जी, नहीं 

(घ) प्रश्न उत्पन नहीं होता। 

एशियन डवेलपमेट बैक के विकास का अनुमान 

11. श्री नलिन कुमार कटीलः क्या वित्त मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या एशियन डवेलपमेट बैक ने विकास संबधी कोई 

पूर्वानुमान लगाया है जो कि भारत सरकार द्वारा लगाये गये पूर्वानुमान 
से fr 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा an है ओर इस संबध में 
सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार sat विकास दर के पहले के अनुमान 
को परा करने हेतु कोई उपाय कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 
इसके क्या कारण है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 
(क) ओर (ख) एशियन उवलपमेट बैक (एडीबी) द्वारा जुलाई, 
2012 A प्रकाशित एशियन डेवलपर आउर लुक सप्ली्मेट के 
अनुसार, भारत की विकास दर 2012 तथा 2013 A क्रमशः 
6.5 प्रतिशत तथा 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्धक समीक्षा 
2011-12 के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद कौ वास्तविक विकास 
दर af 2012-13 के लिए 7.6 (+/-25 प्रतिशत अनुमानित हैँ 

अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैक संयुक्त we संघ जैसी विभिन 
एजेंसियां ओर देश के भीतर बाहर अनुसंधान संगठन अर्थव्यवस्था 
में विकास द्र के बारे मे अनुमान लगाते रहते 21 ये अनुमान प्रायः 
एक दूसरे से भिन होते Zi 

(ग) ओर (घ) विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार 

द्वारा किए गए कतिपय विशिष्ट उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ 

सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्तर को 
बढत्रना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आवंटन के जरिए माइृक्रो, 
लघु तथा Agel उद्यमो (एमएसएसई) के सेक्टर को बदावा देना, 
सरकारी निजी भागीदारी पर जोर देते हुए अवसंरचना क्षेत्र मेँ निवेश 
को बहाना, वित्तीय aa के विकास के लिए कई विधायी उपाय 

करना ओर नई राष्टीय विनिर्माण नीति कौ शुरुआत, आदि शामिल 

él 

कोयला aural को लाभकारी बनाने cat योजना 

12. श्री हरिश्चंद्र wer: क्या कोयला मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने आपके मत्रालय के अन्तर्गत सरकारी 
उपक्रमो को लाभकारी बनाने हेतु कोई योजना वनाई 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) कौन-कौन से सरकारी उपक्रम oe में चल रहे है, इन 

उपक्रमो मे घाटे की राशि कितनी है ओर इसके क्या कारण हे;
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(घ) क्या घाटे मँ चल रहे इन सरकारी उपक्रमं को बंद करने 

के लिए कोई कारवाई की गु है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(च) क्या घाटे में चल रहे इन एकको को आमेलित करने 

अथवा इनमें विनिवेश करने की कोई योजना है; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) ओर (ख) कोल इंडिया लि. (सीञरईएल) ओर इसकी 
सहायक कंपनियां त॒था नैयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. पिछले दो 

वषो से मुनफे मेँ चले रही Zi 

(ग) सीआईएल की दो सहायक कंपनियों अर्थात seed 

कोलफौल्द्स लि. (ईसीएल) ओर भारत कोचिंग कोल लि. (बीसीसीएल) 
को रुण कपनी घोषित कर दिया गया था ओर अवसंरचना एवं 

वित्तीय पुनर्गठन ale (बीआर्ईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया 
था। 31.03.2012 कौ स्थिति के अनुसार ईसीएल ओर बीसीसीएल 
की संचित हानि क्रमशः 7165.30 करोड रु. ओर 5604.83 करोड 
रु. है। ईसीएल ओर बीसीएल में हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित 

_ 
[1 

G) छोटे डाया wee कौ बहुत सी ओपनिंग वाली संख्या 

में भूमिगत खान होने के कारण यूनिट मेँ उत्पादन कम 
होता है ओर उत्पादकता का स्तर निराशाजनक होता है। 
कुछ ओपनकास्ट खाने पंजी पर असमानुपातिक जनशक्ति, 

अधिक स्टिफिग अनुपात ओर कम क्षमता उपयोग के 
कारण घाटे पर चल रही zi 

Gi) उच्च डिग्री कौ गेसीनेस, स्वतः ऊष्मन के लिए संवेदनशील 
सीमे, ऊपरी dat मे जलमग्न खदानों की उपस्थिति, 

मारी सीम ओर उच्च ग्रेडिएन्ट बाली इन्क्लाइंड सीमां 
जेसी कठिन भू-खनन परिस्थितियां। 

(11) ओपनकास्ट खनन की सीमित गुंजाइश। 

(Gv) भूमिगत खानों तथा प्रवेश बिन्दु से काफौ दूर कोयले 
की विस्तृत Aqsa लोडिग के लिए अधिक जनशक्ति 

की आवश्यकता होने के कारण उत्पादन ओर उत्पादकता 

मे कमी। 

(४) कठिन सतही विशेषताओं ओर अन्य प्रतिकूल भू-खनन 
परिस्थितियों कौ मोजुदगी होने के कारण कई खानों मे 
हाइडोलिंक tag को बहाल करना पडता है जिससे 
इन खानों में प्रचालन लागत wer 350 रु. से 375 
र. तक अतिरिक्त बद जाती हे। 
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(vi) कंपनी कौ भुगतान करने कौ क्षमता से अधिक प्रगामी 

मजदूरी कौ घटना। 

(vii) निधि कौ अत्यन्त कमी होने के कारण खनन उपकरण 

मे अपर्याप्त निवेश किया जाता है जिसके कारण 

उपकरण पुराने हो गए हैँ, क्षमता में कमी आ गई है 
जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम हो गया है। 

(viii) कार्यशील पूंजी कौ समस्या कंपनी को समय पर 

क्रिरिकल स्टोर ओर wage तथा सुरक्षा मदों की 
खरीद के लिए भुगतान करने मेँ असमर्थं बना रही हे 

जिससे उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। 

(घ) जी, नही। 

(डः) प्रश्न नहीं so 

(च) जी, etl 

(छ) प्रश्न नहीं soa 

( हिन्दी) 

क्षेत्रीय असंतुलन 

13. श्रीमती ज्योति धुरः 

श्री नारनभाईं कडादियाः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ. कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि देश 
में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अवसंरचना का विकास 

ओर कनैक्टिविटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने अवसंरचना के विकास ओर कनैक्टिविटी 
पर विशेष बल देते हुए देश में, विशेष रूप से ओडिशा ओर 
ज्ञारखंड मे गरीबी को दूर करने हेतु कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम तैयार 
किए है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

योजना मत्रालय में राज्य ait, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय यें राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री {श्री अश्विनी कुमार ): (क) ओर (ख) asta असंतुलन 
विभिन कारकों का परिणाम है जैसे कि संसाधन संपनता में अंतर, 

भोगोलिक ओर एतिहासिक विशेषताएं ओर कनैक्टिविरी सहित
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अवसंरचना कौ उपलब्धता। किसी क्षेत्र के लिए योजना बनाना ओर 

उसका विकास करना मुख्यतः संबंधित राज्यो का दायित्व है। केन्द्र 
सरकार, अपनी ओर से, विभिन विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, 

पलैगशिप कार्यक्रमों ओर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, जिनमे अवसंरचना 
का विकास ओर कनैक्टिविरी भी शामिल दै, के माध्यम से राज्य 
सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती Zi 

(ग) ओर (घ) गरीबी उपशमन तथा अवसंरचना ओर 

कनैक्टिविरी पर ध्यानकेन्द्रण वाली विभिन स्कीम ओडिशा ओर 
ज्ञारखंड सहित अन्य wet मे लागू ei देश में लागू प्रमुख विकास 
कार्यक्रम, स्कीम इस प्रकार हैः (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), (1) प्रधान मत्री ग्राम सडक 

योजना (पीएमजीपएसवाई), (11) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 

(एसजीएसवाई), (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) , 

(४) एकौकृत बाल विकास सेवा (आईसीटीएस), (vi) समग्र स्वच्छता 

अभियान (रीएससी ) , (vii) मध्याह्न भोजन (WASTE), (viii) सर्व 

शिक्षा अभियान (एसएसए) , (ix) इदिरा आवास योजना (आईएवाई) , 

(x) जवाहरलाल नेहरू राष्टीय शहरी नवीकरण मिशन 

(जेएनएनयूआरएम) , (xi) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Use), 

(xii) राजीव गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई, 

(xiii) राजीव गांधी पेयजल fae (आरजीडीडन्ल्युएम), (xiv) 

त्वरित विद्युत विकास ओर सुधार कार्यक्रम (एपीडीञआरपी), ओर 
(xv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरके वीवाई)। 

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विशिष्ट स्कौम पिडा 
aa अनुदान निधि (बीआरजीएफ) है। बीआरजीएफ के दो घटक 

है, नामतः ¢) 27 राज्यों मे 272 fase जिलों (जून 2012 F 
कवरेज के लिए अनुमोदित 22 जिलों सहित) को कवर करमै वाला 
जिला घरक तथा (ii) Wa घटक जिसके वर्तमान रूप में बिहार 

के लिए विशेष योजना, ओडिशा के कालाहांडी- बलांगीर-कोरापुर 

(केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए 

विशेष योजना, चुनिंदा जनजातीय ओर fred जिलों के लिए 

एकीकृत कार्य योजना (आरईएपी) तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा 
उपशमन कार्यनीतियो को कार्यान्वित करने के लिए विशेष पैकेज 

शामिल है। बीआरजीएफ के जिला घटक मेँ ओडिशा के 20 जिले 
ओर ads के 23 जिले शामिल है। चुनिंदा जनजातीय ओर free 

जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के तहत ओडिशा 
के 18 जिले ओर areas के 17 जिले शामिल हे। 

(अनुवाद । 

मंत्रियों को wien शक्तियां 

14. श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या प्रधानमंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 
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(क) मंत्रालय-वार, विभिन मंत्रालयों मे मंत्रियों को प्रदत्त ओर 

उनके द्वारा प्रयोग की जा रही स्वैच्छिक शक्तियों का व्यौरा क्या 

है. 

(ख) मंत्रालय-वार, मंत्रालयों में मत्रियों ओर वरिष्ठ कर्मचारियों 

द्वारा tat शक्तियों का उपयोग करने के उदाहरण क्या है; 

(ग) क्या सरकार का मत्रियोँ द्वारा प्रयोग कौ जा रही सभी 

प्रकार की स्वैच्छिक शक्तियों को समाप्त करने का विचार है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी oh क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन पंत्रालय में राज्य 

मत्री, ओर प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (ङ) विभिन म॑तऋल्यों(विभागोँ में मत्रियों 

द्वारा प्रयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों के at band रूप से 

नहीं रखे जाते है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए 

जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए सरकार ने दिनाक 6 

जनवरी, 2011 को मत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया 

qu मंत्रियों के समूह के “विचारार्थं विषयों मेँ से एक aa A 

मंत्रियों द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों को समाप्त करना 

था। इस aed मे, भारत सरकार के सभी मंत्रालयोँ/विभागों से 

अनुरोध किया गयाथाकि वे केन्द्र मेँ मत्रियँ द्वारा उपयोग किए 

जा रहे विवेकाधिकायैं के संबंध मे जानकारी उपलब्ध कराए। उख 

संदर्भ मे विभिन मंत्रालयों८विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर, 

केन्द्र मे मंत्रालयों के fader को दर्शाने वाला व्यौरा संलग्न 

विवरण मे दिया गया है। मत्रियों के समूह ने संबधित मंत्रालयों gra 

प्रयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों के संबंध मं खभी पत्रालयो/विभागों 

से प्राप्त सूचना कौ समीक्षा कौ। 

समीक्षा के आधार पर, मत्रियों के समूह ने संस्तुति कौ थी 

कि सभी मंत्रालय/विभाग विवेकाधिकारों के प्रयोग को विनियमित 

करने वाले प्राचलों को लागू करने तथा उन्हें सार्वजनिक अधिकार 

aa में रखने के लिए कार्रवाई कर सकते ह ताकि एेसे अधिकारों 

के प्रयोग में मानमानेपन को न्युनतम किया जी सके। 

सरकार ने frat के समूह कौ उक्त संस्तुति को स्वीकार कर 

लिया है तथा तदनुसार सभी केन्द्रीय म॑त्रालयो(विभागों को, जहां कहीं 
भी te दिशा-निर्देश मौजूद नहीं है, वहां विवेकाधिकारोँ के प्रयोग 
को विनियमित करने वाले प्राचलोँ को लागू करने कौ तथा उन्हें 

सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र मेँ रखने कौ सलाह दी गई है।
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विवरण 

विभिन्न मत्रालयो८विभागो मे मत्रियों के विवेकाधिकार 

क्र.सं मत्रालय/^विभाग माननीय मंत्री^राज्य मत्री द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकार 

1 2 3 

कृषि मत्रालय 

1. 

4. 

कृषि ओर सहकारिता विभाग 

कृषि, अनुसंधान ओर शिक्षा विभाग 

पशुपालन, दुग्ध उत्पादन ओर मत्स्य 
पालन विभाग 

परमाणु ऊर्जा विभाग 

रसायन ओर उर्वरक मत्रालय 

5. 

6. 

7. 

रसायन ओर पेट रसायन विभाग 

उर्वरक विभाग 

फार्मस्यूरिकल 

नागर विमानन मंत्रालय 

कोयला मंत्रालय 

सहकारी संगठनों अर्थात, एनसीडीसी, एनसीसीरी, वीएएमएनआईसीओएम, एनएफएलसी, 

एनएफईडी, एनसीयुआई ओर एनआर्ईएम, एसएफएसी जैसे संस्थानों के बोो/प्रवंधन 

समितियों मेँ सरकारी नामित व्यक्तियों कौ नियुक्ति 

एमएएनएजीई, नारियल विकास até, usta बागवानी बो ओर संयुक्त हिदी सलाहकार 
समिति जैसी स्वासत्त संस्थाओं ओर बो मेँ गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन। 

कृषि मत्री को कृषि अनुसंधान ओर शिक्षा विभाग के dae में कोई विशिष्ट विवेकाधिकार 
कोटा नहीं 21 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 

मत्री द्वारा उर्वरक सलाहकार फोरम में किसानों के प्रतिनिधि नामित किए जाते ZI 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 ) 

नागर विमानन मत्री किसी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करता है क्योकि यह aa विभिन 

अधिनियमों ओर नियमों, विनियमों ओर नीतिगत ढांचा से विनियमित होता 2 

(1) कोयला मंत्री नियोक्ताओं के एक प्रतिनिधि जो नियोक्ताओं के संगठन का सदस्य 
न हो तथा कर्मचारियों के एक सदस्य जो कर्मचारियों के संगठन का सदस्य न 

हो, को कोयला खान भविष्य निधि कुटुम्ब पेंशन एवं योजना अधिनियम, 1948 कौ 
धारा 3के के अनुसार कोयला खान भविष्य निधि संगठन के टस्टी ad के सदस्य 
के रूप में नामित करने का अधिकार है। ये साविधिक अधिकार हैँ तथा cet 
ale के गठन हेतु प्रयोग feu जाने हैँ तथा इन्हें बनाए रखा जाना Zi 

(2) कोयला मंत्री कोल इंडिया लिमिरेड द्वारा गठित राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता alfa 

(एसीसीसी) तथा महानदी कोलफौल्द्ूस लिमिटेड, ded कोलफील्द्स लिमिरेड, 
Gea कोलफौल्द्स लिमिटेड, नार्दन कोलफील्द्य लिमिटेड, भारत कोकिग कोल 
लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्दस लिमिटेड, act कोलफौल्द्स लिमिरेड जैसी कोल 
उत्पादक सहायक कंपनियों द्वारा गठित क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता कौसिल (आरसीसीसी) 

मेँ गेर सरकारी जनहित से ys सदस्यों को नामितनियुक्त करता है। चकि इन 
नामांकनों को करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया/नीति नहीं है इसलिए इन 
अधिकारों को विवेकाधीन अधिकार कौ तरह माना जा सकता है। 
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वाणिज्य ओर उद्योग मत्रालय 

10. वाणिज्य विभाग 

11. ओद्योगिक नीति wa vada विभाग 

दूरसंचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

12. दूर संचार विभाग 

13. डाक विभाग 

14. सूचना प्रौद्योगिकौ विभाग 

15. कारपोरेर मंत्रालय 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सिविल सेवा बो द्वारा भेजे गए पैनल मेँ से किसी अधिकारी 

को चुनने हेतु विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते 2 

मत्री (सी एवं आई एम) के पास दीआईपीपी से संबंधित कई विवेकाधीन अधिकार नहीं 
होता है। 

माननीय दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मत्री के विवेकाधीन अधिकार 

(1) दूरभाष सलाहकार समिति (रीएसी) के सदस्यों को नामित करने हेतु 

(2) बिना बारी के दूरभाष कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु 

माननीय दूरसंचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी राज्य मत्री के विवेकाधीन अधिकार 

(1) fa बारी के दूरभाष कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु 

दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकौ मत्री विशिष्ट व्यक्तियों, अवसर आदि पर दिशानिरदेशों तथा 
वार्षिक डाक रिकर जारी करने के कार्यक्रम के अनुसार अपने विवेक से डाक रिकर 
जारी करने का अनुमोदन अपने विवेक पर कर सकते ZI 

कोई विशिष्ट विवेकाधीन अधिकार नहीं 21 

चूकि द्यूरी तथा अधिकार अधिनियम एवं विनियमन तथा इसके अतर्गत नियमों से राजपत्र 
अधिसूचना के माध्यम से मिलने हैँ जो प्रकृति में अधीनस्थ विधान कौ भाति होते है 
इसलिए किसी विवेकाधीन अधिकार कौ गुंजाइश नहीं होती है। 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्रालय 

16. खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग (1) माननीय मत्री के पास विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियमावली मे किए गए प्रावधान 

के अनुसार चीनी उद्योग से संबंधित कुल 25 गैर सरकारी सदस्यों कौ सीमा तक 
गेर सरकारी सदस्यों के नाम का Yala देने का विवेकाधिकार होता है तथापि विभाग 
द्वारा अतिम संघटन कौ अधिसूचना ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उनके 
मत्री के अनुमोदन के बाद जारी कौ जाती है। 

(2) माननीय मंत्री प्रत्येक Tareas कौ हिन्दी सलाहकार समिति जिसमें संबंधित मंत्रालय 

की गतिविधियों के संबंधित क्षेत्र के 15 सदस्य होते है. मे 4 गैर सरकारी सदस्यों 
को नामित करने का विवेकाधीन अधिकार होता हे। 

(3) राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार चावल कौ आपूर्ति के लिए समय 
मे विस्तार कौ अनुमति, मामला द्र मामला आधार पर माननीय मत्री के अनुमोदन 
के बाद दी जाती हेै। 

2. शर्करा प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव स्थायी समिति द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार 

मानकं के अनुसार प्रत्येक 6 माह मेँ प्रशासनिक अनुमोदन की वैधता में दो विस्तार की 
अनुमति प्रदान करने मेँ सक्षम टै। वह उन चीनी feel को वितरित किए गए एसडीएफ 

ऋण की प्रतिभूति के तौर पर शर्करा फैक्टरी की परिसंपति के आधार पर् प्रभार देने/अनापत्ति 
जारी करने के लिए भी सक्षम है जहां सरकार कौ बराबर कौ हिस्सेदारी है अथवा द्वितीय 

स्थान कौ विशेष हिस्सेदारी हे। 
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17. 

18. 

उपभोक्ता मामले विभाग 

सस्कृति मंत्रालय 

रक्षा मंत्रालय 

19. 

20. रक्षा उत्पादन विभाग 

21. रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग 

(दीआरदीओ) 

22. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग 

23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 

24. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 

25. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 

26. विदेशं मंत्रालय 

वित्त मंत्रालय 

27. वित्तीय सेवाएं विभाग 

28. आर्थिक मामले किभाग 

29. व्यय विभाग 

30. राजस्व (सीबीईसी एवं सीबीडीरी) 

31. 

रक्षा विभाग 

विभाग 

विनिवेश विभाग 

(1) उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 & नियम 3 (1) (जीए) के प्रावधानों के 

अनुसार माननीय मंत्री केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों के नामांकन के 

लिए अतिम अनुमोदन प्रदान करता है। 

(2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 कौ धारा 7 (2) (ग) के उपबंधों के अनुसार, 

मंत्री को राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदां मेँ अंतिम नामांकन करने का विवेकाधिकार 

al 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

विभिन cart के अतिर्गत रक्षा मंत्री विवेकाधिकार कोष (आरएमडीएफ) से भूतपूर्व 

सैनिकों /आश्रितों कौ विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। एक समिति द्वारा कौ गई 
अनुशंसा को रक्षा मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव मे इन मामलों 
में मत्री को कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

न तो रक्षा मंत्री (आर एम) ओर न ही रक्षा रज्य मत्री (आरभारएम) को कोई 

विवेकाधिकार 21 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

मंत्री ओर अध्यक्ष पूर्वोत्तर aa (एनईसी) को की विवेकाधिकार नहीं है, क्योकि सभी 
निर्णय, वित्तीय ओर प्रशासनिक, नियम दिशानिर्देशों ओर प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाते 

él 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

(1) श्रेणी 'एफ' के अंतर्गत कूटनीतिन्न waste प्रदान करना 

(2) हज Wel के कुछ भाग का आवंटन करना। 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

aig विवेकाधिकार नहीं है। 

alg विवेकाधिकार नहीं है। 

कोई तिवेकाधिकार नहीं है। 

वित्त मत्री को कोई विवेकाधिकार नहीं है। 
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32. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय 

33. स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण विभाग 

34. आयुष विभाग 

35. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग 

36. एड्स नियत्रण विभाग 

भारी उद्योग ओर लोक उद्यम विभाग 

37. भारी उद्योग विभाग 

38. लोक उद्यम विभाग 

गृह मंत्रालय 

39. गृह मंत्रालय 

(1) माननीय मत्री खाद्य प्रसंस्करण मत्री को भारतीय अगुर प्रसंस्करण ate ( आईजीपीबी ) 

तथा राष्ट्रीय मीर तथा पलिटरी प्रसंस्करण are (एनएमपीपीबी) के अध्यक्ष/सदस्य 

के नामांकन का विवेकाधिकार 2 

(2) माननीय मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में राष्ट्रीय संस्थान खाद्य प्रौद्यासेगिकौ उद्योग 

तथा प्रबधन (एनआर्दएफरटीईएम) तथा एनआईएफटीईएम कौ अध्यक्ष/एक सदस्य तथा 

निदेशक की खोज सह चयन समिति मे नियुक्ति का विवेकाधिकार है। 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याणं मंत्री द्वारा किसी भी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं किया 

जाता। 

कोई विशिष्ट विवेकाधिकार नहीं जैसा कि स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री में निहित 

ra 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 

कोई विनिर्दिष्टं विवेकाधिकार नहीं है। विभाग के कार्य लोक उद्यम विभाग एवं कार्मिक 

ओर प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी साविधिक उपबंधों८दिशानिर्देशो के अनुसार किए जाते हैँ 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

पुलिस बल स्कीम के आधुनिकीकरण के अतर्गत एक वर्षं के कुल बजट का 5 प्रतिशत 

एचएस/एसएम, आकस्मिक निधि के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो विभिन राज्यों 

को, आबंटन के आधार पर वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राज्य पुलिस बल कौ तत्काल 

आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जारी कौ जाती है। 

गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्षं 2010-11 के अंतर्गत 01 करोड 

रुपए का प्रावधान fen गया है। 

गृह मंत्री के पास आतंकवाद्/साम्प्रदायिकता/नक्सल fea के शिकार असैनिक पीडितों को 

सहायता की केन्द्रीय योजना के ade मेँ विवेकाधीन शक्तियां है! 

उन व्यक्तियों को राहत देना जिन्होने राष्ट मे राजनीतिक, सामाजिक, लोकोपकार ओर अन्य 

dat में राष्ट कौ सेवा की है। साथ ही, उनके परिवारों कौ राहत देना fore विशेष सहायता 

कौ आवश्यकता हो। 

वीरता ओर जन कल्याण के उत्कृष्ट कार्यो के लिए व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करना। 

विभिन आवश्यकताओं की पूर्तिं कर् राष्ट कौ सेवा करने वाले पात्र संस्थाओं को आर्थिक 

सहायता देना। 
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45. 

52. 

राजभाषा विभाग 

अंतर राज्य परिषद सचिवालय 

सीमा प्रब॑धन विभाग 

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 

seq शिक्षा विभाग 

अविास एवं शहरी गरीबी उपशमन 

मंत्रालय 

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 

श्रम ओर रोजगार मंत्रालय 

ओर न्याय मत्रालय 

विधि ar विभाग 

विधायी विभाग 

न्यायं विभाग 

खान मत्रालय 

अल्पसंख्यक मामले म॑नालय 

अत्यधिक दुःख की स्थिति में परिवार के सदस्यों या स्वयं कौ चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय 

पुरस्कार से अलंकृत व्यक्तियों को राहत देना। 

आपवादिक रूप से पात्र समञ्ञे जाने वाले किसी अन्य मामले A अनुदान जारी करना! 

दिनांक 24.08.2001 के मंत्रिमंडल सचिवालय आदेश संख्या 1/22/2/2001 सी.ए.वी, गृह 

मत्रालय के अंतर्गत सीपीओ मे आई जी ओर ए.डी.जी. के स्तर के Wy सेवा के 
अधिकारियों कौ नियुक्ति 

दिनांक 30.03.2010 के पैरा 20 के भारतीय प्रशासनिक सेवा कालावधि नीति द्वारा डीआदी 

स्तरे तक के मामलीं के aed A ay सेवा कालावधि नीति के प्रावधानों से विचलन 

या wel 

कोई विवेकाधिकार नहीं दै। 

कोई विवेकाधिकार नहीं हे। 

alg विवेकाधिकार नहीं है। 

मानव संसाधन विकास मत्रालय के पास कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। 

विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश ओर नियुक्ति के मामले में मानव संसाधन मंत्री के 
पास alg विवेकाधीन शक्ति नहीं है। सामान्य तकनीकी शिक्षा वे क्षेत्र में उत्कृष्ण कार्य 
करने वाली संस्थाओं^संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 4.00 लाख रुपए 

प्रति वर्ष की विबवेकाधीन निधि 2 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

कोई विवेकाधिकार नही है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। 

कोह विबेकाधिकार नहीं है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 

खान मंत्रालय, मंत्री की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के लिए संसद मँ खान एवं 
खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 ला रहा 2 

¢) केन्द्रीय वक्त परिषद (के.व.प.)- केन्द्रीय वक्फ परिषद मे नियुक्ति के लिए संसदीय 

मामले मंत्री द्वारा किए गए नामांकनों पर मंत्री द्वारा किए गए नामांकनीं पर मंत्री 

को किसी भी नाम की सिफारिश करने का विवेकाधिकार 21 

Gi) दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेरः- मत्री, जिन्हं किसी भी नाम की सिफारिश करने 

का विबेकाधिकार है, द्वारा सिफारिश की जाने पर दरगाह समिति, अजमेर के सदस्य 

कौ नियुक्ति राजपत्र अधिसूचना द्वारा होती 21 
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(ii) मौलाना आजाद् शिक्षा फाउंडेशन (एमएएफएफ) मत्री को आवश्यकता की पूर्ति 

करने ताले किसी भी व्यक्ति को नामांकन करने का अधिकार है। 

(1५) अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोगः- आयोग में एनसीएम अधिनियम, 1992 के 

प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त नाम रखने की विवेकाधीन शक्ति 
मंत्री ओर मंत्रालय के पास होती है। नामों को अंतिम रूप से प्रधान मंत्री अनुमोदित 
करते हे। 

(४) भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्तः- प्रधान मत्री ओर भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकारी 
कौ नियुक्ति के लिए उपयुक्त नाम देने का विवेकाधिकार मत्री ओर मंत्रालय के 
पास होता है। 

(vi) एनएमडीएफसी के गैर सरकारी निदेशक एवं अध्यक्ष कौ नियुक्तिः- एनएमडीएफसी 

के निदेशकों मंडल मे अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के दो पद है। विवेकाधिकार 
शक्ति डीपीई को नामों के पैनल का केवल gaa देने तक ही सीमित है। 
एनएमडीएफसी के गैर सरकारी निदेशक एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करने waft 
अतिम अधिकार एसीसी के फास ही wm 

53. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय कोई विशेषाधिकार नहीं 21 

54. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कोई विशेषाधिकार नहीं 21 

55. विदेशी भारतीय मामले मंत्रालय कोई विशेषाधिकार नहीं हे। 

56. संसदीय मामला मंत्रालय कोई विशेषाधिकार नहीं है। 

57. पंचायती राज मंत्रालय मत्री के पास कोई विवेकाधिकार शक्ति नहीं है। 

कार्मिक, लोक शिकायत ait पेंशन मंत्रालय 

58. कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग कोई विशेषाधिकार नहीं 21 

59. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत कोह विशेषाधिकार नहीं Zi 
विभाग 

60. पेंशन एवं पेशनभोगी कल्याण विभाग कोई विशेषाधिकार नहीं है। 

61. पेटरोलियम एवं प्राकृतिक गैस मत्रालय (अद्ध सैन्य रक्षा बल एवं पुलिस बल के शहीदों के परिवारजनों को सीधी ही 
डीलरशिप/सवितरण आबंटित करने संबधी विवेकाधिकार कोरा स्कौम (डीक्यूएस) को 
दिसम्बर, 2006 मे भंग कंर दिया गया है) 

62. योजना आयोग योजना आयोग मे निम्नलिखित eat में उपाध्यक्ष स्तर पर निर्णयों का अनुमोदन किया जाता 
हैः 

Gi) संघ के म॑त्रालयों का आवंटन; 

(ii) राज्यों को विशेष पैन सहायता; 

Gi) योजना आयोग में सलाहकारो/परामर्शदाताओं की नियक्ति। 

चकि सभी निर्णयो के संबध में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जानी होती है सलिए उपाध्यक्ष, 
योजना आयोग के पास अनन्य विवेकाधिकार शक्तियां नहीं है! 
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63. 

64. 

65. 

विद्युत मत्रालय 

सडक परिवहन एवे राजमार्गं मंत्रालय 

रेलवे मंत्रालय 

ग्रामीण विकास मंत्रालय 

66. 

67. 

68. 

ग्रामीण fara विभाग 

ग्रामीण विकास मंत्रालय को 

उपलब्ध शक्तिया। 

भूमि संसाधन विभाग 

पेयजल आपूर्ति विभाग 

कोई विशेषाधिकार नहीं 21 

0 

(ii) 

(iv) 

(i) 

(ii) 

भले ही नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति से संबधित मामलों में, सीसीएु तथा/कार्मिक 

ओर प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन अनिवार्य हो, फिर भी माननीय मंत्री जी (स, 

प.एवं.रा.) कतिपय अवसरों पर पहले निर्णय लेकर तथा इसे कार्यात्तर अनुमोदन 

के लिए एसीसी svat कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तावों को अग्रेषित 

कर विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते है। उक्त विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग 
केवल मुकदमों आदि से संबंधित अत्यधिक प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता के 

दौरान ही किया जाता Zz 

मत्रालय में dca (सडक) विभिन sant के स्थानांतरण, तैनाती एवं प्रतिनियुक्ति 

से सबंधित मामलों को इस ase मे निर्धारित स्थानांतरण नीति के माध्यम से 

विनियमित किया जाता है। मानवीय मत्री जी (स.प.एवं. रा.) प्रशासिनक तात्कालिक 

आवश्यकता के कारण तथा/या लोक हित में कतिपय अवसरों पर उक्त स्थानांतरण 

नीति मेँ परिवर्तन के लिए विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते है। 

कोचिंग प्रशुल्कं में अनुमत्य से इतर अनुरोधों पर रियायत प्रदान करना। 

कतिपय पात्र मामलों A अनुग्रह राशि घोषित करने के अतिरिक्त रेल दुर्घटनाओं 
एवं अप्रिय घटनाओं के पीडितां को बदी हुई अनुग्रह राशि प्रदान करना। 

सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेलकूद ओर कल्याणकारी क्रियाकलापं में संलग्न 
व्यविति/सगठनों को कल्याणकारी आधार पर मानार्थं काई तथा चैकं प्रवेश-पत्र जारी 

करना। 

यात्री सुख-सुविधा समिति तथा यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नामांकन 
करना। 

सतर्कता एवं निगरानी समितियांः- सभी राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों 

मे गैर सरकारी संगठनो/स्वैच्छिके एजेंसियों के गैर सरकारी सदस्यों एवं प्रतिनिधियों 
का नामांकन के विवेकाधिकार को ग्रामीण विकास मत्रालय को उपलब्ध विवेकाधिकार 

के रूप म wa जाए। 

लोक कार्यक्रम ओर ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (roe ):- माननीय 

ग्रामीण विकास मंत्री जो केन्द्रीय कैविनेर मंत्री तथा कापार्टं के पदेन अध्यक्ष भी 

होते है, सोसायरी के सदस्य नामांकित किए गए है 

Teta ग्रामीण fara संस्थानः- माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री संस्थान 
के अध्यक्ष होते है। वह महापरिषद के अध्यक्ष होते है! संस्थान के नियमानुसार 

माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते महापरिषद 
ओर कार्यकारी परिषद के कतिपय सदस्यों का नामांकन करते है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 
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69. पोत परिवहन मंत्रालय 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

70. विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग 

71. वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक अनुसंधान 
परिषद् विभाग 

72. जैव-प्रोद्योगिकौ विभाग 

73. सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता 

मत्रालय 

74. अंतरिक्ष विभाग 

75. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 

मत्रालय 

76. इस्पात मंत्रालय 

77. वस्त्र मत्रालय 

78. पर्यटन मंत्रालय 

79. जनजातीय कार्य मंत्रालय 

कोई विवैकाधिकार नहीं है! 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

मत्री द्वारा किसी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है। 

(क) सभी मंत्रियों को समान विवेकाधिकार शक्तियांः- “ मत्रिपरिषद" स्कीम ओर 
“ मत्रियों द्वारा विवेकाधिकार अनुदान” के अंतर्गत विवेकाधिकार अनुदान कैबिनैट के सभी 
मंत्रियों को उपलब्ध होता है ओर इस स्कीम के अतिर्गत 2010 में 6.00 लाख का प्रावधान 
है; मत्री निम्नलिखित उदेश्यो के लिए किसी वित्तीय at में है जिनके पास जिला स्तर 
का कैम्प है। विशेष कैम्प प्राप्त करने के लिए wierd के अंतर्गत आवंटन का कतिपय 
भाग; सामान्य जिला स्तर के कैम्पों से उपर के कतिपय आबंटनों में शारीरिक रूप से 

विकलांगों के लिए संस्वीकृत करने के लिए सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्री के 
लिए प्रत्येक वर्ष एक तरफ रख दिया जाता है 5 करोड रुपए का एक प्रावधान, want 

के अंतर्गत 100 करोड रुपए के कुल आबंटन कौ तुलना में विशेष al के लिए वर्ष 
2011-12 के दौरान रखा गया है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं 21 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। फिर भी, मंत्री जी इस्पात उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष है 
ओर विभिन राज्य उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीधे माननीय मंत्री महोदय 

द्वारा गैर-सरकारी सदस्य (लगभग 400) नामित किए जाते है! 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

विभिन सलाहकार समिति्यो+स्वायत्त संस्थानों के ael मे सदस्यों को नामित करने का 

अधिकारः- 

(1) हिन्दी सलाहकार समिति में 4 सदस्यों का नामांकन 

(2) आईआईटीरीएम ated मे विशेषज्ञों का नामांकन 

(3) एनसीएचएमसीरी की आम सभा में विशेषतो का नामकिन 

(4) राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनरीएसी) में विशेषज्ञं का नामांकन 

मत्री जी के अनुमोदन से प्रति at परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 

को प्राथमिकता दी जाती हे। 

विवेकाधीन निधि के अतिर्गत जनजातीय कार्य मंत्री का एक वर्षं का कुल बजट 

रु. 2.00 लाख है। शीर्षं के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष कौ अवधि के दौरान कोई अनुदान 
संस्वीकृत नहीं किया गया हे। 
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3 

80. शहरी विकास मंत्रालय 

81. जल संसाधन मंत्रालय 

82. महिला ओर बाल विकास मंत्रालय 

युवा कार्य ओर खेल मंत्रालय 

83. खेल विभाग 

84. युवा कार्य विभाग 

जनजातीय कार्य मंत्री को निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विवेकाधिकार 

a 

6) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास को ager देने हेतु उपयोगी कार्य 
करने वाले व्यक्ति/संस्थाएं 

Gi) अत्यधिक प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति के बच्चे/पीरीजी के बच्चे (प्रथम श्रेणी 

मे उत्तीर्ण) जिनका पूर्ववर्ती परीक्षाओं मे अंकों के उच्च प्रतिशत रहा हो, जिनके 

अभिभावक दिवंगत हो चुके हों अथवा जिनके माता-पिता कौ सभी स्रोतों से आय 

रु. 5000/- प्रतिमाह से अधिक नहो, कौ शिक्षा हेतु। 

Gi) चिकित्सीय उपचार हेतु सभी स्रोतों से जिनको आय 500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं 

al 

(iv) किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अनुदान कौ राशि 10.000/- रु. से अधिक नहीं 

होगा। 

आवास से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सीसीए) के अनुमोदन के अध्यधीन शहरी विकास 
मत्री प्रत्येक प्रकार (याप) में प्रतिवर्षं होने वाली कुल रिक्तियं कौ 5% सीमा तक 

चिकित्सीय ओर कार्यात्मक आधार पर पात्र कर्मचारियों को सामान्य ya आवास 

(जीपीआरए) से बिना आबंटन के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है! मत्री जी 

प्रतिवर्ष दिल्ली गोल्फ क्लब लिमिटेड में (विना बारी कै) 2 सदस्य नामित कर सकते 

है। 

मत्री जी प्रतिवर्षं भारतीय पर्यावास dx A भी दस सदस्य नामित कर सकते है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

राष्ट्रीय खिलाडी कल्याण निधि नामक एक स्कीम में विवेकाधिकार खंड है। मत्रालय के 

प्रभारी मत्री साधार समिति के अध्यक्ष कौ हैसियत से उपयुक्त मामले में उत्कृष्ट खिलादियों 
को उपयुक्त सहायता संस्वीकृत कर सकते ह। यह सहायता रु. 50000/- से 5 लाख 

रु. तके के बीच हो सकती है। 

राज्यमंत्री (युवा कार्य ओर खेल) के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

[feet] 

ई-शासन के अन्तगंत परियोजना 

15. श्री लक्ष्मण ee: 

श्री नवीन जिन्वलः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) राज्य-वार उन जिलों के नाम क्या है जहां ई-शासन 
के अन्तर्गत कोँमन सर्विस-सेटर ओर ई-जिला मिशन मोड परियोजना 

अब तक कार्यान्वित की गई है; 

(ख) राज्य-वार इन स्कौमोँ के लिए गत तीन वों ओर चालू 
वर्ष के दौरान कितनी frat जारी कौ ग्द है ओर उपयोग में 

लायी गई है;
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(ग) क्या सरकार का विचार इन स्कीमो/परियोजनाओं के 

अन्तर्गत सभी जिलों को कवर करने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी aig क्या है ओर वर्षं 2012-13 
के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने जिलों को कवर किए जाने की 
संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सचिन पायलट): (क) ई-शासन परियोजनाओं के अन्तर्गत 
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कार्यान्वितं कौ जाने वाली सामान्य सेवा केन्द्र ओर ई-जिला मिशन 
मोड परियोजनाओं के राज्यवार व्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण- ओर 
UA fer गए 2 

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान जारी ओर उपयोग मे लाह 

निधियां ऊपर भाग (क) 4 उल्लेख feu गए अनुसार संलग्न 
विवरण- ओर मेदी mm Fi 

(ग) ओर (घ) जी, a इस स्कीम के अन्तर्गत देश के 

राज्यो/संघ शासित asl के सभी जिले शामिल #1 

विवरण J 

सहायत्ता अनुदान 

जारी निधियां प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र 
क्र.सं राज्य 2009- 2010- 2011- 2012- 2009- 2010- 2011- 2012- 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आन्ध्र प्रदेश | 0 0 0 0 0 0 0 1.17 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. असम 13.25 0 14.01 0 12.38 0 13.25 0 

4. विहार 0 0 0 0 2 7.11 0 0 

5. छत्तीसगढ़ 0 0 0 0 0.49 0 0 0 

6. गोवा 0 0.002 0 0 0 0 0 0 

7. गुजरात 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. हस्याणा 0 0 0 0 0.22 0 0 0 

9. हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0 1.5 0 0 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 0 0 0 0 0 0 0 0 

ll. आरखड 0 0 0 0 0 0 0.95 0 

12. कर्नाटक 0 9.74 0 0 0 0 0 0 

13. केरल 0 0.45 0 0 0.45 0 0 0 

14. मध्य प्रदेश 0 0 0 0 1.6 0 0 0 

15. महाराष्ट 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. मणिपुर 0 0.63 2.012 0 0.7912 0.6354 0 0 

17. मेघालय 0 0 0 0 0 0 0.1556 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. मिजोरम 0 0 0.92 0 0 0 0.4015 0 

19. नागालैण्ड 0 0.46 0 0 0 0 0.8937 0 

20. ओडिशा 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. पंजाब 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. राजस्थान 0 0 0 0 0 0 0.91 

23. सिक्किम 0.21 0.21 0 0 0.2025 0.2084 0.2054 0 

24. तमिलनाडु 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. त्रिपुरा 0 0 0.29 0 0 0 0.182 0 

26. - उत्तर प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0.31 0 

27. उत्तराखण्ड 0 0 0 0 0 0 0 0 

28. . पश्चिम बंगाल 0 0 0 0 9.5 0 0 0 

कुल (राज्य) 13.46 11.48 17.23 0 29.1337 7.9538 16.3482 2.08 

29, अंडमान ओर निकोबार 0.18 0 0 0 0 0 0.015 0 

दीपसमूह 

30. चंडीगढ़ 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली 0 0 0 0 0 0 0 0 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल (संघ रान्य क्षेत्र) 0.18 0 0 0 0 0 0.015 0 

कुल (राज्य ओर संघ 13.64 11.48 17.23 0 29.13 7.95 16.36 2.08 

राज्य क्षेत्र) 

विवरण I 

Chon राष्ट्रीय कार्यान्वयन के अन्तर्गत जारी निधियो के विकरण 

(लाख रुपये मेँ) 

राज्य का नाम वित्त वर्षं 2011-12 में जारी वित्त वर्षं 2012-13 में जारी राज्य द्वारां उपयोग कौ गई राशि 

1 2 3 4 

अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 10.00 लागू नहीं 

आन्ध्र प्रदेश 350.83 लागू नहीं 
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] 2 3 4 

अरुणाचल प्रदेश 0.00 331.93 लागू नहीं 

असम 890.60 लागू नहीं 

बिहार 320.00 लागू नहीं 

चंडीगद् 20.00 लागू नहीं 

छत्तीसगद 520.88 लागू नहीं 

दादरा ओर नगर हवेली 10.00 लागू नहीं 

दमन ओर दीव 92.81 लागू नहीं 

दिल्ली 0.00 लागू नहीं 

गोवा 161.42 लागू नहीं 

गुजरात 1003.00 लागू नहीं 

हरियाणा 0.00 लागू नहीं 

हिमाचल प्रदेश 90.00 लागू नहीं 

जम्मू ओर कश्मीर 50.00 लागू नही 

ज्ारखंड 240.00 लागू नहीं 

कर्नारक 10.00 लागू नहीं 

केरल 505.85 लागू नहीं 

लक्षदीप 10.00 लागू नहीं 

मध्य प्रदेश 490.00 लागू नहीं 

महाराष्ट 412.27 लागू नहीं 

मणिपुर 348.18 लागू नहीं 

मेघालय 226.64 लागू नहीं 

मिजोरम 228.26 लागू नहीं 

नागालैण्ड 120.00 लागू नहीं 

ओडिशा 561.21 लागू नही 

पुदुचेरी 40.00 लागू नही 

पंजाब 0.00 197.12 लागू नहीं 

राजस्थान 120.00 लागू नहीं 

सिक्किम 162.35 लागू नहीं 
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1 2 3 4 

तमिलनाडु 175.49 लागू नहीं 

त्रिपुरा 286.99 लागू नहीं 

उत्तर प्रदेश 280.00 लागू नहीं 

उत्तराखण्ड 90.00 लागू नहीं 

पश्चिम बंगाल 180.00 लागू नहीं 

कुल - 8005.80 529.05 

( अनुकाद] (कं) देश भर मं कितने लोग wade में निवेश कर रहे 
हे 

कराधान नीति 

16. श्री जोस के. मणिः क्या वित्त मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या मोरीशस के विदेश मंत्री ओर सिंगापुर के प्रधानमंत्री 
के दोरे के बाद सरकार ने अपनी कराधान नीतियों को aden 
फोकस डोमेन से बदल कर इन्वेस्टर tect डोमेन कर दिया 

wer कौ योजना बना रही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण ठै? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एसएस. पलानीमनिकम ): 
(क) ओर (ख) सरकार की कराधान नीति राजस्व की आवश्यकताओं 

ओर इनबाउंड निवेश पर ध्यान केद्वित करने के बीच संतुलन बनाए 
रखती है। अतः इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 
भी विभिन क्षेत्रं दवारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते 
हुए सरकार ने सामान्य कर-परिहार रोधी नियमावली (जी एएआर) 
से afta मामलों कौ जांचे करने के लिए एक समिति गदित 

की है। समिति केवल संविभाग निवेश के लिए भारत मेँ काम कर 

रहे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आई आई) के संदर्भ में भी 

परिसंपत्तियों के अनिवासी स्थानांतरण, जहां विचाराधीन परिसंपत्ति 

भारत में, कर कराधान में संशोधन की प्रयोज्यता की जांच कर 

रही ZI 

एक्सचेजो मे निवेश 

17. श्री पना लाल पुनियाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(ख) क्या सरकार ने निजी व्यक्तियों को विभिन्न प्राइमरी ओर 

सेकेण्डरी मार्किट में निवेश करने को बदावा देने हेतु कोई कदम 
उठाए हैँ ओर यदि हां, तो गत तीन ad में तत्संब॑धी व्यौरा क्या 
है; 

(ग) क्या विभिन wert ओर सेकेण्डरी मार्किट में निवेश 
करने के बारे में लागोँ को शिक्षित करने हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों 
ओर संस्थाओं द्वारा कौशल विकास पाद्यक्रम were जा रहे है; 
ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 
(क) देश भर के विविध एक्सचेजों मे निवेश करने वाले लोगों 

की संख्या के कोई भरोसेमंद अनुमान नहीं है। तथापि, भारतीय 
प्रतिभूति ओर विनिमय até (सेबी) -राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक 
अनुसंधान परिषद के जुलाई 2011 में प्रकाशित सर्वक्षण मे अनुमान 
लगाया गया है कि 2008-09 के दौरान भारत मे 24.46 मिलियन 
निवेशक परिवार al 

(ख) सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति ओर विनिमय até ने 
प्राथमिक ओर द्वितीयक बाजारों में व्यक्तिगत निवेश को बढाने कौ 

अनेक पहले कौ है। इस संबंध मे विगत तीन वर्षो मे की गई 
प्रमुख wel में शामिल हैः 

* इक्विरी बाजारों मे प्रथम बारगी gaa निबेशकों कौ 
भागीदारी बदाने कौ राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना 

(आरजीईएसएस) नामक एक नई योजना की घोषणा 

वर्ष 2012-13 के बजट मेँ की गर्ह थी। यह योजना उन 

नए खुदरा निवेशकों को 50 प्रतिशत कौ आयकर ge
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अनुमत करेगी जो इक्विटी मेँ सीधे 50.000 रुपए तक 
का निवेश करते हैँ तथा जिनकौ वार्षिक आय 10 लाख 

रुपए से अधिक 2 

* परिदाय आधारित नकद खंड लेनदेन के लिए प्रतिभूति 

लेनदेन कर मेँ 20 प्रतिशत को कमी करना; 

* भारतीय इक्विरी बाजार में ade विदेशी निवेशक aa 

के तहत विदेशी निवेशक को भी निवेश करने मे समर्थ 

बनाने कौ योजनाः; 

* व्यष्टि निवेशकां को ओंनलाइन एएसबीए् (अवरुद्ध राशि 

द्वारा समर्थित आवेदन va) सुविधा का विस्तार; 

* इश्यु मे व्यष्टि निवेशक आवेदन पर मौद्रिक सीमा को 
एक लाख रुपए से बदाकर 2 लाख रुपए करना; 

* दुटरनैट आधारित कारोबारी ठचि का सुदुदीकरणः; 

* व्यष्टि निवेशकों के लिए मूल्य Waal तथा अन्य संगत 

सूचना का बेहतर प्रकटनः; 

* कारोबारी खाता खोलने तथा अपने ग्राहक को जानें 

अपेक्षाओं का सरलीकरण तथा यौकितिकीकरणः; 

* Big Ue की अवसंरचना के जरिए म्यूचुअल ws 

स्कीमों में कारोबार को सुकर बनाना; 

* निवेशक wat (आईए) , Waly प्रतिभूति बाजार सस्थान 
(एनआईएसएम), एक्संजों, निक्षेपागारों तथा विभिन 

व्यापार संगठनों जैसे भारती म्युचुअल फंड संघ 
(एएमएफ आई) के जरिए सेबी द्वारा संचालित निवेशक 

जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशाला। 

(ग) ओर (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ओर सभा पटल 

पर रख दी जाएगी। 

विदेश से धन प्रेषण पर सेवा कर 

18. श्री पी. कुमारः क्या वित्त मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार विदेश से धन प्रेषण पर सेवा कर लगाती 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस मामले में कोई मांग 

की है; ओर 
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर केन्द्र 
सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

वित्त मंत्रालय पे राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 
(क) जी wet विदेश से भारत को भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा 

की रशि पर स्वतः ही कोई सेवा कर नहीं लगाया जाता है। 

(ख) उपयुक्त (क) मे दिये गये उत्तर को देखते हुए यह 

प्रश्न नहीं उठता है। 

(ग) गोवा सरकार को अनिवासी भारतीय मामलों से संबंधित 

आयुक्त से एक संदर्भ प्राप्त हुआ zl 

(घ) दस aed A माग कौ ag है कि विदेश से भारत भेजी 
जाने वाली धन राशियों पर लगने वाले कथित सेवा कर कौ वसूली 

रद् कर दी जाए्। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बो ने 

अपने परिपत्र स. 163/14/2012- सेवाकर, के द्वारा Fe स्पष्ट कर 

दिया है कि ' ओवरसीज' (विदेश) से भारत भेजी जाने वाली विदेशी 
मुद्रा पर स्वतः ही alg सेवाकर नहीं लगाया जाता eI 

स्थानांतरण^रोटरेणनल पोंलिसी 

19. श्री सुशील कुमार सिंहः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) डीओपीएडरी मे कर्मचारियों के स्थानांतरण/रोरेशन की 

क्या नीति अपनायी जाती है; 

(ख) कितने कर्मचारियों को पांच वर्षं का सेवाकाल पूरा करने 

पर तथा अगले ग्रेड में प्रोन्नति पर स्थानान्तरित/रोटेट किया गया 

हैः 

(ग) क्या कर्मचारियों को प्रोन्नति पर स्थानान्तरित करना 

अनिवार्य है; ओर 

(घ) उन कर्मचारियों का व्यौरा क्या है जिन्हें अपनी निर्धारित 
अवधि पूरा करने पर ओर प्रोन्नति पर न तो स्थानांतरितं किया गया 

है ओर न ही te किया गया है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

मंत्री ओर प्रधानमंत्री कार्यालय Y राज्य पत्री (श्री वी. 
नारायणस्रामी ): (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) कौ 

रोटेशनल स्थानांतरण नीति में निर्धारित किया गया है कि किसी 
मत्रालय/विभाग विशेष में एक अधिकारी का संयुक्त कार्यकाल, 

अवर सचिव, उप सचिव एवं निदेशक के मामले में 5 वर्ष एवं 

अनुभाग अधिकारियों एवं सहायकं के मामले मे 7 वर्ष होगा। किसी
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भी स्तर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी को पदोनति होने, 
पर दो वर्षं में सेवानिवृत्ति होने बाले अधिकारी को छोडकर, उस 

मंत्रालय।/विभाग से बाहर तैनात किया जाएगा यदि उसने उसी 

मत्रालय/विभाग से किसी भी स्तर पर नियत कार्यकाल से अधिक 

कार्य किया है। 

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) कौ 

रोरेशनल स्थानांतरण नीति में निर्धारित किया गया है कि किसी भी 

विशिष्ट संवर्ग यूनिट, मंत्रालय/विभाग मेँ एक अधिकारी का कार्यकालं 
इस अपवाद के साथ 10 वर्ष होगा यदि उस अधिकारी की 2 वर्ष 

मे सेवानिवृत्ति होने वाली हो या उस विभाग के सचिव के कार्यालय 
मे कार्यरत हो तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ard कि 

संबंधित मंत्रालय/विभाग मे कोई रिक्ति हो। तथापि, सामान्यतः 

पदोन्नति होने पर ही एक अधिकारी का स्थानांतरण किया जाएगा। 

(ख) 01 जनवरी, 2012 से रोटेशनल स्थानांतरण नीति के 

अधीन केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 425 एवं केन्द्रीय सचिवालय 

आशुलिपिक सेवा के 1347 अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा 
चुका है। 

(ग) जी नही। 

(घ) जिन कर्मचारियों का रोरेशनल स्थानांतरण नीति के 

अधीन नियत कार्यकाल पूरा होने पर स्थानांतरण किया जाना है, 
उन्हं चरणबद्ध ठग से शामिल किया जाता Fi 

(हिन्दी) 

मंगल पिन 

20. श्री महाबली सिंहः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने “मंगल पमिशन'' संबधी प्रस्ताव को 

अनुमति प्रदान की 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस मिशन पर कितनी रशि व्यय किए जाने की संभावना 

है ओर इस मिशन के कितने समय में.पूरा होने कौ संभावना 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर ts मत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानपत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) प्रस्तावित "मंगल मिशन!" (मानवरहित 

कक्षित्र) अनुमोदन हेतु सरकार & पास विचारार्थं अंतिम चरण में 
a 
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(ख) अक्टूबर-नवंबर, 2013 के दौरान एक “मंगल aie 
मिशन'' का आयोजन करने का इसरो का प्रस्ताव रै। इस मिशन 
का उदेश्य है भारत की प्रद्योगिकिय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 
मंगल ग्रह कौ कक्षा A पहुंचना जिससे भविष्य मेँ वैज्ञानिक अन्वेषी 
मिशनों के रास्ते weit भारत के श्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट 

` (पीएसएलवी-एक्स एल) का उपयोग करते हुए सतीश धवन 
अंतरिक्ष ds, श्रीहरिकोरया से मंगल कक्षित्र का wares निर्धारित 

al 

(ग) प्रस्तावित ‘ana aids मिशन'' की लागत रुपये 450 

करोड दै ओर यह मिशन 2015-16 तक पूरा किए जाने हेतु 
निर्धारित है। | 

( अनुवाद] 

डिजिटल पाथ 

21. श्री ween सिरिसिल्लाः क्या वित्त मंत्री यह बताने 
को कृपा करेगे किः 

(क) क्या कैक वित्तीय समावेश हेतु डिजिरल पाथ अपनाते 
टै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर कब तक विचार किर 

जाने की संभावना है? 

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन प्रीण) 

(क) से (ग) वहनीय लागत पर आम लोगों को प्रभावी तरीके 
से dfn सेवाएं उपलब्ध कराने ओर अधिकतम प्रणालीगत दक्षता 
हासिल करने के उद्देश्य से, बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन प्रयासों 
मे प्रोद्योगिकौ अपनाने की ved, जिनमे, अन्य के साथ-साथ, 

वित्तीय समावेशन खातों के लिए विक्रय केन्द्र मशीनों के माध्यम 

से स्मारं का प्रोद्योगिकी का उपयोग, सूक्ष्म एरीएम लगाने, सूचना 
प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा बीसीए के रूप में स्थापित सामान्य सेवा 

केन्द्रं का उपयोग, बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए भौगोलिक 
सूचना प्रणाली (जीआईएस) का विकास, डेविट ars के रूप में 
किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, सरकार प्रायोजित स्कीमों के 

इलेक्टरानिक तरीके से लाभों के अंतरण के लिए इलेक्टरानिक लाभ 
अंतरण (ईबीरी) शामिल है। 

विद्यालयों यें अनुचित ward 

22. श्री हमदुल्लाह सईदः 
श्री असावृद्दीन ओवेसीः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः
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(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार ate (सीएबीई) विद्यालयों 

के कामकाज पर नजर रखने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक ओर 

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अनुचित प्रथाओं के निषेध संबधी 

विधेयकं का प्रारूप तैयार करने के feu अधिकृत 2; 

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यालयों मे चंदा मांगने, जाति, धर्म 

ओर लिंग के आधार पर भेदभाव के बारे मे अनुचित प्रथाएं सरकार 

के ध्यान मे आने के बाद यह निर्णय लिया गया है; ओर 

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए 

जाने ओर उक्त विधेयक कब तक पारित किए जाने की संभावना 

है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जी, a केन्द्रीय शिक्षा 
सलाहकार बोडं शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 

सलाह देनै वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय 21 केन्द्रीय शिक्षा 

सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 7 जून, 2011 कौ अपनी बैठक मेँ स्कूलों 
मे अनुचित प्रथाएं अपनाने के संबध में अपनी बैठक रमे अपनी 
चिताएं व्यक्त कौ थीं तथा अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाने के 

feu एक विधायी प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति व्यक्त की थी, 

जिस दिशा में इसने स्कूल विधायी प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति 

व्यक्त. कौ थी, जिस दिशा A इसने स्कूल शिक्षा क्षेत्र में अनुचित 

प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए मसौदा कानून तैयार करने के लिए 
एक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार ate समिति गठित कौ eit 

(ग) समिति ने राज्य सरकारों सहित स्टेक sieved के आधार 

पर इन्पुर के लिए एक wala कानून तैयार किया है। 

विद्यालयों को मान्यता 

23. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाई मादमः क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) दिल्ली मेँ कितने सरकारी तथा निजी स्कूल है; 

(ख) क्या स्कूलों कौ उक्त संख्या दिल्ली मेँ बद् रही जनसंख्या 

के अनुपात में पर्याप्त है; 

(ग) क्या निजी स्कूलों को मान्यता दिए जाने संबंधी नीति 

मे संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) राष्ट्रीय राजधानी aa दिल्ली सरकार ने 
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यह सूचित किया है कि दिल्ली मेँ 2874 सरकारी तथा 2353 निजी 
स्कूल Fi 

(ख) निःशुल्क wa अनिवार्थं बाल शिक्षा का अधिकार 

(आरटीई), अधिनियम, 2009 के मानकं के अनुसार चकि प्रत्येक 

ag नामांकन लगभग एक लाख बद् रहा है, इसलिए ओर अधिक 

स्कूल स्थापित किए जाने कौ आवश्यकता है। 

(ग) जी, नही। 

(घ) प्रश्न नहीं soa 

स्वतः चेपदार fea 

24 श्री det. aioe: क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा रिकरों के बदले स्वतः 

चेपदार डाकं टिकट शुरू करने का हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार ने अभी तक इस बारे में क्या कारवाई कौ 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
सचिन पायलट ): (क) देश मे मौजुदा डाक-टिकयौ के बदले 
स्वतः BIER डाक-रिकटों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं 

है] 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न 

नहीं Jom 

( हिन्दी) 

यूआईडी योजना में परिवर्तन 

25. श्री कीर्तिं आजादः क्या प्रधानमत्री यह बताने को कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या यृआईडी योजना मेँ कुक परिवर्तन किए जा रहे 

हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aio क्या है; ओर 

(ग) इन परिवर्तनं के कारण सरकार को कितना अतिरिक्त 

वित्तीय भार वहन करना VSM?
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योजना मत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कमार): (क) ओर (ख) चरण-1 के 
अनुभवं तथा यूआईडीएञई पारिस्थितिकौ-प्रणाली के पणधारियों से 

प्राप्त विभिन सुञ्ावों से सीखते हुए वर्तमान प्रक्रिया(दिशा निर्देशों 
एवं प्रोद्योगिकौ में निम्नलिखित संशोधन।/सुधार शामिल feu गए हैः 

0) यृआईडीएआई लक्षित समूहं को समय-सीमा के अंदर 
कवर करने हेतु बहु-पंजीयक मोडल पर कार्य करना 

जारी रखेगी। यूआईडीएआई के सभी पंजीयक (आरजी आई 

को छोड कर) 18 राज्यो/संघ राज्य क्षत्रं के भौगोलिक 

सीमा के अंदर पंजीकरण करेगे। गैर-सरकारी पंजीयक 
(वैक, oy, एनएसडीएल आदि) qa के 
asta कार्यालयों को सूचित करते हुए अपने/नजदीकौ 
परिसर में पंजीकरण मंडल पर कार्यं HOt वे क्षेत्रीय 

कार्यालयों एवं राज्य सरकारों के परामर्शं से स्वीप एप्रोच 
पंजीकरण मंडल अपनाएगे। 

(i) पंजीयकों से पंजीकरण हेतु यृआर्डीएआरई के पैनल के 
पंजीकरण एजेंसियों की सहायता लेने कौ सलाह दी ag 

है। पंजीकरण कार्यकलाप शुरू करने से पहले पंजीकरण 
एजेंसियों को पंजीकरण केन्द्र आन-बोडं प्रक्रिया से 

गुजरना होगा। पंजीकरण एजेसियों को नया पंजीकरण 

शुरू करने से पहले अपनी सभी मशीनों का पुनः 
पंजीकरण कराना होगा। उन्हें पंजीकरण योजना भी तैयार 

करनी enti प्रशासनिक कर्मचारियोः atx 
संचालकों/पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया 

al 

Gi) पंजीकरण के दौरान सामाजिक समाबेशन पर विशेष 

ध्यान केन्द्रण होगा। 

(iv) पंजीकरण के पहले चरण में we गए लोगों के लिए 

स्थायी पंजीकरण केन्द्र की स्थापना। ये केन्द्र यदि 

आवश्यक हो, तो सुधारसंशोधन।^अद्यतन तथा पुनः 
पंजीकरण हेतु टच-प्वाङंट के रूप मे कार्य wth 

(४) We दिया गया है कि पंजीकरण कार्य को उप-संविदा 
पर देने कौ अनुमति नहीं होगी। 

(vi) यह निर्णय लिया गया है कि पंजीकरण प्रक्रिया के साथ 

प्रक्रिया अनुपालन कौ समीक्षा हेतु ईए निष्पादन कौ ad 
पार्टी लेखा परीक्षा कराए जानै कौ आवश्यकता है। 

(vii) फौल्ड में पंजीकरण के दौरान संचालकों/पर्यवेक्षकों द्वारा 

al गई गलतियों के लिए प्रोत्साहन हटा लेना, दण्ड 

गलाने हेतु प्रावधान कर दिया गया Zi 
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(viii) यह अधिदेश दिया गया है कि पंजीयक सभी पंजीकरण 

केन्द्र पर दस्तावेज जांचकर्ता कौ उपस्थिति सुनिश्चित 
Erol 

Gx) पंजीकरण oat का स्थान सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा 

उपाय के रूप में यथाशीघ्र जीपीएस प्रणाली चालू कौ 

जानी चाहिष। 

(x) जनाकिकौ भूर्ले कम से कम हों यह सुनिश्चित करने 
के लिए सभी संचालक अपने पंजीकरण का दिनि at 

समाप्ति पर समीक्षा (ईओदी) करेगे। 

(xi) पंजीकरण स्टेशनों का सीआ्ईडीआर के साथ प्रत्येक 10 

` दिन के अंतर्गत तालमेल करना तथा पंजीकरण के 20 

दिन के अंतर्गत the अपलोड करना। 

(xii) चरणा के दौरान निवासियों के पंजीकरण हेतु 7.5.2012 
को जावा आधारित सिंगल क्लाइंट वर्जन अर्थात् जावा 
आधारित FAS वर्जन 2.1.0.0 पहले से ही लगा दिया 

गया है। 

(अ) पंजीकरण के समय निवासियो द्वारा दिए गए 

पीओआई/पीओए दस्तावेजों के स्कैनिंग का प्रावधान होना 

चादहिए्। 

(ग) अतिरिक्त पंजीकरण कौ प्रीसेसिंग के लिए आवश्यक 
हाईवेयर आवश्यकतानुसार हासिल किए जाएगे। सरकार ने चरण- 
ना के लिए कुल 8814.75 करोड रुपये का अनुमोदन दे दिया है 
जिसमे चरणा मे किए गए 3023.01 करोड रुपये शामिल ZI 
वित्तीय वर्षं 2012-13 के लिए युआईडीएआई को अपना अधिदेश 
लागू करने हेतु सरकार 1758 करोड् रुपये का बजट प्रावधान किया 
गया हे। 

[ अनुकाद। 

केन्द्रीय विद्यालयों में wast हेतु सांसद कोटा 

26. श्री अनन्त वेकटरामी रेडडीः 
श्री हरि मादः 

क्या मानव संसाधन विकास wat यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु संसद 
सदस्यों (एमपी) के कोटे में बदोत्तरी कौ 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर उन संसदीय 
कषेत्रं जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, के सांसदों हेतु क्या नियम 
बनाए गए हे;
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(ग) क्या अन्य जिलों के केन्द्रीय विद्यालयों मेँ प्रवेश हेतु 
Geet को कोटा दिया गया है; ओर 

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) 
ने शासी बोड के अनुमोदन से केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) मेँ संसद् 
सदस्यों के लिए विशेष वितरण प्रवेश की एक नई योजना दिनांक 

20.07.2012 से कार्यान्वितं कौ है। योजना के तहत, प्रत्येक संसद 
सदस्य के लिए सिफारिशों के आधार पर वितरण प्रवेश कोटा एक 

शैक्षिक वर्षं मे 6 प्रवेशो तक बदा दिया गया है teh सिफारिशे 
केवल उनके निर्वाचन aa में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों मे प्रवेशो 

के लिए eth यदि माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) के निर्वाचन 

aa मँ कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है तो sé किसी भी पड़ोस 
के निकटस्थ निर्वाचन aa मे स्थित केन्द्रीय विद्यालयों मे इन प्रवेशो 

कौ सिफारिश कौ जा सकती 21 तथापि, राज्य सभा सदस्यों के 

लिए, जिस राज्य से माननीय सदस्य को चुना गया है, उन्हे इस 

प्रयोजन के लिए उनका निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। राज्य सभा ओर 

लोक सभा के मनोनीतं सदस्य देश के किसी भी एक या अधिक 

केन्द्रीय विद्यालयों मे प्रवेश के लिए 6 प्रवेशो के लिए सिफारिश 

कर सकते Zi 

ग्राम शिक्षा समितियां 

27. डो. क्रुपारानी किल्ली: क्या ama संसाधन विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या ग्राम शिक्षा समितियां पूर देश में गठित कौ जा 
चुकी हैः; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर ग्रामीण at 
मेँ प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने मेँ इनकौ भूमिका क्या होगी; 

(ग) क्या सरकार का विचार ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम 

से जनता की भागीदारी बान हेतु जागरुकता ओर समर्थन अभियान 
शुरू करने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इस प्रयोजनार्थ 
कितनी राशि नियत की गई 3? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रं मे 
सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्राम/स्कूल स्तरीय समितियों का 

गठन किया गया है। इन समितियों के नाम अलग-अलग राज्यँ में 

अलग-अलग हँ। तथापि, निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 
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अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूल के कार्यकरण कौ निगरानी 

करने, स्कूल विकास योजना तैयार करने तेथा स्कूल के लिए प्राप्त 

अनुदानों के उपयोग कौ मानीररिग करने के लिए स्कूल प्रबध 

समितियों के गठन का प्रावधान है। 

(ग) ओर (घ) सरकार ने निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा 

का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के संबंध में सूचना का 

प्रचार-प्रसार करने के लिए एक वर्षं पूर्व, 11 नवम्बर, 2011 को 

“शिक्षा का हक afta’ नामक Tee अभियान आरंभ किया 

है। सर्व शिक्षा अभियान के अतर्गत वित्तीय मानदंडों के अनुसार 
समुदाय जुयव के लिए परिव्यय के 0.5 प्रतिशत का आबंटन किया 

जाता है। 

लौह अयस्क निर्याति पर शुल्क 

28. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या वित्त मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या इस्पात मंत्रालय लोह अयस्क के निर्यात पर 30 
प्रतिशत शुल्क चाहती 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ata क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 

(क) जी हां। 

(ख) इस्पात मंत्रालय ने सितम्बर, 2011 में अनुरोध किया था 

कि लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क को 20% मूल्यानुसार से बदाकर 

30% मूल्यानुसार कर दिया जाए। 

(ग) सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात, पहले से ही 

अर्थात् 20 दिसम्बर, 2011 से लौह अयस्क पर निर्यात शुल्कं (एक 
मुश्त ओर दण्ड दोनों) को 20% मूल्यानुसार से बाकर 30% 

मूल्यानुसार कर दिया गया है। 

सर्वं शिक्षा अभियान बजट 

29. श्री दिलीप सिंह yea: क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) हेतु मानदडों मेँ 

यह प्रावधान है कि एसएसए बजट का 30 प्रतिशत से अधिक 

सिविल निर्माण पर व्यय नहीं किया जा सकता;
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(ख) यदि हां, तो निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में प्रत्येक स्कूल मेँ प्रत्येक 
अध्यापक हेतु कम से कम एक कमरा ओर कार्यालय Haven 
के रूप में उपयोग किए जाने हेतु एक अतिरिक्त कमरे का प्रावधान 

है; ओर 

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के मामलों मे, जहां स्कूलों में 
कमरों कौ आवश्यकता अधिक है ओर एसएसए के अपर्याप्त बजट 
के कारण नियम अवधि के भीतर उक्त आवश्यकता पूरी नहीं कौ 
जा सकती, आररीर् अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कमरों से 
संबंधित मानकों का सरकार किस प्रकार अनुपालन सुनिश्चित 

करेगी? 

मानव संसाधन विकास पत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के 
अनुसार, किसी वर्ष विशेष में जिला वार्षिक योजना परिव्यय के 
50 प्रतिशत तक पर सिविल निर्माण कार्यो के लिए विचार किया 

जा सकता है परंतु शर्तं यह है कि सर्वं शिक्षा अभियान कौ 
परियोजना की संपूर्णं अवधि के दौरान सिविल निर्माण कार्यां का 
परिव्यय कुल परियोजना लागत के 33 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। 

(ख) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
(आरटीई) अधिनियम, 2009 मेँ प्रत्येक अध्यापक के लिए कम 

से कम एक कक्षा-कक्च कौ व्यवस्था की गर्ह है। एसे प्राथमिक 
ओर उच्च प्राथमिक स्कूलो/अनुभागो में, जिनमें नामांकन क्रमशः 
150 ओर 100 से अधिक है, एक कार्यालय एवं भंडार एवं प्रधान 
अध्यापक,मुख्य अध्यापक कक्ष कौ व्यवस्था भी की गर्ह है। 

(ग) आरटीई अधिनियम 2009 के लागू हो जाने के बाद, 
वर्ष 2010-11 ओर 2011-12 मेँ 498339 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष 
तथा 2012-13 मेँ 190046 अतिरिक्त कक्षा-केक्ष स्वीकृत किए 

गए है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्रराज्य द्वारा प्रायोजित 
अन्य स्कीमों का अवसंरचना के विकास में उपयोग करने का प्रयास 

करे। 

एनसीटीई के कार्यकरण संब॑धी समिति 

30. श्री केसी. सिंह "बाना" क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीरीई) 

के क्षेत्रीय oat के कार्यकरण को जांच करने हेतु एक उच्चाधिकार 
प्राप्त समिति गठित कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्था है ओर उक्त समिति 

के निष्कर्षं क्या है; 
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(ग) क्या समिति द्वारा सौपी गई रिपोर्ट के मदेनजर सरकार 

का विचार एनसीईटी को अपने नियंत्रण A लेने का है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ; ओर 

(ङ) सरकार/एनसीरीई द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता 

सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है(उटाए जाने का प्रस्ताव 

2? 

मानव संसाधन विकास पंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) अध्यापक शिक्षा प्रणाली से 
संबंधित विभिन पहलुओं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
की भूमिका तथा कार्य सम्मिलित हे, की जांच करने ओर सुधार 
हेतु उपाय Gar के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2011 
मे भारत के पूर्वं मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्तं जे.एस. वर्मा at 
अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया। आयोग 

ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कौ है। 

(ग) ओर (घ) केन्द्र सरकार ने स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात, 
waa अध्यापक शिक्षा परिषद की धारा 30 के Wael के 

अनुसार जुलाई, 2011 A एनसीरीई कौ परिषद का अधिक्रमण कर 

दिया ओर परिषद & अधिकारों के उपयोग ओर कार्यो को सम्पन 
करने के लिए एक समिति कां गठन किया। 

(ङ) शिक्षक तैयारी ओर शिक्षक शिक्षा कौ गुणवत्ता मे सुधार 

हेतु सरकार ओर राष्टरीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अनेक कदम 

sa है। इनमे शामिल हँ: निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा 
का अधिकार (आररीई) अधिनियम के अंतर्गत अध्यापक अर्ह॑ताओं 

को निर्धारित करना; शिक्षक पात्रता परीक्षा (eget) को उत्तीर्णं 
करने को कक्षा 1-8 तक के अध्यापकों कौ नियुक्ति के लिए 
अनिवार्य अर्हता के रूप में विनिर्दिष्ट करना; राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 

पाट्यचर्या संरचना 2009 (एनसीएफटीई) का विकासं करना; अध्यापक 

शिक्षा पाट्यक्रमों कौ आदर्श पादूयचर्या तैयार करना; अध्यापक 
शिक्षा कौ dag प्रायोजित योजना में 12वीं योजना कोँलेज (सीरीई) 

ओर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आईएएसई) जैसी मोजुदा 
संस्थागत संरचनाओं का सुदृद्धीकरण ओर विस्तार करना शामिल है; 
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का 

सशक्तीकरण, अ.जा./अ.ज.जा.८अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों मं 
ee अध्यापक शिक्षा संस्थानों कौ स्थापना करना आदि। 

कोयले की चोरी 

31. श्री उदय सिंहः क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः
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(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का पश्चिम बंगाल ak 

gras में अपनी खानं से कोयले कौ चोरी रोकने हेतु कोई 
परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या परामर्शदाता के अभाव में सीञआईएल ने देशभर A 

अपनी खानों से कोयले की चोरी रोकने & लिए कदम नहीं sare 

टै; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) परामर्शदाता कौ नियुक्ति से सीआईएल को अपनी खानां 
से कोयले कौ चोरी रोकने मे कितनी मदद मिलने की संभावना 

है? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) पश्चिम बंगाल ओर ards में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) 

की खानों मे कोयले की उटार्हगिरी को नियंत्रित करने के लिए 

सहायता करने हेतु सीआरईएल द्वारा परामर्शदाता नियुक्त करने का 

कोई प्रस्ताव नहीं zl 

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न 

नहीं उठता। 

(ग) ओर (घ) कोयले की उठाईगिरी ओर चोरी कानून ओर 
व्यवस्था की समस्या है ओर ala की चोरी/उठार्हगिरी को 
रोकने/समाप्त करने के लिए आवश्यक निवारक कारवाई करना 

राज्य/जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेवारी हे। तथापि, कोयले की 

चोरी, उटाईगिरी को रोकने/समाप्त करने के लिए सीआईएल ओर 
इसकी सहायक कंपनियों दवारा पहले ही निम्नलिखित उपाय fou 

गए हैः- 

(1) सवेदशील वबिन्दुओं पर चैक-पोस्ट कौ स्थापनां कौ गई 

rf 

(2) कोयला डम्पिंग याई के चारों ओर चार-दिवारी, रोशनी 

की व्यवस्था ओर 24 घंटे सशस्त्र mel कौ तैनाती की 

व्यवस्था करना। 

(3) ओवर-षडेन eal सहित खान के आस-पास नियमित 

रूप से गश्त लगाई जाती Zz 

(4) रेलवे साइडिगों मे सशस्त्र mel कौ तैनाती कौ गई है। 

(5) जिला अधिकारियों के साथ नियमितं अंतराल पर परस्पर 

बातचीत ओर संपर्क करना तथा प्रत्येक महीने जिला 

प्रशासन के साथ बैठक आयोजित करना। 
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(6) जिले के बाहर cal द्वारा कोयले कौ दलाई के लिए. 

चलान जारी करना ओर होलोग्राम चिपकाना तथा 
उठाईगिरी को नियंत्रित करने के लिए सीआईएसएफ के 

प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाना। 

(7) कोयले कौ उटठारईगिरी/चोरी के विरुद्ध स्थानीय थाने में 

कोलियरियों ओर सीआईएसएफ के संबंधित अधिकारियों 
द्वारा नियमित रूप से एफआईआर दर्ज कराना, 

सीआईएसएफ द्वारा अपराधियों के कार्यकलापों पर गहन 

निगरानी रखना। 

(8) पुरानी/परित्यक्त खुली खदानों कौ चरणबद्ध तरीके से 
भराई^डोजिग/सीलिंग/विस्फोर के लिए कारवाई करना। 

(ङः) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न 

नहीं उठता। 

मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु आरबीआई at नीतिगत at 

32. डो fragt नारायण राणे: क्या वित्त मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैक नै धीरे-धीरे रिवर्स रेपो दर, 
रेपो द्र ओर नकद आरक्षितं अनुपात मेँ नीतिगत दरे बाई हैः 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) इन नीतिगत दरों से मुद्रास्फौति के किस प्रकार नियंत्रण 

मे रहने की संभावना है; ओर 

(घ) मुद्रास्फीति में ओर वृद्धि को रोकने हेतु क्या उपचारात्मके 
उपाय किए गए हैकिए जाने का प्रस्ताव 7 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 
(क) ओर (ख) जी a विगत वर्षं मे प्रमुख नीतिगत दरों में 

हुए अंतर को नीचे सारणी मे दिया गया हैः 

प्रतिशत 

तब से प्रभावी रेपो द्र रिवर्स रेपो नकद 

द्र प्रारक्षित अनुपात 

(सीआरआर) 

1 2 3 4 

3 Fe, 2011 7.25 6.25 6.00 

16 जून, 2011 7.50 6.50 6.00 
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j 2 3 4 

26 जुलाई, 2011 8.00 7.00 6.00 

16 सितम्बर, 2011 8.25 7.25 6.00 

25 अक्तूबर, 2011 8.50 7.50 6.00 

28 जनवरी, 2012 8.50 7.50 5.50 

10 मार्च, 2012 8.50 7.50 4.75 

17 अप्रैल, 2012 8.00 7.00 4.75 

(ग) मुद्रास्फौति को नियत्रण में रखने ओर स्फीतिकारी 
आशंकाओं को काबू मेँ रखने के लिए आमद को आंकते हुए वस्तु 
कौ लागत मेँ वृद्धि के माध्यम से उसकी मांग को संचालित करते 

हुए मुद्रास्फौति नीति को लागू किया जाता है। तथापि मध्यावधि 
के बाद निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहने के लिए मौद्रिक 
नीति उत्पादक क्षेत्रों को निरंतर ऋण सहायता उपलब्ध कराती हे। 

(घ) सरकार मूल्य स्थिति पर बराबर नजर बनाए रखती है 

क्योकि वह मूल्य स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आवश्यक 
वस्तुं की कौमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई 
राजकोषीय ओर प्रशासनिक उपाय किए गए हैँ सरकार ओर भारतीय ` 

रिजर्व बैक द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, महगाई कम 

होना शुरू हो गई है। चूकि अधिक प्रोरीन युक्त वस्तुओं मेँ उच्च 
मुद्रास्फीति इसे ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के कारको में से एक 
थी, सरकार ने 2012-13 के केन्द्रीय बजट मेँ देश में प्रोटीन पूरकं 
कौ उपलब्धता बढाने ओर इन उत्पाद कौ मांग ओर आपूर्ति मे 
संरचनात्मक असंतुलेनों को दूर करने के लिए pe विशेष उपायों 
कां प्रस्ताव किया 21 

(हिन्दी 

पशु चिकित्सालयों हेतु आवंटन 

33. श्रीमती कमला देवी पटलेः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 
की कृपां करेगे किः 

(क) क्या योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ में पशु चिकित्सालय 
के निर्माण हेतु राशि आबंटित की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ग) उक्त निर्माण कार्यं कौ वर्तमान स्थिति क्या है; 

(घ) क्या स्वीकृत राशि जारी at जा चुकी ठै; ओर 
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(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ओर उक्त राशि 
कब तक जारी किए जाने की संभावना है? 

योजना dara में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्रालय में राज्य 

मत्री ( श्री अश्विनी कुमार ): (क) से (ङ) 6 पशु चिकित्सालयों 
ओर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 68 ओषधालयों के निर्माण के लिए 
छत्तीसगद् सरकार के लिए 2010-11 के दौरान 4.9 करोड रुपये 

al एकल-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई भी। यह राशि 

छत्तीसगढ़ सरकार को जारी कौ जा चुकी है ओर निर्माण कार्य 
विभिन चरणों में प्रगति पर है। 

इसके अतिरिक्त, एकीकृत कार्य योजना (aru), जिसके 
तहत adage के 10 जिले आते हैँ, के अंतर्गत प्रत्येक जिले 

के लिए 55 करोड रुपये की राशि जारी की गई है। ये निधियां 
राज्य सरकार को जारी कौ जाती है ओर बह इन्हे जिलों को जारी 

करती है। जिला स्तर पर तीन-सदस्यीय समिति, जिसमे दीएम/कलेक्टर, 
पुलिस अधीक्षक ओर जिला वन अधिकारी शामिल होते है, द्वार 

इन निधियों से शुरू कौ जानै वाली cata का निर्णय किया जाता 

है। छत्तीसगद् सरकार ने आईएपी के तहत अन्य परियोजनाओं के 

साथ-साथ 74 पशु चिकित्सालयो/केन््रो का निर्माण शुरू किया 2 

जिसमे से 42 बीजापुर में, 29 Stare मे ओर 3 Gar FF 

(अनृकाद्] 

आई.टी. निर्याति 

34. श्री हरिभाऊ जावलेः क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सरकार ने वर्षं 2011-12 में आईटी. के निर्यात से 
कितना राजस्व अर्जित किया; 

(ख) चालू वित्त वर्षं मं आईटी. निर्यात हेतु क्या लक्ष्य नियत 
किया गया है; ak 

(ग) घरेलू हाईवेयर gist के विकास में सरकार क्या भूमिका 
अदा कर सकती है ताकि भारत इस aa मे बडी शक्ति बन सके? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सचिन पायलट ): (क) वर्षं 2011-12 के दौरान आईटी निर्यात 
से प्राप्त होने बाला अनुमानित राजस्व 77.9 बिलियन अमरीकी 
डालर है। 

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012-13) के दौरान आर्ईरी निर्यात 
के लिए अनुमानित लक्ष्य 87 बिलियन अमरीकी डालर है।
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(ग) घरेलू हाईवेयर ब्राण्ड के विकास के लिए भारत को इस 

क्षेत्र में मुख्य शक्ति बनाने हेतु सरकार ने बहुत सारी पहले कौ 

है जो कि निम्नलिखित हैः 

1. सुरक्षा चिंताओं के कारण घरेलू विनिर्मित इलेक्टौनिक 

उत्पादों कौ खरीद ओर सरकारी खरीद मे उन्हे वरीयता 

देने के लिए नीति अधिसूचित कौ गर्ह 2 

2. ईएसडीएम सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए 

विश्व-स्तरीय मूलसंस्चना उपलब्ध कराने हेतु इलेक्टोनिकी 

विनिर्माण क्लस्टर स्कौम को सरकार द्वारा अनुमोदित कर 

दिया गया हे। 

3. इलेक्टरनिकी प्रणाली डिजाइन ओर विनिर्माण (ईएसडीएम) 

उद्योगों A अक्षमता को दूर करने एवं निवेश आकर्षित 

करने के लिए एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज 
स्कौम अधिसूचित कौ me है। 

4. देश मेँ अर्द्धचालक पफेत्रिकेशन सुविधा स्थापिति करने के 

लिए प्रोद्योगिकी ओर निवेशकों को चिन्हित करने हेतु 
सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति (sat) गठित की 

zl 

5. अनुसंधान ओर विकास (आर एण्ड डी) को aan देने 

के लिए आयकर अधिनियम के अतर्गत tet किसी 

कम्पनी जो इलेक्टोनिक उपस्कर, कम्प्यूटर ओर दूरसंचार 
उपस्कर के कारोबार मे संलग्न है, के मामले मे घरेलू 
स्तर पर किए गए अनुसंधान ओर विकास पर होने वाले 

व्यय के संबंध में 200% कौ भारित कटौती का प्रावधान 

उपलब्ध zi 

परमाणु ऊर्जा dal लक्ष्य 

35. श्रीमती अन्नू टन्डनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने आगामी 20 वर्षो, अर्थात् 2032 तक 

परमाणु ऊर्जा उत्पादन के aay मेँ कोई लक्ष्य नियत किया है; 
ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर सरकार का 

उक्त लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करने का विचार दै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) जी हा 
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(ख) दे कौ एकीकृत ऊर्जा नीति मेँ दर्शाए गए अनुसार वर्ष 
2032 तक 63 000 मेगावार नाीकौय विद्युत क्षमता हासिल करने 

का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मौजूदा 4780 मेगावाट स्थापित 
क्षमता को, वर्ष 2017 तक निर्माणाधीन 7 fused, जिनकौ कुल 
क्षमता 53000 मेगावार है, को क्रमिक रूप से पूरा करके 10.080 
मेगावाट तक हासिल करने कौ योजना है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना 
के अंतर्गत, नाभिकीय विद्युत ure का कार्य शुरू करने कौ 

परिकल्पना की गर है जिससे कुल क्षमता से वर्षं 2023-24 तक 
कुल विद्युत क्षमता बढ़कर 27480 मेगावार हो जाएगी। इसके 
अतिरिक्त, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिक्तियों 
ओर विदेशी तकनीकी सहकार दोनों पर आधारित ओर अधिक 
नाभिकौय विद्युत fuged को भी भविष्य A स्थापित करने कौ 
योजना है। 

mea ओर सेवा कर लागू करना 

36. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या वित्त मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या माल ओर सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन में 

अनावश्यक विलंब हुआ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसमे विलंब 
के क्या कारण हैँ ओर जीएसटी कब तक लागू किए जाने कौ 
संभावना है; 

(ग) क्या अनेकं राज्यों ने जीएसरी लागू होने के कारण 
केन्द्रीय विक्री कर में कमी की स्थिति मेँ प्रतिपूर्तिं हेतु केन्द्र सरकार 
के पास अभ्यावेदन दिए है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इस बारे में 
केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है; ओर 

(S) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हे? 

वित्त मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 
(क) ओर (ख) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने 
के लिए संविधान में संशोधन किए जाने कौ आवश्यकता है। इससे 
केन्द्र ओर राज्यों को अन्य वस्तुओं के साथ-साथ माल एवं सेवाओं 
की आपूर्ति पर एक साथ कर लगाने का अधिकार मिलेगा। इसके 

बाद उपयक्त केन्द्रीय ओर राज्य विधानों को भी पारित करना होगा, 
जिन्हें मूल Wael के अनुरूप किए जाने कौ आवश्यकता ert 
संविधान संशोधन विधेयक तैयार कर लिया गया था ओर दिनांक 
22.3.2011 को लोक सभा मे पुरःस्थापित कर दिया गया। विधेयक 
वित्त समिति के पास जांच के लिए भैना गया है। एससीएफ at 
रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
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(म) से (ङ) जी हां, बहुत सारे राज्यों ने अभ्यावेदन दिए 
हँ कि केन्द्र सरकार को जीएसटी लागू किए जाने तकं केन्द्रीय विक्र 
कर में हुई कमी के कारण होने वाली हानि के लिए प्रतिपूर्तिं को 

जारी रखना चाहिए। इस मामले A प्रतिपूर्तिं करने हेतु सरकार का 
वास्तविक निर्णय केवल 2009-10 तक का ही था, जिसका पूरा 

भुगतान कर दिया गया है। केन्द्रीय fat कर की आगे होने वाली 
प्रतिपूर्तिं के मामले पर सरकार विचार कर रही है। 

( हिन्दी] 

3-जी Ward 

37. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्यादेश के सभी टेलीककोम सर्किलोँ मँ 3-जी सेवाएं 
शुरू कर दी गर्ह है; 

(ख) यदि हां, तो areca तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर 

यदि नही, तो देश के प्रत्येक भाग A उक्त सेवा कब तक शुरू 
करने का प्रस्ताव है; 

(ग) क्या अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव मेँ 3-जी 

सेवाएं सफल नहीं रही है; 
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(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार ने इसं 
बारे मे क्या कारवाई की 2; 

(ङ) क्या 2-जी सेवा कौ तुलना में 3-जी सेवा महगी है; 

(च) यदि a, तो इसके क्या कारण हे; ओर. 

(छ) सरकार ने उक्त कमियों को दूर करने ओर 3-जी सेवा 
को उपलब्ध कराने तथा इसे आम लोगों के लिए वहनीय बनाने 

हेतु क्या उपाय feu है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा ): (क) ओर (ख) 3जी Seen का उपयोग करते 

हुए वाणिज्यिकं सेवाएं आरंभ किए जाने संब्रधी स्थिति, जैसा कि 
set स्पेक्टूम आवंटन प्राप्त लाइसेसधारकों से सूचना प्राप्त हुई है, 
का sa विवरण के रूप में संलग्न है। दूरसंचार सेवाओं कौ 
उपलब्धता हेतु जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए एकीकृत 
अभिगम सेवा (यृएएस)/सीएमरीएस creda करार मेँ किए गए 

संशोधन के अनुसार, लाइसंसधारकों को Eda के अनुसार उजी 
Hag का वाणिज्यिक उपयोग करने का अधिकार लागू होने कौ 
तिथि अर्थात् दिनांक 01.09.2010 से 5 वर्षो के भीतर संशोधन में 
उल्लिखित शरतां के अनुसार 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए 

नेटवर्क का विस्तार करना है। अतः रोल आउर हेतु निर्धारित 

समय-सीमा अभी समाप्त नहीं हुई हे। 

(ग) से (3) इस मामले से संबंधित जानकारी एकत्र कौ 

जा रही है ओर सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी। 

विवरण 

उजी teed का उपयोग करते हुए काणिन्यिक सेवाएं आरभ होने की स्थिति 

क्र.सं, लाइसंसधारक का नाम लाइसेंस सेवा aa सेवाओं कौ वाणिज्यिक शुरूआत की स्थिति 

1 2 3 4 

1. एयरसेल लि. आंध्र प्रदेश 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

2. एयरसेल लि, कर्नाटक 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

3. एयरसेल लि. तमिलनाडु जी स्पेक्टरम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आस्म हुई 

4. भारती एयरटेल लि. आध प्रदेश जी स्पेक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आस्म हू 

5. भारती एयरटेल लि, असम 3जी SH का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ Ee 

6. भारती एयरटेल लि. बिहार 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

7. भारती एयरटेल लि. दिल्ली जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरभ हुई 
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1 2 3 4 

8. भारती एयरटेल लि. हिमाचल प्रदेश 3जी Haq का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक dam amy हई 

9. भारती एयरटेल fa. जम्मू ओर कश्मीर 3जी स्पेक्ट्म का उपयोगं करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हई 

10. भारती एयरटेल लि. कर्नाटक 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं any हई 

11. भारती एयररेल लि. मुम्बई 3जी Caen का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हई 

12. भारती एयरटेल लि. तमिलनादु act स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

13. भारती एयरटेल लि, उत्तर प्रदेश (प.) जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आस्म हई 

14. भारती एयरटेल लि. पश्चिम बंगाल उजी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आस्म हई 

15. भारती हेक्साकोम लि. पूर्वोत्तर 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करतै हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

16. भारती हेक्सार्कोम लि. राजस्थान उजी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हह 

17. डिशमनेट वायरलेस लि. असम aot Caen का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरभ हई 

18. डिशनेट वायरलेस लि. बिहार sat Maen का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

19. डिशनेर वायरलेस लि. जम्मू ओर कश्मीर 3जी een का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरभ हुई 

20. डिशनेर वायरलेस लि. केरल जी aA का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ ge 

21. डिशनेट वायरलेस लि, कोलकाता sot स्पेक्ट्म का उपयोग करते हए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हई 

22. डिशनेट वायरलेस fa. पूर्वोत्तर 3जी Ween का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं any हुई 

23. डिशनेर वायरलेस लि. ओडिशा sot स्पेक्ट्म का उपयोग करते EU वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

24. डिशशनेट वायरलेस लि, पंजाब sat स्पेक्ट्रम का उपयोग Std हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

25. डिशनेर वायरलेस लि. उत्तर प्रदेश (पूर्व) जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

26. डिशनेर वायरलेस लि. पश्चिम बंगाल sot स्पेक्टूम का उपयोग करते EU वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

27. आइडिया सेल्यूलर लि, आंध्र प्रदेश 3जी Maen का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरभ हुई 

28. आइडिया सेल्यूलर लि. गुजरात जी Ween का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

29. आइडिया सेल्यूलर लि, हरियाणा उजी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं any हुई 

30. आइडिया सेल्यूलर लि. हिमाचल प्रदेश उजी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए बाणिन्यिक सेवाएं आरंभ Ee 

31. आइडिया सेल्यूलर लि, जम्मू ओर कश्मीर उजी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरभं हुई 

32. आइडिया सेल्यूलर लि. केरल उजी Han का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

33. आइडिया सेल्यूलर लि. मध्य प्रदेश उजी स्पेक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

34. आइडिया सेल्यूलर लि, महाराष्ट उजी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरभ हुई 

35. आइडिया सेल्यूलर लि. पंजाब sot SA का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ ee 
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36. आइडिया सेल्यूलर fa. उत्तर प्रदेश (पूर्व) जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरभ हई 

37. आइडिया सेल्यूलर लि. उत्तर प्रदेश (प) जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

38. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. दिल्ली 3a स्पेक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हई 

39. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि, जम्मू ओर कश्मीर 3जी स्पेक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ ge 

40. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. मुंबई 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ ee 

41. रिलायंस कम्युनिकेशंस fa. पंजाब 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हई 

42. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि, राजस्थान उजी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

43. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि, असम sui स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

44. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि, विहार 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ es 

45. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. हिमाचल प्रदेश 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हई 

46. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. कोलकाता 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं any हुई 

47. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. मध्य प्रदेश 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हई 

48. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. पूर्वोत्तर 3जी Maes का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं any Ee 

49. रिलायंस केम्युनिकेशंस लि. ओडिशा 3जी स्पेक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हई 

50. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. पश्चिम बंगाल 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

51. एस.रेल प्रा. लि. बिहार् 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हई 

52. एस.टेल प्रा. लि, हिमाचल प्रदेश sat स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

53. waea प्रा. लि, ओडिशा जी Caen का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

54. टाटा टेलीसर्विसेज लि. महाराष्ट 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं any हह 

55. राया टेलीसर्विसेज लि. गुजरात 3जी स्पेक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हई 

56. राय टेलीसर्विसेज लि. हरियाणा जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ ws 

57. रार रेलीसर्विसेज लि. कर्नारक उजी Maen का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

58. टाटा रेलीसर्विसेज fa. केरल 3जी स्येक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हह 

59. यरा रेलीसर्विसेज लि. मध्य प्रदेश 3जी स्पेक्ट्म का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरभ हई 

60. राटा टेलीसर्विसेज लि, पंजाब ऽज MH का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

61. ररा रेलीसर्विसेज लि. राजस्थान जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए बाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

62. eel रेलीसर्विसेज लि, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) उजी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हई 

63. वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि. महाराष्ट 3जी HEA का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आसथ हुई 
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64. वोडाफोन एस्सार degen लि. तमिलनाडु 

( तमिलनादु) ओर वोडाफोन 

एस्सार साउथ लि. (चेन्नई) 

65. वोडाफोन wear डिजीलिंक लि. हरियाणा 

66. वोडाफोन wear डिजीलिंक लि. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 

67. वोडाफोन wer ईस्ट लि, कोलकाता 

68. वोडाफोन एस्सार गुजरात लि. गुजरात 

69. वोडाफोन weer लि, मुंबई 

70. वोडाफोन war मोबाइल दिल्ली 

सर्विसेज लि. 

71. वोडाफोन एस्सार साउथ लि. पश्चिम बगाल 

उजी स्पेक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं any हूर 

sot स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए बाणिज्यिकं सेवाएं आरंभ हुई 

3जी Ban का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरभ हई 

sot Been का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आस्म हुई 

उजी स्पेक्टूम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई 

sat स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आरंभ हर 

3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आस्म हुई 

sot aA का उपयोग करते हुए वाणिन्यिक सेवाएं आस्म हुई 

यह उल्लेख किया जाता है कि बीएसएनएल को प्रचालन के 
सभी राज्यो/लाईसंस सेवा dat मे 3जी स्पेक्टूम आबंरित किया गया 

तथा इसने सभी राज्यो/लाइसेस सेवा क्षेत्रों मे, जम्मू व कश्मीर सेवा 
aa में वीडियों कोल कौ सेवा को छोडकर, 3जी een का 
उपयोग करते हुए सेवाएं आरंभ कर दी हेँ। इसी तरह, एमरीएनएल 
ने दिल्ली एवं मुंबई सेवा क्षत्रा मे 3जी Been का उपयोग करते 
हुए सेवाएं any करदीदहै। 

योजना व्यय में करौती 

38, श्री faa सिंह बुन्देला 
श्री पी.सी. मोहनः 

क्या वित्त मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने खराब आर्थिक स्थिति के ata योजना 

व्यय में 10 प्रतिशत कयौती कौ घोषणा कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि केन्द्र सरकार 
के अनेक मंत्रियों ओर अधिकारियों ने इस घोषणा के ae 1 मई, 
2012 @ 31 जुलाई, 2012 के बीच विदेश दौरे किए है; 

(घ) यदि हां, तो उनके दौर पर हुए व्यय का तत्संबंधी व्यौरा 
क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा एेसे व्यय पर अंकुश लगाने के लिए क्या 
कदम उठाए जा रहे है 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) जी, नहीं। 

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं sea 

(ग) से (ङ) विदेश यात्रा, कार्य संबंधी जरूरतों ओर 
ars वनचबद्धताओं के आधार पर की जाती है किफायत 

उपायों के भाग के तौर पर सभी म॑त्रालयों/विभागों को परामर्श दिया 
गया है कि विदेश यात्राएं अत्यावश्यक ओर अपरिहार्य सरकारी कार्यो 

के faa et हों ओर कम से कम ai मत्रियों ओर अधिकारियों 
द्वारा यात्राओं पर किए गए व्यय के aes केन्द्रीय स्तर पर नहीं 
रखे जाते ZI 

डीसीआरएफ के तहत ऋण को वसूली 

39. श्री बद्रीराप wes: क्या वित्त मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या डेट कन्सोलिडेशन एंड रिहेबिलिरेशन फेसिलिरि 

(डीसीआरएफ) के तहत राजस्थान सरकार का 308.70 करोड रुपए 

का ऋण 2008-09 H माफ किया गया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aio क्या दै; 

(ग) राज्य कौ ऋण सीमा नियत करने हेतु राज्य के सकल 

घरेलू उत्पाद संबधी नवीनतम क्या मापदंड अपनाए गए है ओर 

उन्हें ऋण माफौ हेतु नहीं अपनाने के क्या कारण है;
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(घ) क्या राजस्थान सरकार मे राज्य के लिए ऋण सीमा 

नियत करने के लिए नवीनतम राज्यीय सकल घरेलू उत्पाद के 

मापदंडो प्र॒ विचार करने के लिए अनुरोध किया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है ओर ऋण माफौ में इनके नहीं अपनाए जाने के क्या कारण 

है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) ओर (ख) राजस्थान सरकार को, राज्य के 2008-09 के 

बजट अनुमानों जिनमें राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू 

उत्पाद के मुकाबले मेँ 3.3 प्रतिशत दर्शाया गया था ओर जो 
3.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर था, के आधार पर ऋण 

समेकन ओर राहत सुविधा के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिए 308. 

70 करोड रुपए को अनतिम ऋण माफौ दी गई थी। वर्षं 2008-09 

के वित्तीय लेखे उपलब्ध होने पर सभी राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद् 

के मुकाबले में राज्यों के समय राजकोषीय oe का पुनः मूल्यांकन 

किए जाने पर यह पाया गया कि राजस्थान सरकार ने सीमा का 

उल्लंघन किया है जिससे यह राज्य अनतिम रूप से प्रदान की गई 

ऋण माफी की पुष्टि के लिए अयोग्य हो गयां Zz 

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के माध्यम से प्राप्त राज्य के 

सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों (2004-05 Fae) का उपयोग वर्ष 

2012-2013 के लिए प्रत्येक राज्य की वार्षिक निवल ऋण सीमा 

कौ गणना के लिए किया गया tt ऋण समेकनं ओर राहत सुविधा 

स्कीम, वषं 2009-10 A समाप्त हो ABI 

(घ) ओर (ङ) राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया था कि 

ag 2008-09 ओर 2009-10 के लिए ऋण माफी हेतु राज्य कौ 
पात्रता के निर्धारण के लिए, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानं 

(2004-05 शृंखला) को स्वीकार किया जाए्। इन वर्षा मे, राज्य 

के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों (1999-2000 शंखला) का उपयोग 

सभी राज्यों की वार्षिक ऋण सीमा कौ गणना के लिए किया गया 

था। ऋण सीमा को अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात् राज्य 

के सकल घरेलू उत्पाद अनुमामों को पूर्व-प्रभावी रूप से संशोधित 

करना उचिते नहीं समज्ञा गया। 

ग्रामीण क्षेत्रों में वैक 

40. श्री कादिर राणाः क्या वित्त मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश के 

ग्रामीण ast सें सरकारी/निजी बैक खोलने का कोई प्रस्ताव है; ओर 
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(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश मेँ मुन्जफरनगर ओर मेरठ 

सहित तत्संबंधी राज्य-वार, वैक-वार ओर जिला-वार व्यौरा क्या है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) ओर (ख) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (ara को 

छोडकर) सहित घरेलू अनुसूचित वाणिन्यिक set को (1) टीयर 2 

से 6 केन्द्र (99999 तक की जनसंख्या वाले) मे जिनमें ग्रामीण 

केन्द्र भी शामिल है ओर Gp पूर्वोत्तर राज्यों ओर सिक्किम के 
ग्रामीण, अरद्ध-शहरी ओर शहरी केन्द्र में fifa के अध्यधीन 

शाखाए/मोबाइल शाखाए८प्रशासनिकं शाखाए/सीपीसी (सेवा शाखाएं) 

खोलने कौ सामान्य अनुमति दी गई हे। गैर सरकारी क्षेत्र के नये 
det से यह अपेक्षा है कि वे सतत आधार पर अपनी कुल 
शाखां कौ 25% शाखाएं 100000 से कम जनसंख्या वाले 

अरद्ध-शहरी केन्द्र ओर ग्रामीण asl मे ale यह उनको बैकिग 

लाइसेंस देने में विहित wal में से एक है। 

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बक ने बक रहित ग्रामीण केन्द्र 
मे शाखाएं खोलने की अपनी शाखा प्राधिकार नीति मेँ सभी 

अनुसूचित वाणिन्यिक dat को सलाह दी है कि वे अपनी वार्षिक 

शाखा विस्तार योजना तैयार करते समय वर्षं के दौरान खोले जाने 

के लिए प्रस्तावित शाखाओं कौ कुल संख्या का कम से कम 25% 

बैक रहित ग्रामीण dat (टीयर 5 ओर टीयर 6) को आबंरित 

atl मौजुदा शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार ग्रामीण ओर कम 

नैक सुविधा वाले क्षेत्रो मे ओर शाखाएं खोलने पर विशेष जोर दिया 

गया है। मौजूदा दिशा-निरदेशां के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक dat 
को रिपोर्टिग के अध्यघीन आरबीआई कौ पूर्वं अनुमति लिए बिना 

अपने पसन्द के स्थानों पर स्थलेत्तर एटीएम/मोबाइल एटीएम स्थापित 

करने की सामान्य अनुमति दी गई है। वैक अपने ग्राहकों को 
सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए सतत आधार पर 

शाखाए/एटीएम खोल रहे है! 

बैक ain बडौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार बैक नै वर्ष 
2012-13 के दौरान उत्तर प्रदेश A लगभग 2000 शाखाएं खोलने 

का wera किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रो में 1354 शाखाएं शामिल 
है। मुजफ्फरनगर ओर मेरठ जिलों के लिए शाखा खोलने कौ योजना 
में क्रमशः 16 ओर 13 wa है; जिसमें से क्रमशः 13 ओर 

12 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए Zz 

(अनुकाद्] 

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु पृथक निधि 

41. श्री नवीन जिन्दलः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः
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(क) क्या योजना आयोग का देश में फिलहाल कार्यान्वित 

की जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए एक पृथक कोष 

स्थापित करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैः; 

(ग) क्या प्रस्तावित कोष में राज्य तथा केन्द्र सरकार, दोनों 

से समान अंशदान कौ आवश्यकता होगी; 

(घ) यदि a, ते aaa व्यौरा क्या है ओर उक्त प्रस्ताव 

की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के 

विचार मागे हैँ; ओर 

(च)) यदि हां, तो तत्संब॑धी ate क्या है ओर इस बारे में 

राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है? 

योजना मंत्रालय गें राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी faq मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं। 

(ख) से (च) प्रश्न नहीं Som 

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु वदीं 

42. श्री सी. शिवासामीः कस्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु एक 
विशिष्ट समान वर्दी लागू करने पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या यह सत्य है कि वर्षं 1963 से केन्द्रीय विद्यालयों 

के विद्यार्थियों हेतु ga कोड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या यह सत्य है कि प्रस्तावित “डस कोड समसामयिकौ 
दिखाई देगा; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (च) केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों 
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के लिए वर्दी का निर्धारण करने में सरकार कौ कोई भूमिका नहीं 

21 इसका निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा ही 

किया जाता है जो एक स्वायत्त निकाय है। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय 

संगठन ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक 
अलग पहचान देने के लिए एक नई वदीं लागू कौ है। यह Sa 

कोड वर्षं 1963 के बाद पहली बार बदला गया है। 

एमएफआईएस को सिडनी का ऋण 

43. श्री ए.के.एस. विजयनः क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करगे किः 

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैक (डिबी) ने सुक्ष्म 
असंगठित aa को ओर ऋण देने के लिए dat के पुनः वित्तपोषण 
हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है; 

(ख) यदि हां. तो तत्छंबधी ai क्या 2; 

(ग) क्या सिडनी ने देश में सूक्ष्म/असंगठित seat को पुनः 

ऋण देने के लिए dal को अब तक 1500 करोड रुपए वितरित 

fru @; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी बैक-वार व्यौरा क्या है; 

(डः) कितने सृक्ष्म/असंगठित उद्यमो को te ऋणो को लाभ 

मिला है ओर तत्सबधी बैक-वार ala क्या है; ओर 

(च) निगरानी परार्शदात्री समूह को किस हद् तक प्रभावी 

पाया गया है? 

वित्त म॑त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 

(क) ओर (ख) असंगटित क्षत्र मेँ सूक्ष्म उद्यमो के facta को 
सुकर बनाने तथा उसकी निगरानी करने के लिए 17 अगस्त, 2009 
को सिडबी में एक विशेष प्रकोष्ठ गदितं किया गया था। 

विशेष प्रकोष्ठ एमएसई (पुनरविंत्त) निधि के कार्पस मेँ से 
निधियों के संवितरण के लिए एक कारवाई योजना तैयार करने के 
लिए जिम्मेदार om उक्त निधि मे प्राथमिकता-प्राप्त उधार देयताओंं 
की प्राप्ति मँ कमी वाले बैंकों द्वारा अंशदान दिया जाता था। 

gen उद्यमों को तुरत सहायता सुनिश्चित करने के लिए 

प्रकोष्ठ ने सरकारी क्षेत्र के dat ( पीएसबी), गैर-सरकारी क्षेत्र के 
वैकं तथा सुव्यवस्थित कार्य-निष्पादन करने वाले राज्य facia 

निगमों (एसएफसी) को अभिचिन्हित किया, जिनके माध्यम से 

निधियों मे से सहायता को त्वरित एवं प्रभावी रूप से अभियोजित 

किया जा सके।
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प्रकोष्ठ ने yet say ata को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 
कौ निगरानी करने तथा इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए 

10 बैठक आयोजित की हे 

(ग) से (ङ) सिडनी ने वित्तीय ag 2011-12 के दौरान gen 
उद्यम aa को आगे उधार देने के लिए 15 seal तथा 2 एसएफसी 
के माध्यम से 2603.39 करोड रुपये सवितरित किए। लाभार्थियों की 

कुल संख्या 163.333 भी) लाभार्थियों कौ संख्या तथा संवितरण का 

राज्य-वार aA संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(च) समूह की सलाह ने वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान gan 
उद्यमो को 55% से अधिक वित्तीय सहायता के सवितरण में योगदान 

fea सिडबी द्वारा 2603.39 करोड़ रुपये कौ संवितरित निधि के 
परिणाम स्वरूप वेको^राज्य वित्तीय संस्थाओं ने कुल 5770.22 करोड 
रुपये का संवितरण किया। 

सूक्ष्म उद्यमो मेँ 163 333 हिताधिकारियों कौ संख्या वित्तीय वर्ष 
2011-12 के दौरान एमएसई (पुनर्वित्त) निधि a से संवितरित कुल 
राशि के हिताधिकारियों को संख्या का 90% aT 

विवरण 

वित्त वर्ष 2012 के दौरान आमस 3 के अत्तर्गत सवितरण 

(राशि करोड रुपए मे) 

क्र.सं पीएलओआई आरएमएसई लाभार्थियों 
क्रा नाम के अंतर्गत की संख्या 

संवितरण राशि 

॥ 2 3 4 

1. are बैक 150 5031 

2. एेक्सिस बैक 5 22 

3. आईसीआरईसीञई बैक लि. 85 2562 

4. आईडीवीञआई वैक लि. 475 44467 

5. इंडियन ओवरसीज da 180 22518 

6 sass da लि. 300 24859 

7. स्टेट वैक ain हैदराबाद 150 2313 

8 स्टेट वैक ate इंडिया 650 18727 . 

9 स्टेट बैक ओंफ मैसूर 150 14916 
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1 2 3 4 

10. स्टेट कैक ate तमिलनाडु 85 1097 

11. स्टेट बैक sity त्रावणकोर 55 1252 

12. तमिलनाडु मकिनटाइल बैक लि. 50 3053 

13. यूनाइटेड नैक ओंफ इंडिया 95 13526 

14. विजया बैक 150 7321 

15. यश बैक लि. 20 1579 

16. एमपीएफसी 2.5 62 

17. उन्ल्युबीएफसी 0.89 28 

कुल 2603.39 163333 

सम्पत्ति कर को तर्क संगत बनाना 

44. श्री ए. साई प्रतापः क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या उच्चाधिकार प्राप्त विशेषे समिति ने सम्पत्ति कर 

को तर्क संगतं बनाने के संबध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
कर दी दहै; 

(ख) यदि हां, तो समिति द्वार की गई सिफारिशों का ब्योरा 

क्या है; ओर 

(ग) समिति कौ सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की 

है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ८ श्री एसएस. पलानीमनिकम ): 
(क) जी हां, शहरी विकास मत्रालय ने यह सूचित किया है कि 
समिति ने ard, 2011 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 

(ख) समिति द्वारा कौ गई सिफारिशिं निम्न प्रकार Fe 

(1) संपत्ति कर को सामान्य कर ओर सेवा करके रूपमे ` 

पृथक/विघरित किया जाना चाहिए। संपत्ति कर को 

सामान्य लाभ कर के रूप में बनाए रखा जाना चाहिये 

ओर जल कर एवं Wate कर जैसे इसके संघटकों को 
बदल कर उपयुक्त “उपभोक्ता WAR” कर दिया जाना 

चाहिए; 

(2) संपत्ति कर सभी अचल संपत्तियों, अर्थात निर्मित भवनों 

तथा खाली जमीन पर लगाया जाना चाहिए्। या फिर,



169 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

प्रश्नो के 

खाली जमीन पर संपत्ति कर को एक अलग कर “खाली 

भूमि कर" के रूप मेँ कहा जाना चाहिए। इससे ये 

सुनिश्चित होगा कि जमीन कौ जमाखोरी को cats गलत 

प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसके बाद “संपत्ति कर" के 
किसी भी संदर्भ मै “खाली भूमि पर कर" भी शामिल 

होगा; 

निर्मित संपत्ति कर एबीएस के अंतर्गत लगाया जाना 

चाहिए, जिसमें स्थान, निर्माण के प्रकार ओर प्रयोग के 

प्रकार के आधार पर प्रति वर्गं फुट कौ एक खंड 

(waa) द्र Bh तथापि, खाली भूमि पर कर पूंजीगत 
मूल्य के एक आशु परिकलक के आधार पर लगाया 

जाना चाहिर्; 

सभी सरकारी संपत्तियां, चाहे वे भारत सरकार, राज्य 

सरकारों या किसी स्थानीय निकायों की हो, को कराधान 

का एक भाग होना चाहिये। सर्वोत्तम संपत्तियां जिन पर 

सवेधानिक प्रतिरोध के कारण लगाना संभव नहीं है, पर 

उपयुक्त सेवा VAR लगाया जाना चाहिये; 

संपत्ति कर लगाने के आधार का प्रत्येक पांच ay में 

पुनर्मुल्यन किया जाना चाहिए्। इस बीच मेँ मुद्रा स्फौति 

को समायोजित करने के लिए कुछ न्यूनतम वार्षिक 
सूचीकरण किया जाना चाहिये जिससे संपत्ति के नये 

मूल्य के अनुरूप सुचारू परिवर्तन हो सके। 

यूएलबी को कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा के 
अधीन, निर्मित संपत्ति के संबंध में कर कौ दर निर्धारित 
करने कौ सुविधा होना चाहिये। यह दर राज्य सरकारों 

द्वारा परिवर्तनीय नहीं होनी चाहिये, यद्यपि a दर बैड 
निर्धारित कर सकती 21 खाली भूमि पर कर 0.5 
प्रतिशत कौ एक नियत द्र अर्थात पंजीगत मूल्य के 
आशु परिकलक का एक आधा प्रतिशत के आधार पर 
लगाया जाना चाहिये। 

चूक/गलतियों को कम से कम रखने के लिए कर 

दाताओं का एक सक्रिय ओर सही रजिस्टर रखा जाना 

चाहिये। 

योजना के अनुमोदन ओर पूर्ण होने के तुरंत बाद भवनं 

को कर के दायरे मे लाने के लिए राजस्व ओर शहरी 
योजना विभागों के बीच परस्पर सहयोग को बदाया जाना 

चाहिये। 

कर निधरिण स्व-निधारण पर आधारित होना चाहिये 

तथा कर संग्रहण ओंँनलाइन अदायगी/(कप्यूररीकृत केन्द्र 

के द्वारा किया जाना चाहिये। 
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(10) अप्राधिकृत भवन, जिन पर संपत्ति कर नहीं लगाया जा 

सकता है, से शहरी सेवाओं के उपयोग के लिए सेवा 

Wan संग्रहित किया जाना चाहिये। 

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के 

अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी कानून के तहत अपेक्षित 

संपत्ति कर संग्रहण के अनुपालन को age मेँ वार्ड 

समितियों ओर क्षेत्र सभाओं को एक अहम भूमिका 

निभानी चाहिये। सामुदायिक संगठनों ओर निवासी कल्याण 

संगठनों को सही समय पर करों का भुगतान करने के 

लिए अतिरिक्त सेवाएं या we द्वारा प्रोत्साहित किया जना 

चाहिये। 

(11) 

(ग) सिफारिश को लागू करने के लिए रणनीति को अभी 

तक कानूनी रूप नहीं दिया गया ZI 

बढती जनसंख्या वाले शहर 

45. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देशभर में 50 या 60 शहरीकृत गांवों में 

अवसंरचनात्मक विकास के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 

करोड रुपये के आवंटन हेतु योजना आयोग द्वारा तेज गति से बढती 

जनसंख्या वाले शहरों के लिए कदम उठा रही है; ओर 

(ख) यदि a, तो हरियाणा सहित तत्संब॑धी ato क्या है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान पंत्रालय में राज्य 

पत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जनसंख्या वले wed कौ 
संख्या वर्षं 2001 में 1362 से वर्षं 2011 में 3894 तक बढी Zi 

ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार 
ने ग्यारहवीं योजना में प्रायोगिक आधार पर पीयुआरए स्कीम शुरू 

की है जिसमें निजी डिवलपर को सार्वजनिक निजी भागीदारी के 

अंतर्गत 10 ast के दौरान पंचायत क्षत्र में निर्दिष्ट अवसंरचना तैयार 

करने एवं सुविधा प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। योजना 

आयोग द्वार गठित पीयूञारए कार्य समूह ने 12बीं योजना अवधि 

मे इसे जारी रखने कौ सिफारिश कौ 21 यद्यपि वित्तीय वर्षं के 

लिए 150 करोड रुपये का आवंटन किया गया है, 1 2वीं योजना 

& लिए wher अभी निर्धारित नहीं 21 

(ख) पीयूआरए स्कोम के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं 

किया गया है, चूंकि स्कौम परियोजना मोड में कार्यान्वित की जा 
रही है।
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( हिन्दी] 

अ.जा.८अ.ज.जा. विद्यार्थियों के बीच 
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा 

46. श्री मारोतराव Basi alam: क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों 
के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने तथा उन्हे तकनीकी शिक्षा 
उपलब्ध कराने हेतु देश में, विशेषकर महाराष्ट राज्य मेँ आज at 
तारीख तक चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या है; 

(ख) क्या अनुसूचित जातियों^अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों 
को इत योजनाओं से लाभ हो रहा है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान आज तक राज्य-वार 
अनुसूचित जातियो८अनुसूचित जनजातियों के कितने facet इन 
योजनाओं से लाभान्वित हुए हैँ? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) मंत्रालय ने देश में अनुसूचित 
जातियो/अनुसूचित जनजातियों कौ उच्चतर शिक्षा के साथ-साथ 
तकनीकी शिक्षा को agra देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू 

कौ 2: 

° कलेजो ओर विश्वविद्यालयों मे स्नातक,स्नातकोत्तर अध्ययन 

के लिए प्रदत्ते छात्रवृत्ति कौ केन्द्रीय क्षेत्र कौ योजना। 

° भारतीय वेक एसोशिएसन की शैक्षिक ऋण योजना के 
अंतर्गत अनुसूचित बैक से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो 
के छात्रं के लिए शैक्षिक ऋणों कै संबंध में 
ऋण-स्थगनकाल कौ अवधि के दौरान पूर्णं व्याज 
सहायिकौ प्रदान करने कौ एक नई केन्द्रीय योजना। 

° विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दाखिले के लिए न्यूनतम 
अरक अंकों मेँ चट प्रदान करता है, स्नातकं के लिए 
लाभप्रद रोजगार हेतु कैरियर प्रबोधन कार्यक्रम कार्यान्वित 

करता है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिडा 

वर्गं के अभ्यर्थियों के लिए विस्तार कार्यकलापों हेतु 

वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, यूजीसी 
नै अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य frost वर्ग 
के पात्र अभ्यर्थियों का एक केन्द्रीय पूल डाटा बेस बनाया 

हे ओर यह विश्वविद्यालयों तथा कलेजो मे शिक्षण पदों 
के fae उनकौ अभ्यर्थिता कौ सिफारिश करता है। 
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° यूजीसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठं कौ 

स्थापना, अल्पसंख्यक तथा अनुसूचिते जाति/अनुसूचित 

जनजाति/महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी, 
उपचारी कोचिंग योजनाओं, व्यावसायिक पाद्यक्रमों के 

लिए स्नातकोत्तर safe, भारतीय विश्वविद्यालय, 

संस्थाओं/कालेजों में विज्ञापन, इंजीनियरिग तथा प्रद्योगिकी, 
मानविकौ एवं समाज faa में उन्नत अध्ययन एवं 

पोस्ट डोक्टोरल अनुसंधान के लिए एम.फिल. तथा पी, 

एच.डी. पोस्ट डोक्टोरल अध्येतावृत्ति जैसी उच्चतर शिक्षा 

के कार्यकमों मेँ अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां 
प्रदान करने हेतु राजबी गधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 
प्रावधान करता हेै। 

° उपर्युक्त के अलावा, भारतीय प्रोद्योगिको संस्थान अनुसूचित 

जाति/अनुसूचित जनजाति के ort के लिए तैयारी 
पादयक्रम संचालित करते ti इस पाठ्यक्रम के लिए 
चयन अनुसूचित जाति/^भनुसूचित जनजाति के उन छात्रो 

कौ संयुक्त प्रवेश परीक्षा सूची से किया जाता है जिन्होंने 
दाखिले के लिए क्वालीफाई नहीं fea भारतीय प्रद्योगिकी 
संस्थान में तैयारी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने 
के बाद्, वे बी.टेक. कार्यक्रम ज्वाइन करने के पात्र हो 
जाते है ओर उन्हें पुनः संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेँ बैठने 
कौ जरूरत नहीं होगी। तैयारी पादूयक्रम को ज्वाइन 

करने वाले छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाता है। 

छात्रौ, जिनमें अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति वर्गों के 
छात्र शामिल हे, को छात्रवृ्ति प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय 

तकनीकी शिक्षा परिषद की भी निम्नलिखित योजना हैः 

° गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त सभी छात्रों को दंजीनियरिंग 

एवं फार्मसी मे मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति। 

* सभी स्रोतों से 4.5 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय 

रखने वाले माता-पिता के पत्रों ओर पुत्रियां को 
शिक्षण-शुल्क मुक्ति कौ योजना जो तीन/चार वर्ष at 
अवधि के स्नातक कार्यक्रम, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा 

कार्यक्रम प्रदान करने वाली अखिल भारतीय तकनीकी 

शिक्षा परिषद से अनुमोदित सभी तकनीकी संस्थाओं के 
लिए अनिवार्य है। प्रति wean संस्वीकृत दाखिला 
क्षमता के अधिकतम 5 प्रतिशत तक de अधिसंख्या 

स्वरूप मे एेसे दाखिलों के लिए उपलब्ध है। 

(घ) इन योजनाओं से अनुसूचित जातियों^अनुसूचित जनजातियों 
के लाभार्थी छात्रों की संख्या का रखरखाव इस मंत्रालय मेँ नहीं 

fea wt रहा है।
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(अनुवाद । 

परमाणु ऊर्जा सयत्र का विरोध 

47. श्री आर. धामराईसेलवनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) उन परमाणु ऊर्जां संयत्रों ओर उनके स्थानों का ब्योरा 

क्या है जिनका fade स्थानीय जनता ओर अन्य संगठनों द्वारा किया 

जा रहा है; 

(ख) एसे विरोध का संयत्र-वार कारण क्या है ओर सरकार 

द्वारा इस Way मे क्या कदम उठाए गए/उदाए जा रहे है; 

(ग) क्या परमाणु-विरोधी ओर मानवाधिकार समूहं के गठबंधन 

ने हाल ही में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध- प्रदर्शन 

किया था ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या परमाणु-विरोधी ओर मानवाधिकार समूहं के गठबंधन 
नै यह आरोप लगाया है कि कुडनकुलम परियोजना ने अतररष्ट्रीय 
परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा दिशा- निर्देशों का उल्लंघन किया 

है क्योकि यह परियोजना सुनामी ओर भूकप संभावित क्षेत्र मे 2; 

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त अधिकार समूहो ने यह भी 

आरोप लगाया है कि परियोजना शुद्ध पानी के जलाशयो के निर्पाण 

को बाध्यकारी अपेक्षा का भी उल्लंघन है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार ने उक्त 

समूहों का सदेह दूर करने हेतु क्या कदम उठाया है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानपत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) नाभिकीय विद्युत का date रूप से 
विरोध कर रहे संगठनों के नेतृत्व मे स्थानीय लोगों दारा कुडनलकुलम 

स्थल पर विरोध प्रकट किया गया था। 

(ख) कुडनकुलम का विरोध करने कौ वजह, फुकुशिमा घटना 

के बाद नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौ सुरक्षा के बारे मे उठी आशंकाएं 

थीं जिनमे नाभिकौय विद्युत का सैद्धातिक रूप स विरोध करने वाले 

वर्गो द्वार गलत ढंग से फलाई गई सूचना के कारण वृद्धि हुई 

atl केन्द्रीय सरकार ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक विशेषज्ञ दल 
गदित किया था जिसमे स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों के साथ 

बातचीत कौ ओर सभी आशंकाओं का पूर्णं रूप से निवारण किया। 

केन्द्रीय सरकार ने लोगों कौ आशंका को दूर करने के लिए 
बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक परिवर्धित पब्लिक आउटरीच 

कार्यक्रम भी शुरू किया 21 
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(ग) से (ङ) 18 मई, 2012 को, 18 से 20 व्यक्तियों ने 

लंदन स्थित भारत के उच्चायोग के सामने 1600 बजे से लेकर 

1830 बजे तक प्रदर्शन किया था। ये लोग दक्षिण एशिया भाईचारा 

at से संबंधित थे ओर उन्होने कुडनकुलम नाभिकौय विद्युत संयंत्र 
के मुद्दों पर विरोध प्रकट किया था। उन्होने यह उल्लेख किया 

था कि यह daa शुद्ध जल pel के निर्माण के लिए अपेक्षित 

मानदंडों, जो किसी नाभिकीय दुर्घटना के मामले में अनिवार्य हे, 
का उल्लंघन करता है। 

(च) नाभिकौय-विरोधी ant द्वारा लगाए गए आरोपों तथ्यों पर 

आधारित नहीं हे। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत aaa अतिररष्टीय 

परमाणु ऊर्जा एजैसी (आईएईए) के सुरक्षा संब॑धी मानदं को पूरा 

करता है। कुडनकुलम रिएक्टर तीसरी पीढी के रिएक्टर है ओर 
उनमें सुरक्षा संबंधी प्रगत विशिष्टताएं विद्यमान है। इन रिएक्टरों की 

सुरक्षा कौ पुरनीक्षा रूस के नियामक प्राधिकारियों ओर परमाणु ऊर्जा 
नियामक बो (ast) द्वारा कौ गई है। फुकुशिमा घटना के 
बाद, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन atm इंडिया लिमिटेड 

(एनपीसी आएल) के कृतिक बल ओर परमाणं ऊर्जा नियामक बो 

की विशेषज्ञ समिति द्वारा कुडनकुलम aaa कौ सुरक्षा कौ पुनरीक्षा 

कौ गई हे, fre यह पाया है कि यह संयंत्र गंभीरतम प्राकृतिक 
घटनाओं के मामले मेँ भी सुरक्षित है कुडनकुलम भारत के निग्नतम 
भूकंपीय aa में ओर काफो अधिक पर अवस्थितं हे। यह स्थल 
भूकंप ओर सुनामी से सुरक्षित है। अधिक ऊंचाई पर अवस्थित होने 
के अतिरिक्त, इसके आस-पास 8 मीरर रची तरीय aan दीवार 
भी बनाई गई है। शुद्ध जल कौ आवश्यकता को पूरा करने के 
लिए इस संयंत्र मे उपयुक्त व्यवस्थाएं भी कौ गर्ह है। शुद्ध जल 
कौ आवश्यकता को परा करने के लिए इस संयंत्र में उपयुक्त 
व्यवस्थाएं भी की गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल 

द्वारा विरोध कर रहे लोगों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में तथ्यों 

से अवगत करा दिया गया है। विशेषन्ञ दल द्वारा विरोध कर रहे 
लोगों के प्रतिनिधियों को इस संबध में तथ्यों से अवगत करा दिया 
गया है। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक waa मे भी 
प्रकाशित कर दी है। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई/नयूक्लियर्) पावर 
कारपोरेशन ate इंडिया लिमिरेड ने एेसी गलत आशंकाओं को 
दूर करने के लिए पन्लिक आउटरीच प्रयासों के लिए एक समर्पित 

कक्ष भी स्थापित किया है। 

राज्य सरकारों को नौकरणशाहों को हटाने का अधिकार 

48. श्री के.पी. धनपालनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार, राज्य सरकारों को नौकरशाहों को नौकरी 

से हटाने का अधिकार देने की योजना बना रही है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा ओर इस संबंध में अपेक्षित 
न्यूनतम सेवा अवधि कितनी है; ओर 

(ग) इसे कब्र तक कार्यान्वितं कर दिये जाने की संभावना 

है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमेत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (ग) राज्य सरकारों एवं केनद्र सरकार 

से संबंधित सिविल सेवक उन सरकारों के अनुशासनिक नियंत्रण मेँ 
होते है जहां वे तैनात होते है। अखिल भारतीय सेवाएं जिनमें 
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा 
आती है, संबंधित सिविल सेवक, सिविल Gaal की उस श्रेणी मेँ 
आते है जो राज्य या केन्द्र में अपनी dad के आधार पर, राज्य 
एवं केन्द्रीय सरकार दोनों के softer मे आते है। अखिल भारतीय 
सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अधीन सेवा 
से हटाना एक निर्धारित शास्ति है। हालाकि, यह केवल केन्द्र सरकार 
द्वारा ही लगाई जा सकती है। इस शक्ति को राज्य सरकारों को 

प्रत्यायोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

( हिन्दी] 

के.सी.सी. योजना का मूल्यांकन 

49. डो. किरोडी लाल मीणा: क्या वित्त मंत्री यह बताने 
के कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार 4 किसान wise Se योजना के मूल्यांकन 
हेतु कोई प्रावधान किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का diese ae योजना के तहत ऋण 

उपलब्ध कराने के लिए विहित यशोचित मानको में कोई परिवर्तन 

करने का विचार 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैँ? 

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 
(क) से (ङ) किसानों कौ उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को 

समयबद्ध ढंग से एवं आसानी से पुरा करने के लिए किसान क्रेडिट 
का (केसीसी) ऋण आपूर्ति के एक नये तरीके के रूप मेँ उभरा 

है। यह योजना परे देश में 1998 से क्रियान्वित कौ जारही है 
ओर इसमें वाणिज्यिक de, क्षेत्रीय ग्रामीण वैक तथा सहकारी वैक 
शामिल है। 
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किसानों कौ मौजूदा आवश्यकताओं के अनुकूल योजना को 

सरल एवं सुसंगत बनाने तथा इलेक्टोनिक किसान wise are जारी 

करना आसान बनाने की दुष्टि से, मर्ई 2012 में एक संशोधित 
केसीसी योजना तैयार कौ गर्ह है। योजना कौ प्रमुख विशेषताएं 
निम्नानुसार 2: 

(i) किसान fee काड कौ सीमा म फसल ऋण कां 

हिस्सा, कराई उपरान्त खर्चे, घरेलू किसानों कौ उपभोग 
आवश्यकताएं, कृषि आस्ति तथा संबद्ध कार्यकलापों की 
देख-रेख के लिए कार्यशील पूंजी शामिल होगी। किसान 
कृषि ओर संबद्ध कार्यकलापों जैसे wade, दुधारू पशु 
आदि के लिए निवेश ऋण हेतु भी wa att 

Gi) किसान, क्रेडिट ad योजना के अतर्गत ta सभी 

किसान पात्र हँ जो एकल अथवा संयुक्त उधारकर्ता हैँ 
या स्वयं मालिक, किसान पट्टेदार एवं बटार्ईदार Zi 

(11) किसान क्रेडिट ore सीमा के अल्पावधिक घटक की 

प्रकृति परिक्रामी नकदी ऋण सुविधा कौ है। इसमे 
निकासी व जमा की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 
aye मोसम/वर्षं॑के लिए आहरण सीमा, शाखा के 
जरिए परिचालन, चैक सुविधा के प्रयोग द्वारा परिचालन, 
एरीएम/उडेबिर काड के जरिए आहरण, कारोबार संपर्की 

के जरिए परिचालन, कृषि निविष्ट डीलरों को tet 
(पीओएस) ओर मोबाइल आधारित अंतरण लेन-देन के 
जरिए परिचालन जैसे आपूर्ति माध्यमों में से किसी एक 
का प्रयोग करते हुए आहरित feu जाने कौ अनुमति 
a 

(iv) भारत सरकार ओर/अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए 
परामर्श के अनुसार तुरन्त वापसी अदायगी के लिए व्याज 
सहायताप्रोत्साहन। 

( अनुवाद्। 

मुस्लिमों के लिए कोटा 

50. श्री असादूहीन ओवेसीः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ओर उच्चतम न्यायालय 
दवारा नौकरियों में मुस्लिमों के लिए 4.5 प्रतिशत कोरा निरस्त करने 
कै बाद सरकार का उच्चतम न्यायालय कौ पूर्ण खण्डपीठ के समक्ष 
मामला दायर करने का विचार 2; 

(ख) यदि नही, तो क्या सरकार का मुस्लिमों को कोटा देने 

के लिए संविधान मे संशोधन करने का विचार है; ओर
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(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ai क्या है ओर इस संबंध में 
कब तक अतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम 

न्यायालय मे, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के जुडिकेचर के 
अदेश, जिसमें अन्य free वर्गो के 27 प्रतिशत आरक्षण के भीतर 
अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण के उप कोटा के 

अनुदेशो को रद्द कर दिया गया था, के विरुद्ध एक विशेष अनुमति 
याचिका पहले ही दायरं कर दी गई है। 

सेवा कर 

51. श्री एसएस. रामासुल्नूः क्या वित्त मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) fred तीन ast के दौरान सेवा कर से कितना राजस्व 
एकत्रित हुआ ओर वर्तमान में कितने uel को इससे we प्राप्त 

हैः 

(ख) क्या सरकार ने हाल मेँ सेवा कर के aa से ओर 

सेवाओं को हरा दिया है ओर यदि हां, तो पिछले तीन aul के 

दौरान तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का सेवा कर कै नैटवर्क से कुछ ओर 
सेवाओं जिनका गरीब ओर आम जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडता 

है को हटाने का प्रस्ताव है; 
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण है? 

वित्त पत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 

(क) ओर (ख) उत्तर संलग्न विवरण- ओर 7 मेँ दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) जी हां माल एवं सेवा कर (जीएसरी) को 

लागू करने के लिए की जा रही तैयारी स्वरूप, ge को कम सै 
कम करके कर-आधार का विस्तार किये जाने के प्रयास किये जा 

रहे FI 

विवरण I 

पिले तीन वर्षणो के दौरान सेवा कर से वसूल गये राजस्व कौ 

राशि नीचे द्शयी ग हेः 

वर्ष सेवा कर राजस्व (करोड रुपये) 

2009-10 58 422 

2010-1] 70.016 

2011-12 97 356 

जहां तक We का Way है, इस समय नकारात्मक सूची 
(वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 घ) के अंतर्गत सत्रह मद् 

ओर मेगा we अधिसूचना 25/2012-सेककर, दिनांक 20.06.2012 
के sata उन्तालिस मद शामिल किए गए zi 

विवरण Ii 

जी हां, सरकार ने हाल ही मेँ कुछ ओर अधिक सेवाओं को सेवा करसे we प्रदान कौदहै। ये हैः 

वर्ष He 

| 2 

2009-10 विशिष्ट एशोसिएशन्स द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्लब या एशोसिएशन सेवा, विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के इन्टर् 

वैक संव्यवहार के सबंध में किसी अनुसूचित बैक द्वारा दूसरे अनुसूचित वैक को प्रदान कौ जाने वाली मनी dim 
या बैकिग ओर वित्तीय सेवा एसे टूर ated द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली टूर आपरेटर सेवा जिनके पास यात्रियों 
के ania या परा-राज्यीय परिवहन का area कैरिज परमिर हो, सदकों का प्रबंधन, देखरेख ओर मरम्मत, भारतीय 
रेल, wete जलमार्ग, अन्तरदेशीय जल एवं समुद्र॒ तरीय शिपिंग के द्वारा विशिष्ट माल का किया जानै वाला परिवहन, 
प्रतिभूतिय के क्रय ओर विक्रय के संबध में स्टाक ब्रोकर को सब-त्रोकर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाए, 
गैर-वाणिज्विक उद्देश्यों के लिए नहं के निर्माण से संबंधित निर्माण अनुब॑ध dard, व्यापार सहायक da साइकिल 

या सिलाई मशीन के कलपुर्जो के विनिर्माण के दौरान dass या केन्ड साफ्टवेयर के प्रयोग का अधिकार, विद्युत पारेषण 
से सबधित Gard, तकनीकौ निरीक्षण, विशिष्ट बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध करई जाने वाली dard, विशिष्ट 
समाचार एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ओंनलाइन डाा बेस ओर रिदरीवल सर्विस, मेकेनिकल फुडग्रेन हैण्टलिंग 

सिस्टम्स की संस्थापना ओर संचालन। 
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2 

2010-11 

2011-12 

2012-13 

मद्यूलर इम्प्लायेबल स्किल कोसंस के माध्यम से प्रदान कौ जाने वाली dard, विशिष्ट व्यक्तियों से संबधित यात्रियों 
का हवाई जहाज से परिवहन, विनिर्दिष्ट उत्तरपूर्वा राज्यों मेँ उद्भूत ओर समाप्त होने वाली वायु परिवहन सेवा, विनिर्दिष्टं 

योजनाओं के aie परिसरं का निर्माण, विनिर्दिष्टं cate या चैम्पियनशिप से संबंधित प्रायोजित dar, विद्युत वितरण 
मे दी जानै वाली कर योग्य सेवाये, पत्तन या वायुपत्तन के भीतर उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्ट dar, विनिर्दिष्ट 

वाणिज्यिक या ओद्योगिक निर्माण dad, पत्तन, अन्य पत्तन या वायुपत्तन के भीतर उपलब्ध कराई जा रही सेवाये, 

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आरटडोर कैटरिग, विनिर्दिष्ट फसल बीमा योजनाओं से संबंधित सामान्य बीमा सेवा, 

विशिष्ट व्यापारिके प्रदर्शनी सेवा, विनिर्दिष्ट सरकारी योजनाओं के अंतर्गत निर्माण अनुबंध, विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना 

से संबधित सामान्य बीमा सेवा, माल के परिवहन से संबंधित विशिष्ट सेवाएं, वायुपत्तन के भीतर निर्माण अनुबंध सेवा, 
पत्तन ओर अन्य पत्तन या निर्माण अनुबध सेवा! 

चिकित्सीय सस्थांपनाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर अल्पकालीन आवासीय सेवा, 

बभव उपचार के dae मेँ ‘sen यूनिट्ूस' के एशोसिएशनों द्वारा उपलब्धं कराई जाने वाली क्लब या एसोसियेशन 
द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्लब या एसोसियेशन सेवा, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दी जाने वाली aan 

अतर्देशीय जलमार्गं के द्वारा किये जाने वाले माल का परिवहन, सिनेमेयोग्राफौ संबधी कापीराइट्स, नेशनल स्किल डवलपमेट 
SMR द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के द्वारा werd जा रहे व्यवसायिक शिक्षा पाट्यक्रम, राज्य परिवहन प्राधिकरणों 

के लिए vat को किराये पर लेना, जल आपूर्ति संरचनाओं कौ संस्थापना ओर संचालन, इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए 
स्थान कौ विक्री, fen, विशिष्ट निर्माण सेवाएं, विशिष्ट सेवाएं जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है (सभी सेवाएं 

जिनको वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 (1) के अतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए we दी गर्ह है, 
ओर अब जो अधिसूचना सं. 25/2012-एस टी दिनांक 20 जून, 2012 मेँ समेकित कौ गई 21 

( हिन्दी] 

52. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः क्या वित्त मत्री यह 

ने यह सूचित किया है कि वाणिन्यिक dat तथा क्षेत्रीय ग्रामीण 
dat ने खरीफ, 2012 के दौरान महाराष्ट के बुलदाणा जिले में 

97311 किसानों को 431.47 करोड रुपये का फसल ऋण संवितरित 

किया 21 

लेको द्वारा फसल ऋण 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय रिवर्ज de grr तैयार दिशा-निरर्शो के 

कारण राष्टरीयकृत dal ओर ग्रामीण विकास वैक द्वारा महाराष्ट में 
बुलदाणा जिले में किसानों को फसल ऋण नहीं दिया गया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैक के दिशा- निर्देशो ओर राष्टरीयकृत 
dat के कार्यक्रम की समीक्षा करने का विचार 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङः) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण दहै ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) ओर (ख) रष्टीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) 

(ग) से (ङ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संब॑ध 
में रिजर्व बैक के ae दिशा-निर्देशोँ कौ शर्त के तहत सरकारी 
तथा निजी dat क्षेत्रों म घरेलू अनुसूचित वाणिन्यिक dat द्वारा 
पिछले वर्ष के 31 मार्च at स्थिति & अनुसार समायोजित निबल 
वैक ऋण (ए.एन.बी.सी.) या तुलन-पत्र बाह्य जोखिम (ओबौई) 

कौ ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का 40% भाग 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार दिया जाना अनिवार्य किया गया 

हे। इसके तहत, ए.एन.बी.सी. या ओ.बी.ई. की ऋण समतुल्य राशि, 
पिछले वर्ष कौ 31 मार्च कौ स्थिति के अनुसार जो भी अधिक 

हो, कम 18% भाग कृषि aa को उधार देना अनिवार्य किया गया 
Zl 

सरकार को सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रं के लिए विशेष रूप 

से किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता बदाने हेतु समय-समय 
पर कर्ट नीतिगत कदम vert है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ 

निम्नलिखित शामिल हैः
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° सरकार कृषि aa के लिए ऋण कौ उपलब्धता हेतु 

वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती रही है। वर्ष 2011-12 के 

4.75000 करोड रुपये के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 

2012-13 के लिए कृषि लक्ष्य 5.75 000 करोड रुपये 

निर्धारित किया गया है। 

* किसानों को 3 लाख रुपये तक का लघु अवधि फसल 

ऋण एक वर्षं कौ अवधि के लिए 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष 

कौ द्र उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा व्याज 

सहायता योजना वर्ष 2006-07 से कार्यान्विति कौ जा रही 

है। भारत सरकार at 2009-10 से समय से भुगतान 
करने वाते किसानों को अतिरिक्त व्याज सहायता उपलब्धं 

करा रही है। अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-10 A 1%, 

वर्षं 2010-11 A 2% तथा वर्ष 2011-12 में 3% eh 

सरकार नै वर्ष 2012-13 के बजट भाषण A इस योजना 

को वर्षं 2012-13 में भी जारी रखने की घोषणा कौ 

rf 

° भारतीय रिजर्व बैक ने भी वैकों को 100,000 रुपये तक 

के कृषि ऋण के लिए मार्जिन/जमानत कौ अपेक्षां 
को समाप्त करने की सलाह दी हेै। 

* नेको को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड 

(के.सी.सी.) जारी करने की सलाह दी गई है। 

विद्यालय छोड़ने की वर 

53. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या काफी संख्या मे विद्यार्थी बारहवीं कक्षा करने से 

पर्व ही ved छोड देते है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या शिक्षा aa में भ्रष्टाचार के मामले सरकार के ध्यानं 

मे आये है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सरकार कौ 

इस पर क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(S) इस संबध मे क्या कदम sad गये या उटठाये जाने कौ 

संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) देश में वर्ष 2009-10 
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(अनतिम) के दौरान कक्षा LV, कक्षा I-VI, तथा कक्षा षके 
दौरान oat वारा अध्ययन बीच मेँ छोडमे कौ दर क्रमशः 28.86, 
42.39 तथा 52.76 है। अध्ययन बीच मेँ set की उच्च द्र के 
कारण अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना तथा सुविधाए प्रतिकूल छात्र-शिक्षक 
अनुपात, बच्चों का घरेलू अथवा अन्य प्रकार के कार्यो में लगा 
होना, मौसमी yas आदि है। 

(ग) से (ङ) मंत्रालय मे केन्द्रीय सर्तकता आयोग, केन्द्रीय 

अन्वेषण ब्यूरो तथा अन्य स्रोतों से समय-समय पर शैक्षिक संस्थाओं 
मे प्राप्त वाली भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर निर्धारित प्रक्रिया के 

अनुसार कारवाई कौ जाती ze 

( अनुवाद । 

कोयला Sil का HAs आवंटन 

54. श्री सुद्रमाधव रायः क्या कोयला मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का सरकारी एजेंसियों ओर निजी उद्योगों 
दोनों को कोयला लोकों का योजनाबद्ध आवंटन सुनिश्चित करने 
के लिए एक निकाय स्थापित करने का विचार 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) निष्कर्षित कोयला का उपयोग उसी उदेश्य के लिए किया 

जाए, जिसके लिए कोयला आबंरित किया गया है ओर सरकारी 

एजेसियों या निजी उद्योगों द्वारा कोयला को काला बाजार में बेचने 

से रोकने को सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य उपाय करने का 
प्रस्ताव है? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): 

(क) जी, नहीं। 

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं sod! 

(ग) कोयला न्लोकों का आवंटन कोयला खान (रष्ट्रीकरण) 
अधिनियम, 1973 की धारा 3८3) (क) (3) के अंतर्गत विशिष्ट 

अन्त्य उपयोगो के लिए कैष्टिव खपत के लिए निजी कंपनियों को 
किया जाता है। कैष्टिवि व्लोकों से कोयले कौ बिक्रौ का कोई 
प्रावधान नहीं है! निजी कंपनियों द्वारा कोयले की बिक्री करने पर 
कोयला न्लोकों का आवंटन रद् तथा खनन पट्टे को निरस्त कर 

दिया जाएगा। 

नए कोंलेज 

55. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या दिल्ली में अधिकांश विद्यार्थी बारहवीं कक्षा पास 

करने के बाद कोलेजों मे दाखिला लेने में असफल रहते रै; 

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली की बढती जनसंख्या ओर अन्य 

राज्यों के विद्यार्थियों को देखते हुए दिल्ली मँ इंजीनियर कलेजो में 

बहुत ही सीमित सीर 2; 

(ग) यदि at, तो क्या सरकार का आने वाले वर्षो में दिल्ली 

मे नये स्नातक स्तरीय कोलेजों ओर इंजीनियरिग कोँलेजो/संस्थानों 

को खोलने का विचार है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य ast (श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जबकि दिल्ली में अधिकांश विद्याधियों को 

बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कलेजो मे प्रवेश मिल जाता 

al यह सत्य है कि कुक विद्यार्थियों को अपनी पसंद की संस्था 
H दाखिल नहीं ले पाएगे। 

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद Cassatt) 

द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली में, रष्टरीय प्रौद्योगिकी 
संस्थान (एनओईटी) दिल्ली ओर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

(आई आईटी) दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गर्ह 

इंजीनियरिग del के अतिरिक्त, 19 इंजीनियरिग aide हैँ जिनमें 
विभिन पादूयक्रमो मे कुल 7150 सीर उपलब्ध है 

(ग) ओर (घ) केन्द्र सरकार ने दिल्ली में वर्ष 2010 मेँ एक 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया है, जिसमे दिल्ली ओर 

चंडीगढ़ के निवासियों के 50% सीर उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय 

शिक्षण संस्था (प्रवेश में आरक्षण), अधिनियम, 2006 के पास होने 

के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार नै तकनीकी संस्थाओं सहित सभी 

केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं भें 54% तक दाखिला क्षमता बदा दी है। 

इससे केन्द्रीय शिक्षण संस्था मे उपलब्ध सीय का अत्यधिक विस्तार 

हुआ है। वर्ष 2009 में, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित 
किया। तथापि, राज्य Pram वाली सार्वजनिक संस्थाओं मे दाखिला 

क्षमता में वृद्धि करना राज्य सरकार के क्षत्राधिकार में आता है। 

विदेशो मे कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वैक 

56. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या वित्त मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) आज की तारीख के अनुसार विदेशों मे कर्यसत सार्वजनिक 

aa के बैंकों की शाखाओं की देश-वार संख्या कितनी है; 
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(ख) क्या विदेशों में कार्यरत अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के 

act को uel हो रहा है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) सर्कार द्वार इन dent को लाभकारी इकादयो मे बदलने 

के लिए क्या उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है; 

(ड) वर्तमान में देश मेँ राज्य-वार ओर बैक-वार कार्यरत 

विदेशी dat कौ संख्या कितनी है; 

(च) क्या देश मे विदेशी dat की ओर शाखाएं खोलने का 

प्रस्ताव हे; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है? 

वित्त भत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): 

(क) दिनांक 01.08.2012 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 

12 बैक (पीएसबी) विदेशी dai मे 151 शाखाएं संचालित कर 

रहे है। विदेशी dal मे सरकारी क्षेत्र के dal at meet का 

देश-वार sia संलग्न विवरण- में दिया गया Zi 

(ख) ओर (ग) जी, नहीं। भारतीय रिजवं वैक (आरबीआई) 

ने सूचित किया है कि विदेशों में कार्य करने वाले सरकारी क्षेत्र 
के किसी भी बैक नै वित्तीय वर्षं 2011-12 के संबधमे घाटे की 

सूचना नहीं दी है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के 3 बैक की 8 विदेशी 
शाखाओं (बैक ate बडौदा-5, भारतीय स्टेट बैक-2 तथा युको 

बैक-1) ने मार्च, 2012 के अत मे घाटे कौ सूचना दी है। 

(घ) सरकार ने विदेशी केन्द्रं मे अपनी शाखाएं संचालित 

करने वाले सरकारी क्षेत्र के dat को आपने कार्यालयं मे पूजी 
के इष्टतम उपयोग को प्राप्त करने के उदेश्य से विदेशी कार्यालयों 

के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन तत्र को Gas करने की सलाह 

दी है। इन dal को pee चयनित कार्य/निष्पादन मानदंडों के 
आधार पर भी अपने विदेशी कार्यालयों के कार्य-निष्पादन कौ 

तिमाही आधार पर समीक्षा करने की सलाह दी गई 21 

(ङः) दिनांक 01.08.2012 कौ स्थिति के अनुसार, 41 विदेशी 

बैक भारत में 324 शाखाएं संचालित कर रहे है। देश A इस समय 

कार्यरत विदेशी बैंकों को शाखाओं का बैक-वार तथा राज्य-वार 

ain संलग्न विवरण-ा में दिया गया 2 

(च) ओर (छ) भारतीय रिजर्व बैक ने सरकार से 3 विदेशी 

वैको की भारत A एक-एक शाखा खोलने के प्रस्तावों कौ अनुशंसा 
wt zl
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विवरण J 

1 अगस्त, 2012 की स्थिति के अनुसार विदेशी bal मे भारतीय de (सरकारी क्षेत्र के बैक) की देश-वार शाखाए 

सरकारी क्षेत्र के वैक 

a का नाम mM वैक वैक wm wa wee ven इदि यको केना fateh: ओव कल 
ee ओफ़ ओंए बैक ओंफ नेशत वैक क ओवरी वैक वैक वैक 
वैक इहि ब्दौद हिया वैक वैक 

2 3 4 ; 6 7 8 9 14 1} 12 13 14 

अफगानिस्तान - - - - | - - - - - - - 1 

आस्टलिया - - - - - - - ~ - - ~ 

बहापस द्रीप | - | - - - - - - ~ - - 2 

(नसाऊ) 

बेहरीन 3 ~ 1 - - - - - - 1 - - 5 

वलादे 6 - - -  - - - - - - - ~ 6 

बेल्जियम 1 1 | - - - - - - - - - 3 

कबोडिया - - - - - - - - - - - 1 

केमन द्वीप - । ~ - - - - - - - - ॥ 1 

चेनल द्रप - - - - - - - - - - | 

चीन | | - - - - ~ ~ ॥ - - 4 

फ़ांस 1 ] - - - - - - - - - - 2 

फिजी द्वीप - - 9 - - - - - - - - - 9 

जर्मनी | - - ~ - - - - - - - - 1 

हाग-काग 2 2 2 1 2 1 - 2 2 l - - 15 

इजरादृलं | - - - - - - ~ - ~ ~ 8 1 

जापान 2 2 - - - ~ - - - - - - 4 

केनिया - 4 - - - - - - - ~ ~ - 4 

मालदीव द्रीप 2 - - -  - - 7 - - - - - 2 

मौरिशस - - 9 - ~ ~ - - - - - - 9 

कतर ] - - - - - - - - - - - 1 

(क्यूएफसी) 

सऊदी अरेबिया ] - ~ - - - - - - - - - | 
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| 2 3 4 ; 6 7 8 9 10 11 ॥ 13 14 

संसेल्स - - 1 - - - - - - - - - 1 

सिंगापुर 7 1 | - - - 1 1 2 - - - 1 

श्रीलंका 3 - - - - - 3 1 - - - - 7 

दक्षिण अफ्रीका 2 - 2 - = - 7 - - - . 4 

दक्षिण कोरिया - - - - - - - 1 - - - - I 

सल्तनत ओंफ ओमान | - 3 - - - - - - - ~ ~ 4 

aes ~ - - - - - - 1 - - - ~ 1 

gages freq 10 7 10 - - - - - ~ 2 1 - 30 

Wes Re ओंफ 4 2 1 - - - - - - - - ~ 7 
अमेरिका 

Wes अरब अमीरात l - 6 - 1 - - - - - - 1 9 
(सीओआई (डीआई (डौ आई 
एफसी) एफसी) एफसी) 

कुल 52 24 48 1 4 1 4 6 4 5 1 1 151 

विवरण 

देश मेँ विदेशी det का राज्यवार ahr (01.08.2012 कौ स्थिति के अनुसार) 

क्र.सं. वैक का नाम आध्र असम विहार dete छत्तीस- दिल्ली गुजरात हियाणाकर्माटक केरल मध्य महाराष्ट ओडिशा पुदुचेरी पंजाब ज~ तमिल- उत्तर उत्तरा- पश्चिम कुल 

प्रदेश गद् प्रदेश स्थाने नाद प्रदेश खंड बंगाल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1. ag धाबी कार्मिशियल वैक 1 1 2 

2. अमेरिकन एक्सप्रेस बकिग 1 1 
कारपोरेशन 

3. एटवर्पं डायमंड वैक 1 1 

4. एनी नैक लि. 1 1 

5. आस्टूलिया एंड न्यूजीतैड 1 1 
वेकिग ग्रुप लि. ॥ 

6. वैक इंटरनेशनल इंडोनेशिया 1 1 

7. वैक ain बेहरीन एंड कुवैत 1 1 2 

8. बैक ओंफ शिलोग 1 1 

9. नैक ओंफ टोक्तियो एंड 1 1 1 3 
मित्सुविशी युएफजे लि. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

10. बारक्लेज बैक 2 1 2 1 3 1 10 

11. बैक ate नोवा स्कोटिया 1 1 1 1 1 5 

12. बीएनपी पैरीबस 1 1 1 1 2 1 1 8 

13. बैक ate अमेरिका 1 1 1 । 1 5 

14. चाइना ce कमर्शियल नैक ॥ 1 2 

15. क्रेडिट एप्रीकोल कारपोरेट 1 1 1 2 1 6 
एंड इ. बँक 

16. क्रेडिट सूसी एजी 1 1 

17. सिरी नैक 2 1 5 5 2 2 1 2 0 1 1 2 1 3 2 2 42 

18. Sa वैक 1 1 1 6 1 3 2 1 16 

19. डीबीएस बैक लि. 1 1 1 4 3 1 1 12 

20. एचएसमीसी 2 1 1 1 1 5 3 1 3 2 1 14 1 2 3 2 7 50 

21. जे.पी. मोरगन da बैक 1 ] 

22. HM भाई पन्लिक कं. लि. ] 1 

23. मिजहो arate बैक . 1 1 2 

24. मशरेक 1 1 

25. नैशनल आस्ट्रेलिया वैक 1 1 

26. ओमान इंटरनेशनल 1 1 2 

27. tat बैक atthe स्कोटलैड 1 5 3 2 2 5 1 2 3 4 3 31 

28. शिनहान बैक 1 ] 1 3 

29. सोशिएट wate ॥ 1 2 

30. we बैक ओंफ मोरिशस लि. ] 1 1 3 

31. सोनाली बैक 1 1 2 

32. wed चार्टर ta 3 2 1 1 16 4 2 3 2 2 24 1 3 } 8 6 1 6 % 

33. कमन वैल्थ बैक ओंफ 1 1 

आस्ट्रेलिया 

34. we te da 1 | 

35. जेएससी वीरीबी 1 1 

36. यूबीएस एजी 1 1 

37. यूनाईटेड ओवरसीज बैक ] ॥ 

38. सबेर बैक 1 1 

39. tat बैक इंटरनैशनल 1 1 

40. इडस्टीयल एंड कैमिर्शियल 1 1 

वैक ain चाइना लि. 

41. वोरी बैक 1 1 

कुल 14 4 2 3 1 45 20 8 18 6 5 % 2 1 8 6 34 17 1 33 324 



191 प्रश्नं के 

सीमाओं पर सीमा-शुल्क अवसंरचना 

527. श्री tame विभ्रवालः क्या वित्त मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) भू-सीमाओं पर सीमा-शुल्क हेतु उपलब्ध विद्यमान 

पारगमन स्थान (टांजिर-प्वाइट-वार) अवसंरचना का AT क्या है; 

(ख) क्या सरकार इसका उन्नयन HA Ws बनाने पर 
विचार कर रही ठै; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर यदि नही, तो 
इसके क्या कारण है? 

8 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 192 

वित्त tate में राज्य मत्री ( श्री एसएस. पलानीमनिकम ): 
(क) भू-सीमाओं पर सीमा शुल्के के लिए उपलब्ध वर्तमान 

पारगमन-विन्दुवार अवबसंरचनाओं को संलग्न विवरण में दर्शाया मया 
है। 

(ख) ओर (ग) जी a सीमा पर अवस्थित 13 स्थानों पर 

सात पारागमन बिन्दुओं समेत) एकीकृत जांच चौकियों को चरणबद्ध 
a से विकसित किया जा रहा है जिससे कि सभी विनियामक 
एजेंसियों को एक जगह व्यवस्थित किया जा सके ओर उनको वहीं 
पर आवश्यक बुनियादी सुविधायें मुहैया कराई जा ach जैसा कि 
अनुबध मेँ दर्शाया गया है, कुछ अन्य पारगमन बिन्दुओं पर भी 
बुनियादी सुविधाओं मे सुधार लाने के प्रस्ताव की शुरुआत हो गई 
Zl 

विवरण 

क्र.सं. करसं पारगमन सीमा कार्यलय भवन कया eT सीमा कार्यालय भवन क्या GAGA TTT 
fig के नाम 

के प्रस्ताव पर काम 

शुरू हुआ या नही 

1 2 3 4 5 

18 बनवासा नेपाल हां हां 

2. बहनी नेपाल हां पहले से ही उपलब्ध 

3. भीमनगर नेपाल हां हां 

4. भीतमोड (सीतामदी) नेपाल हां हां 

5. गलगलिया नेपाल हां पहले से ही उपलब्ध 

6. गौरी-फाण्टा नैपाल हां हां 

7. जारवा नेपाल हां हां 

8. जयनगर नेपाल हां हां 

9. जोगबनी नेपाल हां पहले से ही उपलब्ध 

10. नौतनवा (सोनोली) नेपाल हां हां 

11. नकेसल बाड़ी (पानी टको) नेपाल हां पहले से ही उपलब्ध 

12. नेपाल गंज रोड नेपाल हां पहले से ही उपलब्ध 

13. रक्सौल नेपाल हां पहले से ही उपलब्ध 

14. ofan पोखडी नेपाल हां पहले से ही उपलब्ध 

15. तिकोनिया नेपाल हां पहले से ही उपलब्ध 

16. फुलवारी बाग्लादेश हां पहले से ही उपलब्ध 
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1 2 3 4 5 

17. चागडाबाध बाग्लादेश हां पहले से ही उपलब्ध 

18.  डौकी बांग्लादेश हां पहले से ही उपलब्ध 

19. उल्टा पानी भूरान हा एलसीएल व्यापार की कमी 

के कारण कार्यरत नहीं है 

20. चामुर्चीं भूटान हां पहले से ही उपलब्ध 

21. दगा भूटान नहीं एलसीएल व्यापार कौ कमी 

के कारण कार्यरत नहीं है 

22. दुबरी भूटान हां पहले से ही उपलब्ध 

23. हाथिसार (गेलेफू) भूटान हां पहले से ही उपलब्ध 

24.  जयगांव भूटान हां पहले से ही उपलब्ध 

हिन्दी] सीबीआई ने कथित yt मुटभेड से संबोधित चार मामले दर्ज 

सी.बी.आई. पे शिकायतें 

58. श्री जगदीश ठाकोरः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) गुजरात राज्य के उन सरकारी कर्मचारियों का व्यौरा क्या 

हे जिनके विरुद्ध सीबीआई को fied दो वर्षो ओर चालू वर्षं के 
दोरान शिकायतें मिली 2; 

(ख) उन अधिकारियो/कर्मचारियों का व्यौरा क्या है जिनके 

विरुद्ध सी.बी.आई. ने उक्त शिकायतों के आधार पर उनके 

कार्यलयों^आवासों पर छापा मारा है; ओर 

(ग) एसे अधिकारियो/कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके 

विरुद्ध जाच शुरू at गई है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (ग) गुजरात सरकार के कर्मचारियों के 

विरुद्ध पिछले दो वर्ष अर्थात 2010, 2011 ओर 2012 के दौरान 

सीबीआई मं सत्यापन के लिए कोई शिकायत af नहीं की गई 

हे। तथापि सीबीआई द्वारा दो मामलों की जांच-पडताल^अन्वेषण के 

दौरान गुजरात सरकार के कर्मचारियों कौ भूमिका देखी गई है। इन 

मामलों का व्यौरा संलग्न विवरण- ओर में दिया गया 21 

किए दँ जिनमे गुजरात राज्य के कर्मचारी संलिप्त है। तथापि ये 
मामले उच्च न्यायालय।उच्वतम न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले हे 

an इन्हे शिकायत के आधार पर दर्ज नहीं किया गया है। 

विवरण 1 

आर सी. 7(ए)८2012-जीएनआर यायले मे संक्षिप्त रिप्पणी 

डीएफसीसीञरईएल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के 
aay में कथित अनियमितताओं के बारे मेँ मुख्य परियोजना प्रबंधक 
डीएफसीसीआर्एल बडौदरा के कार्यालय से अज्ञात कर्मचारियों के 

विरुद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी डीएफसीसीआईएल से प्राप्त संदर्भ 
के आधार पर दिनांक 11.04.2010 को शिकायत संख्या सीआरएएचएम 

2011ए 2003 दर्ज को गई ot! शिकायत के सत्यापन के पश्चात 

दिनाक 19.05.2011 को We 2 (ए) 2011-जीएनआर के अंतर्गत 

एक anita जांच पड़ताल दर्ज कौ गई et इसके पश्चात यह 

जाच-पडताल आरसी संख्या 1(ए)/2012-जीएनआर के अंतर्गत 

श्री महेन्द्र भाई एम. शाह तलाती, गवि Sala, जिला आनंद, 

श्रीमती धर्मनिष्ठा, एम. पटेल, सरपंच गांव Sata, जिला आनंद, 

खोडाभाई शंकरभारईरबादी निवासी 134 रबडीवास लटोला, बदोदरा, 
डीएफसीसीआर्दएल के अज्ञात कर्मचारियों ओर अज्ञात व्यक्तियों के 

विरुद्ध नियमित मामले में बदल ae अभियुक्त श्री महेन्द्र भाई एम. 

शाह ओर श्रीमती धर्मनिष्ठा एम. पटेल, गुजरात सरकार के कर्मचारी 

है। इनके घरों कौ दिनांक 17.01.2012 को तलाशी ली गई eh 

मामले कौ सुनवाई हो रही है।
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विवरण Il 

आर सी, 8(ए)८2011-जीएनआर मामले मँ सक्षिप्त रिप्पणी 

राष्ट्रीय ग्रामीण कर्मचारी गारंटी अधिनियम निधि को वर्ष 2010 

के दौरान asd खाते मे करवाने के बजाय इसे अन्य खातों 

मे जमा करवा के लगभग 50 लाख रुपये की कुल धनराशि के 

दर्विनियोजन के आरोपों पर भारतीय दंड संहिता कौ धारा 120-ख, 

420, 467, 468 ओर 471 के अंतर्गत ओर भ्रष्टाचार निवारण 
अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 

13८2) & अंतर्गत दंडनीय अपराधो के लिए श्री ईकबाल इसमाईल 

पटेल, तत्कालीन शाखा vasa ओर अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों 

के विरुद्ध श्री एच. एस. सिधु, अध्यक्ष aster गुजरात ग्रामीण बैक 

द्वारा दायर दिनांक 30.06.2011 की शिकायत के आधार पर 

सीबीआई, एसीबी, गांधीनगर में दिनांक 30.06.2011 को यह मामला 

दर्ज किया गया al अन्वेषण के दोरान ड. देवेन्द्र रायू भाई महला, 

सहायक निदेशक पशुपालन, आईसीडीपी शाखा, तापी, ओर तत्कालीन 

तालुका विकास अधिकारी sear, ST (गुजसत सरकार के कर्मचारी) 

कौ भूमिका भी सामने आई थी। 

जांच पडताल के पश्चात दिनांक 28.12.2011 को श्री इकबाल 

इसमाईल पटले, (ए-1) तत्कालीन शाखा wae बडौदा गुजरात 

ग्रामीण te सकर पटल शाखा, डैग (इस समय निलंबनाधीन), 

श्री asad सौमाभाई गावित (ए-2) गैर सरकारी व्यक्ति, श्री वसंत 
भाईं अर्जुन भाई मावित (ए-3) गैर सरकारी व्यक्ति, श्री नागीन 

भाई सौमा भाई गावित (ए-4) गैर सरकारी व्यक्ति, श्री wea 

ओर डो. देवेन्द्र wy भाई महला, (ए-7) सहायक निदेशक 
पशुपालन, आर्ईसीडीपी शाखा, तापी, तत्कालीन कार्यक्रम समन्वयक 

ओर तालुका विकास अधिकारी, अहुआडेम अधिकारी के विरुद्ध 
भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468 ओर 471 
के साथ पठित धारा 120-ख ओर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 

1988 की धारा 13 (1) (ग) ओर 13८1) (घ) के साथ पठित 
धारा 13(2) के अंतर्गत आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। 

मामले कौ सुनवाई हो रही है। 

[ अनृकाद] 

विद्यालयों में खेलकूद प्रतिस्पर्धा 

59. श्री पोमनम प्रभाकरः क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार विद्यालयों ओर कौलिजों मे विशेषकर 

जनजातियों के लिए खेलकूद प्रतिस्पर्धा कराना सुनिश्चित कर् रही 

है; 

8 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 196 

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तत्संब॑धी 

राज्य-वार विशेषकर आश्र प्रदेश का पूर्णं व्योरा क्या है; 

(ग) इसके लिए कितना धन आवंटित ओर व्यय किया गया; 

ओर 

(च्ल) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य, विशेषकर आंध्र प्रदेश से 

विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया रही 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ate 

संबद्ध स्कूलों की लगभग 9000 स्वतंत्र श्रेणियाँ मेँ 17 खेल-विधाओं 

मे कलस्तर, जोन तथा राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 160 स्थानों पर 

प्रत्येक वर्ष अंतर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता 

है। इन प्रतिस्पर्धाओं के सुचारू संचालन के लिए स्कूलों को 16 

कलस्टर तथा पांच जोन में विभक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश, 
कर्नाटक के साथ कलस्टर 7 का भाग है। राज्य स्कूलों A खेल 
प्रतियोगिताओं का आयोजन संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता 

है। 

(ग) ओर (घ) सीबीएसई अंतर स्कूल खेलकूद प्रतिस्पर्धाए् 
स्व: वित्तपोषित शैक्षिक गतिविधि है ओर इसमे सरकार से कोई 

वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। तथापि, बो प्रत्येक आयोजक 

स्कूल को निर्धारित संचालन अनुदान प्रदान करता है! वह सभी 
भागीदारों ओर विजेताओं को प्रमाण-पत्र तथा पदकं भी प्रदान करता 

है। प्रत्येक वर्षं बोई खेलकूद प्रतिस्पधांओं के संचालन पर लगभग 

2 करोड रुपए खर्च करता हे। आंध्र प्रदेश के संबद्ध स्कूलों कौ 

लगभग 250 स्वतंत्र श्रेणियों के छात्र इन प्रतिपर्धाओं में भाग लेते 

al 

जहां तक सर्व शिक्षा अभियान का wea है स्कूल अनुदान के 
अंतर्गत उपलब्ध निधियो का स्कूलों मे खेल उपकरणों कौ खरीद 
के लिए राज्यो/स्कूलों हारा किया जा सकता है। 

[fet] 

भ्रष्ट साधनों से सम्पत्ति का अर्जन 

60, श्री बलीराम wea: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्ट साधनों 

के माध्यम से सम्पत्ति अर्जित करने के कई मामले उजागर किये 

है 

(ख) यदि हां, तो उनमें से एसे व्यक्तियों कौ संख्या कितनी 

है जिनकी सम्पत्ति जन्त की गई है ओर वैसे व्यव्त्यों कौ संख्या 

कितनी है जिनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गहं 2; 
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(ग) भविष्य में एेसे मामले होने से रोकने के लिए सरकार 

क्या कदम उठा रही रै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसापी ): (क) ओर (ख) सीबीआई ने गत तीन वर्षो 

अर्थात् वर्ष 2009-2012 (31.07.2012 तक) के दौरान आय से 

अधिक सम्पत्ति के 251 मामले दर्ज किए है। दण्डात्मक कार्रवाई 
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ओर व्यक्तियों, जिनकी परिसम्पतियां जन्त कौ गर्ह हैँ, के व्योरे 

संलग्न विवरण मे दिए गए है। 

(ग) we लोक सेवको की परिसम्पत्तियां आपराधिक विधि 

( संशोधन) अध्यादेश 1944 ओर धनशोधन अधिनियम, 2002 के 

प्रावधानों के अंतर्गत कुर्क/जन्त कौ जाती है। भ्रष्ट माध्यम से अर्जित 

भ्रष्ट लोक सेवकों की सम्पत्ति कौ pat हेतु प्रावधान लोकपाल 

ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 मे भी समाविष्ट किए गए ह॑ 

विवरण 

ay at डीए मामलों quai कौ संख्या जिनमे मामलों की संख्या जिनमे व्यक्तियों कौ संख्या जिनकौ सम्पत्ति 

को संख्या आरोप-पत्र दायर किया आरोपी कौ सम्पत्ति जन्त कोलम 4 में उल्लिखित मापलों 

गया की गर्ह है के संबध मे जन्त 

की mm 2 

2009 84 50 2 2 

2010 66 51 1 1 

2011 62 18 3 3 

2012 (31.7.12 तक) 39 1 7 7 

कुल 251 120 13 13 

यथोक्त दर्ज कुल 251 Ste मामलों मे से, 81 मामले अब भी अन्वेषण के अधीन zl 

कोयला stat की प्रतिस्पर्धात्मक बोली 

61. श्री राम सिंह meat: क्या कोयला मंत्री यह बताने 

की कृपा Het: 

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने बहुत पहले वर्षं 2004 

मे यह निर्णय लिया था fe भविष्य में निजी कंपनियों को सभी 

कोयला seri का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर दिया 

जाएगा; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या नौकरशाही रवैये के चलते कोयला व्लोँकों कौ 

नीलामी से संबधित सरकारी आदेश का कार्यान्वयन नहीं हुआ है; 

ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इस संबंध में 

क्या कारवाई कौ Wat जा रही हे? 

कोयला dara मे राज्य पत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) ओर (ख) कोयला aie! के आवंटन के लिए प्रतियोगी 

बोली लागू करने का प्रस्ताव सरकार के पास 2004 से विचाराधीन 

था। बहु-स्तरीय परामर्श ओर विस्तृत जांच के पश्चात खान ओर 

खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित 

करने का एक विधेयक 2008 में संसद मेँ पेश किया गया था। 

(ग) ओर (घ) खान ओर खनिज (विकास एवं विनियमन) 

संशोधन अधिनियम, 2010 को संसद द्वारा पास कर दिया गया था 

ओर इसे भारत के राजपत्र (असाधारण) A 9 सितम्बर, 2010 को 

अधिसूचित किया गया 21 इस संशोधन अधिनियम मे यथा- निर्धारित 

नियम ओर wal पर प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के माध्यस से 

कोयला ओर fare वाले क्षेत्र के संबंध मे adem अनुमति, 

पूर्वक्षण aaa अथवा खनन पट्टा प्रदान करने का प्रा्धान करनं 

कौ मांग की गई है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों मं लागू नहीं 

होगाः 

* जहां खनन अथवा एेसे अन्य निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के 

लिए किसी सरकारी कंपनी अथवा निगम को आवंटन 

के लिए एसे aa पर विचार किया जाता 2;
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° जहां किसी एसी कंपनी अथवा निगम को आवंटन के 
लिए एसे क्षेत्र को विचारे किया जाता है जिसे टेरिफ 
(अल्टा मेगा पवर प्रोजेक्ट सहित) के लिए प्रतियोगी 
बोलियों के आधार पर vet प्रोजेक्ट अवाई की गर्ह 
Zl 

सरकार ने ‘ale खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी 
बोली द्वारा नीलामी '' को दिनांक 02.02.2012 को भारत के राजपत्र 
मे अधिसूचित किया है। इसके अलावा खान मंत्रालय द्वारा उक्त 
संशोधित अधिनियम, 2010 के आरंभ को भी 13 फरवरी, 2012 
को अधिसूचित कर दिया गया है। 

सरकार ने कोयला silat की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी 
के लिए आधार/आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, नीलामी के लिए 
माडल निविदा दस्तावेज ओर प्रारूप करार तैयार करने की पद्धति 
का Gala देने के लिए जून, 2010 में परामर्शदाता के रूप में 
ted सीआरआईएसआईएल को तैनात किया है। परामर्शदाता को 
तीन महीने का समय दिया गया है। 

(अनुवाद ] 

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा 

62. sit एम.बी. राजेशः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(के) क्या योजना आयोग ने देश में केन्द्रीय प्रायोजित 
योजनाओं कौ समीक्षा की है; 

(ख) यदि a, तो क्या समीक्षा में यह पाया गया कि देश 
में गरीबों को 2002 कौ बीपीएल जनगणना में “गरीब नहीं " के 
रूप मेँ चिन्हित किया गया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या समीक्षा मँ यह भी पाया गया कि 2011 की बीपीएल 
जनगणना हेतु ` प्रस्तावित प्रणाली मेँ गंभीर समस्याएं थी; 

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन खामियों को दूर करने 
के लिए कोई सुधारात्मक उपाय शुरू किया है; ओर 

(च) af a, तो तत्संबंधी sto क्या 2? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
marta में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मे राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां। योजना आयोग ने 
केन्द्र प्रायोजित स्कौमों के लचीलापन, पैमाना ओर कुशलता मेँ वृद्धि 
के लिए इसकी पुनर्ससचना हेतु एक समिति गठित की et) समितिं 
नै अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी 21 

8 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 200 

(ग) जी, नही 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) जी, नहीं। 

(ङ) ओर (च) प्रश्न नहीं उठता। 

स्वदेशी परमाणु रिएक्टर 

63. श्री एस.एस. THIS: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) देश मं स्वदेशी रूप से अन तक निर्मित परमाणु रिएक्टों 
की संख्या कितनी है; 

(ख) क्या सरकार का विचार wa की सहायता से ओर 

परमाणु रिएक्टर बनाने का है; 

(ग) यदि हा, तो क्या रूस सरकार के प्रस्ताव से सहमत 

हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्य है तथा इसकी अनुमानित 
क्षमता कितनी है ओर एेसे रिएक्टरो की वर्तमान स्थिति क्या है जो 
पूरे होने की कगार पर है; ओर 

(ङ) नए रिएक्टरो को कब तक बनाए जाने कौ संभावना 

है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेन dara में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) देश के बीस नाभिकीय विद्युत fuged में 
से सतहत्तर स्वदेश में ही निर्मित किए गए है। वर्तमान में पांच 
स्वदेशी नाभिकौय विद्युत रिएक्टर निर्माणाधीन है। 

(ख) ओर (ग) जी, a इस संबंध में भारत ओर रूसी 
परिसंघ के बीच 05 दिसंबर, 2008 को एक अतर्सरकारी करार ओर 
(आरईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए है। 

(घ) रूसी सहकार के साथ स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त 
नाभिकौय विद्युत fused कौ क्षमता निम्नलिखित हैः- 

स्थल तथा अवस्थ्ति क्षमता (मेगावाट) 

कुडनकुलम, तमिलनाडु 4 1000 

हरिपुर, पश्चिम बंगाल 6x 1000 
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कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना यूनिर 1 तथा 2 

(केकेएनपीपी 1 तथा 2) पूरी होने के प्रगत चरण पर है ओर 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इनमें क्रमशः अक्तूबर, 2012 तथा 

जून, 2013 तक वाणिन्यिक रूप से उत्पादन शुरू किया जाना हे। 

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि मे कुडनकुलम नाभिकीय 
विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4 का कार्य शुरू करने की योजना 

हे जिसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के 
प्रार्थ में पूरा किया जाना है। रूसी सरकार के साथ स्थापित किए 

जाने वाले अन्य रिएक्टरों का कार्य 12 वीं पंचवर्षीय योजना ओर 
उसके बाद शुरू करने कौ योजना है ताकि 14वीं पंचववर्षीय योजना 
ओर उसके बाद oe क्रमिक रूप से पूरा किया जा सके। 

[fet] 

एन.सी.टी.ई. मे कथित भ्रष्टाचार 

64, योगी आदित्यनाथः क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीरीई) 

मे विशेष रूप से अध्याएक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता दिए जाने 

के संबंध में भ्रष्टाचार कै मामलों पर ध्यान दिया हे; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष 
मे सूचित एसे मामलों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) एनसीरीई मे चलं रहे कथित भ्रष्टाचार को रोकने के 

लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीरीई) 
मे भ्रष्टाचार के आरोप की मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें निर्धारित 

प्रक्रिया के अनुसार हल कौ जाती है। 

(ख) ओर (ग) एनसीरीई के विरुद्ध शिकायतों के आधार 

पर सरकार ने एनसीरीई कौ परिषद को हरा दिया है तथा परिषद 
& अधिकाय ओर कार्यो के लिए एक समिति नियुक्त की है। 

समिति ने अपने कार्यकरण यें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 
चार क्षेत्रीय समितियों के पुनर्गठन ओर अन्य प्रशासनिक उपायों 
सहित कई कदम उठाए है। 

इसके अतिरिक्त, एनसीटीई के कार्यकरण मेँ सुधार करने के 
लिए करई कदम उठाए गए हँ जैसे कि मान्यता प्रदान करने के 
लिए आवेदन ओंनलाइन प्रस्तुत करना, फौस का ओंनलाइन भुगतान 

तथा आवेदनं पर॒ कालक्रमानुसार कारवाई इत्यादि। एनसीरी्ई ने 
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मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सूचना को ओंनलाइन प्रकर करने हेतु 
प्रणाली तथा sae कौ कार्रवाई के चरणों को ओंनलाईइन देखने 
का भी प्रबंध fea 2 

कोयला क्षेत्रों मे भ्रष्टाचार 

65. श्री महेन्द्रसिह पी. यौहाणः क्या कोयला मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो के दौरान तथा चालू ad 4 विभिन 
कोयला क्षेत्रों A सामने आए कथित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं 

के मामले का व्यौरा क्या 2; 

(ख) क्या सरकार ने इस day मे कोई जांच की है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसका क्या 
परिणाम निकला ओर इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कारवाई 
कौ गर्ह है? 

कोयला wares में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक ete): 

(क) से (ग) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सभा पटल पर 
रख दी जाएगी। 

( अनुवाद] 

सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों मे सीटों 
की संख्या मे बदोत्तरी 

66. श्री TAT उकाः क्या मानव संसाधन विक्छास wat यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अधिक 

करट-्ओंफ अंकों के कारण एक asl संख्या में छात्रछात्राएं, 

संस्थानों मे प्रवेश प्राप्त करमे मे असफल रहते 2; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार कौ अधिक छात्रों को प्रवेश देने हेतु सरकार 
द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों मे सीरं कौ संख्या बढाने कौ कोई 
योजना है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) एेसे संस्थानों मेँ नामांकन मेँ सुधार लाने के लिए सरकार 
द्वारा क्या कदम उठाए गए है/ उठाए जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) कुछ छात्र अधिक कर ath अंकों के 
कारण अपनी पसंद कौ संस्था में दाखिला नहीं ले पाएंगे
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(ख) दाखिले की प्रक्रिया er frat catia विश्वविद्यालय 

कलेजो द्वारा किया जाता है, जो दाखिले के मामले में स्वायत्शासी 

होते है। सरकार की इस मामले A कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। 

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों ओर 
स्कीमों से उच्चतर शिक्षा में नई दाखिला क्षमता का सृजन हुआ 

है। इनमें शैक्षिक रूप से frees हुए, पहचाने गए 374 जिलों मे 
डिग्री कोलेज, 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 08 भारतीय प्रोद्योगिकी 

सस्थान (आई आईटी), 07 भारतीय wae संस्थान (आईआरईएम,) 

10 Wala प्रौद्योगिकी संस्थान (easel) इत्यादि, खोलने की 

योजना शामिल 21 केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश A आरक्षण) 

अधिनियम, 2006 के पास किए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय 

सरकार ने सभी शिक्षा संस्थाओं मे दाखिला देने कौ क्षमता को 54% 

की सीमा तकं बदा दिया है। इससे केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं मे dei 

की उपलब्धता मे अत्यधिक विस्तार हुआ है। राज्य नियंत्रण वाली 

सार्वजनिक संस्थाओं में दाखिले की ama में वृद्धि करना राज्य 

सरकारों के अधिकार क्षेत्र मे आता Zi 

कोयला उत्पादन का लक्ष्य 

67. श्री नामा नागेश्वर रावः 

श्री दिनेश चन्द्र यादवः 

श्री मानिक टैगोरः 

श्री जगदानन्द सिंहः 

श्री अर्जुन रायः 

श्री हरि uret: 

श्री तिक्रपभाई अर्जनभाईं मादमः 

श्री कामेश्वर वैठाः ` 

श्री रवनीत सिंहः 

श्रीमती ऊषा वर्मा 

श्री हंसराज गं. sen: 

श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री महेश्वर हजारीः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(कं) गत तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष मे अब तक 
कोल इंडिया लिमिरेड (सीआईएल) तथा इसके अनुषगी fant 

कोलिएरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तथा नैवेली fare 

कोपरिशन लिमिटेड (एनपएलसीएल) द्वारा कपनी- वार, वर्ष-वार तथा 

राज्य-वार HAG के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक 
उत्पादन कितना है तथा उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी 

धनराशि का निवेश किया गया; 
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(ख) क्या देश में कोयले का उत्पादन घट रहा है अथवा 

सरकार विभिन कोयला आधारित उद्योगों कौ माग के आपूर्ति में 

अतर/कमी कितनी 2: 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है तथा विभिन 
उद्योग-वार मांग कितनी है ओर मांग के अनुसार कोयले का 

उत्पादन नहीं कौ पा रही है; 

(घ) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षो के लिए कोई लक्ष्य 

निर्धारित किया है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी वर्ष-वार एवं कपनी-वार व्यौरा 

क्या है तथा लक्ष्य प्राप्त करने ओर देश मे कोयला उत्पादन बढाने 
के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है; 

(च) क्या सरकार का विचार कोयले का निजीकरण करने 

तथा कोयला क्षेत्र को एक अवसंरचनात्मक क्त्र के रूप मे घोषित 

करने का है ताकि इस उद्योग को कर-रियायत मिल सके; ओर 

(कछ) यदि a, तो तत्संबधी व्योरा क्या है तथा इस day में 
अतिम निर्णय कव तक लिए जाने की संभावना 2? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य dat (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं 2012-13 के दौरान कोल 
इंडिया लि; (सीआर्ईएल), (सहायक कपनी-वार) एससीसीएल द्वारा 

कोयले के लक्षय ओर वास्तविक उत्पादन एवं नेयवेली लिग्नाइट 
कारपोरेशन लि. (एनएलसी) द्वारा लिग्नाइर के लक्ष्य ओर वास्तविक 
उत्पादन संलग्न विवरण मे feu गए zi 

वार्षिक योजना 2012-13 के अनुसर पिले तीन वर्षो ओर 
चालू वर्षं के दौरान कपनी-वार निवेश की गई वास्तविक निधि 
(पंजी व्यय) निम्नानुसार हैः- 

(करोड रु. में) 

कपनी 200-10 2010-11 2011-12 2012-13 

वास्तविक वास्तविक वास्तविक प्रा. 

1 2 3 4 5 

ईसीएल 165.02 18493 33296 450.00 

बीसीसीएलं 293.35 32094 410.72 30000 

सीसीएल 321.31 200.76 320.99 495.00 

एनसीएल 545.45 310.53 702.11 850.00 
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1 2 3 4 5 

उल्ल्यूसीएल 252.34  239.74 275.72  350.00 

एस्ईसीएल 770.67 = 581.87 = 937.65 900.00 

एमसीएल 404.19 608.10 497.95 = 500.00 

एनर्ईसी 5.04 10.01 15.00 

अन्य एमएफ 52.62 82.84 24907 13500 

(जे एंड आरएफ) 0.00 0.00 350.00 

सीआईएल 2809.99 2539.72 3727.17 4275.00 

एससीसीएल 888.67 643.81 1070.56 3220.23 

एनएलसी 1363.10 1356.69 1684.38 1687.45 

(ख) ओर (ग) यद्यपि कोयले के उत्पादन में 2009-10 में 

431.26 faz. से 2011-12 के दौरान 435.84 fz. तक कौ 
मामूली वृद्धि हुईं है ओर ऋणात्मक वृद्धि को 1% तक सकारात्मक 

वृद्धि में परिवर्तित किया गया है, विभिन कोयला आधारित उद्योगों 
को कोयले की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर बद रहा 21 वार्षिक 
योजना 2012-13 के अनुसार कोयले कौ माग एवं आपूर्ति के बीच 

अतर 192.54 faz. का है जिसका व्यौरा नीचे दिया गया हैः- 

2012-13 के लिए अखिल भारतीय कोय्ले की याग 

(faz. में) 

क्षेत्र माग आपूर्ति 
(4.31. ) (4.37. ) 

कोकिग कोयलाः इस्पात क्षेत्र 52.30 20.29 

विद्युत (उपयोगिकत्ाए) 512.00 404.73 

विद्युत (कैष्टिव) (सीपीपी) 43.00 44.70 

सीमेन्र 30.24 14.73 

स्पाज आयरन 35.30 24.46 

कोलियरी wad सहित अन्य 100.00 71.40 

अखिल भारतीय कोयले कौ कुल माग 772.84 580.30 

(घ) ओर (ङ) 12 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के लिए 
गठित कोयला एवं लिग्नाइट संबंधी प्रारूप कार्य -समूह के अनुसार 
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आगामी तीन वर्षो अर्थात 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के 

दौरान कोयला उत्पादन के लक्ष्य^अनुदान निम्नानुसार हैः 

(मिलियन रन में) 

कपनी 2012-13 2013-14 2014-15 

ब.अ. (लक्ष्य) अनुमान अनुमान 

ईसीएल 33.00 35.00 36.00 

बीसीसीएल 31.00 32.00 33.00 

सीसीएल 55.00 62.00 70.00 

एनसीएल 70.00 71.00 74.00 

डच्ल्यूसीएल 117.00 119.00 123.00 

एसईएल 117.00 119.00 123.00 

एमसीएल 112.00 120.00 125.00 

एनईसी 1.10 1.15 1.25 

कुल सीआरईएल 464.10 485.65 507.75 

एससीसीएल 53.10 54.00 55.00 

एनएलसी 24.80 26.02 26.02 

सरकार नै पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरियां शीघ्रता से प्राप्त 

करने, ta tal कौ उपलब्धता बढाने के लिए रेलवे मंत्रालय के 

साथ संपर्क करने ओर भूमि अधिग्रहण तथा कानून एवं व्यवस्थान 

से संबंधित समस्याओं म आवश्यक सहायता के लिए राज्य सरकार 

से संपर्क करने सहित करई उपाय किए है। इसके अलावा कोयले 

का उत्पादन बढाने के लिए कोई इंडिया लि. ओर इसकौ सहायक 

कंपनियों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैँ जिनमे ये शामिल हैः 

(1) उपकरणों कौ कार्यक्षमता sem, नियमित मोनीररिगि, निर्धारित 

कार्यक्रम के अनुसार यात्रिकौकरण ओर मौजुदा खानों तथा चल रही 

परियोजनाओं का सक्रिय रूप से पर्यवेक्षण करना (2) नई एवं भावी 

परियोजनाओं से क्षमता संवर्धन करना (3) पर्यावरणीय एवं वानिको 

मंजुरियो, भूमि अधिग्रहण के मुद ओर कानून एवं व्यवस्था संब॑धी 

समस्याओं का समाधान करने कै निरंतर प्रयास करना। 

(च) ओर (छ) सरकार के विचाराधीन to कोई प्रस्ताव नहीं 

al
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दिवरण 

पिछले तीन वर्णो एव चालू at के लिए 30.06.2012 तक सहायक कथनी- वार्, राज्यवार ओर वास्तविक कोयला उत्पादन 

(मिलियन टन मे) 

कंपनी रज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 (जुन, 2012 तक). 

लकय वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्षय कास्तविक ल्य वास्तविके 

उत्पादन उत्पादन उत्पादन उत्पदन 

ईसीएल आरखंड 13.985 15.48 14.249 

पश्चिम बंगाल 16.073 15.32 16.309 

कुल 31.00 30.058 33.00 30.803 33.00 30.558 33.00 7.744 

बीसीसीएल wre 27.449 28.975 30.170 

पश्चिम बंगाल 0.063 0.029 0.033 

कुल 28.00 27.512 29.00 29.004 30.00 30.203 31.00 7.135 

सीसीएल ्ारखंड 48.00 47.083 50.00 47.521 51.00 48.004 55.00 9.427 

एनसीएल एमपी 53.702 50.727 50.224 

यूपी 13.968 15.526 16.177 

कुल 66.50 67.670 72.00 66.253 68.50 66.401 70.00 15.066 

उन्ल्यूसीएल मध्य प्रदेश 7.122 6.722 6.369 

महाराष्ट 38.613 36.932 36.741 

कुल 45.00 45.735 46.50 43.654 47.00 43.11 45.00 10.343 

एसईसीएल छत्तीसगद् 95.058 99.347 99.605 

मध्य प्रदेश 12.951 13.358 14.232 

कुल 106.00 108.009 112.00 112.705 112.00 113.837 117.00 27.571 

एमसीएल ओडिशा 109.30 104.079 116.75 100.280 106.00  103.118 112.00 25.056 

एनईसी असम 1.20 1.113 1.25 1.101 1.00 0.602 1.10 0.121 

सीआईएल 435.00 431.26 460.50 431.32 447.00 435.84 102457 102.463 

एससीसीएल आंध प्रदेश 44.500 50.429 46.00 51.333 51.00 52.211 53.10 11.664 

एनएलसी तमिलनाडु 21.750 22.338 24.140 23.144 23.95 24.591 24.80 6.237 
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( हिन्दी] 

आई.आई. आई टी. की स्थापना 

68. श्री सुरेश काशीनाथ aan: 
श्री के.पी. धनपालनः 

क्या मानव संसाधन विकासं मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार का विचार केरल सहित देश F ओर 
अधिक भारतीय सूचना प्रोद्योगिकौ संस्थान (आर्ईआर्ईआईटी) dx 

खोलने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार oh क्या 2; 

(ग) क्या केन्द्र सर्कार को विभिन राज्यों से अपने राज्यों 

मेँ आईआईआईटी स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य- वार, प्रस्ताव-वार व्यौरा क्या 

हैः 

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी 

दी गई है; 

(च) उक्त प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी ध 
नराशि आवंटित at गई 2; ओर 

(छ) इन संस्थानों को कब तक स्थापित किए जाने की 

संभावना 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) सरकार ने सार्वजनिक निजी 
भागीदारी स्वरूप में 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की 

स्थापना का अनुमोदन किया है। अनुमोदित योजना के अनुसार, केन्द्र 
सरकार, उन राज्यों कौ सरकारे जिनमे आईआई आईटी स्थापित किए 
जाएगे तथा उद्योग जगत पणधारी हगि। प्रत्येक आईआईआर्हटी कौ 

पूजीगत लागत का अंशदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा उद्योग 
जगत द्वारा क्रमशः 50:35:15 (पूर्वोत्तर क्षेत्र में $7.5:35:7.5) के 
अनुपात मेँ किया जाएगा। अब तक 17 राज्य सरकारों नै सार्वजनिक 

निजी भागीदारी स्वरूप मेँ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की 
स्थापना हेतु भूमि अभिचिन्हित कर ली है जिनके नाम है-असम, 
बिहार, छत्तीसगद्, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, areas, 

कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, 

तमिलनाडु, त्रिपुरा ओर पश्चिम बंगाल। असम, राजस्थान तथा त्रिपुरा 

राज्य मेँ सार्वजनिक निजी भागीदारी स्वरूप मे 3 नए भारतीय सूचना 
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प्रोद्योगिकौ संस्थानों कौ स्थापना का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया Vi हिमालच प्रदेश, गुजरात, 
कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु कौ राज्य सरकारों ने सूचित 
किया है कि उन्हें उद्योग जगत से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है ओर 
उद्योग जगत के भागीदारों के बारे मे अतिम निर्णय लेने कौ प्रक्रिया 
चल रही है। शेष राज्य सरकारों को इस योजना के कार्यान्वयन 
हेतु उद्योग जगत के भागीदारों कौ पहचान करनाअंतिम निर्णय लेना 
अभी शेष है। 

(ङ) से (छ) हालांकि केन्द्र सरकार ने आईआईआरईरी at 
स्थापना के लिए असम, राजस्थान तथा त्रिपुरा राज्यों से प्राप्त 
प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है ओर वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 
इस प्रयोजनार्थं 25.00 करोड रुपए की राशि आबंटित कर दी है, 

तथापि, इन राज्यँ मँ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकौ संस्थानों कौ स्थापना 
के लिए कोई निश्चिते समय-सीमा सूचित करना संभव नहीं होगा। 

( अनुकाद। 

मिड डे मील योजना 

69. श्री निशिकांत ea: क्या पानव संसाधन विकास मत्री 
यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) areas मे fas डे मील योजना (एमडीएमसी) की 

स्थिति क्या है; 

(ख) इारखंड में कुल कितने स्कूलों में यह योजना कार्यान्वित 
al wt tl 2; 

(ग) प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन प्रदान fou जाने वाले खाने 
कौ गुणवत्ता कैसी है तथा इस पर कितना व्यय किया जता 2; 

(घ) इस योजना को कार्यान्वित किए जानै के प्रयोजन से 

्ारखंड में कुल कितने खाना बनाने वालों को रखा गया है; ओर 

(ङः) anes में इस योजना से कुल कितने छात्र लाभान्वित 

हुए? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्वेश्वरी ); (क) aes में मध्याहन भोजन योजना का 
कार्यान्वयन सभी सरकारी, सरकार दारा सहायताप्राप्त, स्थानीय 

निकाय ओर wa बाल श्रम परियोजना स्कूलों, शिक्षा गार्टी 
योजना^वेकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा dst तथा ad शिक्षा अभियान 
के अतिर्गत सहायताप्राप्त मदरसों (मकतबो मे किया जा रहा है। 

(ख) 2011-12 के दौरान areas मेँ मध्याह्न भोजन योजना 

के अंतर्गत 42.041 स्कूल शामिल थे।
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(ग) Weed भोजन योजना के अतेर्गते प्राथमिक कक्षाओं में 

पटने वाले बच्चों के लिए 450 कैलोरी ओर 12 ग्राम प्रोरीन के 

ऊर्जा घटक सुनिश्चित करने के लिए 100 ग्राम GI (चावल,/गेहू), 

20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सन्नियां ओर 5 ग्राम तेल से तैयार पका 
हुआ पोषक भोजन प्रदान किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 

700 कैलोरी ओर 20 ग्राम प्रोटीन के ऊर्जा घटक सुनिश्चित करने 

के लिए इस पात्रता में 150 ग्राम खाद्यानन (चावल।गेहु), 30 ग्राम 

दाल, 75 ग्राम सल्जियां ओर 7.5 ग्राम तेल शामिल होता है। इसके 
अतिरिक्त, बच्चों को भोजन परोसने के लिए प्राथमिक स्तर पर 

750 रुपए प्रति मीटिक टन की दर से परिवहन सहायतां, प्राथमिक 

के लिए प्रति बच्चा प्रति दिवस 3.33 रुपए कौ द्र से ओर उच्च 
प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा प्रति दिवस 4.99 रुपए की द्र से 
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(घ) राज्य सरकार ने 2011-12 के दौरान स्कूल में बच्चों 
के लिए भोजन तैयार करने ओर परोसने हेतु 81013 

रसोडयों -सह-सहायकों कौ नियुकिति कौ है। 

(ङ) वर्षं 2011-12 के दौरान was में इस योजना के 

अंतर्गत 24.00.915 प्राथमिक ओर 8.15 061 उच्च प्राथमिक विद्यार्थी 

लाभान्वित हुए al 

(हिन्दी) 

बी.एस.एन.एल. तथा एप.टी.एन.एल. का खराब Aad 

70. डं संजय सिंहः 
श्री गोपीनाथ मुंडः 
श्री उदय प्रताप सिंहः 

श्री agra लागुरीः 

श्री लालजी टन्डनः 
श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या विभिन्न राज्यों में खराब मोबाइल नेटवर्क तथा 

असंतोषजनक दूरसंचार सेवा के कारण एक बडी संख्या में बीएसएनएल 
तथा एमरीएनएल के मूल तथा मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता निजी 

कंपनियों कौ ओर रुख कर रहे हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है तथा इसके क्या 

कारण है तथा गत तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष मे आज 
की तारीख तक राज्य-वार लौयए गए ॒लैडलाइन ओर मोबाइल 

कमेक्शन की संख्या कितनी है; 
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(ग) गत तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्षं मे खराब मोबाइल 
नेटवर्क कवरेज कै लिए बीएसएनएल तथा एमरीएनएल को राज्य-वार 

कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; 

(घ) क्या सरकार ने इस पीएसयू को खराब नेटवर्क कवरेज 

के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच/सर्वक्षण किया है; 
ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी oho क्या है तथा इन पीएसयू 
की नेटवर्क कवरेज में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या 

सुधारात्मक उपाय किए गए हैँ तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों 

के विरुद्ध क्या कारवाई कौ गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा ): (क) ओर (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड 

(बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमरीएनएल) 

के ग्राहकों को कभी-कभी सेवा कौ गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं 
का सामना करना पडता है। तथापि, बीएसएनएल एवं एमरीएनएल 

सामान्यतः aa विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा का 
गुणवत्ता संबंधी dane का अनुपालन कर रहे हैँ तथा विभिन 

राज्यों मे अपर्याप्त मोबाइल नेटवर्क तथा असंतोषजनक दूरसंचार सेवा 
की वजह से बीएसएमएल एवं एमटीएनएल के बेसिक ओर मोबाइल 
टेलीफोन के मामले मे, जून, 2012 तक बीएसएनएल के सिर्फ 

0.6 प्रतिशत ग्राहकों ने दूसरी कंपनियों की सेवाओं को अपनाया 
था जबकि एमरीएनएल के संदर्भ में यह आंकड़ा 1.79 प्रतिशत 

Z| 

(ग) बीएसएनएल एवं wade द्वारा विगत तीन वर्षो तथा 

चालू वर्ष के दौरान अपर्याप्त मोबाइल नेटवर्क कवरेज के बारे में 
प्राप्त शिकायतों कौ सर्किंल-वार संख्या संलग्न विवरण मेँ दी गह 

rf 

(घ) ओर (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्यो के माध्यम से विभिन्न दूरसंचार 
सेवाओं कौ सेवा कौ गुणवत्ता कौ निगरानी करता रहा ै। मोबाईल 

कवरेज के लिए निर्धारिते पैरामीरर कौ तुलना में किए गए निष्पादन 
का आकलन Sea टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली एवं 

मुम्बई मे एमरीएनएल नेटवर्क तथा चुनिंदा शहरों मे बीएसएनएल 
नेटवर्क का Gea टेस्ट प्रचालक के सहयोग से oe द्वारा नियुक्त 
स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया ताकि मार्च, 2012 को समाप्त हुई 

तिमाही के दौरान सेवा की गुणवत्ता कौ जांच तथा आकलन किया 
जा सके। इन रिपोर से यह पता चलता है कि यद्यपि इनमें से 
अधिकांश स्थानों मे सेवा कवरेज 100 प्रतिशत नहीं है, तथापि 
बीएसएनएल एवं एमटीएनएल का सेवा निष्पादन अन्य सेवा प्रदाताओंं 

दवारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा के अनुरूप ही हे।
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टाई सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कौ गुणवत्ता को सुनिश्चित करने 
के लिए विभिन प्रयासं कर रहा है। इनमें से कुछ प्रयास 

निम्नलिखित हैः 

ख टाई सेवा की गुणवत्ता हेतु निर्धारित विभिन्न ttt 
के बैचमार्को के आधार पर सेवा vera के निष्पादन 

की निगरानी तिमाही एवं मासिक निष्पादन निगरानी 

रिपोर्यो के माध्यम से करता रहा है। इसके अलावा, 

अतर्सयोजन संकुलन fag की निगरानी भी मासिक 

आधार पर की जा रही है। 
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° टाई बेसिक, सेल्यूलर तथा sisds सेवाओं कौ सेवा कौ 

वितरण 

गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ आकलन भी स्वतंत्र एजेंसियों के 
माध्यम से करता है! इन एजेंसियों के माध्यम से तिमाही 
आधार पर उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण भी कराया जाता 

21 इन wal ओर सवेक्षणों के परिणाम को 
जनता,स्टेकधारकों की जानकारी हेतु व्यापक रूप सं 
प्रकाशित किया जा रहा है। 

ag सेवा कौ गुणवत्ता संबधी बेचमार्को को पूरा करने 
मे होने वाली कमियों को दूर करने के लिए सेवा 

प्रदाताओं के साथ अनुवतीं कारवाई करता रहा है। 

शिकायतों की सर्किल-वार सख्या 

क्र.सं सर्किल का नाम कमजोर मोबाइल नेरवर्क कवरेज के संबंध मेँ प्राप्त शिकायतों कौ संख्या 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
(जून 2012 तक) 

| 2 3 4 5 6 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 552 406 415 30 

2. आंध्र प्रदेश 2812 4712 6139 2081 

3. असम 4236 2555 802 270 

4. बिहार 28 25 30 19 

5. गुजरात लागू नहीं 30813 60907 33765 

6. हरियाणा लागू नहीं 2155 9267 1942 

7. हिमाचल प्रदेश 2004 4903 3780 1643 

8. जम्मू ओर कश्मीर 80 631 402 305 

9. आारखंड 27 49 42 20 

10.  कर्नारक 5458 7886 8654 2456 

11. केरल 684 699 566 260 

12. महाराष्ट 92495 69263 50551 30478 

13. मध्य प्रदेश छत्तीसगद् सहित 40673 30856 13044 4012 

14. Yaratl लागू नहीं लागू नहीं 54 26 

15. पूर्वोत्तरा 25 30 20 11 
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] 2 3 4 5 6 

16. ओडिशा 2786 2986 2665 1299 

17. पंजाब 397 486 493 204 

18. राजस्थान लागू नहीं लागू नहीं 2004 571 

19. तमिलनाडु 13968 6137 5313 2595 

20. उत्तर प्रदेश (पूर्व) लागू नहीं 13000 12819 9788 

21. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लागू नहीं 6196 4357 2038 

22. उत्तरांचल लागू नहीं 1914 1810 496 

23. पश्चिम बंगाल 699 775 155 11 

24. चेन्नई टेलीफोन 10800 5299 782 989 

25. कोलकाता टेलीफोन 2412 4864 2733 1300 

एमरीएनएल 

दिल्ली 91199 82867 21520 4912 

मुंबई लागू नहीं 11317 26923 6878 

{अनृकाद] विश्वविद्यालय विधेयक ' संसद मे पेश कर दिया है। इस विधेयक 

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय 

71. श्री asa पांडाः 

श्री wet vert: 

क्या मानव Carer विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) ओडिशा सहित देश में विश्वस्तरीय दर्जा प्राप्त करने की 

ओर लक्षित नवोन्मेषी विश्वविद्यालयों की स्थापना मे राज्य-वार 
कितनी प्रगति हुई 2; 

(ख) इन विश्वविद्यालयों कौ स्थापना मे विलंब के क्या कारण 

हे; ओर 

(ग) एेसे विश्वविद्यालयों के कब तक कार्यान्वितं होने की 

संभावना है? : 

मानवे संसाधन विकास ware A राज्य मंत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) केन्द्र सरकार ने अनुसंधान एवं नवाचार 

का उद्देश्य अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालयों की स्थापना 
करना तथा se नियमित करना है। केन्द्र सरकार ने अमृतसर 
(पंजाब), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), पटना 
(बिहार), गुवाहारी (असम), कोलकाता (पश्चिम amet), भोपाल 
(मध्य प्रदेश), कोच्ची (केरल), गांधीनगर (गुजरात), कोयम्बटूर 
(तमिलनाडु), मैसूर (कर्नाटक), पुणे (महाराष्ट्), विशाखापट््टनम 
(आध्र प्रदेश) एवं भुवनैश्वर (ओडिशा) में सार्वजनिक निधियन 
प्रणाली से एेसे विश्वविद्यालयों कौ स्थापना करने के लिए विभिन 
स्थानो^अवस्थानों की अस्थायी तौर पर पहचान की 31 

(ख) ओर (ग) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना केवल संसद 

में विधेयक पास होने के बाद ही की जा सकती है। 

खनन लीज 

72. श्री बाल कुमार wee: क्या कोयला मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड नै वर्ष 2003 में 
छत्तीसगद के जाजनगर चंबा जिले में विशिष्ट रूप से अपने 
स्पंज-आयरन सयत्र के लिए कोयला निकालने हेतु एक खनन लीजं 
प्राप्त की थी;
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(ख) यदि a, तो तत्संबधी ahr क्या है; 

(ग) क्या वर्षं 2004 तक कंपनी को स्पंज-आयरन उत्पादन 

दुगुना करने के लिए लीज दी गई; 

(घ) यदि हां, तो क्या कपनी ने वर्षं 2004 तक स्पंज-आयरन 

उत्पादन दुगुना कर दिया ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(ङ) यदि नहीं, तो कपनी ने लीज पर दिए गए wie से 

अनुमति से अधिक कोयला निकाला; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस संबंध में 
सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ जा रही है? 

कोयला मंत्रालय पे राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) ओर (ख) ded प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. को स्पांज आयरन 

प्लाट कौ इसकौ प्रस्तावित 4 लाख टन प्रतिवर्षं (एलरीपीए) विस्तार 

क्षमता के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 कौ 

धारा 3(3) (क) (3) के अंतर्गत 4.9.2003 को चोरिया कोयला 

ब्लाक का आवंटन किया गया em gaat मौजूदा 4 एलरीपीए 
क्षमता स्पांज आयरन परियोजना तथा कैष्टिव विद्युत संयंत्र के लिए, 

ert के पास कोल इंडिया लि. से कोयला लिंकेज om कपनी 

ने कोयला लिंकेज को वापस सौपने का अनुरोध किया तथा 4 
एलरीपीए कौ अतिरिक्त क्षमता को विकसित करने 4 विलंब के 

कारण den ब्लाके से कोयले का उपयोग करने की अनुमति 
मांगी। 
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(ग) ओर (घ) चोरिया कोयला व्लाकं के लिए खनन पट्टा 
आबरिती कपनी तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 2006 मेँ किया 

गया था तथा चोरिया कोयला ब्लाक से कोयले का उत्पादन 2006 

से शुरू हुआ। प्रस्तावित विस्तार क्षमता 2004 तक शुरू नहीं हो 
पायी हे। 

(ङ) ओर (च) चोरिया कोयला are से अधिकं निष्कर्षण 
किए जानै कौ कोई रिपोर्ट नहीं है। 

धनराशि आरऊटफलो 

73. श्रीमती shure मैक्लोडः क्या वित्त मंत्री यह वताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो में से प्रत्येक of के दौरान तथा चालू 
वर्ष में आज कौ तारीख तकं देश में माध्यम-वार^श्रेणी-वार कितनी 

विदेशी धनराशि निवेश कौ गर्ह तथा वापस ली गई; 

(ख) इतनी अधिक मात्रा में तथा तेजी से धनराशि के बाहर 

जाने के कारण यदि कोई होतो, वे क्या है; ओर 

(ग) दसं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): 

(क) भारत मेँ विदेशी निधियों का प्रवाह अन्यों के अलावा विदेशी 

प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश के मार्ग से होता है। विगत 
3 वर्षो तथा वर्तमान ad के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा 

पोरटफोलियो निवेश की वेर्ष-वार sidvar तथा बहिप्रवाह निम्नानुसार 

हैः 

(अमरीकी मिलियन डालर में) 

निधियों की किस्म 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अतर्वाह) 25 834.41 19426.93 36 504.28 3,183.62 

बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (बहिःप्रवाह) 15.143.00 16 524.00 10,950.00 1,105.00 

#78 2012 तक 

(करोड रुपए मेँ) 

निधियों कौ किस्म 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

पोर्टफोलियो निवेश 7 36 009.85 9,72 653.25 8 99 913.62 5 06,110.81 

एफआईआर सकल wile 

पोर्ट फोलियो निवेश 6.48 022.60 7 92 979.31 8 60,561.00 4 28 057.28 

एफ आईआई सकल विक्री 

# 3 अगस्त, 2012 तक
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(ख) ओर (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अतिर्वाह तथा विदेशी 

प्रत्यक्ष निवेश बहिप्र्वाह एक दूसरे से तुलनीय नहीं है क्योकि dad 
अतर्वाह विदेशी fragt द्वारा लिए जाते हैँ तथा पश्चोक्त॒ बहिप्र्वाह 

घरेलू कपनियों Er एक आई आई अंतर्बाहं तथा बहिप्र्वाहों के aay 

मेँ, इनक निर्धारण उनकौ निवेश कार्यनीति तथा जोखिम अवबोधन 

दवारा किया जाता है। 

(हिन्दी) 

पृथक् फोरम 

74, श्रीमती aster राजे सिंधियाः क्या कोयला मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार कोयला तथा अन्य खनिजों से 

संबंधित समस्याओं को सुलञ्ञाने के लिए केन्द्र ओर राज्य सरकारों 
के बीच बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक् 

फोरम गठित करने का है; 

(ख) यदि हां, तो यह फोरम कब तक गदित किए जाने की 

संभावना है; 

(ग) क्या राज्यों मेँ अनुमोदित कोयला व्लोक के पीएल/एमएल 

मामले केन्द्र सरकार के पास लंबित है; 

(घ) यदि a, तो क्या सरकार का विचार इन मामलों के 

तुरत निपटान हेतु कोई कदम उठाने का है; 

(ड) क्या सरकार का विचार पर्यावरण ओर वन मंत्रालय से 

मंजूरी से छूट देने तथा कोयला निकालने के संबंध में “नो गो 
un” सिद्धांत सेद्धूटदेने a 2; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मतत्री (श्री प्रतीक पाटील): 

(क) tar कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। 

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) ओर (घ) पूर्वक्षण लाइसेस/खनन पर्टा उपयुक्त मामलों 

मे राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्वं अनुमोदन से दिया जाता 

है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कौ जाती है ओर यदि उने 
सही पाया जाता है तब अनुमोदन दिया जाता है। 

(ङ) ओर (च) एेसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं 

zl 
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[ अनुवाद । 

आकाश टैबलेट के लिए प्रौद्योगिकी 

75. श्री किशनभाई वी. we: 
श्री प्रदीप पराड्मीः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार ने देश में आकाश परियोजना के लिए 
रूपरेखा ओर प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप दे दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब्धी व्यौरा क्या 2: 

(ग) क्या सरकार का विचार देश dude ज्ञानम नेरवर्क के 

अतर्गत 604 विश्वविद्यालयों तथा 35.000 कालेजों तथा ग्राम 

पंचायतों को शामिल करने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी): (क) ओर (ख) महोदय, लो we 
एकस्स-कम-कम्प्यूटिग डिवाइस (एलसीणएडी) आकाश दिनांक 
05.01.2011 को शुरू किया गया em प्राप्त किए गए फीडबैक के 

आधार पर, आकाश रेबलेट के विनिर्देश बढा feu गए है जिसमें 

प्रोससर को 366 मेगाहर्टूज आम 1! बेस से एक 700 Aes 
amt aidea ए-8 प्रोसेसर में उन्नत करना, फर्मवेयर मेँ सुधार, 
रेस्टिव टच स्क्रीन के स्थान पर केपेसिरिव टच स्क्रीन ओर लागत 
germ बिना 2100 एमएएच बैटरी को 3200 एमएएच क्षमता वाली 

एक बैटरी से बदलना शामिल है। 

(ग) से (ङ) सूचना ओर संचार प्रौद्योगिकी (आईसीरी) के 
माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत देश मेँ 25000 से अधिक 
कालेजों ओर 2000 पोलिटेविनिकों ओर 419 विश्वविद्यालयों/सम 
विश्वविद्यालयों ओर राष्ट्रीय महत्व कौ संस्थाओं को कनैक्टिविरी 
प्रदान करने की अभिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालयों को 
आप्टिकल फाइबर पर ओर कालेज को कपिर haa पर कनेरिविरी 

प्रदान की गई है। उपरोक्त 419 विश्वविद्यालयों के बाद ओर ग्राम 
पंचायतों को कमेकरिविरी क्रमशः राष्ट्रीय ज्ञान नैरवर्क (एनकेएन) 

ओर usta आष्टिक wget नेटवर्क (एनओएफएन) की सीमा में 

आता है। एनएमईआईसीरी योजना के तहत कनेक्टिविटी की 
बीएसएनएल/एमरीएनएल के साथ नियमित रूप से समीक्षा की जाती 

हे।
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अप्रत्यक्ष कर के मामले 

76. श्री एस. सेम्मलईः क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) वर्षं 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कर अपवंचन 
कौ मात्रा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय द्वारा उत्पाद 
शुल्कं तथा सेवा कर अपवंचन के लिए दर्ज मामलों का व्यौरा क्या 

हैः 
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(ख) उक्त अवधि के दौरान अपवंचन करने वालों से कर 
अपवंचन कौ कुल कितनी धनराशि वसूल कौ गई; 

(ग) कर अपवंचन करने वालों द्वारा क्या तरीका अपनाया 

गया; ओर 

(घ) इस प्रणाली मेँ pital को दूर करने के लिए निदेशालय 
द्वारा क्या उपाय feu गए है? 

वित्त मत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 
(क) ओर (ख) मांगी गई जानकारी इस प्रकार 2: 

(करोड रुपए में) 

वित्तीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर 
ay मामलों की निहित मामलों कौ निहित मामलों की निहित 

संख्या राशि संख्या राशि संख्या राशि 

2010-11 453 1471.01 127.49 457 4400.28 291.82 

2011-12 350 982.80 238.79 450 5012.90 434.27 

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन करने वाले कर 
अपक्चकों द्वारा अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली A अन्य बातों के 

साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः (i) बिना माल को प्राप्त किये 
केवल बीजक प्राप्त करके तथा शुल्क युक्त माल के साथ-साथ 

शुल्क मुक्त माल के लिए सामान्य आदानों का प्रयोग करके सेनवेट 

क्रेडिट का गलत प्रयोग करना (ii) गलत वर्गीकरण करना, (iii) 

aa आधारित ge का उल्लंघन ओर (iv) गुप्त उत्पादन ओर 
विस्थापन। सेवाकर अपवंचन के लिए अपनायी जाने बाली कार्य 
प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैः- fad चार्ज 

मेकेनिज्म के अंतर्गत सेवा कर का अवमूल्यन, पूर्णं एवं प्रत्यक्षतया 

अपवंचन ओर इसक गैर-भुगतान। 

(घ) बच निकलने के रास्तों को बंद करने के लिए यह 

निदेशालय जो उपाय कर रहा है उनमे शामिल है आसूचना नैटवर्क 
का Gade अपवंचन प्रवण जिंसो/सेवाओं कौ पहचान अन्य 
एजेंसियों के साथ समन्वय ओर उनके साथ जानकारी का आदान प्रदान। 

इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों को भी tet कार्य प्रणाली (मोडस 

atte!) से संबंधित परिपत्र जारी किए गए है। 

हिन्दी] 

मुद्रास्फीति 

77. श्री गोपीनाथ मुंडः 
श्री अरविन्व कुमार tet: 

श्री रंजन प्रसाद यादवः 

श्री विजय बहादुर सिंहः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत छह माह के दौरान मुद्रास्फोति कौ दर का व्यौरा 

क्या है तथा इसका अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर क्या असर 

पडा; 

(ख) बाजार में मांग ओर मूल्यों पर मुद्रास्फौति का क्या प्रभाव 

Tel; 

(ग) क्या खाद्य वस्तुओं के खुदरा मूल्य समग्र रूप से 

मुदरास्फीति की दर से अधिक द्र पर बद रहे है; ओर 

(a) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा मूल्यो मेँ इस 

adit को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास feu जा रहे 

हे? 

वित्त मंत्रालय यें राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) ओर (ख) थोक मूल्य सूचकांक (seq) ओर 

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य qantas के संदर्भ मे मुद्रास्फौति 

शीर्षं रेखा दर-नई yee (सीपीआई-एनएस) नीचे सारणी मे दी 
TS है-
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सारणी 1. उल्ल्यूपीआई ओर सीपीआई में शीर्षं रेखा (घ) हाल के महीनों मे खाद्य मुद्रास्फौति में महत्वपूर्ण वृद्धि 
मुद्रास्फीति-नई शृंखला (% ) मौसमी कमी कौ वजह से मुख्यतः सब्जी कौ कीमतों में वृद्धि से 

| Sha थी। सब्जियों के अतिरिक्त दालों ओर खाद्य तेलो में भी 
थोक मूल्य सूचकांक अखिल भारतीय महंगाई अधिक eft जबकि विगत मे खाद्यानों में मुद्रास्फीति 
सभी उपभोक्ता वस्तुए  सौपौआई नई शृंखला संतुलित रही लेकिन fied वर्ष मे fer खाद्यान उत्पादन के 

बावजूद 2012-13 के पहली तिमाही में इसमें वृद्धि sel तथापि 
अवसंरचनात्मक मांग-आपूर्वि sage संबधी दबावों ओर लागत 

फरवेरी-12 7.56 8.83 दोनों को प्रतिविवित करते हुए प्रोटीन की अधिकता बाली मदों 
अर्थात दूध, अंडा, मछली ओर मांस मेँ मुद्रास्फीति लगातार अधिक 

बनी रही। खाद्य Wena पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार द्वारा 

अप्रेल-12 7.50 10.26 आपूर्ति पक्ष उपायों तथा सेक्टर/उपभोक्ता वस्तु विशेष हस्तक्षेप शुरू 

किए गए। पहले किए गए विभिन राजकोषीय तथा प्रशासनिक 

जनवरी-12 7.23 7.65 

मार्च-12 7.69 9.38 

मई-12 7.55 10.36 उपायो मे उपायों के अलावा भारत सरकार नै 2012-13 के केंद्रीय बजट में 
जून-12 7.25 10.02 निम्नाकितं उपायों को घोषणा कौ। 

सकल घरेलू उत्पाद कौ वृद्धि द्र मेँ 2010-11 कौ चौथी * प्रोटीन पूरक हेतु राष्ट्रीय मिशनः डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता 
तिमाही (जनवरी-मार्च) में 9.2 प्रतिशत से 2011-12 कौ चौथी मेँ सुधार हेतु विश्व बैक कौ सहयाता से 2.242 करोड 
तिमाही (जनवरी-मार्च) मेँ 5.3 प्रतिशत कौ क्रमिक मंदी देखने को रुपये कौ एक परियोजना शुरू कौ जा रही है। ताजे 

आई वृद्धि मे da मंदी के लिए मुख्यतः विनिर्माण sada मेँ ` पानी में खेती के अतिरिक्त तटवरतीं खेती के जरिए 
मूल्य संबर्धित संकुचन ओर अधिकांश सेवा उप-कषत्रकों मे मंदनकारी मछली के उत्पादन को अधिक बढाने के लिए 2012-13 
स्थितियों को जिम्मेदार माना जा सकता है। यह अधोगामी प्रवृत्ति मे परिव्यय को बाकर 500 करोड रुपये तक किया 
जारी ऊच मुद्रास्फौति ओर अन्य विपरीत वैश्विक एवं घरेलू भेक्र जा रहा है। कुक्कुट, BR ओर बकरी पालन के लिए 
आर्थिक कारको को प्रतिबिम्बित करती 21 भी उपयुक्त आवंटन feu जा रहे Fi 

(ग) सीपीआई-नईश्ुंखला के अनुसार, वर्षं दर वर्षं शीर्ष रेखा ° Gert के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाने का wae: 
मुद्रास्फति ओर अद्य मुद्रास्फीति, जो Gar कीमत स्तर पर महगाई 2012-13 के दौरान 5 मिलियन टन क्षमता जोडे जाने 
को प्रतिविम्बितं करती है, निम्नानुसार हैः का प्रस्ताव है। 

सारणी 2. सीपीआई मे अखिल भारत शीर्षं रेखा ओर ° पूर्वी भारत मे हरित क्राति लाने कौ स्कीम के लिए 
खाद्य मुद्रास्फीति-नहं श्ंखला (% ) आवंटन को 2011-12 मेँ 400 करोड रुपये से बदढाकर 

2012-13 मेँ 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है 

वर्ष-दर-वर्षं शीर्षं वर्ष-दर- वर्षं खाद्य क्योकि इस स्कीम के परिणामतः 2011 मेँ खरीफ की 
रेखा मुदरास्फीति aaron ita फसल मे 7 मिलियन टन धान का अतिरिक्त उत्पादन 

जनवरी-12 7.65 4.06 ड्ब 
फरवरी 12 वि * कृषि ऋण हेतु लक्षित ऋण A 100,000 करोड रुपये 

| 6.65 कौ वृद्धि के अलावा कृषि के लिए 18 प्रतिशत अधिक. 
मार्च-12 9.38 8.10 बजटीय आवंटन से आपूर्ति पक्ष में सहायता मिलेगी। 

अप्ैल-12 , 10.26 10.11 ग्रामीण wists कनेक्टिविरी 

मई-12 10.36 10.52 73, श्री dite कुमारः 

जून-12 10.02 10.78 श्री जय प्रकाश अग्रवालः 
श्री ए.के.एस. fase: 

जनवरी, 2012 के दौरान समग्र attend मुद्रास्फीति की तुलना 
H खाद्य मुदरास्फीति कम रही। तथापि मई, 2012 से खाद्य मुद्रास्फौति क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
समग्र सीपीञाई मुद्रास्फीति कौ तुलना A अधिक रही। कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ग्राम Gad मे ई-शासने स्थापित करने 

हेतु गावं मेँ sists कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विचार कर रही 

है; 

(ख) यदि a, तो इस दिशा में सरकार on क्या कार्रवाई 

कौ गई है तथा वर्षं 2012-13 में किन गांवों में त्रंडकैड सुविधाएं 
प्रदान feu जाने का प्रस्ताव है; 

(ग) क्या सरकार देश मं ' वायरलैस sisds कमेक्टिविटी इन 

रूरल एड fle एरियाज' नामक योजना पर कार्य कर रही है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है, ओर 

(ङ) टसं योजना के अंतर्गत अब तक कितमे गांवों को 

शामिल किया गया है तथा तमिलनाडु सहित राज्य-वार शेष गांवां 

को कब तक शामिल किए जाने कौ संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

मिलिन्व देवरा ): (क) ओर (ख) जी, हां। सरकार ने 2.5 लाख 
ग्राम Gard को sists कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दिनांक 

25 अक्टूबर, 2011 को राष्ट्रीय ओंष्टिकल फाइबर नैरव्कं 
(एनओएफएन) के सृजन कौ स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। 
इस स्कीम का उदेश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यृएसओएफ) 

का उपयोग करते हुए मौजूदा ओंष्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार 
करना है। एनओएफएन परियोजना का क्रियान्वयन विशेष उदेश्य 

वाहक कंपनी नामतः बीबीएनएल द्वारा किया जा रहा है, जिसे बाद 
मे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25 फरवरी, 2012 को 
Fifa कर दिया गया। seach का कार्य 2 वर्षं कौ समयावधि 

में पूरा किए जाने का प्रस्ताव 2 

इसके अलावा, यूएसओएफ ने ग्रामीण ओर सुदूर क्षेत्रो में 
wets सुविधा के विस्तार मेँ वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित 
ware भी आस्भ कौ हैः 

1. ग्रामीण arrest aisds स्कीम ग्रामीण तथा दूरस्थ 

शत्रौ मेँ ब्रोडबेड सुविधा का विस्तार करने के लिए है। 
इस स्कीम के अतिर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड 

5 वर्षा कौ अवधि अर्थात ay 2014 तक अलग-अलग 

प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थाओं को 8,88.832 वायरलाइन 

्रोडबेड कनेक्शन प्रदान करेगा। दिनांक 30.6.2012 की 

स्थिति के अनुसार कुल 3,75.648 gists कनेक्शन 
प्रदान किए गए है। 

2. () “असम में अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्यालय 
जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का ओंष्टिकल 
फाइबर नेटवर्क Waal, सृजन ओर प्रबंधन ' 
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इस ओप्टिकल weet नेटवर्क स्कीम के तहत दिनाक 

12.02.2010 से 18 महीनों कौ अवधि के भीतर असम 

के 27 जिलों मे 354 स्थानों को जोडा जाएगा। फरवरी, 

2012 कौ स्थिति के अनुसार लगभग 177 Atl की 
संस्थापना हो गई है। 

(ii) “पूर्वोत्तर -1 सर्किल मे अंतरा जिला सब-डिवीजन 

मुख्यालय जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क ( मेघालय, 
मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों को शामिल करते हुए ) 
के ओंष्टिकल weet नेटवर्क Wags, सृजन ओर 
प्रबंधन '' 

इस स्कौम के अतर्गत मेघालय, मिजोरम ओर त्रिपुरा 
राज्यों मेँ ओप्टिकल फाइबर नेटवर्क vada का कार्य 

आरंभ किया गया है। यह ओएफसी स्कीम, करार पर 

हस्ताक्षर होने कौ तारीख से 24 माह की अवधि के 

भीतर 19 जिलों के 188 स्थानों को जोडेगी। 

(ii) “पूवोत्तर- स्किल ( अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर 
तथा नागालैंड राज्यों को शामिल करते हुए) के 

अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्यालय जिला मुख्यालय 

ओएफसी नेटवर्क के ओंप्टिकल wear नेटवर्क 
संवर्धन, सृजन ओर प्रबंधन ' 

इस स्कौम के ala अरूणाच्ल प्रदेश, मणिपुर ओर arms 

राज्यों में ओप्टिकल weet नेटवर्क dasa का कार्य आरभ किया 

गया है। यह ओएफसी स्कौम, करार पर हस्ताक्षर होने कौ तारीख 
से 30 माह की अवधि के भीतर 30 जिलों के 407 स्थानों को 

जोडगी। 

(ग) ओर (घ) जी, a दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास 
उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए बेस स्टेशनों जैसी 

वायरलेस wists अवसरंचना के निर्माण हेतु सब्सिडी के माध्यम 
से वित्तीय सहायता प्रदान करन के लिए ““ ग्रामीण वायरलेस sisds 
vain" कौ परिकल्पना कौ गई है। इस स्कीम में लगभग 5 लाख 
गांवों को 512 केबीपीएस कौ गति से ateds कवरेज प्रदान करने 
कौ परिकल्पना कौ गई है। इस स्कौम के तहत अखिल भारते 

आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में sists सुविधा प्रदान करने कौ 
परिक्लपना की गई 21 

यह स्कौम संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री द्वारा अनुमोदित 
किया गया। इस स्कौम का निविदा मसौदा अप्रेल, 2011 में वेबसाइट 
पर डाल दिया गया,सार्वजनिक कर दिया गया ताकि स्टकधारकीं कौ 

इस बारे मेँ रिप्पणियां प्राप्त हो ah स्पेक्ट्म आक्टन कौ fafa 

से 5 वर्षो अर्थात 2015 तक ग्रामीण ast को कवर करने संबधी 

2 जी/बीडन्ल्यूए लाइसंसधारकों के मौजूदा अनिवार्य रोलआउर दायित्वं,
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जो उन्हे आवंटित Geen उल्लेखित है, के मदैनजर इस स्कीम 

को आस्थगित कर दिया गया है। इस दौरान, ग्रामीण eat में 

ओप्टिकल फाइबर saat के विस्तार की राष्ट्रीय ओप्टिकल 

फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) स्कौम आरंभ कर् दी गर्ह है ताकि 

2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रो 

के अभिगम नेटवर्क में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम a steds 
सुविधा कौ उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु सभी श्रेणियों के दूरसंचार 

प्रदाताओं द्वारा इस स्कीम का उपयोग किया जा सकता है] 

बीडन्ल्यूए्/3 जी प्रचालकों द्वारा वर्ष 2014-15 तक अपने रोल 
आउट दायित्व को पूरा किए जाने ओर इसके समानांतर एनओएफएन 
इको प्रणाली तैयार किए जाने के बाद इस स्कौम कौ समीक्षा को 

जाएगी। ब्रोडवैड सुविधा के विस्तार पर एनओएफएन परियोजना के 
प्रभाव का भी वर्षं 2015 में आकलन किया जा सकता है ताकि 
इसमें आने वाले अंतराल का निर्धारण किया जा सके। तदनुसार 
वायरलेस sisds स्कौम की समीक्षा करके उस समय बाजार द्वारा 
पूरा नहीं किए गए अंतराल को पुनः निर्धारित किया जाएगा। 

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) ओर (घ) के उत्तर के मदेनजर 

लागू नहीं होता। 

[ अनुवाद 

स्नातकोत्तर पाद्यक्रमों का ओनलाइन पंजीकरण 

79. श्री ए. aera: क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि 

स्नातकोत्तर पाद्यक्रमों के ओंँनलाइन पंजीकरण में छात्रों को कुछ 

परेशानियों का सामना करना पड रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; ओर 

(ग) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कारवाई 

की गई 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, wet विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी-अपनी वेब-साईरो 
के जरिए स्नाकोत्तर पादूयक्रमों का पंजीकरण किया जाता है। कोड 
भी विश्वविद्यालय ओंनलाइन पंजीकरण के dae में किसी. भी 
कदटिनाई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नोटिस मे नहीं लाया 

cal 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठते। 
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wan का आबंटन ओर मूल्य निर्धारण 

80. श्री सी. wee: 
श्री लक्ष्मण SE: 
श्री अर्जुन मेघवालः 
श्री महाबली सिंहः 

श्री प्रहलाद जो्णीः 
श्री हेमानंद बिस्वालः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 
(ag) की सिफारिश के अनुसार Gam के आबंटन ओर मूल्यनिर्धारण 
हेतु नए मानक शुरू एवं कार्यान्वित किए हैः; 

(ख) यदि हां, तो नए मानकं का व्यौरा क्या है तथा इस 

पर विभिन्न पनधारकों की क्या प्रतिक्रिया 2; 

(ग) क्या Sass कौ नीलामी कौ प्रक्रिया 31 अगस्त, 2012 
तक, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है, पूर्णं fa 
जाने की संभावना है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा यदि नहीं. तो 
इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या 2जी था उजी स्पैक्टूम के आबंटन तथा मूल्य 
निर्धारण पर कोई विशेष समूह/समिति गठित कौ गई ठै; ओर 

(च) afe a, तो तत्संबंधी oh क्या दै तथां इसका क्या 

परिणाप निकला? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 
पिलिन्द देवरा ): (क) ओर (ख) सरकार ने टाई की दिनांक 
23.04.2012 की सिफारिशों ओर दिनांक 12.05.2012 की अन्य 
सिफारिशों पर विचार करने के बाद दिनांक 3 जुलाई, 2012 को 
1800 मेगाहर्दज ओर 8 मेगाहर्टूज बेण्डों मे स्पेक्टूम के आवंटन 
an नीलामी के dda मे कुछ gel के बारे मे दिशा-निर्देश जारी 

किए रै) 

(ग) ओर (घ) नीलामी प्रक्रिया में निहित विभिन कदमो कौ 
समय-सीमा को चयनित नीलामीकर्ताओं के परामर्शं से अंतिम रूप 

दिया जा रहा है। सरकार ने विभिन मुख्य मुद्दों के बरे मेँ निर्णय 
लिया है, जिनमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ नीलामी का उद्देश्य, 
पात्रता मानदण्ड, स्पेक्ट्म की राशि, ब्लाक की संख्या ओरं ब्लाक 
का आकार ओर नीलाम किए गए स्पेक्ट्रम की वेधता अवधि a 

संबंधित मुद शामिल है।
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(ङः) जी, नहीं। 

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर में देखते हए प्रश्न नही 

उठता। 

श्रीहरिकोटा ut तीसरा लोन्चपेड 

81. St. पी. वेणुगोपालः क्या प्रधान मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश A श्रीहरिकोटा मे एक तीसरे 

लोन्वपैड का विकास करने पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार अगले पांच वर्षो मे कम से कम 60 मिशन 

ain करने पर भी विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय में राज्य 

Tat तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 
संगठन (इसरो) at आगामी wre wee कार्यक्रम को 

आवश्यकताओं की पूर्तिं हेतु सतीश धवन अंतरिक्ष, केन्द्र श्रीहरिकोटा 

में तीसरे लांच te कौ स्थापना हेतु प्रारंभिक अध्ययन किए जा 

रहे है! 

(ग) ait (घ) अंतरिक्ष विभाग के 12 वीं पंचवर्षीय योजना 
के प्रस्ताव, जो कि दस समय अनुमोदन हेतु विचाराधीन है, 33 
उपग्रह मिशन ओर 25 प्रमोचक ude fae सहित कुल 58 
मिशनों के प्रमोचक हेतु अभिकल्पित 21 

[feet] 

पावर cad के लिए नवीकरणीय ऊर्जा 

82. डो. संजय जायसवालः 

श्री दत्ता पेषे: 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) देश में बिजली तथा डीजल wet से चल रही 

मोबाइल रावरो की राज्य-वार संख्या कितनी 2; 

(ख) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

कौ सिफारिशों के अनुसार 2015 तक इन मोबाइल rad को हरित 
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ऊर्जा स्रोतों से चलाने तथा डीजल कौ चोरी रोकने के लिए कों 

ठोस योजना शुरू कौ है अथवा करने का विचार है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा वर्ष 2015 के 

लिए निर्धारित लक्ष्य सहित अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्त कौ 

गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

मिलिन्द देवरा ): (क) सभी Alaa रावरो को बिजली से चलाया 

जा रहा है तथा पावर fre उपलब्ध न होने की स्थिति में दही 

बैकअप विजली आपूर्ति के लिए डीजल जेनरेटर det का उपयोग 

किया जाता 31 देश में मोबाइल बेस टर्मिनल स्टेशनों कौ संख्या 

का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, 

(ख) ओर (ग) अतिरिक्त (Read) बिजली आपूर्ति के रूप 

मे मोबाइल बेस टर्मिनल स्टेशनों को बिजली प्रदान करने के लिषए 

aia सेरो को चालने के लिए डीजल का उपयोग किया जा 

रहा है। बेस टर्मिनल Sel (बीरीएस) के स्वामित्व वाले मोबाइल 

प्रचालकों द्वारा डीजल Sater सेट संस्थापित किए जाते है। चोरी 

रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण संबधी कारवाई की जा रही है। 

सौर-पवन आधारित बिजली आपूर्ति कौ तकनीकौ व्यवहार्यता 

ओर वित्तीय साध्यता कौ जांच के लिए. मोबाइल बेस टर्मिनल 

स्टेशनों को बिजली प्रदान करने हेतु सौर एवं सौर पवन हात्रिड 

प्रणाली संबधी प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत कौ गई है। 

हरित ऊर्जा अनुप्रयोग के संबध मे टाई कौ सिफारिशों को 

सरकार ने अनुमोदित कर दिया है तथा विभाग ने व्यापक निर्दशो 

ओर लक्ष्यो को निर्धारित करने के लिए् दूरसंचार क्षेत्र को हरित 

aq बनाने dat मानदंड अपनाने के लिए लाइसेंसधारको/सभी 

आईएलडी सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैः 

(i) सभी ग्रामीण cert के कम-से-कम 50% टावर तथा 

शहरी टावरों कै 20% cad को ay 2015 तक Bias 

पावर (नवीकरणीय ऊर्जा प्रद्योगिकियां (आईटी) + firs 

पावर) से बिजली प्रदान की जाए जबकि वर्ष 2020 तब 

ग्रामीण रावरो के 75% तथा शहरी cat के 33% cad 

को हाइव्रिड पावर से बिजली आपूर्ति कौ जाए्। 

Gi) सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करे कि वर्षं 2020 तक 

प्रत्येक बीरीएस कौ कुल बिजली खपत 500 वार से 

अधिक नहीं होगी। 

(1) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को विशेषतः ग्रामीण क्षत्रं मेँ 

अपने सेल स्थलों को पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ईधन 

सेल्स अथवा इनके संयोजन सहित हाइव्रिड यवीकरणीय
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(iv) 
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स्रोतों के द्वारा बिजली प्रदान करने के aay में एक 

Migs कार्यक्रम कौ व्यवस्था करनी चाहिए। sa 

Wiig कार्यक्रम के अंतर्गत यह संभावित लक्ष्य 
सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2015 तक ग्रामीण क्षेत्रो 
मं सभी रावरों के लगभग 50% रावरो को हाडृत्रिड 

नवीकरणीय ait के द्वारा बिजली प्रदान की जाए। 

सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा घोषित रूपरेखा के ait के 

आधार पर सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नैरवर्क के लिए 

कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी लक्ष्यो के संबंध 

में वर्षं 2012-13 तक 5%, वर्षं 2014-15 तक 8%, 

2016-17 तक 12% ओर 2018-19 तक 17% तक कम 
करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए] 

विवरण 

मोबाइल वेस za स्टेशन की रयनज्य-वार सख्या 

क्र.स. लाइसंसशुदा सेवा बीरीएस कौ संख्या 

SIA 

1 2 3 

1. असम 13695 

2. आध्र प्रदेश 59226 

3. . विहार 43982 

4. चेन्नई 20804 

5. दिल्ली 21577 

6. गुजरात 44902 

7. हरियाणा 17349 

8. हिमाचल प्रदेश 7274 

9. जम्मू ओर कश्मीर 10214 

10. कर्नाटक 53429 

11. केरल 34787 

12. कोलकाता 18391 

13. मध्य प्रदेश 44102 

14. महाराष्ट 61684 

15. मुंबई 27784 

16. पूर्वोत्तर 7001 

17. ओडिशा 21684 
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1 2 3 

18. पंजाब 26319 

19. राजस्थान 34157 

20. तमिलनाडु 47143 

21. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 45254 

22. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 38666 

23. पश्चिम बंगाल 29239 

कुल 728663 

[ अनुवाद] 

स्व-सहायता Agel के लिए नाबाडं की योजना 

83. श्री प्रशांत कुमार मजुपमदारः 
श्री मनोहर तिरकीः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) नाबाई द्वारा स्व-सहायता समूहो को सहायता प्रदान करने 
वाली योजनाओं का व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला 
स्व-सहायता समूहों की विशेष योजनाओं का ब्योरा क्या है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 
(क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास वैक (नाबाड) ने यह सूचित 
किया है कि स्व-सहायता समूहो के wads के feu वह गैर 
सरकारी संगठनों (एनजीओ), क्षेत्रीय ग्रामीण dent (sma), 
जिला मध्यवती सहकारी dat (डीसीसीबी), शहरी सहकारी बैंकों 
(यूसीबी) , किसान acral, अलग-अलग ग्रामीण स्वयंसेवक आईभारवी) 
को अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है। इन एजेंसियों को उपलब्ध 
करायी जा रही अनुदान सहायता कौ राशि निम्नानुसार हैः- 

सजेसी अनुदान सहायता कौ राशि/स्व- 

सहायता समूह (रुपये मेँ) 

गर सरकारी-संगटन 7000 

आरआरबी/दीसीसीसीनबी८यूसीनी 3500 

किसान क्लब,ग्रामीण वाररशेड समितिया) 1600 

गाव at समितियां 

अलग-अलग ग्रामीण स्वयं सेवक | 1200 
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इसके साथ-साथ, नाबाईड एसएचजी सदस्यों ओर अन्य भागीदारों 

के प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन, कौशल, उन्नयन, अनुभव दौरा आदि के 

लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करता है। 

इसके अतिरिक्त, ware द्वारा महिला स्व-सहायता समूहं 

(उन्ल्युएसएचजी) के dada ओर वित्त पोषण संबंधी एक योजना 

देश के 150 free ओर वामपंथी उग्रवाद (एलडन्लयुरई) प्रभावित 
जिलों मे क्रियान्विति कौ जा रही है। इस योजना का लक्ष्य dat 
के साथ मिलकर इन समूहो को aera देने ओर ऋण सहबद्धता 

को सुकर बनाने, निरंतर सहायता देने, जीविकोपार्जन में उन्हें समर्थं 

बनाने ओर साथ ही ऋण कौ अदायगी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
लेने वाले एकर एनजीओज/सहायक एजंसियों को शामिल करके 

अर्थक्षम एवं महिला स्व-सहायता समूहो से जिलों को परिपूर्ण करना 

हे। 

(ख) were ने सूचित किया ह कि एसएचजी बैक सहबद्धता 
कार्यक्रम का बडा हिससा (83%) AWAIT ओर अन्य 

पिच्छडे वर्ग के ग्राहकों को कवर करता है। तथापि, werd के पास 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोई 

योजना नहीं हे। 

लैडलाइन टेलीफोन पर मोबाइल का प्रभाव 

84. श्री पी. करुणाकरनः 

श्री अर्जुन चरण सेठीः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या मोबाइल रेलीफोन सेवाएं आरंभ होने के पश्चात 

dase रेलीफोन सेवाओं पर बडे पैमाने पर प्रभाव पडा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैः; 

(ग) क्या इस संबध में प्रतिशत A कोई गणना at गई 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार नै लैडलाइन टेलीफोन सेवाओं मेँ सुधार लाने 

हेतु क्या सुधारात्मक उपाय feu है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) ओर (ख) देश मे मोबाइल टेलीफोन कौ 
शुरुआत नन्वे के दशक के मध्य मेँ कौ गई। वर्षं 2002-03 तक 
asa cere मेँ सतत रूप से वृद्धि ei इसके बाद, वर्ष 
2003-04 के दौरान इनमें कमी आह, वर्ष 2004-05 & दौरान इनमे 
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वृद्धि हुई, वर्ष 2005-06 के दौरान इनमें पुनः कमी आई ओर वर्ष 
2006-07 के दौरान इसमें पुनः वृद्धि Gl इसके बाद लैडलाइन 
फोनों कौ संख्या का वर्ष-वार व्यौरा संलग्न विवरण-7 में दिया गया 
हे। 

(ग) ओर (घ) fred 15 वर्षो के दौरान deem ओर 

मोबाइल टेलीफोनों में वर्ष-वार प्रतिशत वृद्धि का ब्योरा संलग्न 

विवरण-ा मे दिया गया ZI 

(ङ) लैडलाइन सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया 

है। लैडनाईइन टेलीफोन सेवाओं मे सुधार करने वके लिए भारत 
संचार निगम faites (बीएसएनएल) द्वार किए गए कुछ उपचारात्मक 

उपाय इस प्रकार हैः 

@) नए लैँडलाईइन कनैक्शन के साथ स्पीकर फोन हैंडसेर 

प्रदान करना। 

Gi) कोल star रिकाड आधारित बिलिंग कौ शुरुआत। 

(Gi) Sede ओर पंलिफोनिक रिग वैक aa जेसी मूल्य 
afea सेवाओं को शुरुआत। 

(iv) भारत संचार निगम लिमिटेड लैडलाइन से किसी भी 

लडलाइन फोन पर स्थानीय दरों पर सन्सक्राइबर टंक 
डायलिंग (एसरीडी) कँलों का प्रभार वसूलना। 

(५) बाह्य संयंत्र का स्तरोन्नयन। 

(vi) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट 

Aneel के अनुसार सेवा कौ गुणवत्ता संब॑धी wet 
कौ सख्त निगरानी करना। 

विवरण I 

ay मे लैडलाहन ओर मोबाइल टेलीफोन ater की सख्या 

(ate मिलियन मे) 

मार्च के asc मोबाईल कुल 
ad 4 रेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन 

1 2 3 4 

1997 14.54 0.34 14.88 

1998 17.80 0.88 18.68 

1999 21.61 1.20 22.81 

2000 26.65 1.88 28.53 
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1 2 3 4 | 2 3 4 

2001 32.70 3.58 36.28 2007 1.37 62.06 44.88 

2002 38.29 6.68 44.97 2008 3.34 58.14 45.97 

2003 41.32 13.29 54.61 2009 3.68 50.05 43.01 

2004 40.92 35.61 16.53 2010 “2.63 49.15 44.58 
2011 -6.03 38.90 36.22 

2005 41.42 56.95 98.37 
2012 -7.37 13.26 12.41 

2006 40.22 101.87 142.09 

एनबीएफसीएस के विरुद्ध शिकायतें 
2007 40.77 165.09 205.86 GATT SATE दध रि 

2008 39.41 261.08 300.49 85. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः क्या वित्त wat यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

2009 37.96 391.76 429.72 

2010 3696 584.39 212 (क) उन गैर-वैककारी कपनियो/पौधरोपण कंपनियों के राज्य-वार 

| | | ओर कपनी-वार क्या नाम है जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षो के दौरान 
2011 34.73 811.60 846.33 निवेशकों की मेहनत की कमाई का भुगतान न करने के संबध 

2012 321 ५1918 951.35 मे भारतीय रिजवं aaa लों ad को शिकायतें मिली है या 

| देखी गई हैः; 

विवरण IT कथनी शिकायतों 
(ख) प्रत्येक कपनी के विरुद्ध अब तक प्राप्त हुई शिकायतों 

देश मे cea? ओर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी है ओर उनके वित्तीय प्रभाव का व्यय क्या 2; 

मँ वार्षिक वृद्धि कपनियां 
7 (ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही 

(वार्षिक द्र प्रतिशत में) की हैप्रस्तावित है; 

मार्च के लैदलाइन मोबाइल कुल (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 
अति में टेलीफोन टेलीफोन रेलीफोन कपनियं 

(ङ) क्या tel अनेक कंपनियों ने अपने नाम बदल लिए 

2 3 4 है या स्वयं को निधि कंपनियों के रूप में परिवर्तित कर लिया 

है ओर वे अभी भी भारतीय रिजर्व बैक कौ अनुमति से कार्य कर 
1998 22.42 158.82 25.54 रही है; ओर 

1999 21.40 36.36 22.11 , ., 
(च) यदि हां, तो तत्संब॑ंधी व्योरा क्या है? 

2000 23.32 56.67 25.08 
001 वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

22-70 70.43 27.16 (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है ओर सभा पटल पर 
2002 17.09 86.59 23.95 रख दी जाएगी। 

2003 7.91 98.95 21.44 (हिन्दी) 

2004 -0.97 167.95 40.14 विनो 
विज्ञापनों का व्यय 

2005 1.22 59.93 28.54 

2006 2.90 78.88 44.44 86. श्री सज्जन ant: क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः



237 Wat के 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान बीएसएनएल 
ओर एमरीएनएल द्वारा अपने-अपने सेवा क्षेत्रों मे अपने 

उत्पादों (योजनाओं के विज्ञापन ओर संवर्धन हेतु किए गए व्यय का 

राज्य-वार ओर वर्ष-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) विज्ञापन कार्य प्रदान करने हेतु निर्धारितं किए गर् 

मानदंडों का व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी. मत्रालय यें राज्य मंत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) fred तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान 
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ओर महानगर रेलीफोन 

निगम लिमिटेड (एनरीएनएल) द्वारा विज्ञापनों ओर अपने उत्पादोस्कीमों 

के प्रोत्साहन के संबंध मेँ गए व्यय का सर्किल-वार ओर वर्ष-वार 

व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हे। 

(ख) बीएसएनएल मेँ विन्ञापनो/कार्यो को प्रदोन करने के संबंध 

मरे अपनाए गए मापदड/मानदंड विज्ञापन संबंधी कार्यकलापों के लिए 

जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित होते है सामान्यतः पैनल 
पे शामिल कौ गई एजेंसियों, जिनका चयन खुलील निविदा, 

अभिरूचि कौ अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर किया जाता 

है, के माध्यम से कार्य सोपा जाता है। एसे कार्य जो पनल 4 
शामिल की गई एजेंसियों के कार्य-कषेत्र मेँ कवर नहीं होते हैँ, को 
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उच्च शक्ति प्राप्त समिति के द्वारा बातचीत के आधार पर सौपा 

जाता हे। बीएसएनएल द्वारा निर्धारित किए गए विस्तृत मापदंड/मानदंड 

का व्यौरा संलग्न faa में दिया गया है। 

एमरीएनएल के संबंध मे faerie को प्रदान करने संब॑धी 

मापदंड/मानदंड निम्नलिखित रैः 

* इस प्रकार के विज्ञापन संबंधित उत्पाद ween 

संबंधी आवश्यकताओं, प्रतिस्पर्धत्मिक बाजार परिदृश्य 
ओर मीडिया wea निष्कषों जैसे विभिन घटकं के 
आधार पर जारी किए जाते a 

° पैनल में शामिल at गई एजेंसियों के माध्यम से सभी 

विक्ञापन जारी किए जाते ZI 

* विज्ञापनं के लिए उच्च प्रोफाइल पत्रिकाओं के अतिरिक्त 

महिलाओं, युवाओं के लिए पत्रिकाओं ओर हिदी,कषेत्रीय 
भाषा की पत्रिकाओं के संबंध में विचार किया जाता है। 

* इलेक्टोनिक मीडिया ओर आउटडोर मीडिया के लिए 
गठित समिति विभिन विकल्पों पर विचार करती है। 

इसके बाद समिति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा 

अनुमोदित कौ जाती है। 

विवरण 

पिले तीन वर्णो ओर चालू af के दौरान बीएसएनएल ओर एमरीएनएल द्वारा किया गया व्यय 

करसं दूरसंचार सकल व्यय (रुपये में) 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

1 2 3 4 5 6 

बीएसएनएल 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 107 983 1,70 428 59 502 33 288 

2. आध्र प्रदेश 15.79.71 017 9.95 29 288 1.76 66 466 ~ 

3, असम 3.93 98 482 5 30.72.122 90.61.034 8 48 454 

4. बिहार 1 37 44 357 1,13 88,746 81 76 363 - 

5. छत्तीसगद 93 08 304 39.97.514 30 82,937 195 687 

6. गुजरात 10.83 22,097 1 67,90 233 43 66 528 - 

7. हरियाणा 2,01 52,081 1 80,35 665 75 ,16 ०49 14 87,996 

8. हिमाचल प्रदेश 68 89.180 34.76.977 5 12 288 - 
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1 2 3 4 5 6 

9५. जम्मू ओर कश्मीर 27.58 907 13 66,524 123 950 16 350 

10. ज्ञारखंड 53.79.585 81.98.237 31.69 008 7,11.143 

11. कर्नाटक 12.45 83 578 5 50,01 641 1.78 77 734 3 52,923 

12. केरल 6,12.83 496 2,00 33 359 30,83 453 

13. महाराष्ट 30,11 68 633 12 31,10 506 27,08 021 20 683 

14. मध्य प्रदेश 1 23 83,252 1 42,95 116 2 83 339 - 

15. पूर्वोत्तर 15 47.788 36 51,552 23.54.505 190214 

16. पूर्वोत्तरा 15 A8 967 23.74.353 9,82.581 31.926 

17. ओडिशा 5.18 00.284 3,77 52 AST 1 57,90 136 73 041 

18. पंजाब 1.67.91.131 1,143 43 089 82.53 051 6 04,068 

19. राजस्थान 8.54.58.222 7,10 41 602 30.72.989 - 

20. तमिलनाडु 4 32 56270 2 52,18 933 90 28 912 1 92 690 

21. a= दूरसंचार जिला 10.94.57 997 3 30.34 030 24 A8 213 - 

22. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 10.31 09.483 11 30,35 668 3 78 88 742 - 

23. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 1.99 00.842 15283 471 63.55 945 3.75.174 

24. उत्तरांचल 56 80,525 69.17 349 15.72 648 107 552 

25. पश्चिम बंगाल 3,60.13 235 2.23 24.073 106,75 281 - 

26. कोलकाता Fee जिला 11.69.74.963 8,18 97 516 1 85,57,050 396,190 

एमरीएनएल 

18 दिल्ली 12.82 00.000 8 26 00 000 11 46 00,000 6,00 000 

2. Wag 21 49 (00 000 18 94.00 000 6 06.00.000 2 (06.00 000 

*नीएसएनएल के आंकड दिनाक 30.04.2012 तक रहै तथा एमरीएनएल के आंकड़े दिनांक 30.06.2012 तक #1 

विवरण 

माकटिग ase दिशानिर्दण 

कुल मार्करिग बजर का प्रतिशत 

1. प्रिर मीडिया निम्नलिखित व्योरे के अनुसार चयन संबंधी मानदंड का अनुपालन किया जाए 

0) समाचार पत्र > 25.000 प्रचार संख्या प्रति संस्करण 

| (11) पत्रिका > 25.000 प्रसार संख्या प्रति संस्करण 

11) स्मारिका : प्रसार संख्या की कोई सीमा नहीं! 
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2. इलेक्टानिक मीडिया ८) क्षेत्रीय चैनल 15% 
(Gi) राष्ट्रीय चैनल परंतु क्षेत्रीय धटना के लिए 
(111) सिनेमा हाल/केबल टीवी 

आउटडोर मीडिया स्किल द्वारा 100%- हार्डिग्स, करटआउट, पिलसं/^केबिनेर/डीपी आदि 20% 

पफ्रंचाइजियो^ग्राहक सेवा chat को माक्रेरिग सहायता 

(क) विक्रेताओं/वितरकों को tart arn 

(ख) विक्रेताओं/वितरको/रिरैलय आदि ओर एसरीडी पीसीओ स्वामियों के लिए साइन बोड/कटआउर 

(ग) आउटडोर (होर्डिंग), fie मीडिया, पेम्पलेर आदि में परैचादजियों का विशेष उल्लेख। 

5 प्रिरिग 5% 

@) प्रत्येक सेवा के feu सर्किल/कापरिट, ब्राउचरों wicsd, प्रशुल्कं तालिकाओं ओर बिक्री fag हेतु पीओपी 
सामग्री (विक्रेता/वितरक) 

(1) उायरी/कलेंडर/कापरिट उपहाये,प्रेस-नोर/उपभोक्ताओं आदि से पत्र-व्यवहार्। 

नोरः सर्किल कौ वार्षिक fide कौ प्रिटिग पर कापरिट कार्यालय द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध 2 

6. प्रायोजन @) दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्टरानिक से संबंधित कोई कार्यक्रम। 

Gi) पर्यावरण, शिक्षा, पीने का पानी आदि जैसे सामाजिक कार्य से संबंधित कोई 

कार्यक्रम। 

(11) कालेज, स्कूल विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां। 

(iv) बच्चों कौ प्रतियोगिता। 

(४) सांस्कृतिक कार्यकलापों, स्मारक कार्यक्रमों के विज्ञापनं आदि। 

Ww
 

> 

oo
 

प्रदर्शनी/रोड शो 5% > 

4) दूरसंचार (प्रत्यक्ष/भप्रत्यक्ष) से संबंधित कोई प्रदर्शनी अथवा जहां लक्षित श्रोताओं 

की आशा होती है। 
Gi) रोड शो अनन्य रूप से बीएसएनएल, एमरीएनएल, gaan विभाग ओर संबंधित 

सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे FI 

©
 8. जन संपर्क @ पत्रकार was आयोजित करना, प्रैस नोर तैयार करना ओर मीडिया को सूचना 4 

प्रदान करना। 
Gi) नकारात्मक खबरों को रोकना ओर बीएसएनएल खबरों, सेवा संबंधी at ओर 

प्रचालनों को भरना। 

(1) राय निर्माताओं, वाणिन्यिक रूप से महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं, राजनैतिक नेताओं आदि 
को पत्र लिखना। 

(iv) स्किल के निर्णयो के अनुसार wa भोज/लंच का आयोजन करना। 
() प्रं चाइजियों से सूचना एकत्र करना ओर उनका विज्ञापनों मे उपयोग करना। 

(vi) प्रंचाइजियों के लिए गृह पत्रिका ओर बीएसएनएल के समाचारो का प्रकाशन करना। 

(vii) शिकायतों को देखना ओर उनका तुरंत समाधान करना। 

ao
 9. प्रशिक्षण 1% 

* नई सेवाओं/नई wien veal के बरे मे सीएससी wry को प्रशिक्षण देना 

* प्रं चाइजियों को स्टाफ को प्रशिक्षण (bass से तात्पर्य है कोई भी आउरसोर्य की गई सेवा) देना। 

° बीएसएनएल स्टाफ के लिए माकंटिग के संब॑ध मे पुनश्चर्या पाट्यक्रम। 
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10. मार्केरिग संब॑धी अनुसंधान 2% 

° अभियानों, नई सेवाओं कौ शुरूआत, टैरिफ अथवा संवितरण प्रक्रिया (नई Hage एवेन्यू खोलना) 4 

परिवर्तन के लिए एमआर एजेंसियों के माध्यम से प्राथमिक ates इकट्ठे करना। 

* बीएसएनएल कापर कार्यालय अथवा किसी अन्य स्नोत से सहायक सूचना प्राप्त करना। 
° विज्ञापन जारी करने से पहले मार्केट की जांच पड़ताल करना ओर विज्ञापन जारी करने के बाद ten 

प्राप्त करना। 

11. एजेटो/विक्रेताओं को कमीशन,्रोत्साहन स्कौम 20% 

12. वाणिन्यिक रूप से महत्वपूर्णं उपभोक्ताओं ओर wre ग्राहकों को बढावा देना 2% 

सकल Ws 100% 

अपर्याप्त मोबाइल टावर अपेक्षाओं के मदेनजर लेते 1 फिलहाल, देश मेँ लगभग 7.5 लाख 
से अधिक मोबाइल टावर दै तथा संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा ओर 

87. श्री वत्ता Ae: मोबाइल रावरो की संस्थापना नियमित रूप से की जा रही है। अधिक 
श्री अरविन्द कुमार चौधरीः टावर कौ संस्थापना से नेटवर्क कवरेज बेहतर हो सकती है! 
श्री लक्ष्मण Se: 
राजकुमारी रत्ना सिंहः 
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 
श्री विजय बहादुर सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में dag की कमी है ओर am को पूरा 
करने के लिए मोबाइल रावर भी पर्याप्त नहीं हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या है ओर इस्के क्या 

कारण हे; 

(ग) क्या देश मँ घटिया नैटवर्क कवरेज के लिए मोबाइल 

रास कौ कम संख्या एक मुख्य कारण है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ने विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र कौ दूरसंचारं 
कंपनियों द्वारा पर्याप्त संख्या मे मोबाइल टावर लगवाने ओर साथ 
ही विकिरण के मुदे पर भी ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही कौ 
है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) दूरसंचार सेवाओं हेतु मौजुदा 
स्पेक्ट्म अपेक्षा तथा उपयोग की वजह से, po wiadat del मेँ 

स्पेक्ट्रम की कमी है। सेवा प्रदाता स्वयं अपने टावरों कौ स्थिति 
एवं संख्या के बरे मेँ निर्णय अपनी तकनीक एवं व्यावसायिक 

(ङः) सीएसएनएल ने सरकार की सार्वभौमिक सेवा दायित्व 

निधि (quash) के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण/सुदूरवतीं क्षेत्रों मं 

अनेक मोबाइल यवरों की संस्थापना की है। जहां तक मोबाइल 

zat से निकलने वाली विद्युतचुंबकोय विकिरण कौ बात है, सरकार 
नै दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बेस टरांसरिसीवर स्टेशनों (बीटीएस) 
द्वारा विद्युतचुबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) दुष्प्रभाव संबंधी विकिरण मानकं 

के क्रियान्वयन के बारे मे समय-समय पर निर्देश जारी किए है 

निजी wat के माध्यम से किसानों को ऋण 

88. श्री जगदीश शर्मा 
श्री विलास मुत्तेमवारः 

क्या fad मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या किसी निजी फर्म को किसानों को आगे वितरण 

करने के लिए विभिन dat द्वारा 110 करोड रुपए का ऋण दिया 

गया था; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त धनराशि किसानों को प्रदान नहीं की ae ओर 

उसका दूसरे शीर्षो के अंतर्गत अन्यत्र उपयोग कर दिया गया जैसा 

fe केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच की गई है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर dat ने उक्त 
धनराशि कौ वसूली के लिए क्या कदम उठाए है?
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वित्त मत्रालय A राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को एक 

शिकायत प्राप्त es है किं विभिन dal ने ded afar इंडस्ट्रीज 
लिमिरेड को बैकिंग मानदण्डों का पालन न करते हुए बडी राशि 
मंजूर कौ थी जिसके परिणामस्वरूप खाता अनर्जक आस्ति बन गया। 

सीवीसी की सलाह के आधार पर, सभी dat के प्रमुख 

सतर्कता अधिकारियों को कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारितं करने 

ओर साथ ही केस दर्ज कराने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
(सीबीआई) से सम्पर्क करने की सलाह दी गई हे। 

[ अनुवाद) 

कोयला sical कौ स्वीकृति 

89. श्री पी. विश्वनाथनः 
श्री विश्व मोहन कुमारः 

क्या कोयला Wal यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र ओर राज्य के स्तरो पर पर्यावरण ओर वन 

संबंधी स्वीकृति हेतु बडी संख्या मे सरकार ओर निजी कोयला न्लोक 

लंबित पड़े हए हैः 

(ख) यदि हां, तो सरकारी ओर निजी कपनियो-वार ओर 

राज्य-वार तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर ये किन स्तरों पर लंबित 

पडे हुए है; 

(ग) क्या सरकार ने निजी ओर सरकारी क्षेत्र कौ कंपनियों 

को आवंटित कोयला न्लोकों को पर्यावरण ओर वन संब॑धी स्वीकृति 

प्रदान करने हेतु कोई पहल कौ है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर गत तीन वर्षो 

ओर चालू वर्ष के दौरान कंपनी. वार, wean ओर वर्ष-वार 
कितने सरकारी ओर निजी क्षेत्र के कोयला न्लोकों को पर्यावरण 

ओर वन संबधी स्वीकृति प्रदान कौ गई है; 

(ङ) शेष कोयला लोकों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए 

जाने की संभावना है; ओर 

(च) क्या मंत्रालय कौ ओंनलाइन स्वीकृति प्रदान करने का 

कोई प्रस्ताव है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील): 

(क) ओर (ख) मार्च, 2012 कौ स्थिति के अनुसार, आवंटित 

किए गए 195 कोयला areal मेँ से 148 कोयला ब्लाक वन 
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स्वीकृति के लिए लंबित है ओर 115 कोयला ब्लाक ईएमपी 
स्वीकृति के लिए लंबित हैः 

* निजी aa A आवंटित किए गए 108 कोयला ्लोकां 

मे से 75 कोयला ब्लाक वन स्वीकृति के लिए लंबित 

है ओर 58 कोयला ब्लाक ईएमपी स्वीकृति के लिए 

लंबित ZI 

* सार्वजनिक aa मे आवंटित किए गए 87 कोयला व्लाकां 

मे से 73 कोयला ब्लाक वन स्वीकृति के लिए लंबित 

है ओर 58 कोयला ब्लाक ईएमपी स्वीकृति के लिए 
लंबित है। 

वन ओर पर्यावरण स्वीकृति के लिए लंबित राज्य-वार विस्तृत 

स्थिति निम्नानुसार @:- 

क्र.सं. राज्य कां पर्यावरण स्वीकृति राज्य एवं केन्द्र नोर 

नाम के लिए प्रतीक्षित स्तर (आई 

कोयला व्लाकों न्लाकों को 
क्री संख्या छोडकर) 

वन स्वीकृति 

के लिए प्रतीक्षित 

कोयला erent 

की संख्या 

1 आंध्र प्रदेशा 01 1 had राज्य-वार 

वन स्वीकृति 
2. छत्तीसगढ़ 31 20 ` 

केवल अन्वेषण 

3. Bras 27 23 werent कौ दी 
गई है ओर 

4. महाराष्ट 08 14 i ओर राज्य 
एवं केन्द्र स्तर 

5. मध्य प्रदेशा 14 05 पर प्रस्ताव लंबित 

6 ओडिशा 25 16 है) 

7 पश्चिम बगाल 09 07 

कुल 115 86 

(ग) कोयला मंत्रालय नियमित रूप से प्रगति को मानिटर 

करता है ओर वन स्वीकृति Get) ओर पर्यावरण स्वीकृति 

(weet) को गति प्रदान करने के लिए सामान्य प्रकृति के मुदो 

कौ जांच करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। 

(घ) इसके कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिले 

तीन ast ओर चालू वर्षं (मई, 2012 तक) के दौरान प्राप्त 

पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की राज्य-वार ओर वर्ष-वार विस्तृत 

स्थिति निम्नानुसार दी गई हैः-
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राज्य का नाम 2009 2010 2011 2012 (मई, 2012 तक) 
ब्लाक न ब्लाक नं ब्लाक न. ब्लाक न. 

वन पर्यावरण ठन पर्यावरण a पर्यावरण वन पर्यावरण 
स्वीकृति स्वीकृति स्वीकृति स्वीकृतिं स्वीकृति स्वीकृति स्वीकृति स्वीकृति 

आध्र प्रदेश 0 0 ` 0 0 0 0 0 0 

छत्तीसगढ़ 0 1 0 0 0 2 2 0 

anaes 0 5 1 5 1 1 0 0 

महाराष्ट 0 2 0 0 0 4 0 0 

मध्य प्रदेश 1 1 2 0 1 0 0 2 

ओडिशा 0 1 1 0 2 4 0 0 

पश्चिम बंगाल 0 1 0 1 0 0 0 0 

पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान वन एवं पर्यावरण 
स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई 
है। 

(ङ) यह एक सतत प्रक्रिया है ओर ईसी एवं एफसी की 
स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने 
के लिए एमओईएफ को अनुरोध किया गया है। 

(च) कोयला खनन ओर अन्य विकास परियोजनाओं के 
संबंधित पर्यावरणीय ओर विकासात्मक मुद्दों का समाधान करने के 

लिए गठित मंत्री समूह की सिफारिश के अनुसार एमओईएफ से 

विलंब को कम करने के लिए ईसी ओर weet के लिए आवेदन 
को आनलाइन प्रोसेस करने कौ एक प्रणाली लागू करने के लिए 
अनुरोध किया गया है। 

विवरण 

पिछले तीन वर्को ओर चालू at के दौरान वन एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्थिति 

कोयला ब्लाक St का नाम राज्य वर्षं ag वन स्वीकृति ईएमपी स्वीकृति 
वन ईएमपी प्रदान करना प्रदान करना 

1 2 3 4 5 6 7 

गारे पालमा 4/6 जेएसपीएल एंड नलवा Vas सीजी 2009 एन 15.05.09 
आयरन लि, 

पारसा ईस्ट राजस्थान राज्य विद्युत सीजी 2012 2011 15.3.2012 21.12.11 

काताबासन राजस्थान राज्य विद्युत सीजी 2012 2011 15.3.2012 21.12.11 

तासरा एसको/सेल जेएस 2009 एन/ए 18.03.09 

तोकिसुद नार्थं सब ब्लाक जीवीके पावर जेएस 2011 28.12.11 24.09.2008 

पकरी बरवाडीह एनटीपीसी लि. जेएस 2010 2010 17.9.2010 31.3.10 

पंचवारा नार्थ उन्लयूबीपीडीसीएल जेएस 2009 एन 23.09.09 
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1 2 3 4 5 6 7 

कोररे बसंतपुर एंड पचमो राटा स्टील लि. जेएस 2009 एन 18.05.09 

डुमरी नीलाचल आयरन Us बजरग इस्पात जेएस 2010 एन 23.12.10 

सोगिया जेएसएमदीसीएल जेएस 2009 एन 02.02.09 

जितपुर जेएसएमडीसीएल जेएस 2009 एन 28.05.09 

चकल एसार पावर लि, जेएस 2010 एन 20.12.10 

सित्तनाला सेल जेएस 2010 WW 20.12.10 

तुबेड हिडाल्को, रीपीएलं जेएस 2011 WH  25.7.2011 

चोरीटांड तिलेया etal माइन्स लि. एंड अन्य जेएस 2010 WA  22.11.2010 

चिनोरा fees माइनिंग एंड gerd लि, एमएच 2009 TE 19.05.2009 

वरोरा (साउथ) Hes माईनिग एंड इस्पात लि. एमएच 2009 W/E 19.05.2009 

मरकौ मंगली-2-4 श्री विरंगाना स्टील लि. एमएच 2011 ars 27.1.11 

मरकौ मंगली-2-4 श्री विरंगाना स्टील लि. एमएच 2011 एन 27.1.11 

नेराद् मालेगांव गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर एमएच 2011 Wa 21.12.11 

कोसर डोँगरगांव चमन मेटलिक्स लि. एमएच 2011 Ww 28.3.11 

अमेलिया नार्थ एमपीएसएमसीएल एमपी 2012 एनए 30.07.07 

डोनगिरी ताल 2 एमपीएसएमसीएल एमपी 2012 एतए 22.2.2012 

मोहर पावर फाइनेश कारपोरेशन लि, एमपी 2010 25.5.10 10.12.08 

मोहर अमरेली एक्स. पावर HEAT कारपोरेशन लि. एमपी 2010 25.5.10 10.12.08 

सियल घोगरी प्रिज्म dee लि, एमपी 2011 2009 7.2.2011 31.12.09 

मडला नाथ जयप्रकाश एसोसिएट fe. एमपी 2012 एन 15.2.2012 

उत्कल-सी उत्कल कोल लि, आओरभार 2011 7.10.11 05.10.2006 

उत्कल नी-2 मोनेट इस्पात एंड gail लि. ओर 2011 21.7.11 28.07.2006 

उत्कल बी-1 जिंदल स्टील एंड पावर लि. ओआर 2010 1.9.2010 09.04.2007 

उत्कल-ई नेशनल एलोमिनीयम का लि. ओआर 2009 एन 10.12.09 

मंदाकिनी ए मोनित इस्पात, जिंदल फोटो, san 2011 एन 306.2011 

Zel पावर 

के-जोयदैव डीवीसी डन्ल्यूी 2009 एन/ए 22.06.09 

आंधग्राम सोवा इस्पात, जय बालाजी स्पोंज डन्ल्यूबी 2010 एन 23.3.10 

सीएचः छत्तीसगद्, जेएचः was, sien: ओडिशा, sarge: ofan बंगाल, एमपी: मध्य प्रदेश, एमएचः महाराष्ट
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[fea] 

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश 

90, श्री उदय प्रताप सिंहः 

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार का विचार नवोदय विद्यालयों मे निर्धन छात्रो 

के प्रवेश हेतु संसद सदस्यों के लिए कोई कोरा निर्धारित करने का 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) इसे wa तक लागू किए जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय यें राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, adh 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं sed 

पदोनति में आरक्षण 

91, श्री रतन सिंहः 

श्री यशवंत लागुरीः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिसमें 

अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोननति में 
आरक्षण को असंवैधानिक बताया 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; ओर 

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों 
के लोगों को पदोननति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के 
लिए क्या कदम उठाए हैँ ओर इसके क्या परिणाम रहे है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मंत्री तथा प्रधान wat कार्यालय पे राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (ग) एम. नागराज बनाम भारत संघ 

के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आरक्षण 
प्रदान करने के लिए रज्य को समर्थं बनाने हेतु किए गए संशोधन 
संवैधानिक रूप से वैध ei फिर भी, राज्यों को प्रशासन at कार्य 

कुशलता बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, वग के freer 
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ओर सरकारी aa के रोजगार में उस वर्गं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
को दशने वाले मात्रात्मक आक एकत्र करना पडता है, जैसा 

कि अनुच्छेद 335 मे इंगित किया गया है। 

हाल ही मे, राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पावर कापोरेशन 
लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य कौ 
सेवा में पदोन्नति A आरक्षण प्रावधान को रद् कर दिया था क्योकि 
उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया धा। 

उपर्युक्त निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य कौ सेवाओं के day मे 21 

[ अनुकाद। 

वैको मे साइबर धोखाधड़ी 

92. श्री अनंत कुमारः क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) वर्ष 2008, 2009 ओर 2010 में dal ओर क्रेडिट ard 
कंपनियों मै डाटा की चोरी, साइबर धोखाधडी ओर सूचना सुरक्षा 
के उल्लंघन की घटनाओं की संख्या क्या है; 

(ख) सरकार ओर भारिवै. द्वारा dat ओर dee कार्ड 
कंपनियों में सूचना सुरक्षा को ओर सुदृढ बनाने के लिए हाल ही 
में क्या कदम qa गए ठै; ओर 

(ग) इस संबंध में उक्त संस्थानों कौ क्या प्रतिक्रिया है ओर 
जनता के हितों की सुरक्षा में केन्द्र सरकार कौ क्या भूमिका 2? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 
(क) भारतीय रिजर्व बैक ने सूचित किया है कि एटीएम,/डबिट oe 
से संबधित धोखाधदियां, इंटरनेट वेकिग तथा क्रेडिट ord धोखाधडियों 
से संबंधित अनुसूचित वाणिज्यिक deat के संबंध मेँ सूचना निम्नानुसार 
हैः- 

(लाख रु. मेँ) 

क्र.सं कैलेण्डर सूचित किए गए अन्तर्ग्रस्त 
वर्ष कुल मामले राशि 

1. 2008 17397 5355.21 

2. 2009 21966 7233.31 

3. 2010 15018 4048.94 

इसके अलावा, रायल वैक ओंफ स्कारलैण्ड ने वर्षं 2010 में 

डाटा चोरी के दो मामलों की सूचना दी थी, हालांकि हस मामले 
H कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी।
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(ख) ओर (ग) भारतीय रिजर्व बैक ने (1) dat के एटीएम 

हेतु सुरक्षा wae, (दिनांक 22.02.2006) तथां (2) एरीएम।डेबिर 
काडां की स्किमिंग, 26 जून, 2006 नामक दौ परिपत्र जारी किये 

हे, जिसमें dat को क्रेडिट काडौँ कौ स्किमिंग अथवा अनुलिपि 
बनाने से संबंधित धोखाधदियों को रोकने के लिए विभिन निवारक 
उपाय करने कौ सलाह दी गई है। निवारक उपायों मेँ ar जारी 
कर्ता कौ वेबसाइट पर सचेतक सदेश दर्ज करक ग्राहकों को शिक्षित 

करना, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों के प्रति उत्तर मेँ पिन 

को प्रकर न करने के बारे मँ ग्राहकों को सूचित करना, लेन-देन 

विवरण को आवधिक रूप से अभिप्रमाणित करना, यदि किसी 

अनधिकृत लेन-देन का पता चलता हो तो बैक को तत्काल सूचित 

करना ओर ag खो जाने या चोरी हो जाने पा बैक को सूचित 
करना शामिल है। 

(2) भारतीय रिजर्व बैक द्वारा अप्रैल, 2010 में “ सूचना सुरक्षा, 
इलेक्टानिक वैकिग, प्रोद्योगिकौ, जोखिम wae तथा साइबर धोखाधदियों 

को पता लगाने” के लिए गठित कार्य समूह ने सुञ्ञाव दिया था 
कि एटीएम corel कौ स्किमिंग के wad का समना करने के उपाय 

के रूप मेँ gana पत्ती (fee fea) काट के विकल्प के 

रूप मे चिप आधारित ore प्रयोग किए जाए। तदनुसार, भारतीय 

रिजर्व बक द्वारा 19 अप्रैल, 2011 के परिपत्र के तहत उपयुक्त 
दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें dat को यह सलाह दी गई 
कि वे 31 अक्तूबर, 2011 तक आधारभूत संगठनात्मक सरचना का 

क्रियान्वयन सुनिश्चित at तथा एेसी नीतियों तथा प्रक्रिया्ओंँ को 
अपनाएं जिनमें वृहत॒बजटीय समर्थन, अवसंरचनात्मक अथवा 
प्रोद्योगिकी परिवर्तेन अपेक्षित न हो। दिशानिदेशों मे मूलतः सुरक्षा, 
af प्रक्रियाओं में कुशलता बढाना अपेक्षित है ओर इससे बैंको 

तथा उसके ग्राहकों को लाभ मिलेगा। क्रियान्वयन प्रगति कौ समीक्षा 
किया जाना तथा तिमाही आधार पर ate की रिपोर्ट प्रस्तुत किया 

जाना अपेक्षित 2 

(3) भारतीय रिजर्व बैक नै दिनांक 1.7.2011 के “dat के 
क्रेडिर wre परिचालन " के संबंध मे अपने मास्टर परिपत्र के तहत 

aot को धोखाधडियो का प्रतिरोध करने के लिए आंतरिक नियत्रण 

प्रणाली स्थापित करने तथा प्रो-एक्टिव धोखाधदी नियंत्रण तथा 

प्रवर्तन उपाय करने की सलाह दी है। dat को यह सलाह भी 
दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करं कि क्रेडिट or परिचालन 
दुरुस्त, चौकस ओर लाभकारी दिशा मे हो तथा ये अपने ग्राहक 
को जानें" की अपेक्षाओं को भी पूरा करते हों, ग्राहकों के ऋण 
जोखिम का आकलन करते हो, साफ ओर सरल भाषा में सेवा 

शतं विनिर्दिष्ट हों, feel का तुरंत प्रेषण सुनिश्चित करं, ग्राहक की 
गोपनीयता आदि भी ad) इसके अलावा, क्रेडिट/डेबिर,प्री-पेड 

काडोँ पर उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी ओंनि-लाईइन^आईबी आर 

मोटोआवतीं लेनदेशों आदि के अतिरिक्त अधिप्रमाणन/वैधीकरण 
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लाना dat के लिए अनिवार्य करते हुए आरबीआई ने “ard wie 

लेन-देन से संबंधित सुरक्षा मामले ओर जोखिम कम करने के 
उपाय" से संबंधित दिनांक 22.09.2011 के अपने परिपत्र के तहत 

कों को सलाह दी है कि वे सुरक्षित oe नोर प्रेजेन्ट लेन-देन 
को सुरक्षित बनाने के प्रयास करे। 

(4) भारतीय रिजर्व de द्वारा din अटैक, जिसमें एसे 
अटैक के संबध मे कार्य-प्रणाली तथा पिशिग अटैक को रोकने 

के सुरक्षात्मक“खोजी उपायों का न्यूनतम निर्धारण शामिल है, के 
aay H दिनांक 16.02.2006 के पत्र के तहत सभी अनुसूचित 

वाणिन्यिक dai को सचेत किया गया है। 

(5) उपर्युक्त के अलावा, जनता को खाता विवरण प्रकट न 

करने, निधि अंतरण के बनावरी प्रस्तावों पर ध्यान न देने, लाररी 

मे भाग लेने के लिए धन प्रेषण, धन परिचालन योजनाओं तथा 

सस्ते wel के अन्य बनावरी प्रस्तावों आदि के way में प्रेस 

रिलीज/अधिसूचना के जरिए सलाह दी जाती है। 

(हिन्दी) 

बेरोजगारी का प्रतिशत 

93, श्री गणेशराव नागोराव वृधगांवकरः 
श्रीमती भावना पाटील गवलीः 

श्रीमती सुशीला सरोजः 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सभी श्रेणियों के अधिक शिक्षित व्यक्तियों में 
बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ग) सरकार नै उन व्यक्तियों की आजीविका मेँ सुधार करने 
के लिए क्या उपाय किए है अथवा करने का प्रस्ताव है जिनके 

पास कोई रोजगार नहीं है ओर आय का ale स्रोत नहीं 2? 

योजना मंत्रालय मे राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) श्रम ब्यूरो, श्रम ब रोजगार 
मत्रालय की रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011-12 संबंधी रिपोर्ट 

दर्शाती है कि बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक शिक्षित व्यक्तियों में 

अधिक है जिसके AR संलग्न विवरण में दिए गए Zi 

(ख) ओर (ग) बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित 

व्यक्तियों A अधिक हो सकती है, जिसका कारण श्रम बाजार में
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मांग व आपूर्ति में असमानता अथवा ओपचारिक शिक्षा के बावजुद 
उपयुक्त कौशल कौ कमी है। भारत सरकार ने कौशल विकास 
संबधी समन्वित कार्रवाई शुरु कौ है जिसके अंतर्गत एक त्रि-स्तरीय 

संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है अर्थात्-८) कौशल विकास से 

संबंधित व्यापक नीतिगत steal हेतु प्रधान मंत्री कौ राष्ठीय कौशल 

विकास परिषद (1) विभिन केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारो/संघ 

राज्य क्षेत्रों हारा शुरु कौ गई कौशल विकास weal का समन्वय 

करने हेतु उपाध्यक्ष, योजना आयोग कौ अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल 
विकास समन्वय até तथा (1) निजी क्षेत्रकों के कौशल विकास 

Teel को प्रेरित करने के लिए वित्त मंत्रालय के अतिर्गत राष्ट्रीय 
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कौशल विकास निगम। रान्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रो ने राज्य स्तर 

पर कौशल विकास प्रयासों का ध्यान कद्रित करने हेतु राज्य कौशल 

विकास मिशन स्थापित किए है। विभिन कौशल विकास उपायों जैसे 
आईटी आईज को उत्कृष्टता केन्द्र में als करना, मद्यूलर 
रोजगारपरक कौशल (Waa) wad के अंतर्गत कौशल विकास 

पहल(एसडीआई) आदि शुरु कौ गई है जिससे कि भारत में 
रोजगार तथा लोगों कौ आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, 

प्रणाली H आवश्यक समावेशी क्षमताओं के सुजन एवं गुणवत्ता 

शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा प्रणाली को सुचारू बनाने हेतु 
उपाय feu गए है। 

विवरण 

15 ओर इससे अधिक के लिए बेरोजगारी दर (%) (2011-12) 

(ग्रामीण + शहरी) कुल ग्रामीण शहरी 

पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल. पुरुष महिला कुल 

अशिक्षित 0.8 1.6 - 1.2 0.7 1.8 1.1 0.9 2.1 1.3 

प्राथमिक से नीचे 0.7 2.1 1.1 0.7 2.0 1.0 1.0 1.1 1.2 

प्राथमिक 1.2 3.5 1.7 1.1 3.6 1.6 1.8 3.6 2.1 

मिडिल 2.1 7.2 2.8 2.1 6.5 2.8 2.2 10.3 3.4 

माध्यमिक 3.8 15.8 5.4 4.0 16.3 5.8 3.0 14.8 4.2 

उच्चतर माध्यमिक 5.6 18.7 7.3 6.3 17.9 7.8 4.7 19.4 6.8 

डिप्लोमा/सर्टिफिकेट 6.9 18.2 9.2 7.5 13.7 8.7 6.3 22.3 9.7 

स्नातक 6.7 25.1 9.4 8.4 28.2 11.0 5.1 23.3 8.3 

परास्नातक 7.3 19.3 10.0 10.6 27.3 13.9 5.1 15.5 7.6 

कुल 2.8 6.7 3.8 2.8 5.7 3.5 3.4 12.3 5.1 

(अनुवाद) 

दोहरे प्रौद्योगिकी स्तर को रद किया जाना 

94. श्री जे.एम. आरुन wie: क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को सेल्युलर armed एसोसिएशन sia 
इंडिया (सीजएई) से ट्राई द्वारा किए गए पक्षपात के कारण कुक 
दूरसंचार आपरेटरों को प्राप्त दोहरे प्रोद्योगिक स्तर को रह् करने हेतु 
कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर उन दूरसंचार 
armel के नाम क्या है जिनका टाई ने पक्ष लिया है ओर जिसके 
फलस्वरूप राजकोष को हानि हुई है; ओर 

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है 
ओर सभा पटल पर रख दी जाएगी। 

( हिन्दी] 

अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण 

95. श्री लालचन्द कटारियाः क्या प्रधान मत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः । 

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी नौकरियों ओर 

शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण का प्रावधान 
करने का है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार सच्चर समिति at सिफारिशो को लागू करने 
पर विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना 
है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन dare ये राज्य 
मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) से (घ) सच्चर समिति ओर राष्टीय धार्मिक 
तथा भाषायी अल्पसंख्यक आयोग कौ रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वकं 
विचार करने के बाद केन्द्र सरकार ने अन्य fase वर्गो के 27% 
आरक्षण मँ से अल्पसंख्यक समदाय, जिसमे मुस्लिम, ईसाई, 
सिक्ख, बौद्ध तथा पारसी शामिल है, के लिए 4.5% आरक्षण उप 
कोटा के अनुदेश जारी किए थे। यह उप कोरा केवल उन 
अल्पसंख्यक पर लागू होता है जो अन्य fess वर्गो कौ केन्द्रीय 
अन्य पिडा वर्गं कौ सूची में शामिल feu गए है! 

फिर भी, हाल दही के निर्णय में, हैदराबाद उच्च न्यायालय ने 
इन अनुदेशो को रह कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के 
विरुद्ध उच्चतेम न्यालय मेः एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल 
की गई है। 

शिक्षकों के वेतनमान में विसंगतियां 

96, श्री रमाशंकर राजभरः क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में शिक्षकों के वेतनमान में अनेक विसंगतियां 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; 

(ग) सरकार ने शिक्षकों के वेतनमान में एकरूपता लाने के 

लिए क्या कदम उठाए है; 

(घ) क्या सरकार कौ शिक्षकों को चिकित्सा ओर आवास 
सुविधाएं उपलब्ध कराने कौ ate योजना 2; 

(ङ) यदि हां, तो शिक्षकों को उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान 
किए जाने की संभावना है; 

(च) देश में प्राथमिक शिक्षकों की कुल कितनी कमी है; 
ओर 

(3) उक्त रिक्त पदों को कबर तक भरे जाने कौ संभावना 

हे? 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

St पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) देश में अधिकांश स्कूल शिक्षक 
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रशासनिक faa at जो 
उनके वेतन ओर भत्तो के साथ-साथ निबंधन एवं सेवा wal को 
भी निर्धारित करती है। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियत्रणाधीन 
स्कूलों के शिक्षण स्टाफ के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग at 
सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतनमान को स्वीकार कर लिया 

गया हे ओर किसी भी प्रकार कौ विसंगतियां सूचित नहीं की गह 
zl 

(घ) ओर (ङ) केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियत्रणाधीन 
स्कूलों के शिक्षकों को सिविल सेवा चिकित्सा उपस्थिति (सीएसएमए) 
नियमावली, 1944 के अतर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा 
रही zi 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के कुक शिक्षकों को 
स्टाफ-क्वारर्स भी दिए गए है ओर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 

कर्मचारी भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य गृह 
निर्माण अग्रिम (uaa) के हकदार है। केन्द्रीय fread स्कूल 
प्रशासन (सीरीएसए) के तहत कार्य कर् रहे अध्यापकों को उनकी 
नियुक्ति के स्थान पर आवासीय सुविधाएं दी जाती है। 

(च) ओर (छ) देश मे केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों 
के 1694 पद् रिक्त है ओर न्यायालय मेँ चल रहे मामलों के कारण 
भरतीं प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत 
32.26 लाख प्राथमिक शिक्षक पदों मे से केवलं 6.58 लाख पद 
रिक्त बताए गए रै। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

(and) अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षकों की आवश्यकता को 

देखते हुए स्कूल स्तर पर निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को कायम 
रखने के लिए weal को 31 मार्च, 2013 तक सभी रिक्तियों को 
भरने को कहा गया है। 

जाली मुद्रा 

97. श्री अरविन्द कुमार चौधरीः 
श्री विजय बहादुर सिंहः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत दो वर्षो के दौरान पता लगाई गर्ह जाली मुद्रा का 
मूल्यवर्गं -वार ओर मैक-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) वास्तविक भारतीय मुद्रा ओर जाली भारतीय मुद्रा at 
छपाई कौ ओसत लागत क्या है; 

(ग) गत दो वर्षो के दौरान dat मे सबसे अधिक संख्या में 
पाए गए जाली tel का मूल्यवर्ग क्या है ओर उनका कुल मूल्य 
क्या है; ओर



259 Wet a 

(घ) सरकार ने इस संबध A क्या कदम उठाए है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 

(क) पिछले दो वर्षो मे बैकिग प्रणाली में पता लगाए गए नकली 

करेसी नोटों का मूल्यवर्ग-वार तथा बैक-वार व्यौरा क्रमशः संलग्न 

विवरण ओर WA दिया गया है। 

(ख) आरबीआई ने सूचित किया है कि इसके पास असली 
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भारतीय करेसी तथा नकली भारतीय करेंसी के मुद्रण कौ लागत 
के संबंध मे कोई सूचना नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैक को 
भारतीय रिजर्व बक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीञआरबीएनएमपीएल) द्वार 

सप्लाई किए गए असली भारतीय बैक नो के मुद्रण कौ ओसत 
लागत तथा भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. 

(एसपीएमसीआर्दएल) द्वारा असली भारतीय att के मुद्रण कौ 

मूल्यवर्ग-वार ओसत लागत निम्नलिखित हैः 

भारतीय रिजर्व बैक नोर मुद्रण wieae लिमिरेड 

मूल्यवर्ग रु. 10 रु. 20 . 50 रु. 100 र. 500 रु. 1000 

मुद्रण WAR को दर 600 940 1080 1200 2450 2670 

प्रति 1000 नोट (%.) 

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. (एसपीएमसीआईएल) कौ परैस 

मूल्यवर्ग रु. 10 रु. 20 . 50 % 100 रु. 500 रु. 1000 

मुद्रण WA कौ दर् 946 1160 1635 1408 2530 3159 

प्रति 1000 नोर (रु.) 

(ग) आरबीआई द्वार उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, 
पिले दो वर्धो मे 500 रुपये के मूल्यवर्गं अधिकतम संख्या में पाये 
गये Qt नोय की संख्या तथा उनका मूल्य नीचे दर्शाया गया हैः 

वर्ष नोटों कौ संख्या मूल्य (रु.) 

2010-11 246049 123024500 

2011-12 301678 150839000 

| (घ) जाली भारतीय करेसी नोरों कौ समस्या के बहु-आयामी 
पहलुओं से निपटने के लिए, विभिन एजेंसियां जैसे भारतीय रिजर्व 
वैक वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र ओर राज्यों कौ सुरक्षा एवं 
आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि एक 
साथ मिलकर काम कर रही है ताकि जाली भारतीय करेंसी नो 

के अवैध क्रियाकलापं को रोका जा सके। इन एजेंसियों के कार्य 

की आवधिक समीक्षा इस उदेश्य के लिए गठित नोडल समूह 
(एफसीओआरडी) द्वारा की जाती है। एफसीओआरडी (एफआईसीएन 

समन्वय प्रकोष्ठ) विश्व मे जाली भारतीय करेसी नोयो के चलन।तरस्करी 

के संबंध मे सभी उपलब्ध जानकारी/आसूचना का समन्वय/आदान-प्रदान 

करता है ओर उसका विश्लेषण करता है] कार्यात्मक स्तर पर, राज्यों 
से समन्वय के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी कै 
रूप में घोषित किया गया है तथा राजस्व आसूचना महानिदेशालय 
को इस प्रयोजनार्थ अग्रणी आसूचना एजेंसी के रूप मेँ नामित किया 
गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण (एनआईए) को इस समस्या से निपरने के लिए इस 

प्रकार के अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने की 

शक्तियां प्रदान की गई St सरकार ने आतंकवादी वित्त-पोषण तथा 
जाली ate के मामलों की जांच पर ध्यान देने कै लिए 2010 

में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में आतंकवादी वित्तपोषण एवं जाली 

केसी प्रतिषेध प्रकोष्ठ (रीएफएफसी) की स्थापना भी at Zi 

भारतीय रिजर्व वैक ने dal द्वारा जाली नोरों कौ पहचान किए 

जाने से संबंधित त॑त्र को भी सुदृढ किया zi 

विवरण 

पिछले दो वर्षो मे afer प्रणाली मँ we we जाली मुद्रा tel का मूल्यवर्ग वार विवरण 

वर्षं 10 20 50 100 500 1000 योग 

2010-11 139 126 10.962 124 219 246 049 54,112 435 607 

2011-12 126 216 12 457 123 398 301 678 83 280 521,155 
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बैक द्वारा कैक-वार जालसाजी 

(रकी आई के अलावा) 

वितरण 

17 श्रावण, 1934 (शक) 

बैक अप्रैल, 2010 अप्रैल, 2011 
से मार्च, 2011 से मार्च, 2012 

1 2 3 

अभ्युदय बक 11 

इलाहाबाद वेक 196 

आध्र बैक 33 670 

एक्सिस बैक 27226 37421 

बैक sie बदौदा 23 66 

वैक ain इंडिया 38 54 

वेक ओंफ महाराष्ट 1433 145 

केना बैक 29 240 

कैथोलिक सीरियन बक 25 0 

Gea वैक ate इंडिया 98 204 

सिरी नैक 6018 5982 

सिरी यूनियन बैक 136 42 

कारपोरेशन बैंक 516 212 

देना बैक 0 

डेवलपमेट क्रेडिर बैक 21 3 

धनलक्ष्मी नैक 268 0 

एचडीएफसी da 14140 42982 

एचएसबीसी 393 915 

आईसीआईसीआई वैक 333584 378754 

आर्ईृडीबी आई da 487 3456 

इंडियन बैक 610 720 

इंडसिंद बैक 15 28 

आरईएनजी वैश्य बैंक 1752 

लिखित उत्तर 262 

1 2 3 

जम्मू एंड कश्मीर वेक 508 322 

कर्नाटक बैक 5 282 

करर वैश्य वैक 306 226 

खारदाह कोपरेटिव वैक 2 

कोटक महिद्रा बैक 147 475 

लक्ष्मी विलास बैक 4 

एनकेजीएसबी 0 

नैनीताल बैक 4 0 

ai कनारा जीएस कोपरेटिव बैक 19 0 

ओरिरएटल da aie ard 20 16 

पंजाब एंड महाराष्ट वैक 3 0 

पंजाब एंड सिंध बैक 32 0 

पंजाब नेशनल वैक 63 33 

Waa बैक sith स्कोरलैड 2 40 

सारस्वत कोपरेशन बैक 3 4 

सिरसी अर्बन सहकारी बैक 3 0 

wet add बक 1502 3039 

Re da ओंफ बीकानेर 78 5 

एंड जयपुर 

स्टेट वैक ओंफ हैदराबाद 127 40 

स्टेट कैक ओंफ इंडिया 1582 3923 

स्टेट बक ain इंदौर 33 0 

स्टेट बैक aie मैसूर 2 

Re dm aim परियाला 3 1 

Re बैक sw त्रावनकोर 33 96 

सिंडीकेट वैक 174 523 

सिरसी अर्बन सहकारी बैक 0 

तमिलनाडु मरकेटाइल वैक 45 7 
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1 2 3 

दि कालुपुर कोम कोपरेटिव वैक 60 

यको वैक 384 217 

यूनियन वैक site इंडिया 29 112 

युनाइटेड वैक ओंफ इंडिया 2 52 

विजया बैक 12 57 

यस बैक 30 567 

योग 390264 483985 

[ अनुवाद} 

गवेषण समिति ये नामिति 

98. श्री सुरेश कलमाडीः क्या मानव संसाधन विकास मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को महाराष्ट सरकार से गवेषण समिति में 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नामिति के स्थान पर 
राज्य सरकार के नामिति को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त 
हुआ 2; । 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या 2; 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने 
कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट के माननीय 
मुख्यमत्री ने इस मंत्रालय को लिखित मे अनुरोध किया था क्ति 
विश्वविद्यालयों ओर कोलिजो मे शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक 
स्टाफ कौ नियुक्ति हतु न्यूनतम अर्हेताएं एवं उच्चतर शिक्षा के स्तरो 
का रखरखाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 
2010 के प्रावधानों को संशोधित किया जाए। राज्य सरकार ने 
अनुरोध किया था कि खण्ड 7.3.0 के अनुसार, कुलपति के चयन 
हेतु खोज सह चयन समिति के गठन को भी इस तरह से संशोधित 
किया जाए ताकि राज्य विश्वविद्यालयों हेतु यूजीसी के प्रतिनिधि के 
बजाय राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों! यह मामला Bik 
को भेजा गया था! आयोग ने 18 ओर 19 जुलाई, 2012 को अपनी 
487वीं बैठक में, उपर्युक्त विनियमो से खण्ड 7.3.0 को समाप्त 
करनै का निर्णय लिया है। अतः महाराष्ट के माननीय मुख्यमंत्री 
BRI उठाए गए मामले का समाधान हो गया है। 
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सीवीसी की सलाह 

99. श्री हरीश चौधरीः 

श्री एस. अलागिरीः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सीवीसी की सलाह को स्वीकार करना या अस्वीकार 
करना संबंधित अनुशासनिक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वषँ में प्रत्येक वर्ष ओर चालू 
वर्षं के दौरान संबंधित अनुशासनिक प्राधिकरण को अग्रेषित सीवीसी 
की सलाह की विभाग,मंत्रालय-वार संख्या कितनी है; ओर 

(ग) उक्त अवधि के दौरान संबधित अनुशासनिकं प्राधिकरण 

दारा स्वीकार न कौ गर्ह सलाह की विभाग/मत्रालय-वार संख्या 

कितनी है ओर इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन dara यें राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश 
परामशीं स्वरूप कौ हँ ओर संगत अनुशासनिक नियमों के अनुसार, 
अनुशासनिक मामलों मे निर्णय लेने के लिए अनुशासनिक अधिकारी 
अंतिम प्राधिकारी है। 

(ख) Aye व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग से 
दो स्तर पर परामर्शं किया जाता है अर्थात पहले स्तर की सलाह 
के लिए कि क्या unite जांच-पडताल के दौरान एकत्र किए गए 
साक्ष्य के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही में भारी अथवा लघु 
शास्ति बनतौ हे। जांच-पड्ताल के पूरा होने के पश्चात मामले 
के रिका दोबारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्शं लिए जाने वाले मामलों को छोडकर आंशिक 
अथवा पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किए गए आरोपों के आधार पर 
द्वितीय स्तर की सलाह के लिए भिजवाए जाते हेै। 

वर्ष 2009, 2010 ओर 2011 के दौरान आयोग ने क्रमशः 
1280, 1342 ओर 1317 मामलों मे कारवाई के लिए अपनी प्रथम 

स्तर की सलाह दी 2 

वर्षं 2009, 2010 ओर 2011 के दौरान आयोग ने क्रमशः 
1435, 1180 ओर 1027 मामलों मे कारवाई के लिए अपनी द्वितीय 
स्तर की सलाह दी है। 

(ग) इस तरह के केन्द्रीकृत aes इस मंत्रालय/विभाग में 
नहीं रखे जाते है।
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एस बी.आई. को सहायता 

100. डो. किरीट प्रेपजीभाईं सीलंकीः क्या वित्त मंत्री यह 
बताने कौ कृपां करेगे किः 

(क) क्या सरकार का एसबीआई कौ सहायता करने का कोई 

प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या अशोध्य ऋणं ओर लाभ में कमी के कारण 

एसबीआई की वित्तीय स्थिति बदतर हुई 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या एसबीआई का धन जुटाने के लिए शेयर जारी करने 
का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सरकार ने इस 

Gay मे क्या कदम saw है? 

faa मंत्रालय पे राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 
(क) ओर (ख) भारत सरकार भारतीय स्टेट बैक (एसबीआई) 
सहित सरकारी aa के dal को पर्याप्त रूप सै पंजीकृत करने 
के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। सरकार ने वर्षं 2011-12 के दौरान 
एसबीआई को 7.900 करोड रुपए प्रदान किए है। 

(ग) ओर (घ) यद्यपि, निवल गैर-निष्पादित आस्तियों का 
अनुपात दिनांक 31.03.2011 के 1.63% से थोडा बढ़कर दिनांक 

31.03.2012 को 1.82% हो गया है। तथापि, एसबीआई की वित्तीय 
स्थिति स्थिर बनी हुई 21 लाभ में कोई कमी नहीं है। वास्तव मे, 
पिले वर्ष कौ तुलना में एसबीआई के निवल लाभ में 41.66% 
तक कौ वृद्धि eZ 
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(ङ) ओर (च) एसबीआई का पंजी पर्याप्ता अनुपात 
भारतीय रिजर्व बैक द्वार निर्धारित मानदडों से काफौ ऊपर है। 
वर्तमान में, शेयरों के निर्गम हारा एसबीआई द्वारा पैसा जुटाने संबधी 
प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। 

[fet] 

जन शिकायत संबंधी शिकायतें 

101. श्री भारसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या प्रधान मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षो ओर चालू ad के दौरान 
महाराष्ट सहित विभिन राज्यों से जन शिकायतों ओर पेंशन संबधी 
मामलों के बरे A अनेक शिकायतें wa हुई हे; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी राज्य-वार ato क्या 2: ओर 

(ग) उक्त अवधि के दौरान शिकायतों के निवारण संबंधी व्योरा 

क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) जी, etl लोक शिकायतों का निवारण 

विकेन्द्रीकृत रूप से किया जाता है। केन्द्र सरकार ने पोर्टल के 
माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निपटान करने हेतु * केन्द्रीकृत लोक 
शिकायत निवारण ओर मानीररिग प्रणाली'' (सीपीजीआरएएमएस) 

नामक एक वेब आधारित पोर्टल स्थापित किया हेै। 

(ख) ओर (ग) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण ओर 
मानीररिग प्रणाली पोर्टल के माध्यम से संबंधित राज्यों से प्राप्त 
शिकायतों ओर राज्य ae द्वारा उनके निपटान से संबधित् विवरण 
संलग्न है। 

विवरण 

प्राप्त ओर fret गई शिकायतें 

करसं राज्य का नाम लोक शिकायतों (पशन संबधी मामलों सहित) कौ संख्या 

प्राप्त शिकायतें निपराई गई शिकायतें 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

(जुलाई तक) (जुलाई तक) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 आध्र प्रदेश 913 1333 1720 1093 0 145 4 14 

2. अरुणाचल प्रदेश 19 35 30 26 0 6 0 26 

3. असम 82 116 226 149 0 11 1 14 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 

4. विहार 258 347 638 408 31 1 22 

5. eden 74 128 152 126 36 229 119 

6. गोवा 52 58 120 53 24 138 52 

7. गुजरात 490 537 1025 700 130 1 19 

8 हरियाणा 732 757 1099 616 93 0 17 

9 हिमाचल प्रदेश 85 94 165 99 9 0 3 

10. जम्मू ओर कश्मीरं 106 181 298 198 14 7 18 

11. ्ारखंड 208 203 350 192 16 1 18 

12. कर्नाटक 1404 815 1250 705 303 0 ll 

13. केरल 263 282 1437 341 55 0 4 

14. मध्य प्रदेश 419 724 954 606 39 343 294 

15. महाराष्ट 2699 2117 2796 1760 398 2 30 

16. मणिपुर 10 23 42 9 4 0 3 

17. मेघालय 6 27 33 20 1 18 3 

18. मिजोरम 4 12 6 13 2 4 0 

19. नागालैंड 4 16 18 18 0 0 8 

20. ओडिशा 203 250 573 386 31 0 7 

21. पंजाब 342 518 869 720 65 0 13 

22. राजस्थान 379 602 1065 690 92 4 25 

23. सिकिकिम 15 14 21 14 2 0 0 

24. तमिलनाडु 1780 1731 4965 2413 362 743 45 

25. त्रिपुरा 16 31 48 29 0 0 1 

26. उत्तर प्रदेश 1602 1725 2798 1812 245 6 97 

27. उत्तराखंड 198 222 380 285 21 1 8 

28. पश्चिम बंगाल 666 780 1411 805 104 1 21 
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(अनुवाद 

ए.आर.सी. की स्थापना में दिश्ानिर्देशों मे एकरूपता 

102. श्री सुभाष बापुराव वानखेदेः क्या वित्त मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने परिंसम्पत्ति पुनर्नर्माण कपनियों (एआरसी) 

की स्थापना हेतु asda संबंधी दिशानिर्देश जारी किया है; 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो का कपनीवार व्यौरा क्या 

है ओर इन दिशानिर्देशों को किस हद् तक पूरा किया गया हे; 

(ग) क्या सहकारी dal मे अनावधानता के लिए भारतीय 

रिजर्व बैक द्वारा काली सूची में डाले गये लेखापरीक्षक ने उक्त 

अवधि के दौरान कोई asda जारी किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर इसके क्या 
कारण है तथा इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) ओर (ख) भारतीय रिजर्व बैक (आरबीआई) ने प्रतिभूतिकरण 
ओर आस्ति पुनर्नर्माण के व्यवसाय को प्रभावशाली बनाने के लिए 

पंजीकरण, स्वामित्वाधीन निधि, अनुमत व्यवसाय, परिचालन अवसंरचना 

के aaa मे दिशा-निर्देश जारी किए di आरबीआई ने प्रतिभूतिकरण 
ओर आस्ति पुनर्नर्माण के व्यवसाय को सरकासी अधिनिमय, 2002 
कौ धारा 3८3) के अंतर्गत प्रारभ करने अथवा/ओर आगे जारी रखने 

के लिए अब तक 14 कपनि्यों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सीजरआर) 

प्रदान किए है। 

(ग) एेसी कोई भी घटमा सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई 

al 

(घ) Wa नहीं उठता। 

एम.डी.एम.एस. का कार्यकरण 

103. श्री यशवंत लागुरीः 

श्री एस. अलागिरीः 

श्री एस.एस. रामासु्बुः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ GT करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार देश म मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) 

के कार्यकरण पर प्रतिकूल रिपोर्ट के बारे मेँ अवगत 2; 

17 श्रावण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 270 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर fied तीन 

वषो के दौरान राज्य-वार tel कितनी रिपोर प्राप्त हुई है; 

(ग) क्या Fare की केन्द्रीय टीम ने योजना के कार्यकरण 

का पर्यवेक्षण करने के लिए देश में विभिन राज्यों का दौरा किया 

2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(ङ) दोषी विद्यालय प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की 

गई हे ओर देश मे विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त भोजन सुनिश्चित 
करने के लिए क्या कदम sod गये 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) पिछले 3 वर्षो के दौरान 
मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के कार्यकरण के संबंध में 

प्राप्त 86 शिकायतों (निधियों के दुर्विनियो्जन 30, भोजन कौ घटिया 
गुणता 25, ओर अन्य अनियमितताएं 31) का राज्यवार व्यौरा संलग्न 

विवरण में दिया गया हे। 

(ग) ओर (घ) इन रिपोर्टो को सुधारात्मक उपाय करने तथा 

इस विभाग को की गई कार्रवाई नोर प्रस्तुत करने के लिए संबधित 

waives राज्य sat को भेजा गया था। 2011-12 के दौरान, 
अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, 
राजस्थान, त्रिपुरा ओर उत्तर प्रदेश में इस योजना कौ समीक्षा करने 
तथा तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल भी 
प्रतिनियुक्त किए गए a इसके अतिरिक्त, योजना कौ समीक्षा करने 
तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपाय Gar के लिए संयुक्त 
समीक्षा मिशनों नै केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, मणिपुर, ओडिशा, 

तमिलनाड्, पश्चिम बंगाल ओर उत्तराखंड का दौरा भी किया। इन 

cat की रिप्पणिर्यो, यथा नामांकन की तुलना मेँ कम छात्रों को 
शामिल किया जाना, रसोडया-सह-सहायकों को मानदेय के भुगतान 
मे विलंब, खाद्यान के अनुचित भंडारण, खाद्यान ओर निधियों कौ 
अनुपलब्धता के कारण स्कूलों मेँ मध्याह्न भोजन मे व्यवधान, 
खाद्यान को उठाने 4 विलंब, बफर wi न रखने आदि, को 
आवश्यक सुधारात्मक कारवाई के लिए राज्य सरकारों को अवगत 

कराया गया। 

(ङ) wea राज्य क्षेत्रों 4 सही पाई गई 38 शिकायतों 

पर आवश्यक कारवाई की है। इसमें संबंधित गैर सरकारी संगठन 
ओर जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी, प्रधानाचार्य तथा निरीक्षक 

के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करना, प्रधानाचार्य का स्थानांतरण, 

चूककर्ता कर्मचारियों का निलंबन, लापरवाही के लिए ठेकेदार के 

विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कराना, आपूर्तिकर्ता कौ संविदा को 
निरस्त करना, जहां आवश्यक हो, रसोइया को बदलना, ग्राम प्रधान
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से वसूली करना तथा न्यायालय के निदेशानुसार बच्चों को क्षतिपूर्ति 
करना शामिल है। 

आपूर्ति मध्याह्न भोजन की मात्रा ओर गुणवत्ता सुनिश्चित करने 

के लिए, योजना के दिशानिर्देशों मे एकसीआई गोदामों से अच्छी 
गुणवत्ता का खाद्यान उठाने, खाद्य पदार्था को सूखे ओर सुरक्षित 

स्थानों पर रखने, भोजन को स्वाथ्यप्रद वातावरण में उचित रूप 

से प्रशिक्षित रसोदयों के द्वारा पकार जाने का प्रावधान दहै। पके 
हुए भोजन को शिक्षकों सहित 2-3 प्रौढं द्वार चखा जाना होता 

tl इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन ओर पर्यवेक्षण में 
सामुदायिक भागीदारी को भी बदावा दिया जाता 21 दिल्ली, पश्चिम 

बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि जैसे कुक wal ने भी भोजन 
कौ पोषकता ओर कैलोरीफिक मात्रा कौ जांच करने के few नमूने 
एकत्र किए है। इसके अतिरिक्त, सभी स्तरों पर योजना का नियमित 
निरीक्षण करने के लिए एक विस्तृत तत्र-प्रणाली लागू कौ गर्ह् हे। 

विवरण 

एमडीएमएस के कार्यकश्रण के कारे ये प्राप्त राज्यवार 

शिकायत 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 

1. Ras 2 0 0 

2. उत्तर प्रदेश 11 4 11 

3. दिल्ली 3 1 3 

4. बिहार 3 3 6 

5. मध्य प्रदेश 8 2 2 

6. राजस्थान 1 1 1 

7. कर्नाटक 0 1 0 

8. हरियाणा ] 1 5 

9. असम 1 1 1 

10. wing 2 0 0 

11. पजान 1 0 2 

12. जम्मू ओर कश्मीर 0 0 1 

13. अरुणाचल प्रदेश 0 1 0 
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1 2 3 4 5 

14. उत्तराखंड 1 1 0 

15. पश्चिम बंगाल 1 1 0 

16. चंडीगढ़ 0 0 1 

17. ओडिशा 0 0 1 

कुल 35 17 34 

( हिन्दी) 

सर्वं शिक्षा अभियान 

104. श्री ganda नारायण यादवः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री सर्वं शिक्षा अभियान के संबंध में दिनाक 16.05.2012 
के ताराकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर का संदर्भ ग्रहण at तथा 
बताएं किः 

(क) उन जिलों की संख्या कितनी है ओर राज्यों के नाम 
क्या हैँ जिनमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समिति का गठन 
किया गया है ओर विभिन जिलों में हुई बेठकों कौ संख्या कितनी 
है तथा उनके नाम क्या 2; 

(ख) क्या बैठक की तिथि निर्धारित करने से पहले संसद 
सदस्यों से परामर्शं लिया जाता है अथवा जिला कलेक्टर के आदेश 
पर don का आयोजन किया जाता है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यया क्या है; 

(घ) क्या wim स्तर पर भी एेसी समिति का गठन किया 

गया है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या सभी स्कूलों की निगरानी करने के लिए किसी 
स्कूल निगरानी समिति का गठन किया गया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी a क्या है? 

मानव संसाधन विकास पत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी पुरन्देश्वरी ): (क) केन्द्र सरकार के दिनांक 29.8.2007 के 
निदेश के अनुसार, चंडीगद्, गोवा, जम्मू ओर कश्मीर तथा नागालैंड 
को छोडकर राज्य/संघ राज्य aa सरकारों ने जिला स्तरीय समितियां 
गठित कर ली है। भारत सरकार के निदेशो मे जिला स्तरीय 
समितियों कौ तिमाही बैठक करने का प्रावधान किया गया 21 

(ख) ओर (ग) जिला मजिरस्टेट/कलेक्टर/उपायुक्त/जिला 
परिषद्/शहरी स्थानीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य 
सचिव होता है जो बैठक कौ तारीखे तय करता हे।
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(घ) सर्वं शिक्षा अभियान में ्व्लोक स्तर पर एेसी किसी 

समिति का प्रावधान नहीं 21 

(ङ) ओर (च) स्कूल के कार्यकरण के अनुवीक्षण के लिए 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 मेँ स्कूल स्तर पर एक स्कूल 

प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान है जिसमे कम-से-कम 75 

प्रतिशत प्रतिनिधित्व उन माता-पिता का होगा जिनके बच्चे उस 

स्कूल मेँ ei गोवा ओर पश्चिम बंगाल को छोडकर सभी राज्यो८संघ 

राज्य क्षेत्रों में स्कूल प्रबध समितियां गठित की गई है। 

( arya] 

सार्वजनिक सेवाओं मे निजी क्षेत्र 

105. श्री मानिक oar: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या जल तथा मल-जल प्रब॑धन सहित सार्बजनिक 

सेवाओं कौ प्रदायगी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने 
का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या हे; 

(ग) सरकार द्वारा एेसी पहल & क्या कारण हैँ; ओर 

(घ) इन सेवाओं कौ प्रदायगी के लिए निबंधन एवं wd क्या 

है? 

योजना मंत्रालय मे राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) ओ, ati 

(ख) ओर (ग) अपर्याप्त अवसंरचना (बिजली, सड़क एवं 
पुल, दूरसंचार, ta, सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पत्तनं, 

हवाईपत्तनों, भंडारण तथा तेल एवं गैस पाइपलाइनों के रूप मं 
परिभाषित) को तीव्र प्रगति में एक प्रमुख बाधा के रूपमे माना 
जाता 21 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 22 अक्तूबर, 2011 को 
यथा-अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र मेँ यह 
कहा गया है कि बारहवीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचना में 

कुल निवेश 45 लाख करोड रु. से अधिक होना चाहिए। इस स्तर 
के निवेश का वित्तपोषण करने हेतु सार्वजनिक ase से ओर 

अधिक परिव्ययों कौ अपेक्षा होगी परंतु इसके साथ ही निजी निवेश 

मे आनुपातिक वृद्धि से भी अधिक वृद्धि करनी होगी। अनुमान है 
किं निजी ओर पीपीपी निवेश ने ग्यारहवीं योजना में अवसंसचना 
मे कुल निवेश में 30 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया है। बारहवीं 

योजना A इनका हिस्सा बहकर 50 प्रतिशत होना चाहिए 
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(घ) इन सेवाभों कौ प्रदायगी के लिए निबंधन एवं शर्ते 

विभिन क्ेत्रकों में अलग-अलग है ओर इन्हें इनके संबंधित रियायत 

aaa में निर्धारित किया गया हेै। 

( हिन्दी] 

सकल घरेलू उत्पाद की गणना 

106. श्री अनंत कुमार ae: 
श्री हर्षं वर्धनः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के aay 
मे आधिकारिक रूप से जारी किए जा रहे तथ्य वास्तविकता से 

areal दूर है; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार इस संबंध में जीडीपी की जानकारी प्राप्त 

करने के लिए नयी व्यवस्था लाने परं विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा प्रस्तावित नई 
व्यवस्था के कब तक लागू होने की संभावना है? 

योजना पंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान dara में राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं। 

(ख) ओर (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) 

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 

अनुमानों के माध्यम से वास्तविकता दर्शाता है। नवीनतम उपलब्ध 

सूचना एवं सर्वेक्षण परिणामों के समावेशन से आधार वर्षं at 

पुनरीक्षा के समय अर्थव्यवस्था में arama परिवर्तन को ध्यान में 

रखा जाता है। 

(घ) जीडीपी के संकलन 4 आधारिक पुनरीक्षण करना एक 

नियमित प्रक्रिया है तथा इसे पांच वर्ष मे एक बार कराया जाता 

हे। 

[ अनुकाद। 

सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन मे aan 

107. श्री रवनीत सिंहः क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः
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(क) क्या भारतीय रिजर्व बैक ने पाया है कि सरकारी नीतियों 

के कार्यान्वयन में अनिश्चितताएं ओर बाधाएं देश में विदेशी निवेश 

के आगम को प्रभावित कर रही रै; ओर 

(ख) यदि a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा): 

(क) ओर (ख) भारतीय रिजर्व बैक ने सूचित किया है कि वैश्विक 
सुधार से पूर्वं सापेक्षतया बेहतर घरेलू आर्थिक निष्पादन होने के 

बावजूद af 2010-11 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अतर्वाहों 

करे मंद रहने के कारणों की जाच करने के लिए उसने एक 

अनुसंधान अध्ययन किया था। इस अवधि के दौरान, अन्य प्रमुख 

sung को वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहं मेँ फिर भी सुधार 
परिलक्षितं हुआ था। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी अतर्वाहों मे इस प्रकार 

कौ कमी के उत्तरदायी कारको का विश्लेषण करने के लिए at 

गई आनुभाविक प्रक्रिया के आधार परं अध्ययन ने gern कि 

सास्थानिक कारक जैसे नीतिगत अनिश्चिता के कारण वृहद आर्थिक 

परिवर्तियों की मजबूती & बावजूद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 

scale मंद wi अध्ययन में विशिष्ट रूप से इंगित है कि ईएमई 
मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अतिर्वाह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित 

करने वाले अन्य कारक हैँ मुक्तता, विकास संभावनाएं, वृहद् आर्थक 

स्थायित्व तथा श्रम लागत। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 (अप्रैल 

2012 तथा जुलाई 2012) में अपने वृहद् आर्थिक तथा मौद्रिक 
घटनाक्रम मेँ रिजर्व बैक ने जोर दिया कि पूंजी प्रवाहं मे प्रवृ्तियां 

अधिकांशतः वैश्विक तथा घरेलू आर्थिक तथा वित्तीय दशाओं पर 
निर्भर करेगी जिनमे घरेलू नीतिगत सुधारं कौ गति शामिल 21 

सरकार निवेशक अनुकूल व्यवस्था करने तथा विदेशी पूंजीगत 

अतर्वाह सुकर बनाने के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध 

हे। 
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[feet] 

नए राष्टीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 

108. श्री लालजी Zea: क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन रा्यों 
मे राष्टीय प्रोद्योगिकौ संस्थान (एनआईटी) कौ स्थापना करने का 
निर्णय किया दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य- वार, स्थान-वार व्यौरा क्या 

हैः 

(ग) इस उदेश्य हेतु कितनी धनराशि strafed किए जाने कौ 
संभावना है; ओर 

(घ) एसी एनआईटी को कब तक स्थापित किए जाने at 

संभावना है? 

मानव संसाधन fan मंत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के 
दौरान, दस नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैँ ताकि 
सभी बड waves राज्य क्षत्रं में से प्रत्येक मे एक-एक संस्थान 
हो जाए। व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य 
मे इलाहाबाद मे एक weed कार्य कर रहा ZI 

(ग) ओर (घ) iat पंचवर्षीय योजना के दौरान, नए wea 
प्ोद्योगिकी संस्थानों, जिनमे मालदा मेँ गनी खान चौधरी इंजीनियरिग 
ओर प्रौद्योगिकी संस्थान शमिल है, की स्थापना की योजना के 
अंतर्गत 500.00 करोड रुपए कौ राशि प्रदान को गई थी। 12वीं 

पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 3000.00 करोड 
रुपए का व्यय परियोजित है। नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 
प्रत्येक मे 90 छात्रों at वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ सभी नए 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों नै af 2010-2011 से अपने-अपने 
शैक्षिक सत्र शुरू कर feu हे। 

विवरण 

10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का राज्यवार, स्थानवार ART 

क्र.सं, नए स्थापित wan अस्थायी परिसर स्थायी जगह।परिसर 

का स्थान 

1 0 3 4 

6) अरुणाचल प्रदेश 

Gi) मणिपुर राजकोय पोँलीटेवनीके, ताकयेलपेट, caren, मणिपुर। 

(ii) मेघालय एसवीएनआईी- सूरत (परामर्शदाता संस्थान )। 

यूपिया, जिला-पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश। कंपो गवि, सोरे, जिला-पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश। 

लैगोल-लाग्फेन एरिया, इम्फाल सिरी, मणिपुर। 

सोहर जिला, मेघालय। 
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1 2 3 4 

(४) fauna 

५) ares चुमुकेदिमा, दौमापुर, नागाततड। 

(भ) गोवा (जो दमन ओर जीईसी कैपस, फार्मगुदी, गोवा। 

दीव, दाद्र ओर नगर 
तथा लक्षद्रीप संघ राज्य 

त्रां कौ भी आवश्यकताओं 

को पूरा करेगा) 

(श) Wat (जो अंडमान ओर 
निकोबार द्रीपसमूह संघ 

राज्य क्षेत्र कौ 

आवश्यकतां को पुरा 

करेगा) 

(णा) सिक्किम 

(x) दिल्ली (जो चंडीगद् संघ 

रान्य क्षेत्र कौ 

आवश्यकताओं को भी 

पूरा करेगा) 

रावगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किप। 

(x) उत्तराखंड 

जिला-पौदी गढवाल, उत्तगंड। 

चायतियांग (SAA), आईइजोल, नागलैड। 

अरिनार अनना राजकीय कला कलिज कैपस, 

भरतियार रोड, नेहरू नगर, कराईकल, पुद्चेरी। 

एनआईटी-वारगल (परमर्शदाता संस्थान), 

राजकीय रपलीटेक्नीक श्रीनगर गदवाल, 

amg, आदृजोल, मिजोरम। 

चुमुकेदिमा, जिला, sang, नागाँड। 

अभी अंतिम निर्णय न्च gam दै। 

पूवम ग्राम, करईकल, पुदुचेरी। 

vue, सिंगटम के निकट, सिक्किम 

अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। 

अभी अंतिम निर्णय नद्यौ ga है। 

किसानों की भूमि पर गारा 

109. St, बलीरामः क्या कोयला मत्री यह बताने को कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या ्ारखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने किसानों 

at af a को. श्री दुर्गां स्लरी एंड त्रिकिविटी इंडस्ट्रीज fetes 

तथा भवानी कोल कंपनी की सहायता से गारा हटाने का निदेश 

कोल इंडिया लि. (सीञईएल)/भास्त कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) 

को दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) मंत्रालय, सीआईएल तथा बीसीएल को किस तिथि को 

आदेश प्राप्त हृए ह तथा इस संबंध में अन तक सरकार द्वारा क्या 

कारवाई की गयी 2; 

(घ) उक्त न्यायालयी आदेश के अनुपालन के लिए संसद 
सदस्यों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; ओर 

(ङ) इस Way Y सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य Wat (श्री प्रतीक पाटील) 

(क) ओर (ख) जी, et प्रतिवादी Aad दुर्गा स्लरी ओर् त्रिक्विरी 

deca लि. (पार्टी नं 01) ओर वादी Aad भारत कोकिंग कोल 

लि. (बीसीसीएल) एवं अन्य के संबंध में 2003 कौ fe याचिका 

सं 944 मे माननीय ज्ञारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची ने 16.05.2012 

के माध्यम से यह कहते हुए निदेश दिया किः 

परिस्थितियों के अंतर्गत ओर पारियों कौ ओर से दिए गए 

्रस्तुतीकरण को ध्यान मे रखते हुए विपक्षी पार्टी सं. 1 कौ अथारिरी 

के समक्ष आज की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर मालिक के 

अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित लीज का डीड प्रस्तुत करने का निदेश 

दिया जाता है। उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने पर, अथारिटी 

वादी के दावे से संतुष्ट हो जाने पर भूमि के चिन्हाकन से संबधित 

मामले पर कारवाई करेगी जिस पर et डाल दी गई है ओर 

विपक्षी uel स. 1 ने स्लरी को खरीदने का अपना दावा प्रस्तुत 

किया है ओर उसके पश्चात 6 सप्ताह के भीतर cael बिक्री कौ 

जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई कानून एवं व्यवस्था कौ 

समस्या उत्पन होती है तो बीसीसीएल जिला प्रशासन कौ मदद 

ले सकती हे।
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(ग) Fad श्री दुर्गा स्लरी ओर त्रिक्विट द्डस्द्रीज लि. कौ ओर 
से fart एवं विपणन डिवीजन, बीसीसीएल (मुख्यालय) 4 

01.06.2012 को इस आदेश को प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हूर 
थी। उपरोक्त पत्र के प्राप्त होने ओर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन 
wae जाने पर मैसर्ख श्री दुर्गा eat ओर त्रिक्विर vets fa, 

धनबाद ओर भवानी कोल ded, धनबाद को किसानों की भूमि पर 
जमा स्लरी कौ बिक्री के लिए प्रस्ताव पत्र जारी किए गए 2 

(घ) इस संबंध मे अध्यक्ष-सह-प्रबध निदेशक, बीसीसीएल को 

संबोधित दिनांक 18.06.2012 के पत्र के माध्यम से डो. बली राम, 

माननीय संसद सदस्य का एक वीआरईपी संदर्भ प्राप्त हुआ था। 

(ङ) इस Fay मे बीसीसीएल द्वारा पहले दही कारवाई कौ 

गई है जो निम्नानुसार हैः 

(1) Fad श्री दुर्गा स्लरी ओर त्रिकिविर इंडस्दरीज लि. ओर 
भवानी कोल ced को किसानों कौ भूमि पर जमा स्लरी 
कौ बिक्री के लिए प्रस्ताव पत्र भेज दिए गए है। 

(2) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मे दी गर्ह सलाह 
के अनुसार संबंधित wel को भूमि के अभिलेख ओर 
संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हे। 

(3) किसानों कौ भूमि पर जमा स्लरी कौ मात्रा ओर गुणवत्ता 

का मूल्यांकन सरकारी एजेंसी तैनात करके कराया गया 
है। 

(अनुवद् 

इंटरनेट एक्सेस की बढती लागत 

110. श्री एस.आर. Wag: क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी wit यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल में इंटरनेट एक्सेस करने कौ लागत 
बदा दी है तथा अप्रैल, 2012 से लेवी बढा दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर 

(ग) इसके क्या कारण रै 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा ): (क) ओर (ख) जी, नहीं। इंटरनेर एक्सेस की 
लागत का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। इंटरनेट सेवा 
संबंधी wet को समय-समय पर भारतीय दूरसंचर विनियामक 
प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार प्रशुल्क आदेश।/आदेशों द्वारा नियन्नित 
किया जाता हे। 
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तथापि, सरकार ने दिनांक 1.7.2012 से शुरू करके दो प्रयासों 
में चरणबद्ध ढंग से सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर “ समायोजित 

सकल राजस्व (एजीभार) ” के 8 प्रतिशत के रूप मेँ समरूप 

लाइसेस शुल्क लेने का निर्णय लिया 2 

(ग) विभिन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर समरूप asda 
शुल्क लगाने संबंधी निर्णय, सरकार को राजस्व प्राप्ति संबंधी विषय 
ओर देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास को Gena रखकर लाइसेंस 
शुल्क मं समापन विवाचन के हित मेँ सरलता एवं पारदर्शिता 
सुनिश्चित करते हुए, लाइसंस शुल्क अवस्थिति का विस्तारण ओर 

विभिन सेवाओं के बीच स्थल संचालन क्षत्र का निर्धारण करते 
हुए लिया गया धा। 

(हिन्दी) 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए 
भ्रष्टाचार संबंधी मामले 

111. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या प्रान मंत्री यह वताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले दो वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता 
आयोग (सीवीसी) को भ्रष्टाचार संबंधी कितने मामले भेजे गए हैँ; 

(ख) कितने मामलों पर रिपोर प्रस्तुत कौ गई है; 

(ग) पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कितने मामले लोटाए् गए 
है; 

(घ) कितने मामलों मेँ अधिकारियों को दोषी पाया गया है; 

(डः) कितने मामलों मं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंड देने 

कौ सिफारिश की गयी है; ओर 

(च) कितने मामलों मे अन तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी 
है तथा इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधान wait कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) से (ङ) प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार, 
केन्द्रीय सतर्कता आयोग से दो स्तरों पर परामर्शं किया जाता है 
अर्थात पहले स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान प्राथमिक 
पड़ताल मँ एकत्र किए गए ae के आधार पर यातो दीर्घया 
लघु शास्ति लगाई जाती है। जांच पड़ताल के समाप्त होने के बाद, 
मामले का रिकार्ड को दूसरे स्तर कौ सलाह के लिए आंशिक 
अथवा पूर्णं रूप से दोषसिद्ध अथवा दोषरहित होने के आधार पर 
केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पुनः भेज दिया जाता है।
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वर्ष 2010 ओर 2011 के दौरान आयोग ने क्रमशः 3424 ओर 

3144 मामलों मे अपनी प्रथम स्तर की सलाह दी है। प्रथम स्तर 

कौ सलाह की प्रकृति का विवरण संलग्न 21 

इसके बाद, कार्यवाही समाप्त होने पर, संगठनों से प्राप्त संदर्भो 
पर आयोग शास्तियोँ की प्रकृति पर अथवा अन्यथा सलाह देता है। 
tat सलाहीं को दूसरे स्तर कौ सलाह के रूप मेँ अभिव्यक्त किया 
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गया है। वर्षं 2010 ओर 2011 के दौरान, आयोग ने क्रमशः 1108 
ओर 1027 मामलों में अपनी दूसरे स्तर की सलाह दी है। प्रथम 
स्तर कौ सलाह ओर दूसरे स्तर कौ सलाह की प्रकृति के विवरण 
भरी संलग्न 21 

(च) एेसे आकडे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते है तथापि, 
संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी अनुशासनात्मक मामलों में अंतिम 
निर्णय लेते समय आयोग कौ सलाह पर विचार करता हे। 

विवरण 

वर्षे 2010 ओर 2011 के दौरान dala सतर्कता आयोग द्वारा दी गर्ह प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति 

ay 2010 2011 

सलाह कौ प्रकृति की जांच Wed fie पर कुल कौ जांच veda पिष्टं पर कुल 
सीनीआईं सीवीभओ सीबीआई सीवीओं 

आपराधिक कार्यवाही 87 12 99 B 32 105 

दीर्घं शास्ति कार्यवाही 61 495 556 35 509 544 

लघु शास्ति कार्यवाही 18 291 309 08 212 220 

प्रशासनिक कार्रवाई, चेतावनी, सावधानी, आदि 22 356 378 27 421 448 

बंद किए गए मामले 68 2014 2082 57 1770 1827 

कुल 256 3168 3424 200 2944 3144 

वर्ण 2010 ओर 2011 & दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी ग द्वितीय स्तर क सलाह की प्रकृति 

ag 2010 2011 

were कौ vata सीबीआई केन्द्रीय सतर्कता कुल सीबीआई केन्द्रीय सतता कुल 
रिपोर्य पर आयोग से प्राप्त रिपोर्यो पर आयोग से प्राप्त 

मामलों पर मामलों पर 

दीर्घं शास्ति 39 484 523 10 435 445 

लघु शास्ति 8 261 269 9 199 208 

निर्मुक्त 6 253 259 12 275 287 

अन्य कार्रवाई 12 117 129 5 82 87 

कुल 65 1115 1180 36 991 1027 

(अनुवाद) (क) क्या मध्याह्न भोजनं योजना (एमदीएम) विश्व का 

मध्याहन भोजन योजना ( एडीएम) का विस्तार 

112. श्री एम. वेणुगोपाल test: क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

सबसे बडा स्कूल भोजन कार्यक्रम 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या है तथा इसमे किते 

स्कूलों को शामिल किया गया है तथा कितने बच्चों को यह भोजन 

दिया जा रहा है;
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(ग) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय dal में स्थित 

अनुदान रहित निजी स्कूलों तक एमडीएम को विस्तारित करने का 

है; 

(घ) यदि ai, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम में ओर सुधार 

करने का है ताकि विद्यार्थियों विशेषकर अनुसूचित जाति/भनुसूचित 

जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों कौ संख्या को बढाया जा सके; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास प॑त्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरम्देश्वरी ): (क) ओर (ख) मध्याह्न भोजन योजना मे सभी 
सरकारी, सरकार द्वारा सहायताप्राप्त, स्थानीय निकाय ओर राष्ट्रीय 

बाल श्रम परियोजन स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं 
नवाचारी शिक्षा केन्द्र तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायताप्राप्त 

मदरसो/मकतबों A कक्षा 1-8 में पढने वाले बच्चे शामिल है। 

2011-12 के दौरान 12.37 लाख संस्थाओं A पटने वाले 10.54 
करोड बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा गया था। 

(ग) से (च) 12वीं योजना के लिए प्रारभिक शिक्षा से 

संबधित कार्य समूह ने 109 अनुसूचित जनजाति तथा 61 अनुसूचित 

जाति बहुल जिलों में गेर-सहायताप्राप्त निजी स्कूलों के बच्चो को 
एक चरणबद्ध॒ तरीके से मध्याह्न भोजन योजना मेँ शामिल करने 

की सिफारिश की हेै। 

( हिन्दी) 

ग्रामीण ऋण योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण 

113. श्री जगदानन्द सिंहः क्या वित्त मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्टरीयकृत sat oe कृषि aa के लिए ग्रामीण 
त्रो मे ग्रामीण ऋण योजना (आरसीएस) के अंतर्गत किसानों को 

पर्याप्त ऋण दिया जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ola क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने सभी किसानों को सौ प्रतिशत ऋण प्रदान 

करने के निदेश दिए है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ole क्या है; 

(ङ) क्या किसानों द्वारा लिए गए ऋणो को मैर-निष्पादनकारी 

आस्तियों मे बदला जा रहा है; 
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(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(छ) क्या किसानों को हो रही समस्याओं के कारण कृषि 

अब लाभदायी व्यवसाय नहीं रहा रहै; ओर 

(ज) यदिहां, तो इस dae मँ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गणए/उठाए जा रहे है? 

वित्त मत्रालय में राज्य पत्री (श्री नमो नारायन मीणा): 
(क) ओर (ख) भारत सरकार कृषि क्षेत्र मे ऋण के प्रवाह के 

लिए वार्षिक लक्ष्य तय करती रही है वर्ष 2011-12 के feu यह 
लक्ष्यं 4.75.000 करोड रुपयए् था, जिसकौ तुलना में मार्च 2012 
के अंत तक प्राप्ति 5,11.029 करोड रुपए (अनंतिम) oh वर्ष 
2012-13 & लिए यह लक्ष्य 575000 करोड रुपए रखा गया है! 

(ग) ओर (घ) किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 

किसान क्रेडिट ae एक प्रभावी माध्यम है। dal को, सभी पात्र 

किसानों को क्रेडिट are (केसीसी) जारी करने की सलाह दी गयी 

Zl 

(ङ) ओर (च) सार्वजनिक aa के dai के oie aa के 
बकाया ऋण को तुलना मं अनुपयोज्य आस्तियों का अनुपात वर्ष 

2009-10 मेँ 2.42%, 2010-11 में 3.45% ओर वर्षं 2011-12 4 
4.79% थी। 

(छ) ओर (ज) कृषि उत्पादकता gen के लिए सरकार ने 
सस्ते ओर समय पर कृषि ऋण की उपलब्धता संबंधी उपायों सहित 
कई नीतिगत निर्णय लिए है। इनमे अन्य के साथ निम्नलिखित 
शामिल हैः 

0) भारत सरकार द्वारा AX 2006-07 से एक वर्ष की अवधि 
के लिए 7 प्रतिशत कौ व्याज दर पर 3 लाख रुपए 

तक के अल्पावधि फसल ऋण पर व्याज सहायता 

योजना चलाई जा रही है। भारती सरकार वर्ष 2009-10 

से समय पर भुगातन करने वाले किसानों को अतिरिक्त 

व्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त ब्याज 

सहायता वर्ष 2009-10 A 1% 2010-11 A 2% ओर 
वर्ष 2011-12 A 3% भी। 

इसके अलावा, मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए 
किसान क्रेडिट we रखने वाले छोटे ओर सीमांत 

किसानों को वर्षं 2011-12 मे अपने उत्पाद को गोदाम 

मेँ रखने के लिए हस्तांतरणीय मालगोदाम रसीद के एवज 

मे फसल कटाई के पश्चात ओर छः महीने कौ अवधि 

के लिए उसी दर पर जो फसल ऋण पर उपलब्ध है, 
व्याज सहायता का लाभ उपलब्ध कराया गया aM
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सरकार नै वर्षं 2012-13 के बजट भाषण में इस स्कीम 

को वर्ष 2012-13 A भी जारी रखने की घोषणा की 

al 

(i) आरबीआई ने dat को 1.00000 eau तक के कृषि 
ऋणो पर मार्जिन/^जमानत अपेक्षाओं को माफ करने की 

सलाह दी हे। 

(अनृकाद्। 

आधार सख्या का जारी किया जाना 

114. श्री डी.नी. चन्द्रे गौडाः क्या प्रधान मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के विभिन मंत्रालयों ने देश में आधार नंबर 

जारी करने के मुदे के संबध मे Hey आपत्तियां उठायी है; 

(ख) यदि a, तो इस aay 4 मंत्रालयों द्वारा उठायी गयी 

आपत्तियों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) विभिन मंत्रालयों द्वारा उठायी मयी इन आपत्तियों को दूर 

करने के लिए सरकार द्वार क्या कदम saw गए है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय पे राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मे राज्य 

मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) ओर (ख) भारतीय विशिष्ट 
पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा संग्रहित At कौ सत्यनिष्ठा 
तथा इसकी सुरक्षा को लेकर HS आशंकाएं है। निवासियों के 

बायोमीटिक ani के संग्रहण को व्यवस्थित रखने की दिशा मेँ भारत 

सरकार ने अच्छी प्रगति कौ है अथवा जहां राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों 

ने आधार पंजीकरण हेतु वचन दिया है ओर उसे विभिन्न सेवा 
प्रदाता अनुप्रयोगों के साथ समेकित करने कौ योजना बना रहे हैँ 

वहां भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के माध्यम से ही आधार 

पंजीयन जारी रहेगा। तदनुसार, CH कु राज्यों कौ पहचान कौ गई 

है जहां यूआईडीएआर्ई ही व्यौरे संग्रहित करेगा। यह निर्णय भी लिया 
गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीञर) मेँ पंजीकरण पूर्ववत् 

ही जारी रहेगा, किन्तु यदि पंजीकरण & दौरान कोई oft यह 

कहता है कि ae आधार के लिए पहले ही से पंजीकृत है, तो 

आरजीञरई उसके व्यौरे नहीं लेगा। इसकी बजाए, एनपीआर में 

आधार संख्या/पंजीकरण संख्या दर्ज कौ जाएगी ओर यृआईडीएआई 

बायोमीट्िक a asian को om यह निर्णय भी लिया गया 

कि एनपीञर ओर यूआरईडीएआई के व्योरो मे किसी भी प्रकार 
की विसंगति होने पर, एनपीआर के a ही मान्य at 
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(ग) यूआइडीएआई द्वारा संग्रहित “Ri को अनधिकृत हाथों 
से सुरक्षित रखने के लिए कई प्रक्रियाएं अपनाई गई ti इनमे, 
पंजीकरण के तत्काल बाद स्नोत पर ही डेटा को इ्क्रिष्ट करना; 
ont को इन्क्रिष्टेड स्वरूप ओर जिप प्रारूप में डेटा dat भेजना 
(जिसके साथ छेडछाड संभव नहीं है); मानक सुरक्षा व्यवस्था 
कायम करना, जैसे- वर्चुअल प्रोवाइडर, कायरबाल ओर seared 
व्यवस्था ओर यृआईडीएआई अवसंरचना तक wea को केवल 
अधिकृत लोगों तक सीमित रखना। पंजीयको/पंजीयन एजेंसियों को 
विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए ZI 

शिक्षा ऋण 

115. श्री Wet Wert: क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार पिछले तीन वषो के दौरान देश में शिक्षा 
ऋण के अतर्गत जारी को गयी रशि से संबंधित कोई रिका रखती 

रही हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार, वर्ष-वार तथा बैक-वार 

ant क्या है; 

(ग) क्या सरकार को शिक्षा ऋण के इंकार के संबंध मे केरल 

राज्य से कोई शिकायत प्राप्त हर है; ओर 

(ध) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस day में 
क्या कारवाई की गयी है? 

वित्त मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) ओर (ख) भारतीय रिजर्व बैक (आरबीआई) सार्वजनिक ओर 

निजी aa के dat द्वारा दिए गए कुल बकाया शिक्षा ऋणं के 
see रखता हे। आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 
2010, 2011 ओर 2012 के मार्च के अतिम रिपोरटिंग शुक्रवार कौ 
स्थिति के अनुसार सार्वजनिक ओर निजी क्षेत्र के dal के कुल 
बकाया शिक्षा ऋणो का वैैक-वार आंकड़ा संलग्न विवरण-1 में दिया 

गया है। 

आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्षं 2010, 2011 
ओर 2012 के मार्च के अतिम रिपोर्टिग शुक्रवार कौ स्थिति के 
अनुसार सार्वजनिक ओर निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया शिक्षा 
ऋणो का राज्य-वार आंकड़ा संलग्न विवरण-7 A दिया गया zl 

(ग) ओर (घ) आरबीआई द्वार दौ गई सूचनानुसार, वर्ष 

2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 & दौरान केरल, लक्षद्वीप एवं 
माह केन्द्र शासित प्रदेश के बैंकिंग लोकपालों द्वारा बैकिग लोकपाल 
योजना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार निपटाए गए शिक्षा ऋण 
से संबंधित शिकायतों कौ संख्या क्रमशः 215, 253 ओर 269 ZI
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शिक्षा ऋण की असंस्वीकृति, गैर वितरण, संस्वीकृति,वितरण की मांग संबंधी शिकायतें जब किसी ओर जैसे ही प्राप्त होती है 
मे विलंब, 4 लाख रुपए से कम ऋणं के लिए वैक द्वारा जमानत तत्काल समाधान के लिए st संबंधित नैकं के साथ उठाया जाता है। 

विवरण 7 

सार्वजनिक क्षेत्र के dal के dean बकाया शिक्षा ऋण 

(खाते लाख में ओर राशि करोड रूपए में) 

वैक का नाम मार्च के अतिम पिपिर्टिग शुक्रवार को 

2010 2011 2012 
खातों कौ बकाया खातों कौ बकाया खाती कौ काया 

संख्या शेष .. संख्या शोष संख्या रोष 

1 2 3 4 5 6 7 

भारतीय ee वैक 4.20 8711.00 5.31 10367.00 5,58 11488.00 

स्टेट कैक ओंफ बीकानेर we जयपुर 0.19 367.89 0.20 435.04 0.2 405.47 

we बैक ओंफ हैदरवाद 0.51 1009.48 0.52 1055.94 0.51 1098.26 

Re बैक ओंफ इदौर 0.11 210.03 

स्टेट वैक ओंफ मसूर 0.26 489,39 0.29 533.70 0.29. 566.15 

स्टेट बैक ओंफ पटियाला 0.51 304.43 0.13 340.00 0.14 369.90 

Re नैक ale waa 0.47 1682.00 1.06 1719.00 1.09 1800.39 

इलाहाबाद बैक 0.39 818.82 0.43 1030.64 0.46 1163.68 

a बैक 0.79 1647.81 0.74 1629.34 0.68 1507.81 

बैक ओंफ ak 0.70 1466.36 0.81 1685.11 0.82 1780.59 

वैक ओंफ dea 0.90 1716.00 1.03 1917.64 1.16 2184.25 

वैक ओफि महाराष्ट 0.21 379.21 0.23 409.41 0.25 499.18 

केनर॒ वैक 1.71 2896.00 1.93 3503.00 2.09 3948.24 

deat वैक ओंफ इंडिया 0.68 1161.69 0.83 1515.89 0.51 1098.26 

कापरिशन बैक 0.46 814.39 0.43 926.17 0.5 1049.46 

देना वैक 0.13 288.56 0.15 286.02 0.15 292.53 

wen वैक 1.61 21609 1.80 2635.19 . 199 3055.81 

इंडियन ओवरसीज बैक 1.12 1447.45 1.56 1970.92 1.86 2455.22 

ओपियिरल वैक ओंफ कमस 0.41 938.52 0.46 1070.96 0.48 1147.27 
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| 2 3 4 5 6 7 

Tard नेशनल बैक 1.14 2131.69 1.35 2642.01 1.48 3087.06 

पंजाब एड सिध वैक 0.07 204.23 0.07 218.28 0.07 226.56 

fatshe बैक 0.95 1459.68 1.02 1889.03 1.14 2268.13 

यूनियन वैक aie इंडिया 0.67 1289.05 0.75 1536.76 0.84 1731.59 

यूनाईटेड बैक ओंफ sea 0.22 421.80 0.2] 457.19 0.22 520.03 

यूको बैक 0.35 659.00 0.47 856.79 0.48 1059.24 

विजया बैक 0.30 534.47 0.31 602.90 0.2 647.84 

asian da लि, 0.04 82.18 0.05 109.88 0.06 326.51 

कुल 19.12 35292.11 22.13 41343.81 23.25 45787.43 

aa: आरबीआई ate: अनंतिम आंकड 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैकवार बकाया शिक्षा ऋण 

खाते लाख 4 ओर राशिं करोड 

वेक का नाम मार्च के अंतिम रिपोर्टिग शुक्रवार को 
2010 2011 2012 

खातों कौ बकाया खातों कौ बकाया खातों कौ कायः 

संघ्या शेष संख्या शोष संख्या शेष 

| 2 3 4 5 6 7 

बैक आफ राजस्थान लि. 0.00 9.19 

कैथोलिक सिरियन बैक लि, 0.04 63.44 0.05 80.41 0.06 101.31 

fafe यूनियन बैक fa. 0.04 41.75 0.06 65.85 0.07 94.66 

डवलपमेट क्रेडिट बैक 0.00 1.51 0.00 2.18 0.01 3.30 

धनलक्ष्मी वैक लि, 0.02 30.56 0.02 33.11 0.02 34.70 

her नेक fa. 0.13 222.67 0.15 265.40 0.18 316.47 

एचडीएफसी बैक लि. 0.09 246.54 0.11 279.50 0.09 228.36 

आईसीआईसीआई बैक fa. 0.01 5.85 0.02 348.18 0.21 213.24 

इंडसंड वैक लि. 0.00 0.44 0.00 0.63 0.01 0.54 

करूर वैश्य वैक लि, 0.01 11.42 0.01 9,69 0.01 8.51 
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1 2 3 4 5 6 7 

जम्मू एवं कश्मीर बैक 0.06 99.17 0.06 116.92 0.07 130.08 

कर्नाटक बैक fa. 0.05 94.54 0.05 111.00 0.06 129.56 

करूर वेश्य बैक लि. 0.04 52.20 0.05 75.92 0.07 76.50 

लक्ष्मी विलास बैक लि. 0.03 35.87 0.05 57.62 0.07 78.04 

नैनीताल बैक लि. 0.01 13.11 0.01 15.97 0.01 16.70 

रत्नाकर बैक 0.00 1.40 0.00 1.88 0.01 1.92 

एसबीअईं कमर्शियल 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 0.00 

` साउथ इंडियन बैक fa 0.03 50.72 0.04 69.6 0.07 100.21 

तमिलनाडु मर्कैटरलाइट बैक 0.06 67.29 0.08 92.8 0.09 120.28 

एक्सिस वैक fa. 0.01 19.83 0.01 25.67 0.01 20.64 

कुल 0.61 1067.56 0.76 1652.37 1.12 1675.02 

| स्रोतः आरबीआई नोरः अनंतिम आंकडे 

विवरण IT 

(राशि हजार रुपए में) (खातों कौ संख्या वास्तविक) 

Ta राज्य क्षत्र मार्च के अंतिम fier शुक्रवार को 

2010 2011 2012 

खातों कौ बेकाया खातों कौ बकाया खातों की काया 

संछ्या शेष संख्या शेष संख्या रेष 

1 2 3 4 5 6 7 

पूर्वोत्तर क्षेत्र 11464 2659347 15100 3669422 17825 4314788 

असम 8300 1856046 10809 2604257 12941 3038211 

मेघालय 715 165837 919 220091 1257 295143 

मिजोरम 339 119429 439 163653 585 212191 

अरुणाचल प्रदेश 421 88266 458 98711 372 82898 

नागालैण्ड 204 58443 239 63808 336 85362 

मणिपुर 738 1259 316643 1164 352773 222306 



293 «Weal के 17 श्रावण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 

I 2 3 4 5 6 7 

त्रिपुरा 747 149020 977 200259 1220 248210 

पूर्वी aa 148272 28178282 184379 37557976 239414 50641899 

बिहार 33344 6436966 42215 9125266 62597 13806855 

Was 22456 4896225 30094 6729767 38088 9274536 

परचिम बंगाल 52227 9587869 60429 11616783 72617 13735361 

ओडिशा 39706 7135842 50957 9925865 65289 13639406 

सिक्किम 293 74417 334 86562 338 85255 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 246 46963 350 73733 485 100486 

केन्द्रीय aa 167664 29832334 210304 40768951 240483 48637736 

उत्तर प्रदेश 85661 15442367 107901 22548388 126071 27907189 

उत्तराखंड 15725 2866466 19624 3930961 22795 5020614 

मध्य प्रदेश 57580 9860740 71265 11787917 76968 12891638 

छत्तीसगढ़ 8698 1662761 11514 2501685 14649 2818295 

उत्तरी क्षेत्र 141661 31810580 158550 39239593 174427 42399219 

दिल्ली 31386 9785297 35657 11324374 36445 10961954 

पंजाब 30819 6190630 30387 7741727 32700 8313466 

हरियाणा 26647 5445928 29916 6865756 33815 7694112 

चंडीगढ़ 4938 1449529 5738 1732121 5905 1828089 

जम्मू ओर कश्मीर 2990 690143 3522 913040 3672 932617 

हिमाचल प्रदेश 8660 1367096 10194 1925362 12282 2488080 

राजस्थान 36221 6881957 43136 8737213 49608 10180901 

पश्चिमी क्त्र 141455 31684065 167839 40442208 186269 43259666 

गुजरात 35542 9323707 40286 11612845 43780 11084318 

महाराष्ट 101967 21488206 123627 27854564 138197 31222103 

दमन ओर दीव 429 130765 440 135689 245 41134 

गोवा 3103 644338 3347 803891 3481 843096 

दादरा ओर नगर हवेली 414 97049 139 35219 566 69015 



295 प्रश्नों के 8 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 

| 2 3 4 5 6 7 

दक्षिणी क्षेत्र 904248 137736465 1150900 191837426 1353076 224165046 

आन्ध्र प्रदेश 188809 38035840 213903 46940608 218054 50081040 

oes 132163 22964070 154518 27886279 167291 31037098 

पुदुचेरी 13 1558 14 1606 15 2334 

तमिलनाडु 387490 48572760 544776 69922880 689094 92341998 

केरल 187900 27165536 228050 45743402 267703 49036212 

पुदुचेरी 7873 996701 9639 1342651 10919 1666364 

Yate ata 66 40462 56 12653 66 18925 

असम 36 6323 50 11553 56 15819 

मेघालय 2 130 4 605 4 290 

मिजोरम 0 0 0 0 0 0 

अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 

aries 2 1535 2 495 4 1181 

मणिपुर 26 32474 0 0 2 1635 

त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 

पूवीं aa 742 185000 968 262751 1034 281162 

बिहार 27 5404 38 11166 49 14664 

ज्ञारखंड 97 23558 132 31739 126 29472 

पश्चिम बंगाल 514 135563 662 190095 716 200962 

ओडिशा 99 18189 130 27663 139 33766 

सिक्किम 4 1421 5 1332 3 1669 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1 865 1 756 1 629 

केन्त्रीय क्षेत्र 891 175378 1178 246249 1393 332926 

उत्तर प्रदेश 425 91432 586 144942 685 182409 

उत्तराखंड 327 56644 363 54792 427 89636 

मध्य प्रदेश 122 22714 206 40390 248 51747 

छत्तीसगढ़ 17 4588 23 6125 33 9134 
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| 2 3 4 5 6 7 

उत्तरी क्षेत्र 7066 1387924 8516 1901136 9473 2138785 

दिल्ली 1437 481589 2074 724397 2316 786659 

qs 162 43739 242 71043 237 68209 

हरियाणा 232 59215 383 116682 346 112119 

चंडीगद 97 28746 139 44880 152 46346 

जम्मू ओर कश्मीर 4806 706579 5187 842631 5778 975109 

हिमाचल प्रदेश 11 1930 8 1010 11 1965 

राजस्थान ` 321 66126 483 100493 633 148378 

पश्चिमी क्षेत्र 2740 678383 4109 1044655 5331 4467053 

गुजरात 409 101774 651 179481 813 221776 

महाराष्ट 2299 567322 3419 853781 4479 4234396 

दमन ओर दीव 3 1340 5 2547 6 3083 

गोवा 24 7138 27 7297 25 5873 

दादरा ओर नगर हवेली 5 809 7 1549 8 1925 

दक्षिणी क्षेत्र 35477 5488241 45659 7198472 59001 9270881 

आंध्र प्रदेश 2258 630349 2656 812177 2724 836912 

कर्नाटक 4100  792258 4904 1007669 5492 1125383 

लक्षद्रीप 0 0 10 1459 0 0 

तमिलनादु 12828 1633229 19463 2397787 28167 3480800 

केरल 16164 2414667 18447 2956450 22295 3784810 

पुदुचेरी 127 17738 179 22930 323 42976 

स्रोत-आर.बी.आई, 

कोयले की उपलब्धता (ख) यदि हां, तो, विभिन्न खानों मेँ उपलब्ध कोयले कौ मात्रा 

तथा मांग एवं आपूर्ति के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है; 
116. श्री विलास मुत्तेमवारः क्या कोयला मत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे किः (ग) पिछले एक at के दौरान रक्षित विद्युत संयंत्र हारा खरीदी 
गई माह-वार मात्रा कितनी है; ओर 

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रस्ताव किया है कि खानां 

से कोयला सीधे उठाने के लिए रक्षित विद्युतं संय॑त्रों को अनुमति (घ) इस मामले में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या कदम 

दी जाए; उठाए जा रहे है?
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कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): 

(क) जी, नही। सीआईएल ने केष्टिव विद्युत wast को “जैसे है 
जहां है" आधार पर ie से कोयला उठाने की अनुमति देने का 
प्रस्ताव नहीं किया है जैसे विशेष योजना के अंतर्गत विद्युत 
पयोगिताओं को पेशकश की जाती है। 

(ख) प्रश्न के भाग (क) F दिए गए उत्तर को दत्वते हुए 
प्रशन नहीं Sod! 

(ग) 2011-12 के दौरान सीआईएल के स्रोतों से केष्टिव विद्युत 
aaa को कोयले के प्रेषण ओर कोयले के उत्पादों कञ्च माह-वार 
ब्योरा निम्नानुसार थाः- 

2011-12 के दौरान सीआईइएल के प्रोतो से afea विद्युत 
सयत्र को माह-कार कोयले का प्रेषण ओर कोयला उत्याद 

(मिलियन टन में) 

माह | | प्रेषण (afr) 

अप्रेल, 11 2.78 

मई, 11 3.07 

जून, 11 2.74 

जुलाई, 11 3.42 

अगस्त, 11 2.69 

सितम्बर, 11 2.08 

अक्तूबर, 11 2.45 

2011-12 के दौरान seu के स्रोतो से केष्टिव विद्युत 
सयत्रो को माह-वार कोयले at प्रेषण ओर कोयला उत्पाद 

(मिलियन टन मे) 

माह प्रेषण (अनतिम) 

नवम्बर, 11 3.30 

दिसम्बर, 11 3.07 

जनवरी, 11 2.51 

फरवरी, 11 3.31 

मार्च, 11 3.24 
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(घ) केष्टिव विद्युत संयत्रां (सीपीपी) को सीआईएल के स्रोतों 
से कोयले कौ आपूर्ति सीआईएल कौ सहायक कंपनियों के साथ 
उनके द्वारा संपन ईधन आपूर्ति करार के नियम एवं शतां के 
अनुसार कौ जाती है। सीपीपी समय समय पर ई-नीलामी के अंतर्गत 
सीआईएल के स्रोतो से पेशकश किए गए कोयले के लिए 

ई-नीलामी ओर बोली में भाग लेने के feu भी स्वतंत्र है 

संस्कृति स्कूल को अनुदान 

117. श्री जयव्त गंगाराम आवलेः क्या प्रधानमत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) दिनांक 21.04.2010 & तारकित WA संख्या 363 के 
उत्तर मे बताए अनुसार दिल्ली स्थित संस्कृति स्कूल को किस 
परिस्थिति A 279.435 लाख रुपये का अनुदान दिया गया; 

(ख) fora विशिष्ट मदो के लिए अनुदान दिया गया था तथा 
क्या इस संबध मेँ वित्त Hace कौ अनुमति मिली थी; 

(ग) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए क्या मानदंड अपनाए गए 

तथा क्या विभाग के पास इसका स्वयं का कोई कोटा है; ओर 

(घ) इस अनुदान कौ उपयोगिता रिपोर्ट तथा ओंडिट रिपोर्ट 

का व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 
मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) वर्ष 2007-08 ओर 2008-09 
के दौरान परिसर मे एनेक्सी न्लोंक के निर्माण हेतु मंत्रालय द्वारा 
संस्कृति विद्यालय को सहायता अनुदान के रूप में 279.435 लाख 
रुपये की धनराशि प्रदान की गर थी जिसमे अन्य बातों के 

साथ-साथ यह शर्तं रखी गई थी कि संस्कृति विद्यालय सिविल 
सेवकं के बच्चों का अनुपात 60 प्रतिशत बनाए रखेगा। 

(ग) सस्कृति विद्यालय मेँ प्रवेश हेतु विभिन्न श्रेणियो मे सीयों 
कौ प्रतिशतता निम्नानुसार हे 

° सिविल सेवाओं^रक्षा संवर्ग ओर समवगीं सेवाओं के 

बच्चों हेतु 60 प्रतिशत। 

* सामान्य जनता के बच्चों हेतु 10 प्रतिशत। 

* समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों 

हेतु 25 प्रतिशत। 

* स्टाफ के सदस्यों के बच्चों हेतु 5 प्रतिशत। 

इस मत्रालय/विभाग को कोई कोटा नहीं दिया गया हे।
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(घ) विद्यालय के वार्षिक अकेक्षित खातों से युक्त वार्षिक 
fd प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती 
है। वर्ष 2007-08 ओर 2008-09 के लिए जारी की गई धनराशि 
को उस उद्देश्य से संस्कृति विद्यालय द्वारा प्रयोग कर लिया गया 
है जिस उदेश्य से यह जारी कौ गर्ह थी। 

(हिन्दी) 

राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले 

118. श्री आर.के. सिंह पटेलः क्या वित्त मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः । 

(क) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रत्येक ग्रेड के 

अधिकारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक तथा चालू वर्ष 
के दौरान आज की तिथि तक संबंधित विभाग, केन्द्रीय सतर्कता 
आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गए oat तथा कौ 
गयी जांच का निष्कर्ष, एवं उससे संबंधित at गयी सिफारिश सहित 

व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम sou गए या उठाए 

जाने का विचार 2? 

वित्त मत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 
(क) व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ख) सरकार सभी मामलों मेँ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कौ 
fame, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) कौ सलाह ओर 
विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के निर्णय, जैसा भी मामला 

हो, के अनुसार कारवाई कर रही है। 

विवरण 

2009 से 2011 के दौरान ओर 2012 मे भाज तक राजस्व 
विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध राजस्व विभाग के कार्यालय 

Gane ak सीवीसी द्वारा मारे गए छाप 

ओर जाचो की सख्या 

वर्षं 2009 

ग्रेड सीबीआई सीवीसी विभागीय 

॥ 2 3 4 

समूह क 41 41 4 

समूह ख 58 58 1 

समूह ग 24 24 1 
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1 2 3 4 

वर्षं 2010 

समूहं क 11 11 4 

समूह ख 8 8 15 

समूह ग 22 22 11 

वषं 2011 

समूह क 25 25 6 

समूह ख 26 26 13 

समूह ग 19 19 8 

समूह क 12 12 4 

समूह ख 15 15 

समूह ग 6 6 

( अनुकाद। 

विदेशी मुद्रा भंडार 

119. श्री सी.आर, पाटिलः क्या वित्त मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आयी 

है; 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष तथा चालू 

वर्ष के दौरान देश में विदेशी मुद्रा भंडार का व्यौरा क्या दै; 

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा का अधिक सार्थक 

एवं उत्पादक तरीके से उपयोग करने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण रै? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी अंत 2012 में 292.8 बिलियन 

अमरीकी लर से कम होकर जुलाई अंत 2012 मे 288.8 बिलियन 

अमरीकौ डोलर रह गया हे।
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(ख) विगत तीन ast ओर चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्र 
भंडार का ब्योरा नीचे दिया गया 2: 

क्र.सं अवधि विदेशी मुद्रा भंडार 
(बिलियन अमरीकी डालर) 

1. 2009-10 (मार्चान्त 2010) 279.1 

2. 2010-11 (मार्चन्ति 2011) 304.8 

3. 2011-12 (मार्चान्त 2012) 294.4 

4. 2012-13 (जुलाई अत, 2012) 288.8 

(ग) ओर (घ) क्रय शक्ति, प्रतिलाभों मे जोखिम एवं 
अस्थिसतता को न्यूनतम करने तथा तरलता बनाए रखने के लिए, 
विदेशी मुद्रा भंडार के दीर्घावधि मूल्य परिरक्षण के सिद्धान्तों के 
अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैक विदेशी मुद्रा आस्तियों को प्रमुख 
परिवर्तनीय मुद्रा लिखतों मे रखता है। इनमे अन्य देशों के केन्द्रीय 
वैको, अतर्रष्टरीय निपाटन बैक तथा अग्रणी विदेशी वाणिज्यिक वैकां 
तथा प्रभुतासंपन्न एवं उत्कृष्ट संस्थाओं में ऋण प्रतिनिधित्व करने 
वाली tat प्रतिभूतियों जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 10 वर्षो 
से अधिक नहो, a निक्षेप शामिल है! 

गैर-सरकारी बीमा कंपनियों से संबधित दुर्घटना मृत्यु दावे 

120. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी; क्या वित्त 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) fred तीन वर्षो तथा चालू af के दौरान गैर-सरकारी 
बीमा कपनियोँ द्वारा संग्रहित प्रीमियम तथा Frew गए मृत्यु दावं 
का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या किसी बीमा कपनी ने बीमा feu व्यक्तियों के 
दुर्घटना मृत्यु दावे को स्वीकार नहीं किया 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी बीमा कपनी/पालिसी-वार व्यौरा क्या 

है; 

(घ) क्या सरकार ने मृत्यु दावों के निपटान संधी कोई 
ares निर्धारित किए है; 

(ङ) यदि a, तो aac ato क्या है; ओर 

(च) इस संबध मेँ चूककर्ता बीमा कंपनियों के विरुद्ध सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गणए/उदाए जा रहे ठै? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर इसे 
संसद के सभा पटल पर रख दिया जाएगा। 
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[fest] 

मुद्रा की जमाखोरी 

121. श्री रामकिशुनः 

श्री कोशलेन्द्र कुमारः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या इंडिया इक. द्वारा मुद्रा की बडे पैमाने पर जमाखोरी 

के dda में जनं प्रतिनिधियों से शिकायते/सुञ्ञाव सरकार को मिले 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने बी राशि पर व्याज दर कम करने के 
संबंध में अपनी नीति मे बदलाव करने का निदेश भारतीय रिजर्व 

नैक को दिया है ताकि इसे विश्व मे विकसित देशों के समकक्ष 
लाया जा सके; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहै, 

वित्त मत्रालय मे राज्य पत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 

(क) जी, नहीं। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) जी, wet 

(घ) ओर (ङ) प्रश्न नहीं उठता। 

(अनुवाद 

जाली एससी८एसटी प्रमाणपत्रं से रोजगार प्राप्त करना 

122. श्रीमती परमजीत कौर गुलशनः क्या प्रधान मंत्री यह 
बेताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सामान्य वर्गं के उम्मीदवारों ने जाली एससी/एसरी 

प्रमाणपत्रं के आधार पर रोजगार प्राप्त किए है; 

(ख) यदि हां, तो fea we ae के दौरान तत्सबधी 
राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) जाली प्रमाणपत्रं के आधार पर रोजगार पाए व्यक्तियों 

के विरुद्ध क्या कारवाई कौ गई है;
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(घ) क्या उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला at किया 

गया है; 

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ओर 

(च) भविष्य मै जाली जाति प्रमाणपत्रं के आधार पर भीं 

होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/कदम उठाए गए है? 

कार्षिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (ङ) जाली/द्ूठे जाति प्रमाणपत्रं के 

आधार पर हुई नियुक्तियां से संबंधित सूचनाएं pata रूप से 

नहीं tat जाती Zi 

हालाकि, केन्द्रीय सरकार ने जाली,ल्ूठे जाति प्रमाणपत्रं के 

आधार पर हुई नियुक्तियों के विषय मेँ जानकारी एकत्र करने के 

लिए वर्षं 2010 मे एकबार का अभियान चलाया am विभिन 

Tarifa इत्यादि से प्राप्त सूचना के अनुसार wees जाति 

प्रमाणपत्रं के आधार पर कथित रूप से 1832 नियुक्तियां कौ गई 

afl सभी मामलों मे अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरम्भ कर दी 

गई थीं! उपयुक्त 1832 मामले में से 276 में निलम्बन/सेवा-समापन 

इत्यादि किया गया जबकि 521 मामलों मे मुकदमेबाजी हुई तथा 

शेष 1035 मामलों में अनुशासनात्मक कारर्यवाहियां लम्बित रहीं 

(च) सरकारी अनुदेशो मेँ व्यवस्था है कि नियोक्ता प्राधिकारी 

को उम्मीदवार कौ प्रारम्भिक नियुक्ति के समय उसके 

अजा/अजजा/अपिव कौ जाति कौ स्थिति तथा साथ ही कर्मचारी 

के कैरियर के सभी उतार-चदाव का सत्यापन करना चाहिए 

राज्यों (संघ शासित क्षत्रं के मुख्य सचिवों को राज्यों के 

जिलाधीशो/जिला समाहर्ताओं/उपयोक्ताओं को इस आशय के अनुदेश 

जारी करने का अनुरोध किया गया है कि जब भी उन्हे जाति 

प्रमाणपत्रं कौ सत्यता इत्यादि का सत्यापन करने के लिए कहा जाए 

तो वे स्वयं के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लं कि जिला 

प्राधिकारियों को संदर्भित जाति/समुदाय प्रमाणपत्रं कौ सत्यता का 

सत्यापन का लिया गया है एवं एसे प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त 

होने के एक माह मेँ नियोक्ता प्राधिकारी को सूचित कर दिया जाप्। 

जाली/्ूठे प्रमापत्रधारी उम्मीदवारों एवं जिला या उप जिला-स्तर के 

कर्मचारियीं के टकराव को रोकने के लिए, उन अधिकारियों के 

विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवहियां आरम्भ कौ जानी चाहिए जो एसे 

मामलों में जति कौ स्थिति के संबंध मेँ समय पर सत्यापन करने 

मे चूक करते है या ge प्रमाणपत्र जारी करते है! 
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( हिन्दी] 

आर्थिक वृद्धि दर 

123. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः क्या प्रधान मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) अगले पाच वर्षो के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक 

वृद्धि दर क्या निर्धारित की गयी है; 

(ख) इस संबध Y सरकार हारा उठाए जाने वाले कदम क्या 

है; ओर 

(ग) गरीबी उपशमन तथा अवसंरचना विकास के लिए तैयार 

की गयी कार्य योजना का व्यौरा क्या है? 

योजना मत्रालय में राज्य wit, विज्ञान ओर प्रोद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्रालय में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) wee विकास परिषद् 

(एनडीसी) द्वारा अनुमोदित 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र 

के अनुसार अर्थव्यवस्था कौ 12वी पंचवर्षीय योजनावधि (2012-17) 
के दौरान 9 प्रतिशत कौ ओसतन वार्षिक विकास द्र से acd at 

संभावना है। तथापि, एनडीसी द्वारा दृष्टिकोण पत्र को अनुमोदन देने 

के बाद वैश्विक आर्थिक परविश मे महत्वपूर्णं प्रगति हुई है ओर 
उसका प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर वर्षं 2012-13 कौ अंतिम 

तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कौ अनुमानित 

विकास दर मे परिलक्षित हुआ है जो 5.3 प्रतिशत है वैश्विक 
आर्थिक स्थिति लगातार अनिश्चित बनी हुई है, इसलिए 12वीं 

योजनावधि के दौरान अनुमानित 9 प्रतिशत ओसतन वार्षिक जीडीपी 
विकास दर प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। 12वीं पंचवर्षीय 
योजना को अनुमोदित करते समय एनडीसी को इस पर एक राय 
बनानी है। 

(ख) ओर (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र मै 

विभिन्न कषेत्रकों में लक्षित विकास दर हासिल करने के लिए 
आवश्यक विभिन कार्यनीतियों एवं कदमो पर प्रकाश डाला गया 

है। इसमे बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रोत्साहन संरचनाओं को 
सरल बनाने हेतु सुधारों के साथ-साथ कृषि क्षेत्रक मे दोनों 

सार्वजनिक ओर fet dan के उच्च निवेश स्तरों की आवश्यकता 

को मान्यता दी गई हे। आपूर्ति पक्ष पर उत्पादकता gen के लिए 
बीजों ओर सिंचाई की पहचान प्राथमिकता क्षेत्रों के रूपमेँ की 

गह है। मांग पक्ष कौ तरफ से उन अधिकांश नियंत्रण जिन्होने 
अधिकांश कृषि उत्पादों के लिए संगठित ओर निर्बाध भारतीय बाजार 
को वंचित किया है, को हटाने कौ आवश्यकता कौ महत्वपूर्ण 
प्राथमिक क्षेत्र के रूप मे पहचान कौ गई है। विनिर्माण क्षेत्रक में, 
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वैश्विक प्रतिस्पर्धा मेँ सुधार, भोतिक अवसंरचना का विकास, लघु 
ओर मध्यम उद्यमो कौ भूमिका, दक्ष कार्यबल आदि जैसे get कौ 
प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप मेँ पहचान की गई हे। इसके अतिरिक्त 
अवसंरचना में निवेश की गति को ae, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे 
सामाजिक aval को सुदृढ करने, पर्यावरणीय चुनौतियो पर काबू 
पाने, आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक योगदान देने हेतु सेवा 
aan को समर्थं बनाना आदि कौ महत्वपूर्णं क्षेत्रों के रूप में 
पहचान की गई हे। दृष्टिकोण पत्र में पहचान की गई है कि 
अवसंरचना मे सार्वजनिक निवेश का संपर्कता A सुधार करने ओर 
अधिक आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करने के लिए 
fred हुए ओर दूरस्थ क्षेत्रों में अवसंरचना आवश्यकताओं का एक 
बड़ा भाग रखना होगा। 

भारत कौ हाल ही की उच्च आर्थिक विकास द्र ने भारत 

की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्णं योगदान दिया है जिसने 
देश मे विकर गरीबी के उदाहरण को कम किया है। इसके 
अतिरिक्त सरकार इस उदेश्य के लिए अनेक RR कार्यक्रम 

कार्यान्वितं कर रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
मार्टी स्कीम (एमजीएनआरर्ईजीएस) , स्वर्णं जयंती ग्राम स्वरोजगार 

योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 

(एसजेएसआरवाई), एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस), 

मध्याह्न भोजन स्कीम, सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय 

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), ग्रामीण पेयजल आपूर्ति 
एवं समग्र स्वच्छता अभिमयान, इंदिरा आवास योजना (setae), 

लक्षित सार्बजनकि वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) आदि। इन हस्तक्षेपों 

से गरीबी के कम हाने ओर मूलभूत सुविधाओं तक उन्नत पहुंच 
आदि के मामले में आने वाले समय मै बेहतर परिणाम आना 

अपेक्षित हे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 11वीं 
पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों पर निर्माण कार्य करने ओर 
संधारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लिए प्रयास करने कौ 

आवश्यकता पर जोर दिया गया हे। 

argent के लिए ओपन are सोंप्टवेयर 

124. डो. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या संचार ओर सूचना 
प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में माइक्रोसोंफटवेयर के स्थान 
पर कंप्यूटरों मेँ ओपन we सोफ्टवेयर (ओएसएस) के उपयोग का 

निदेश जारी किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) कितने विभागों एवं राज्यों ने कंप्यूटर मे ओएसएस का 

प्रयोग प्रारंभ किया हे; 
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(घ) उक्त निदेशो के अक्रियान्वयन के कारण सरकार को 

कितनी हानि हुई है; ओर 

(टः) अन्य देशों कौ तर्ज पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सभी 

विभागों मेँ ओएसएस के प्रयोग को लागू करने के लिए सरकार 
द्वारा क्या कारवाई किए जाने का विचार 2?, 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय यें राज्य मत्री (श्री 
सचिन पायलट ): (क) ओर (ख) जी, नहीं 

(ग) वर्तमान मं ओएसएस का प्रयोग देश के 115 विभागों 
मे विभिन अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है। सभी 28 राज्य/संघ 
शासितं aa विभिन अनुप्रयोगों के लिए ओएसएस का उपयोग कर 

रहे él 

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है। 

(ङ) देश में मुप्त ओर ओपन ald सोँफ्टवेयर को लोकप्रिय 
बनाने ओर उसके उन्नयन के लिए अनुसंधान ओर विकास, 
एफओएसएस परियोजना, सहायता, जागरूकता पैदा करने ओर 
मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र 
(एनआरसीएफओएसएस) की स्थापना की गर्ह Zz 

एनआरसीएफओएसएस सी-डैक चेन्नई ने भारत ओंपरेटिग सिस्टम 

सोल्यूशन (बीओएसएस) नामक ओपन aes जीएनयु(लीनक्स पर 
आधारित एक प्रचालन प्रणाली तैयार कौ है जो बहुत सी भारतीय 
भाषाओं का समर्थन करती है। बीओएसएस को http:bosslinux.in 
से डाउनलोड किया जा सकता हे। प्रयोक्ताओं को भरपूर सहायता 
Wea करवाने के लिए परे देश मे बीओएसएस सहायता asl कौ 
स्थापना की गईं है। विभिन्न विभागों मे ई शासन, कार्यालय ओर 
शिक्षा अनुप्रयोगों के लिए बीओएसएस को नियोजित किया जा रहा 
zl 

Tea सूचना विज्ञान केन्द्र, एनआईसी ने केन्द्र ओर रज्य 
सरकार के बहुत से विभागों मे ओएसएस को कार्यान्वित किया है। 
एनआईसी ने मुक्त मानकों पर आधारित ई-शासन अनुप्रयोगों में 
एफओएसएस के अगीकरण मे मुख्य भूमिका अदा करने के लिए 

मुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र (ओटीसी) की भी स्थापना कौ है। 

[ अनुवाद 

टायर Il एवं टायर Ill शहरों से कर संग्रह 

125. श्री शिवकुमार उदासीः क्या वित्त मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या व्यक्तिगत एवं aide कर संग्रह कौ वृद्धि के 
मामले में टायर 1 एवं टायर गा शहरों ने महानगरों को पीछे छोड 
दिया है;
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(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इन शहरों में करई कोपिरिट घरानों तथा गुणवत्तापूर्ण 
शैक्षिक संस्थानों के आने के फलस्वरूप कर संग्रहण में वृद्धि हु 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ङ) क्या ये नगर अवसंरचना के मामले 4 faws हैँ तथा 
इन पर सरकार को तत्काल ध्यान देने कौ जरूरत है यदि हां, 

तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हे; 

(च) क्या सरकार का विचार विकास हेतु ओर निधि आवंटित 

करने का है; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी alo क्या है, ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है? 

वित्त wares में राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 
(क) से (घ) कारपोरेट व व्यक्तिगत आयकर के संग्रह के अलग 

नगर-वार (टायर I एवं टायर Il) Ta का केन्द्रीय रूप से 

रखरखाव नहीं किया जाता है। विभिन नगरों मै उद्भूत हो रही 
कारपोरेट eal ओर शैक्षिक संस्थानों से संबंधित कर निर्धारित के 
डाटा को भी केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले 
तीन वर्षो के दौरान कारणोरेशन कर ओर वक्तिगत आयकर से 

सग्रहित राशि निम्न हैः 

(रुपए करोड में) 

क्र.सं. कर/शुल्क की प्रकृति 2009-10 2010-11 *2011-12 

1. निगम कर 244725 298688 323224 

2. व्यक्तिगत आयकर 133338 148247 171575 

अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के aay A नगर-वार डाटा (रायर 

Il एवं दायर I) का भी केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया 

जाता 21 तथापि, पिछले तीन वर्षो के दौरान कुल अप्रत्यक्ष कर 
संग्रहण निम्न हैः- 

(रुपये करोड में) 

वित्तीय वर्ष संग्रहित राशि 

2009-10 245367.0 

2010-11 345127.4 

*2011-12 391357.5 

‘sie अनंतिम है। 
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(ङः) सरकार जवाहर लाल नेहरू WH शहरी पुनःनवीकरण 

मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत इन नगरों कौ अवसरचना 
विकास के लिए भरसक ध्यान दे रही है। 

(च) ओर (छ) विकास के लिए अतिरिक्त निधियों का 
आवंटन, आबंरित निधियों के उपयोग अर्थात प्रगामी व्यय ओर साथ 

ही संसाधन उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान में राजकोषीय 
प्रतिबधों के कारण, विकास योजनाओं & लिए अतिरिक्त निधियों 

को आवंटित करने कौ कोई योजनाएं नहीं है ब सरकार ने पहले 
ही व्यय को नियंत्रित करने के लिए उपाय & रूप मे मितव्ययिता 

निर्देश जारी किए है। तथापि, योजनाओं हेतु निधियों की अपेक्षाओं 
की वर्ष में बाद में संशोधित अनुमान स्तर पर समीक्षा कौ जाएगी। 

वैकल्पिकं कोयला ल्लोक 

126. श्री हरिन पाठकः 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या गुजरात मिनरल डवलपमैट कोपिरिशन ( जीएमडीसी) 

ने केन्द्र सरकार से पोरगा-दो के स्थान पर वैकल्पिक कोयला 

ail के आवंटन हेतु अनुरोध किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का जीएमडीसी के अनुरोध पर विचार ae 

का प्रस्ताव ठै; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण दै? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मत्री {श्री प्रतीक पाटील) 

(क) ओर (ख) गुजरात मिनरल डवलपमेट कारपोरेशन (जीएमडीसी) 

ने मोरगा-2 के बदले वैकल्पिक कोयला ब्लाक के आवंटन का 

अनुरोध किया रै क्योकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पूर्वक्षण 
लाहसेसख जारी करने के लिए वानिकौ मंजूरी हेतु उनका आवेदन 

अस्वीकर कर दिया FI 

(ग) ओर (घ) मौजुदा दिशानिर्देशो मँ कोई प्रावधान नहीं है 
जिसके अतर्गत वैकल्पिक कोयला ब्लाक प्रदान करने का कोई 

प्रस्ताव नदीं 2 

( हिन्दी] 

एसईसीएल में भ्रष्टाचार के मामले 

127. श्री के.डी. देशमुखः क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः
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(क) क्या एसर्ईसीएल कौ विभिन परियोजनाओं में भ्रष्टाचार 

ओर अनियमितता के गंभीर मामले प्रकाश में आए है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ग) क्या एसईसीएल के कतिपय क्षत्रं में "नो गो क्षत्र घोषित 

किए जाने के बावजुद कोयला माफिया ओर अधिकारियों की 
सांठ-गांठ से इन क्षेत्रो में ठेका कार्य जारी है; 

(a) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई 

svat जा रही है; 

(ङ) क्या लापरवाही के कारण एस्ईसीएल क्षेत्र मे आम लोग 

गंभीर रोगों से ग्रस्त हो रहे है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर इस संबध में 

सरकार द्वारा क्या कारवाई की we 2 की जा रही है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) ओर (ख) साउथ ईस्ट्न कोलफील्द्स लि. (एसईसीएल) का 
सतर्कता विभाग ने वर्षं 2011 के दौरान तथा 30.6.2012 तक 
भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के 20 सतर्कता मामले तथा नियमित 
विभागीय कारवाई करने के लिए 24 मामले दर्ज किए है। इसके 
अलावा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एसईसीएल के 
अधिकारियो/कर्मचारियों के विरुद्ध 11 मामले दर्ज किए है। 

(ग) ओर (घ) एस्ईसीएल द्वार कोयला खनन साविधिक 
मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र में किया जाता है। 

(ङ) ओर (च) एसईसीएल क्षेत्र मे लापरवाही के कारण 
गभीर रोगों से आम लोगों के पीडिति होने कौ कोई सूचना नही 
et कंपनी के 47 चिकित्सालयो, 17 अस्पतालों, 151 एम्बूलेसों, 242 
चिकित्सकों तथा अर्द्धं चिकित्सीय कार्मिक के माध्यम से कर्मचारियों 
तथा आम लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान कौ जाती है। उसके 
अलावा, एसईसीएल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने ad 
काडधारकों के लिए एसईसीएल के सभी अस्पतालों ओर चिकित्सालयं 
में बहिरग रोगी विभाग चलाता है। 

[अनुवाद] 

संघ लोक सेवा आयोग बोर्ड 

128. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्या प्रधान मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार का विधि में आवश्यके संशोधन करके ' संघ 

लोक सेवा आयोग" से "आयोग ' शब्द के स्थान पर बोई शब्द को 

प्रतिस्थापित किए जाने का wera ठै; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय यें राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नाराय्णसरामी ): (क) महोदया, वर्तमान मे ta कोई प्रस्ताव 

सरकार के विचाराधीन नहीं है। 

(ख) उपर्युक्त को देखते हए प्रश्न नहीं sea 

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जां War शुरू करना 

129. श्री पी. लिंगमः 

श्री आर. थामराईसेलवनः 
डो. पी. केणुगोपालः 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्यां कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की pe इकाइयों 

को शीघ्र ही आरंभ करने की संभावना है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या स्वीकृति लेने, कृत्रिम ईधन को हटाने ओर वास्तविक 
ईधन भरने आदि ओर अंतिम निरीक्षण जैसी सभी ओपचारिकतापं 
पूरी कर ली गई है; 

(घ) यदि हां, तो अतिम निरीक्षण के दौरान पायी गई खामियों 
का sit क्या है ओर यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है ओर 
सभी ओपचारिकताओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना 
हैः 

(ङ) क्या वैज्ञानिकों के दल ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा 
सयत्र का अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 
ओर 

(च) क्या परियोजना के संबध में स्थानीय लोगों ओर अन्य 
लोगों द्वारा व्यक्त कौ गई चिताओं को दूर किया गया है, यदि हां, 
तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी. 
नारायणसामी): (क) जी, Bt
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(ख) निर्धारित कार्यकम के अनुसार कुडनकुलम परियोजना के 
यूनिट 1 की कंमीशनिंग करने का कार्य बहुत शीघ्र पूरा किया 
जाएगा। 

(ग) यूनिर 1 मे रिएक्टर दाब पात्र से कृत्रिम ईधन को हटाने 
ओर उसके निरीक्षण का कार्य पूरा किया गया है। निरीक्षण रिपोर 
परमाणु ऊर्जा नियामक ale (एईआरबी) को प्रस्तुत कर दी गई 
हे। अतिम निरीक्षणों वे दौरान कोई दोष देखने मे नहीं आए है। 
निरीक्षण कार्य पूरा करने के बाद, ईधन भरण के लिए नियामक 
प्राधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया 21 परमाणु ऊर्जा 
नियामक ate से चरण-वार अनुमति प्राप्त करने के बाद ईधन 
भरण, क्रौतिकता प्राप्त करने ओर विद्युत का उत्पादन करने का 
कार्य आरंभ किया जाएगा। 

(ङ) सरकार द्वारा गठित, विविध क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त 
प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, staat ओर इंजीनियरों के एक 
विशेषज्ञ वर्ग ने कुडनकुलम परियोजना कौ सुरक्षा ओर उससे संबद्ध 
पहलुओं के बारे में अध्ययन किया ओर हन परियोजना को कमीशन 
करने का विरोध करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को स्थिति स्पष्ट 
ll 

(च) जी, हा। केन्द्रीय सरकार के विशेषा at ने स्थानीय लोगों 
ओर अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त चिताओं का निवारण किया ओर 

उन्होने कुडनकुलम संयंत्र को सुरक्षित पाया। तमिलनाडु सरकार द्वारा 
गठित विशेषज्ञ समिति नै भी इस संयंत्र को सुरक्षित पाया है। 

[fet] 

पंचायत संचार सेवा योजना 

130. श्री विश्व मोहन कुमारः क्या संचार ओर सुचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष ओर चालु वर्षं के दौरान 
विहार राज्य सहित देश मे पंचायत संचार सेवा योजना के अंतर्गत 

कवर किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है; 

(ख) क्या योजना अपना उदेश्य प्राप्त करने में सफल रही है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(घ) इस योजना की निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाने ओर इस 

योजना को सफलतापूर्वक चलाने हेतु सरकार् द्वारा क्या कदम Soy 
गए दै? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सचिन weer): (क) ` पंचायत संचार सेवा योजना' स्कीम के 
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अंतर्गत पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) एसे ग्राम पंचायत 

मुख्यालयों में बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोले 

जाते @, जहां डाकघर नहीं fi इस स्कीम को ग्राम Gard द्वारा 

एनय के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इन Wiel कौ नियुक्ति 

ग्राम पंचायतों द्वारा संबंधित अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर कौ 

लिखित सहमति से कौ जाती हैँ यह ग्राम पंचायत wai से 
आवदेनों की प्राप्ति पर भी निर्भर करता है। 2009-10, 2010-11 

एवं 2011-12 के दौरान कार्य कर रहे पंचायत संचार सेवा केन्द्र 
की सर्किलवार संख्या, बिहार सहित, संलग्न विवरण मेँ दी गई 21 

(ख) ओर (ग) ग्राम पंचायत मुख्यालयों मेँ बुनियादी डाक 

सुविधाएं प्रदान करने के अपने उदेश्य को यह स्कौम किस हद 
तक प्राप्त कर पाती दहै, यह निर्भर करता है (1) पंचायत संचार 

सेवा योजना एजैयँ द्वारा दिखाई गहं रुचि पर; ¢) पंचायत संचार 

सेवा केन्द्र के कार्य संचालन के प्रति पीएसएसके एजे द्वारा दर्शाई 

गई प्रतिबद्धता पर ओर (iii) WA पंचायतों द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों 

के चयन पर। 

(घ) Gave के कार्य-संचालन की मानीररिग फौल्ड 

अधिकारियों अर्थात् डाकघर निरीक्षक८सहायक अधीक्षक 
डाकघर/वरिष्ठ/^अधीक्षक डाकघर द्वारा इन केन्द्र के eh के माध्यम 

से नियमित रूप से कौ जाती है। पीएसएसके एजे को ग्रामीण डाक 

जीवन बीमा (आरपीएलओआई) व्यवसाय के डायरेक्ट Wiel के रूपं 

मे कार्य करने कौ भी अनुमति प्रदान कौ गई है ताकि व्यवसाय कौ 
मात्रा ओर पीएसएसके कौ आय में वृद्धि हो सके। 

विवरण 

2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान दे मे कार्यरत 

पचायत संचार सेवा केन्र (पीएसएसके) क सरकिलवार सख्या 

करसं सर्किल 2009-10 2010-11 2011-12 

] 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश 87 86 72 

2. असम 173 141 80 

3. विहार 1072 1072 1072 

4. छत्तीसगद् 218 141 44 

5. दिल्ली 0 0 0 

6. गुजरात 14 10 8 

7. हरियाणा 103 103 97 



1 2 3 4 5 

8. हिमाचल प्रदेश 109 95 69 

9 जम्मू ओर कश्मीर 25 25 24 

10. Bras 261 214 115 

11. कर्नाटक 11 11 11 

12. करल 0 0 0 

13. मध्य प्रदेश 220 212 198 

14. महाराष्ट 508 505 431 

15. उत्तर पूर्व 86 66 42 

16. ओडिशा 204 186 163 

17. पंजाब 7 7 7 

18. राजस्थान 66 ` 40 38 

19. तमिलनाडु 87 82 71 

20. उत्तराखंड 103 77 57 

21. उत्तर प्रदेश 1194 1191 1140 

22, पश्चिम बंगाल 7 7 7 

योग 4555 4271 3746 

( अनुकाद 

के.बी.के. क्षेत्रों हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि 

131, श्री तथागत wait: क्या प्रधानं मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के के.वी.के. क्षत्र हेतु वित्तीय 

सहायता मेँ वृद्धि को स्वीकृति दे दी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या 2; 

(ग) क्या ओडिशा सरकार ने क्षेत्र के लिए विशेष सहायता 

राशि में वृद्धि करने के लिए कहा 2; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(ङ) क्या विशेष सहायता मेँ वृद्धि बारहवीं योजना अवधि के 
दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है; ओर 
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(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय मे राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मे राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) ओर (ख) ओडिशा के 
केबीके जिलों के लिए विशेष योजना हेतु विशिष्ट केन्द्रीय सहायता 

के आवंटन को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 130 करोड 
रु. प्रतिवर्ष से बदटाकर 2012-13 मे 250 करोड रु. करने का प्रस्ताव 
है। 

(ग) ओर (घ) राज्य सरकार केबीके जिलों के विशेष योजना 
हेतु आवंटन को बाने की मांग करती रही है। राज्य सरकार द्वारा 

2009-10 से 2016-17 तक की अवधि के लिए केबीके क्षेत्र के 
लिए आठ वर्षीय भावी योजना का मसौदा प्रस्तुत किया गया था 
जिसमे 4550 करोड रु. का एसीए घटक शामिल था। बारहवीं 
पंचवर्षीय योजना से संबंधित निर्णयो, जो अभी तक नहीं लिए गए 

है, के मददेनजर, प्रस्तावित आद वर्षीय भावी योजना पर निर्णय 
आस्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 250 करोड रु. कौ 

विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के लिए 2012-13 के लिए hath जिल 
के प्रयोजनार्थं विशेष योजना का मसौदा भी प्रस्तुत किया है। 

(ङ) ओर (च) ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष 
योजना हेतु विशिष्ट सहायता मे प्रस्तावित बदोत्तरी 2012-13 के लिए 

है। इस बीच, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पिडा क्षेत्र 
अनुदान निधि (बीआरजीएफ) की पुनर्सरचना करने का निर्णय लिया 

गया है जिसमे जिला घटक के साथ-साथ विशेष योजना को कवर 

करने वाला राज्य घरक भी शामिल है। केबीके जिलों के लिए 
विशेष योजना को जारी रखने ओर बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि 

के शेष वर्षो के लिए विशिष्ट सहायता को aan का निर्णय इस 

कारवाई के पूरा हो जाने के बाद लिया जाएगा। 

अवसंरचना का आधुनिकीकरण 

132. श्री एप.के. राघवनः क्या मानव संसाधन विकास 
Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) शैक्षिक संस्थानों में faa ओर अभियात्निकी हेतु 
अवसंरचना के आधुनिकीकरण हेतु बड़ी पहलों कौ वर्तमान स्थिति 
का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या शैक्षिक संस्थानों मे विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी हेतु 
अवसंरचना को सुदृढ करने हेतु सभी प्रयोगशालाएं है, तत्संबधी 
राज्य-वार व्योरा क्या है; 

- (ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर
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(घ) गत तीन वर्षो के दौरान देश मेँ योजना के अतिर्मत कुल 
कितना व्यय किया गया है ओर लाभार्थियों का राज्य-वार व्यौरा क्या 
2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 
परिषद कौ एक योजना है जो आधुनिकौकरण तथा अप्रचलित के 
निवारण पर केन्द्रित है। इस योजना का उद्देश्य पुस्तकालयों को 
छोडकर प्रयोगशालाओं^कार्यशालाओं/कंप्यूटर सुविधाओं को आधुनिक 
बनाना तथा अप्रचलित का निवारण करना है ताकि शिक्षण, 
प्रशिक्षण ओर शोध के प्रयोजन से तकनीकी संस्थाओं कौ प्रकार्यात्मक 
कुशलता में वृद्धि कौ जा सके। यह योजना शिक्षण कक्ष तथा 
प्रयोगशाला/शिक्षण प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला अनुदेशात्मक सामग्री एवं 
उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास में नव-प्रवर्तनों कौ भी समर्थन करती 
है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छत्रो द्वारा किया जाने 
वाला प्रायोगिक कार्य ओर परियोजना कार्य समसामयिकी हो ओर 
उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुकूल a योजना के अंतर्गत 
15 लाख रुपए कौ सीमा तक वित्तपोषित उपस्कर का आदर्शं रूप 
से उपयोग मौजूदा प्रयोगशालाओं मै उपस्करो के स्तरोनयन, 
निष्पादन पैरामीटर मेँ सुधार, मौजुदा उपस्कर के विनिरदेशन, उस क्षेत्र 
मे अद्यतन विकास के निगमन तथा पुराने हास-मूल्य उपकरणों को 
आधुनिके उपकरणों से बदलने के लिए किया जा सकेगा। उपर्युक्त 
बडे उदहेश्यों के अलावा, मोँडरँच्छ के जरिए संस्थापित उपस्करण 
का उपयोग सतत शिक्षा कार्यक्रमों, स्थानीय उद्योग के लिए प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों ओर परामर्शं कार्य के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से 
संकाय/छात्रों के लाभ के लिए किया जा सकता Zi 

पिछले तीन ad के दौरान, मोंडरो्स योजना में व्यय का व्यौरा 
इस प्रकार हैः- 

(लाख रुपए मे) 

2008-09 2009-10 2010-11 

1434.19 5943.75 2531.17 

केन्द्र-प्रायोजित योजना ‘wets माध्यमिक शिक्षा afar’ ag 
2009-10 से कार्यान्वयनाधीन है जिसका उद्देश्य है 15-16 वर्ष 
आयु-समृह के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता कौ माध्यमिक 
शिक्षा को उपलब्ध, सुलभ ओर वहनीय बनाना। यह योजना शैक्षिक 
कार्यकलापोँं को सुसाध्य बनाने के लिए कंप्यूटर कक्षं तथा भौतिक 
विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान ओर गणित के लिए् आवश्यक 
उपकरणों के साथ समेकित प्रयोगशालाओं का प्रावधान करके स्कूलों 
मँ विज्ञान संबंधी अवसंरचना के आधुनिकीकरण के महत्व को 
स्वीकार करती 21 2009-10 सै इस योजना के कार्यकरण के ae 
मौजूदा माध्यमिक स्कूलों मे 23807 नई विज्ञान प्रयोगशाला ओर 
19641 कंप्यूटर कक्ष अनुमोदित किए गए है जिनमें से अब तक 
1881 faa प्रयोगशाला ओर 1585 कंप्यूटर कक्ष पूर कर लिए 
गए 21 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 2009-10 से 2011-12 के दौरान 
सभी नए 9636 माध्यमिक स्कूलों के लिए कंप्यूटर कक्ष ओर विज्ञान 
प्रयोगशाला संस्वीकृत की गर्ह zi 

17 श्रावण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 318 

[feat] 

विभिन विभागों पे भ्रष्टाचार 

133. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः क्या प्रधान मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) weave सहित केन्द्र सरकार के विभिन विभागो मेँ 

भ्रष्टाचार मे कितने अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाए गए है ओर इस 

कृत्य के लिए कितने अधिकारियो/कर्मचारियों को गिरफ्तार किया 
गया है; 

(ख) इस Gay में कितने अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवा 

से बर्खास्ति/दडित किया गया है; ओर 

(ग) दोषी पाए गए कर्मचारियों को दिए गए दण्ड ओर उनके 
द्वारा कौ गई अनियमितताओं कौ प्रकृति का व्यौरा क्या 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय मे राज्य 
मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) इस संबध A आंकडं केन्द्रीकृत रूप से नहीं 
रखे जाते है। हालांकि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना 
के अनुसार इसने पिछले तीन वर्षां अर्थात् 2009, 2010, 2011 एवं 
2012 (13.07.2012 तक) के दौरान भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 

1988 के अधीन संघीय सरकार विभिन्न विभागों के 2537 

अधिकारियो/कार्मिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैँ जिसमें 
आरखण्ड राज्य सरकार & विभिन विभागों मे केन्द्रीय सरकार के 

85 अधिकारी/पदाधिकारी शामिल है। इस ada में वर्षवार ब्योरा 
निम्नलिखित हैः 

वर्ष सीबीआःं द्वार दर्ज भ्रष्टाचार निवारक कलम 2 मे से, ARGUE 

अधिनियम मे शामिल deta सरकार के रज्य मे तैनात संघ सरकार् के 

अधिकाप्वि।प्दाधिकापयं को सख्या अधिकापियि।कार्पिकों को संघ्या 

2009 810 26 

2010 657 29 

2011 620 14 

2012 450 16 

(31.07.2012 तक) 

कूल 2537 85 

आपराधिक मामले A गिरप्तारी के dau A निर्णय, साक्ष्य एवं 

अन्वेषण की आवश्यकता के आधार पर मामलै-द्र-मामलै कै 

आधार पर लिया जाता है। 

(ख) ओर (ग) WA alee केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते 
Zl
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( अनुकाद। 

सेली को प्राप्तं शिकायतें 

134. श्री अवतार सिंह भडानाः क्या वित्त मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम até (सेबी) को 
किसी कंपनी के विरुद्ध सेनी दिशा निर्देशों के उल्लंघन, करपोरेरं 
शासन dat मुदं, सार्वजनिक धन के दुर्विनियोग के संबंध में 
शिकायतें प्राप्त हुईं है; 

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षो के दौरान 
सेनी को प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार ओर कपनी-वार व्यौरा क्या 
है तथा ये शिकायतें किस प्रकार कौ थी; ओर 

(ग) इस संबंध मे सेनी द्वारा क्या कारवाई की गई है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 
(क) ओर (ख) सेबी अधिनियम के प्रावधानों, प्रतिभूति संविदा 
(विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत सूचीयन करार तथा 
कपनी अधिनियम कौ धारा 55क के प्रावधान के अनुसार, सेबी 
मुख्यतः पेशकश दस्तावेजों A प्रकटन, सूचीयन करार के अनुसार 
निरंतर प्रकट अपेक्षाओं, पूंजी निर्गम, प्रतिभूति अंतरण तथा लाभांश 
का भुगतान न किए जाने संबंधी शिकायतों पर कारवाई करता हे। 
सेबी को प्राप्त निधियों के दुर्विनियोजन संबंधी शिकायतें, यदि कोई 
al, समुचित कार्यवाही हेतु कारपोरेर कार्यं मंत्रालय को अग्रेषित की 
जाती है। वर्तमान में, सेबी के पास कर्मचारी स्योक विकल्प संबंधी 
दिशानिर्दंश 21 वर्तमान वर्ष (2012-13) सहित विगत तीन वर्षो में 
किसी भी वर्षं मे इस दिशानिर्देश के संबंध में कोई शिकायत सेबी 
को प्राप्त नहीं eg हे। 

जहां तक सूचीबद्ध कपनियों से जुटे अभिशासन मुदं संब॑धी 
शिकायतों का संबंध है, उनको सूचीयन करार के प्रावधानों द्वारा 
शासित किया जाता है। सेबी को कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त 
होती है जो मुख्यतया प्रतिदाय/आवंटन/लाभांश के प्राप्त न होने 
शेयरों का अंतरण न होने इत्यादि से संबधित होती है। इन शिकायतों 
पर कारवाई सूचीबद्ध कपनियों के day में निर्गम, अंतरण न दिए 
जाने तथा लाभांश के भुगतान न किए आने के aay में कपनी 
अधिनियम कौ धारा 55क के तहत सेनी को प्रत्यायोजित शक्तियों 
के अनुसार कौ जाती है। वर्षं 2010 से वर्षं 2012 की अवधि के 
दोरान (31 जुलाई, 2012 तक) प्राप्त tet शिकायतों के ah 
संलग्न विवरण में दिए गए है। अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2012 
तक अवधि के लिए कारपोरेट अभिशासन से जुडी शिकायतों जो 
सेबी को प्राप्त es है कौ वर्षवार सूची निम्नानुसार हैः- 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

(31 जुलाई 

2012 तक) 

शिकायतों की संख्या 24 122 82 14 
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(ग) सेबी द्वारा की जाने वाली कारवाई निम्नानुसार 2: 

1. सेबी को जो तमाम शिकायतें प्राप्त होती है उनके 
समाधानार्थं वह समुचित कदम sor है। यह अभिशासन 
Fel संबंधी सूचीयन करार विषयक उचित कारवाई a 
लिए स्क एक्सचेज के साथ उन पर चर्चा करता ZI 

सेबी के कहने पर Sis एक्सचंज निगमित अभिशासन 

संबधी सूचीयन करार कौ विविध अपेक्षाओं के बारे में 
सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनुपालन या अन्यथा के ahi 
का प्रकटनं अपनी वेबसाइट पर करते ZI 

सेनी के कहने पर Rim Tada ने सूचीयन करार 

के अनुपालन के कारण व्यापार के निलंबन जैसी 
कार्यवाई भी कौ 21 वित्त वर्ष 2011-12 की अवधि मेँ 
एनएसर्द ओर dud ने उक्त अनुपालन के कारण 
क्रमशः 8 ओर 69 कपनियों के व्यापार निलेबित किए 
है। 

. सेबी निवेशक शिकायतों के गैर निपरान के लिए सेबी 

अधिनियम 1992 कौ विविध धाराओं के तहत प्रवर्तन 

कार्वार्ईहयां भी करता हे। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के 
अनुसार सेबी 1,20.705 शिकायतों (सामूहिक निवेश 
योजनाओं के खिलाफ शिकायतों सहित) के मामलों में 

निवेशक शिकायतों के गैर-अननुपालन के लिए विनियामक 
RACH कर रहा है। 

. शिकायतों के निपटान में शीघ्र कारवाई करने हेतु सेबी 
ने समाधान न कौ गई निवेशक शिकायतों को संख्या 

के आधार पर शीर्षं 100 कंपनियों ओर शीर्ष 50 सक्रिय 
कंपनियों (व्यापारार्थं अनिलबित) कौ पहचान कौ प्रक्रिया 

लागू कौ थी। एसी पहचान के आधार पर सेबी ने 18 
कपनियों ओर इसके निदेशकों के खिलाफ वित्त वर्षं 
2010-11 में तथा 11 कपनियों ओर इसके निदेशकों के 
खिलाफ वित्त वर्षं 2011-12 मेँ निर्देश पारित किए हें 
जिनमें सभी अनिर्णति निवेशक शिकायतों के समाधान 

किए जाने तक प्रतिभूति बाजार में उन्हें पहुंचने से रोका 
गया zl 

, अधिनिर्णयम कार्यवाहियों के दौरान सेबी ने वित्त वर्ष 

2010-11 ओर 2011-12 कौ अवधि में क्रमशः चार 
ओर सात कपनियों के खिलाफ निवेशक कौ शिकायतों 
के निपटान में get के कारण war लगाए हैँ! वित्त 
वर्षं 2011-12 4 अधिनिर्णयन कार्यवाहियां पांच ak 
कपनियों के खिलाफ शुरू की गई है तथा सात कपनियों 
के खिलाफ शिकायतों के निपटान में उनके चूकने के 
कारण सेबी अधिनियम, 1992 कौ धारा 11(4) (ख) 

& तहत कार्यवाहियां प्रारंभ कौ गई है।
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संनी ने 31 अगस्त 2011 तक विभिन शिकायतों के एक विशिष्ट श्रेणीकरण का अनुसरण किया जिसमे सितम्बर 2011 मे सेवी 
शिकायत निवारण प्रणाली (cord) की शुरुआत के पश्चात परिवर्न्न आया। अत्तः कारपोरेट अभिशासन सधी 

शिकायतों सौ अन्यथा शिकायतो“व्यवस्थाओं के at तिम्नानुसार दो भागों मे दिए गए हैः 

क. 31 अगस्त 2011 तक प्राप्त शिकायतों के an. 

निम्न से संबंधित शिकायतें 2010 पहली जनवरी 2011 कुल जोड 

से 31 अगस्त 2011 

इश्यु संबंधित 1444 1864 3308 

लाभांश संबधित 2484 1052 3536 

शेयर प्रमाणपत्र संबधित 3525 1640 5165 

ऋणपत्र/व्राड संबंधित 597 332 929 

विविध 252 254 506 

अधिग्रहणो/वापस खरीद/असूचीयन में प्रतिफल का 1319 1189 2508 
प्राप्तं न होना 

ख. cate के तहत पहली सितम्बर 2011 से 31 जुलाई 2012 तक प्राप्त शिकायतों के oh 

क्र.सं शिकायतों का स्वरूप शिकायतों की संख्या 

1 2 3 

1. पते/हस्ताक्षर या सुधार इत्यादि का अद्यतन न होना 548 

2. बोनस शेयर प्राप्त न होना 522 

3. लाभांश प्राप्त न होना 4654 

4. इुप्लीकेट ऋण प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त न होना 20 

5. इुप्लीकेर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होना 585 

6. आशिक हकदारिता का प्राप्त न होना 184 

7. प्रतिभूतियों के प्रेषणक्रेडिर मेँ विलंब हेतु व्याज का प्राप्त न होना 21 

8. लाभांश में विलंब के लिए व्याज का wa न होना 69 

9. ऋण प्रतिभूति पर व्याज मं विलंब के लिए व्याज का प्राप्त न होना 51 

10. ऋण प्रतिभूति कौ मोचन प्राप्ियों में विलंब के लिए व्याज का प्राप्त न होना 65 

11. प्रतिदायों मे विलंब के लिए ब्याज का प्राप्त न होना 213 

12. प्रतिभूतियों पर व्याज का प्राप्त न होना 155 
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1 2 3 

13. सार्वजनिक,राइट्स निर्गम मेँ प्रतिदाय का प्राप्त न होना 421 

14. सार्वजनिक/राइट्स निर्गम में प्रतिदाय का प्राप्त न होना 1264 

15. राइट्स^निर्गम मेँ प्रतिदाय का प्राप्त न होना 72 

16. परिवर्तन।पृष्ठाकन/समेकन/विभाजन के बाद प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना 105 

17. रीमेट के ae प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना 10 

18. say के बाद प्रतिभूतियों का प्राप्तं न होना 108 

19. प्रषण के बाद प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना 31 

20. सार्वजनिक /अधिकार निर्गम में प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना 240 

21. परिवर्तन,पृष्ठांकन/समेकन।विभाजन के बाद शेयरों का प्राप्त न होना 697 

22. रीमेट के बाद शेयरों का प्राप्त न होना 29 

23. अंतरण के बाद शेयरों का प्राप्त न होना 2238 

24. प्रेषण के बाद शेयरों का प्राप्त न होना 244 

25. सार्वजनिक,रा्ईटस निर्गम (आवंटन wa सहित) मेँ शेयरों का का प्राप्त न होना 1022 

26. अन्य 3637 

27. इलेक्टोँनिक तरीके के स्थान पर मूर्तं रूप में वापसी(लाभांश कौ प्रप्त 201 

28. sai तरीके के स्थान पर मूर्तं रूप से शेयरों कौ प्राप्ति 37 

कुल जोड़ 17466 

विद्यालय खोलना 

135. श्री एल. राजगोपालः क्या ama संसाधन विकास 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा 
अभियान (एस.एस.ए.) के अतर्गत अनुमोदित विद्यालयों कौ संख्या 

का वर्ष-वार aq क्या 2; 

(ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रत्येक विद्यालय में केवल 

2 dat की ही अनुमति दी गर्ह है; 

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण रै; ओर 

(घ) गत तीन वर्षो में प्रत्येक उपर्युक्त विद्यालय को किए गए 

वित्तीय आवंटन का वर्ष-वार ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी }: (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत आध्र प्रदेश 
में वर्ष 2009-10 4, 37 प्राथमिक स्कूल ओर उच्च प्राथमिक स्कूल 
खोलने, af 2010-11 में 20 प्राथमिक स्कूल ओर 5 उच्च 
प्राथमिक स्कूल खीलने तथा वर्षं 2011-12 मे 13 प्राथमिक स्कूल 

खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया a 

(ख) ओर (ग) राज्य सरकार के स्कूल भवन डिजाइनों के 

आधार पर नए स्कूल अनुमोदित किए जाते zi 

(घ) नए स्कूल खोलने के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्कूल 
भवन के निर्माण तथा राज्य adel के अनुसार शिक्षक वेतन के 

लिए निधियां प्रदान करता है जबकि प्राथमिक स्कूलों के लिए 
20.000 रु. कौ दर से तथा उच्च प्राथमिक के लिए 5.00 र. को 

द्र से ओर उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए 7000 र. की दर से
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स्कूल अनुदान ओर 500 र. कौ दर से शिक्षक अनुदान प्रदान किया 

जाता है। 

आई.आई री.८एन.आई.टी. मे शिक्षकों की कमी 

136. श्री अधीर चौधरीः 
श्री ई.जी. सुगावनमः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या भारतीय प्रोद्योगिकौ संस्थान (आई. आई टी.), भारतीय 
विज्ञान शिक्षा ओर अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.ई आर.) , राष्ट्रीय 
प्रोद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी;) ओर इंजीनियरिग कलेजो मे 

शिक्षकों की भारी कमी है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण है 

(ग) क्या सरकार 4 उपर्युक्त संस्थानों मेँ शिक्षकों कौ संख्या 
q aad करने हेतु कदम उठाए है; 

(घ) यदि zi, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जी, हां। भारतीय प्रोद्योगिकौ 
संस्थानों, भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकौ 
संस्थानों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एईसीरीई) 
द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिगि कलेजो मे संकाय सदस्यों की कमी के 

at निम्नानुसार हैः 

करसं संस्थानों का नाम संस्वीकृत रिक्त 
संकाय संख्या 

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 5092 1669 

2. भारतीय विज्ञान ओर अनुसंधान 300 9 
संस्थान 

3. राष्ट्रीय प्रौद्योगिको संस्थान 4291 1487 

4 अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा 423634 81551 

परिषद (एआईसीरीई) द्वारा 

अनुमोदित इजीनियरिग atest 

(ग) से (ङ) संकाय सदस्यों की भीं एक सतत प्रक्रिया हे 
तथा सेवानिवृत्त, त्यागपत्र तथा अतिरिक्त आवश्यकता इत्यादि के 
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कारण रिक्तियां होती रहती 21 संस्थाएं अनुब॑ध आधार पर ओर 
विजिरिग संकाय को नियुक्त कर रही हँ तथा इस कमी को पूरा 
करने के लिए शिक्षण की ओंन-लाइन पद्धति का प्रयोग कर रही 

है। सरकार A केन्द्र दारा वित्तपोषित तकनीकौ संस्थाओं मे अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजति तथा अन्य fied anf कौ बैकर्लँग 
रिक्तियं को भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ओर उन्हें 
आरंभिक वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने केन्द्र 

सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्त निकायो मेँ कार्य करने वाले संकाय 

सदस्यों को 10 वर्षं कौ अवधि के लिए दीर्घावधि प्रतिनियुक्ति आधार 
पर नवगदित केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों मेँ कार्यग्रहण करने at 
अनुमति देने का निर्णय लिया है। एञईसीरीई ने भी बी.टेक. 
अर्हताओं बाले अध्यापकों की wad लेक्वरर के रूप मैँ भर्ती कौ 

अनुमति प्रदान कर दी 21 अक्त प्रो-टर्म लेक्वरर को तीन वर्षं 
की अवधि के भीतर अपनी स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनी अपिक्षित 

हे। 

भारतीय अर्थव्यवस्था 

137, श्री पी.सी. गदीगौदरः क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालु वर्षं के दौरान आज तक 
भारतीय अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त एजंसियोनिकायों 

से केन्द्र सरकार को प्राप्त feel का व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) रिपो मे safe सिफारिशों के संबंध मे सरकार द्वारा 

की गर्ह अथवा प्रस्तावित कारवाई का निन्दु-वार व्यौरा क्या है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायनं मीणा); 

(क) ओर (ख) केन्द्र सरकार समय-समय पर खासतौर से केद्रीय 

बजर तैयार करते समय विभिन संगटनों८संस्थानों ओर व्यक्तियों से 

भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध मे कई रिपोर्ट, दस्तावेज ओर सुञ्चाव 

प्राप्त करती & जिसके आधार पर उपयुक्त कदम उटठाये जाते el 

विभिन मंत्रालयों के द्वार समय-समय प्र भारतीय अर्थव्यवस्था के 

विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कराए/अधिकृत किए जाते रँ ओर 

उपयुक्त कारवाई की जाती 21 

विद्यालयों की स्थापना हेतु निधियां 

138. श्री खगेन दासः क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने की कृपा Het किः 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालु वर्षं के दौरान विशेषकर 

पूर्वोत्तर के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ओर 

आदर्श विद्यालय योजना के अतर्गत नए विद्यालय स्थापित करने हेतु 

स्वीकृत की गई निधियों का वर्ष-वार व्यौरा क्या 2;
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(ख) क्या मंत्रालय पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य मेँ एकलव्य आदर्शं 
आवासीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में जनजातीय कार्य 
मंत्रालय के साथ समन्वयन कर रहा है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी alo क्या है; ओर 

(घ) इस संबध में स्या निर्णय लिया गया है? 
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मानव संसाधन विकास मत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 
(आर.एम.एस.ए.) नए सरकारी माध्यमिक स्कूलों (कक्षा 9-10) की 
स्थापना के लिए ओर मौजूदा सरकारी माध्यमिक स्कूलों के 
सुदुदीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। sway 
ओर मोडल स्कूलों के अधीन गत तीन वों के दौरान ओर वर्तमान 
वर्षं मे राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रं को, उत्तर-पूर्वी राज्यो सहित विनिर्मुक्त 
कौ गई निधियां निम्नलिखित हैः- 

(करोड रुपए मेँ) 

वर्ष आरएमएसए के अधीन आरएमएसए के अधीन र्मोडल स्कूल के अधीन मोडल स्कूल के अधीन 
राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों उत्तर Yat राज्यों को wis राज्य क्षत्र उत्तर Yat राज्यों को 
को विनिर्मुक्त निधियां विनिर्मुक्त निधियां को विनिर्मुक्त निधियां विनिर्मुक्त निधियां 

2009-10 547.83 72.75 251.71 8.83 

2010-11 1480.10 125.43 480.12 39.09 

2011-12 2495.90 232.86 1088.39 78.48 

39.22 0.00 2012-13 726.94 85.00 

(ख) से (घ) वर्तमान में, आरएमएसए ओर मोडल स्कूल 
स्कौमो के अधीन समर्थित स्कूलों मे आवासीय सुविधाओं कौ 
व्यवस्था नहीं है ओर ये सभौ वर्गो के बच्चों के लिए है। एकलव्य 
मोडल आवासीय स्कूल विशुद्ध रूप से अनुसूचित जनजातियों के 
छात्रों के लिए है, 

-राष्टीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 

139. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थः क्या मानव संसाधन विक्रास 
Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान चे वंचित 
समुदाय मे विद्यालय शिक्षा को aera देने हेतु बालिकाओं के 
कौशल विकास ओर प्रशिक्षण हेतु ‘ex’ परियोजना आरम्भ की 
ठै; | 

(ख) यदि हां. तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर 

(ग) इस aay F विशेषकर असम मे कितनी राशि व्यय की 
गर्ह हे? 

मानव संसाधन विकास पंत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरम्बेश्वरी ); (क) ओर (ख) बिहार मे वर्ष 2009 मेँ राष्ट्रीय 
मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा बिहार सरकार के सहयेग से 
हुनर परियोजना आरंभ कौ गई थी। वर्षं 2009 मे 298 मद्रसों में 

13768 बालिकाओं को नामांकित किया गया। वर्ष 2010 A इस 
परियोजना के तहत कुल 12257 बालिकाओं ने कौशल विकास हेतु 
प्रशिक्षण पूरा किया। दिल्ली A 26.2.2011 को मुस्लिम बालिकाओं 
हेतु हुनर पर पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। कुल 1613 
बालिकाओं को नामांकित किया गया ओर जुन, 2011 मेँ प्रशिक्षण 
कार्यक्रम आरंभ हुआ AMI 

(ग) GR एक राज्य प्रायोजित परियोजना है ओर राष्ट्रीय मुक्त 
विद्यालयी शिक्षा संस्थान कौ भूमिका अकादमिक ओर प्रशिक्षण 
सहयोग उपलब्ध कराने तक सीमित है। असम में हुनर का आस्भ 
नहीं किया गया है। 

(हिन्दी) 

आयातित 4-जी उपस्करों की सुरक्षा faa 

140. श्रीमती ऊषा वर्पाः 

श्री कापेश्वर dar: 

श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री महेश्वर हजारीः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wat यह बताने की 
कृपा करेगे किः
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(क) क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 4-जी प्रोद्योगिकौ 
आधारित नैरवर्क वाली दूरसंचार कंपनी के बारे में चिंता व्यक्त कौ 

है क्योकि उनका veer चीनी कंपनी द्वारा किया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इस प्र॒ सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैः 

(घ) देश में उन कस्बो^शहरों की संख्या कितनी है जहां 4-जी 

नेटवर्क कौ व्यवस्था जेडटीर्ई कंपनी द्वारा कौ जा रही है; ओर 

(ङ) 4-जी के प्रबंधन में स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण हेतु 

जांच एजैसियों द्वार क्या gana दिए गए रै? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा ): (क) ओर (ख) एक सुरक्षा एजेंसी के हवाले 
से जानकारी मिली है कि मै. भारतीय एयरटेल लि. 4जी सेवाओं 

के रोल आरट के समय टाइम डिविजन-लोग ed इवोल्युशन 

(टीडी-एलटीई) प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है जिसका विकास 

एक चीनी कंपनी मै. जेडरीई ह्वार किया गया है। अतः 4जी नेटवर्क 

के प्रबंधन ओर मै. भारतीय एयरटेल के स्थानीय कार्मिकों के पर्याप्त 

प्रशिक्षण में जेडटीई कौ भूमिका को तय किया जाए्। 

(ग) सरकार ने after दिया है fe लाइसंसधारक अपने 

दूरसंचार नेटवर्क के केवल उन्ही नेटवर्क अवयं को शामिल करेगा 

जिनका संबंधित समकालीन भारतीय या अतर्रष्टरीय सुरक्षा मानकं 

के अनुसार उन मानकों कौ किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी८प्रयोगशाला 

द्वारा 31 मार्च, 2013 तक परीक्षण करवा लिया गया हो। 1 अप्रैल, 

2013 से प्रमाणन भारत की किसी प्राधिकृत ओर प्रमाणित 

एजेसी^प्रयोगशाला से ही प्राप्त किया जाएगा। sae अतिरिक्त, 

लाइसेंस कौ wd के अनुसार लाइसंसधारक मुख्य तकनीक 

अधिकारी, मुख्य आसूचना सुरक्षा अधिकारी, अंतरावरोधन ओर 
मोनीररिग मामलों को देखने के लिए asa areata तथा 

जीएमएससी, एमएससी, सोंफ्टस्विच, कैद्रीय डाटाबेस के प्रभारी ओर 

प्रणाली प्रशासक(को) के रूप मँ केवल निवासी, प्रशिक्षित भारतीयों 

को ही नियोजित करेगा 

(घ) देश गै जहां 4जी नैरवर्क का प्रबंधन जेडटीई कंपनी 

द्वारा किया जाता है, उन कस्बो(शहरों कौ संख्या से संबंधित सूचना 
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्र कौ जा रही el 

(डः) सुरक्षा waist ने कोई gare नहीं दिया है। तथापि, इसने 

4जी नेटवर्क को संभालने के लिए स्थानीय कार्मिक को मै. Sead 

द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के बारे A Yous की ठे। 
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( अनुवाद 

जाली प्रमाण पत्र 

141. stadt प्रिया दत्तः 

श्री के.सी. सिंहं “बाबा ": 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान दिल्ली 
विश्वविद्यालय ओर उत्तराखंड राज्य सहित देश A जाली जाति प्रमाण 
पत्र, जाली अंक तालिका ओर feta के आधार पर शैक्षिक 

संस्थानों /विश्वविद्यालयों मे विद्यार्थियों के प्रवेश कौ घटनाएं सरकार 

के संज्ञान मे आयी 2; 

(ख) यदि हां, तो दिल्ली सहित तत्संब॑धी राज्यवार ST क्या 

हे; 

(ग) क्या इन घटनाओं मेँ विश्वविद्यालयों के कर्मचारी भी 

शामिल पाये गये है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ङ) मामले मेँ दोषी पाए गए व्यक्ति/कर्मचारियों के विरुद्ध 

की wat जाने वाली कारवाई का व्यौरा क्या है; 

(च) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय ओर उत्तराखंड 

राज्य सरकार को अ.-जा./अ.ज.जा.८अ.पि.व. प्रमाण val के आधार 

पर प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों की जांच करने का 

निर्देश दिया है; ओर 

(3) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण रहै तथा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए 

जा रहे रै? 

मानव संसाधन विकास dara में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (च) जबकि एसी घटनाओं कौ 
जानकारी मिली है, इन घटनाओं के alee केन्द्रीय स्तर पर 

अनुरक्षित नहीं feu जाते, क्योकि विश्वविद्यालयों का स्थापन तथा 

faa केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वार किया जाता है। 

विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैँ जिन्हे आध्यादेशों के माध्यम से 

दाखिलों के लिए नियमों का निर्धारण करने कौ शक्तियां है। इसी 

प्रकार से, विश्वविद्यालयों के पास एेसे मामलों मे शामिल कर्मचारियों 

के खिलाफ कारवाई प्रारभ करने कौ पूर्णं शक्तियां 2) दिल्ली 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान कौ गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय
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मे जाली प्रमाण-पत्रो(डिग्रियों के आधार पर दाखिला लेने के 31 
मामले तथा जाली जाति प्रमाणपत्रं के आधार पर दाखिला लेने 

वाले सभी 31 विद्यार्थियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट af करवाई 

गर्ह थी। कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर 

दाखिला लेने वाले 43 मामलों के संबंध मे विश्वविद्यालय ने हन 

जाति प्रमाण-पत्रं का सत्यापन करवाया। इसके परिणामस्वरूप 13 

विश्वविद्यालय ने इन जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया। इसके 

परिणामस्वरूप 13 विद्यार्थियों ने नए जाति प्रमाण-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 

किए जिन्हे सत्यापन करने के बाद सही पाया गया, जबकि 5 

विद्यार्थियों ने अपना दाखिल वापस ले लिया। विश्वविद्यालय ने 25 

विद्यार्थियों का दाखिला रद् कर दिया गया है। शेष 18 विद्यार्थियों 

के जाति प्रमाण-पत्रँ को पुनः सत्यापन हेतु संबधित अधिकारियों 
को भेजा गया Vl इसी प्रकार का जाली स्थानांतरण प्रमाणपत्र का 

एक मामला महात्मा गाधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा 

गुजरात से प्राप्त हुआ है। 

(छ) विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है तथा सभी अकादमिक 
एवं प्रशासनिक aA में आवश्यक कारवाई करने में सक्षम हे। 

सरकार् कौ विश्वविद्यालयों के दिन-प्रतिदिन के अभिशासन संबंधी 

मामलों मे कोई भूमिका नहीं होती हे। तथापि, सरकार द्वारा 
अकादमिक अर्हेताओं के राष्ट्रीय sel बेस की इलक्टोनिक डिपोजिटरी 

कौ स्थापना करने हेतु “राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिररी विधेयक, 
2011” दिनांक 05.09.2011 को लोक सभा A पेश किया गया। 

इस डिपोजिटरी से अकादमिक संस्थाओं द्वारा जारी की गई अकादमिक 

अर्हताओं का ओंनलाईइन सत्यापन एवं अधिप्रमाणन किया जा सकेगा 

तथा इस प्रकार जाली प्रमाणपत्रं एवं डिग्रियां कौ घरनाओं की 

नियंत्रित किया जा सकेगा। 

नए आईआईटी की स्थापना 

142. St संजीव गणेश नाईकःः 

श्री संजय दिना पाटीलः 
श्रीमती सुप्रिया ae: 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के समक्ष 
चुनौतियों के समाधान के लिए तीन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
कौ स्थापना के लिए स्वीकृति दी है; 

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी व्यो क्या 2; 

(ग) क्या नए प्रस्तावित आई.आई.री. निजी सार्वजनिक भागीदारी 

(पीपीपी) मोडल के अंतर्गत स्थापित किए जाएगे; ओर 
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(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इन संस्थानों 
के कब तक स्थापित किए जाने कौ संभावना 2? 

मानव संसाधन विकासं मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरम्देश्वरी ): (क) केन्द्र सरकार नै 12वीं पंचवर्षीय योजना 

के दौरान आश्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, 
पंजाब, गुजरात ओर हिमाचल प्रदेश रान्यों में भारतीय प्रौद्योगिकी 
संस्थानों (आई आईटी) कौ स्थापना कौ थी। इन आठ नए भारतीय 

परोद्योगिको संस्थानों के अलावा सरकार ने देश में किसी अन्य 

भारतीय प्रोदयोगिकौ संस्थान कौ स्थापना करने कौ मंजूरी नहीं दी 
हे। 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं sad 

इग्नू पाट्यक्रमों को बंद किया जाना 

143. श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

श्री संजय दिना पाटीलः 

डो. संजीव गणेश ade: 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या इदिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने 
कु इटरएक्रिव फेस-दटू-फेस पादूयक्रम/कार्यक्रम बंद कर दिए है; 

(ख) यदि हां, तो एसे पाद्यक्रमों/कार्यक्रमो ओर उन्हे बंद किए 

जाने के परिणामस्वरूप प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या का ब्योरा क्या 

है; 

(ग) इन पाद्यक्रमों को बंद किए जाने के क्या कारण है; 

(घ) क्या कोई वैकल्पिक सुञ्ाव दिये गये रै; जिससे विद्यार्थियों 
के हितों को सुरक्षित रखा जा सके; ओर 

(ङ) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य wat ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, नहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त 
विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा प्रदान कौ गई सूचना के अनुसार, इसने 

अपने किसी भी इंटरएक्टिव फेस-टू-फेस पादूयक्रम/कार्यक्रम को बंद 
कियाहे। 

दिसम्बर, 2011 में अपने प्रबंधन बोई (बीओएम) के निर्णय 
के अनुरण मे केस-दू-फेस कार्यक्रम प्रदान करने मे संबंधित मुद्दों
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सहित इदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अधिनियम, 

1985 4 विश्वविद्यालय के लिए अधिदेशित भूमिका कौ समीक्षा 
करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित कौ गई थी। 

इस seq अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश कौ थी कि इंदिरा 

गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को इस संब॑ध मे कोई निर्णय लेने 

से पूर्वं विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा अधिदेश का wera करने 

मे फेस-टू-फेस कार्यक्रमों के योगदान का मूल्यांकन करना afer 

एेसा मूल्यांकन होने तक अकादमिक सत्न 2012 में प्रारंभ होने वाले 
परिसर आधारित कार्यक्रमों मै नए दाखिलों को आस्थगित रखा जाए। 

तथापि, फेस-टू-फेस कार्यक्रमों में पहले से ही दाखिल किए गए 

विद्यार्थी अपने पादूयक्रमों को पूरा करना जारी Tat इस उच्च 

अधिकार प्राप्त समिति कौ सिफारिशाों को विश्वविद्यालय के प्रबंधन 
बो gm स्वीकार कर लिया गया है तथा तदनुसार, इसके द्वारा 
आयोजित किए गए सभी फेस-टू-फेस कार्यक्रमों कौ समीक्षा प्रक्रिया 
जारी है। समीक्षा किए जा रहे फेस-दटू-फेस कार्यक्रमों कौ सूची 
संलग्न विवरण मे दी गर्ह हे। 

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर मेँ दूष्टिगत, प्रश्न नहीं 
उरते। 

विवरण 

फस-टू-फेस कार्यक्रमों का मूल्याकन 

क्र.सं कार्यक्रम कोड कार्यक्रम 

1 2 3 

1. एमएससीसीएचर्ईएम रसायन विज्ञान निष्णात (एमएससी 

इन केमिस्ट्री) 

2. एमएससीएसएस जीवविक्ञान निष्णात (एमएससी इन 

लाईफ साइंस) 

3. एमएजेएमएस पत्रकारिता एवं जन संचार निष्णात 

4 एमषएईएमपीएम इलेक्टोनिक मीडिया उत्पादन एवं 
प्रबधन निष्णात 

5. एमएससीषएई एमएससी इन एकनचुरियल इकनामिक्स 

(एमएससी इन इलेक्टोनिक मीडिया 

Wer wa Wz) 

एमएससी इन Wess क्वानरिटेरिव 

(फाटनेन्स) 

6. एमएससीएएफ 

एमएससी इन इनवायरमेःटल 

इकनामिक्स 

7. एमएससीईई 
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1 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

एमपीरएचवीएम 

एमपीएटीएचए 

एमएफएपी 

एमएससीएएस 

एमबीएसीजी 

एमएजीडी 

एमडन्ल्यूजीएम 

एमएजीपीएस 

एमएलडी 

एमएएसष् 

एमएईडीएस 

एमएटीएस 

सीसीएलसी 

बीपीपीडीएस 

बीएएसएलएस 

एमएसडब्लयूएनई 

सीपीएचएन 

पीजीडीएफरी 

मास्टर site परफारमिग आटूर्स 

हिन्दुस्तानी वोकल म्यूजिक 

मास्टर ओंफ परफारमिंग आर्टस- 

fauet aida 

मास्टर ओंफ फाईन आट्ूस-पेरिग 

एमएससी इन एक्टयुरियल सास 

एमबीए arate गवर्नेस 

मास्टर इन जेंडर we टेवलपमेर 

स्टडीज 

war इन far एंड saz 

स्टडीज 

एमए गांधी एंड पीस स्टडीज 

एमए इन dat एंड Sacre 

एमए सोशल waters 

मास्टर a आर्टस इन एक्सरशन 

एड उवलपर्मेर स्टडीज 

एमए इन टरासलेशन स्टडीज 

सर्रिफिकेर इन चादनीज लैगकेज एंड 

कल्चर 

aan आफ प्रीपेररी vom फार 

Sh स्टटेन््स 

बीए इन wees wea daa 

स्टडीजं 

मास्टर ओंफ सोशल वर्क (नार्थ -ईस्ट) 

सररिफिकेर इन पीसी wea एंड 

नैटवर्विंग 

पीजी डिप्लोमा इन फूड साइंस एड 
टेक्नालोजी 
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( हिन्दी) 

कोयले की चोरी 

144. श्रीमती मीना सिंहः 
श्री अशोकं कुमार रावतः 
श्री उदय प्रताप सिंहः 
श्री एन. चेलुवरया स्वामीः 
श्री के-डी. देशमुखः 
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 
श्री दिलीप सिंह Wea: 

क्या कोयला wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया 
लिमिटेड कौ विभिन सहायक कंपनियों में अवैध खनन, काला 
बाजारी, चोरी ओर कायेले कौ दलाई में चोरी ओर  अनियमितताओं 
के मामलों का पता चला 2; 

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कोयले ओर राजस्व 

की क्षति का सहायक कंपनी-वार ओर राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या कतिपय मामलों में विभिन कोयला कंपनियों के 
सुरक्षा कर्मियों ओर अधिकारियों कौ deme पायी गई है; 

(घ) यदि हां, तो सहायक कंपनी-वार ओर राज्य-वार तत्संब॑धी 
am क्या है ओर उनके विरुद्ध क्या कारवाई की गई है; ओर 

(ङ) इन मामलों कौ रोकथाम हेतु सरकार द्वार क्या कदम 
उठाए गए है अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील): 
(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ओर सभा परल पर 
रख दी जाएगी। 

० (ATA) 

aa क्षेत्र हेतु ऋण का युनर्गठन 

145. श्री भास्करराव लापूराव पाटील खतगावकरः 
श्री आनंद प्रकाशं परांजपेः 
श्री संजय ute: 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

क्या चित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का वस्त्र पर ऋण भार के पुनर्गटन संबधी 

नीति कौ समीक्षा करने का प्रस्ताव ठै; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी alo क्या है ओर इसके 

परिणामस्वरूप लाभान्वित होने वाली वस्त्र इकाइयों का व्यौरा क्या 

हे; 
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(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैक ने इस संबंध मेँ वेको को कोई 

मानदंड जारी किए है; 

(घ) यदि हां, तां तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) वस्त्र क्षेत्र के ऋण भार के पुनर्गठन हेतु सरकार पर 
वित्तीय da का a क्या है; ओर 

(च) वस्त्र क्षेत्र में उक्त पुनर्गठन के कब तक पुरा होने की 

संभावना है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 
(क) ओर (ख) बीओबी केपिटल aes द्वारा किए गए मूल्यांकन 
अध्ययन से यह पता चलता है कि वस्त्र इकादूयों 35.000 करोड 
रु. के ऋण कौ भुगतान अनुसूची वैकं द्वारा फिर से बनाने कौ 
जरूरत C1 तत्पश्चात सरकार ने सभी सार्बजनिक aa के dat को 
सलाह दी रै कि वे वस्त्र उद्योग & पात्र उधारकर्ताओं से प्राप्त 
भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के प्रस्ताव पर मामला-दर-मामला 
विचार करने के लिए पृथक कार्यालय स्थापित करें! भारतीय रिजर्व 
बैक ने उपर्युक्त अध्ययन की जांच करने के पश्चात यह मत दिया 
है कि किसी पृथक विनियामक we कौ आवश्यकता नहीं हे। ओर 
बैक सावधि ऋणो पर दो वर्षों का अधिस्थगन प्रदान कर सकता 
है ओर कार्यशील पंजी को विद्यमान आरबीआई दिशा- निर्देशों के 
अनुसार 3-5 वर्षा कौ अवधि में भुगतान किए जाने वाले कार्यशील 
सावधि ऋणो में परिवर्तित कर सकता है। 

(ग) ओर (घ) आरबीआई 2 जुलाई, 2012 को जारी आय 
निर्धारण से संबधित विवेकशील wads, आस्ति वर्गीकरण ओर 
अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण के day मे जारी मास्टर परिपत्र 
अन्य बातों के साथ-साथ, अग्निमों के भुगतान अनुसूची पुनः बनाने 
के लिए विवेकशील दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। 

(ङ) dat द्वारा वस्त्र aa को दिए गए ऋण की भुगतान 
अनुसूची पुनः बनाने से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। 

(च) उक्त कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं 

कौ गई हे। 

कम राजस्व बताने पर शास्ति 

146. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 
श्री भास्करराव aga पाटील खतगांवकरः ̀ 
श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने मोबाइल कंपनियों द्वारा कम राजस्व 

बताए जाने ओर कम साविधिक लेवी का भुगतान किए जाने पर 

ध्यान दिया 2: 

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मोबाइल कंपनी पर सरकार/दूरसंचार 

विभाग द्वारा लगाई गईं दांडिक राशि का कपनी-वार ate क्या है; 

ओर 

(ग) इस पर दूरसंचार सेवा प्रदाता कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

मिलिन्द देवरा ): (क) ओर (ख) जी, a चालू वित्त वर्ष में 

मोबाइल कंपनियों पर लगाई गई दांडिक राशि का व्यौरा संलग्न 

विवरण में दिया गया 21 

(ग) विभाग द्वारा जारी कौ गई मांगों के संशोधन के लिए 

Had सिस्टेमा श्याम एवं dod वीडियोकोन रेलीरकोम लिमिटेड ने 

अभ्याबेदन भेजे है। 

ted लुप टेलीकोभ लिमिटेड के विहार सेवा क्षेत्र से संबधित 

5 (पांच) करोड र. कौ राशि कौ वित्तीय बैक प्रत्याभूति को भुना 

लिया गया है चूकि विभाग द्वारा लगाई गई दाडिक राशि का भुगतान 

फर्म ने नहीं किया हे। 

aad एस.टेलप्रालि. से संबंधित वित्तीय बैक प्रत्याभूति का 
नकदीकरण न्यायाधीन है। 

विवरण 

ay 2012-13 म Wasa फ़ोन कपनियों षर 

लगाए गए अर्थदड 

कंपनी का नाम लगाए गए अर्थदंड 

(रुपयों मे) 

tad एस.टेल.प्रा. लिमिरेड 141126739 

मैससं विडियो्कोन रेलीर्कोम प्रा. लिमिटेड 98197007 

Aad fac श्याम टेलीसर्विसेज 537504886 

मैसर्स oo टेलीरककम लि. 20707376 

कुल योग 797536008 
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अवस्थिति आधारित सेवा प्रणाली 

147. श्री अधलराव पारील शिवाजीः 

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 

क्या संचार ओौर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या मुंबई मं हुए आतंकौ हमलों के बाद दूरसंचार 

प्रचालकों तथा सभी मोबाइल सेवा-प्रदाताओं के लाइसेस करार में 

अवस्थिति आधारित सेवा के लिए एक प्रणाली शुरू करने के लिए 

कहा गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ahr क्या है ओर किन सेवा 
प्रदाताओं ने प्रणाली को लागू किया है ओर क्या इन्हे अभी भी 
नई प्रणाली का अनुपालन करना है; 

(ग) क्या मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने अपना विरोध/आपत्तियां 

व्यक्ते की हें ओर इस मुदे को सुलद्चाने के लिए टाई से सक्रिय 
भूमिका निभाने कौ मांग की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर क्या आपत्तियां 

उठाई गई ओर प्रणाली के कार्यान्वयन मे उन्हे किन समस्याओं का 

सामना करना पड़ा है; ओर 

(ङ) इस Way में सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय W राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा ): (क) जी, atl मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं 

से लाइसेंस संशोधन दिनांक 31.5.2011 के द्वारा निम्नलिखित 

अनुबधों के अनुसार अवस्थिति परिशुद्धताएं उपलब्ध कराने के लिए 
कहा गया ZI 

अवस्थिति विवरणः 

(i) लाइसंसधारक इस संशोधन ओर परिशुद्धता के जारी होने 

कौ तारीख से नीचे उल्लिखित समय सीमा के अनुसार 

asda सेवा क्षेत्र मे मोबाइल ग्राहकों के अवस्थिति 

विवरण उपलब्ध कराएगा। यह प्रकोष्ठ स्थलों के समन्वय 

के अलावा अक्षांश ओर eat के रूप मेँ सीडीआर 

का एकं भाग होंगे जो पहले से ही die के 

अधिदेशित क्षेत्रो मे से एक है।
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प्रतिशत विशुग्धता 

दूरी मीय में शहरी (नगर पालिका उप-नगरीय ओर ग्रामीण दूरस्थ 

सीमा में दस लाख 

से अधिक मोबाइल) 

1 वर्षं 2 वर्षं 1 ay* 2 वर्षं 3 ay 2 वर्ष 3 ay 

50 30 50 

100 60 75 50 60 

300 80 95 50 60 70 50 60 

500 60 70 80 60 70 

जम्मू ओर कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर लाग्। 

Gi) इस विवरण को शुरू करने के लिए विशेष मोबादल 
नंबर उपलब्ध कराए जाएगे। तथापि, तीन वर्षी की 

अवधि के भीतर अवस्थिति विवरण सभी मोबाइल कालों 
. कै लिए सीडीआर का भाग बन जाएगे। 

टिप्पणी I: प्रौद्योगिकी विकास को दृष्टिगत रखते हुए परिशुद्धता 
सीमा को भविष्य में किसी भी समय संशोधित किया जा सकता 

Zl 

(ख) सेवा प्रदाता अधिदेशित परिशुद्धता कार्यान्वितं करने कौ 
विभिन अवस्थाओं में है। तथापि, कोई भी सेवा प्रदाता कार्य को 
पूर्णं करने एवं उसका अंतिम अनुपालन भेजने में समर्थं नहीं हुभा 
a 

(ग) ओर (घ) मोबाइल सेवा प्रदाता से उन Ge AT 
के स्पष्टीकरणों के लिए कहा गया ठै, जो उन्हें उपलब्ध कराए 
गए है। दूरसंचार सेवा प्रदाता इन सेवाओं के कार्यान्वयन संबंधी वित्त 
पोषण मुदे को Sard रहे है। तथापि, यह इगित किया गया है कि 

इस प्रणाली को टीएसपी द्वारा उनको लागत पर कार्यान्विति किया 

जाना है। उन्होने ae के साथ fet मामलों को उठाया है, इस 

संब॑ध में सूचना एकत्र कौ जा रही है। 

(ड) इस मुदे कौ जांच विभाग के तकनीकौ अंश टीईसी द्वारा 
कौ जारही हे। टीरईसी से रिपोर्ट प्राप्त होते ही उपयुक्त निर्णय 
लिया जाएगा। 

छात्रों को परेशान करना 

148. श्री सुरेश attest: 
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 
श्री अब्दुल रहमानः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान मेँ निःशुल्क ओर अनिवार्य 
बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप 

विद्यालयों मे वंचित वर्गों के बच्चों को अलग करने कौ रिपोर्ट आई 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(1) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से मामले की जांच करने 

ओर अपने निष्कर्षं सरकार को देने का निदेश दिया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके कारण क्या हैँ; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए 

गये हैँ? 

मानव संसाधन विकास पंत्रालय ये राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 
2009 कौ धारा (1) (ग), जो वंचित समूहं तथा कमजोर वर्गो 
के बच्चों को 25 प्रतिशत सीयों पर निःशुल्क दाखिला देने तथा 
शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है, के ania प्राइवेट स्कूलों 
में दाखिला बच्चों के पृथक्करण/विभेद कौ छिटपुट मीडिया fate 
आई है। ta मामलों को जांच तथा उपचारी कारवाई के लिए 

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्र सरकार द्वारा तुरंत भेज दिया 

जाता है। 

(ङ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, के आलोक में, केन्द्र 
सरकार द्वार बनाए गए मोडल नियमों में प्रावधान है कि धारा 

12(1)(ग) & अतिर्गत दाखिल seat al a तो कक्षा के अन्य 

बच्चों से पृथक्कृत किया जाएगा, न ही उनके निए Hat अन्य
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बच्चों की कक्षाओं से अलग स्थान ओर अलग समय पर ली 

जाएगी। इसमे यह भी प्रावधान है कि धारा 12(1)(ग) के 

अनुपालन मे दाखिल बच्चों को पाटूयपुस्तकोँ, afeal, पुस्तकालय 

तथा आईसीरी सुविधाओं, wade कार्यकलापों तथा खेलकूद जैसी 
हकदारियों ओर सुविधाओं के मामले मे किसी भी तरह से अन्य 

बच्चों से विभेदित नहीं किया जाएगा। 

शिक्षा का अधिकारर अधिनियम में शिकायत निवारण हेतु 

स्थानीय प्राधिकारण अधिसूचित करने तथा बच्चे के प्रारभिक शिक्षा 

के अधिकार के अनुवीक्षण हेतु राज्य बाल अधिकार सरक्षण 

आयोग/शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कौ स्थापना के लिए 

प्रावधान है। 

[fest] 

मध्याहन भोजन योजना 

149. श्री राजू शेट्टीः 
श्री भुपेन्द्र सिंह 

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः 
श्री प्रशांत कुमार AER: 

श्री मनोहर तिरकीः 

श्री आर. श्रुवनारायणः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेगे 

किः 

(क) वर्तमान मैं प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मेँ मध्याहन भोजन 

योजना (एमडीएमएस) के तहत शामिल स्कूली बच्चों कौ संख्या 

ओर प्रतिशत क्या है; 

(ख) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान उक्त योजना 
के तहत कितनी निधियां आबंटित/उपयोग की गर्ह 2; 

(ग) क्या सरकार ने देश में एमडीएमएस के तहत बच्चों के 

लिये न्यूनतम कैलोरी निर्धारित कौ है ओर यदि हां, तो तत्संबधी 
ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार योजना के तहत बच्चों द्वारा उपयोग कौ 

गई प्रमात्ना/कैलोरी की नियमित निगरानी कर रही है ओर यदि हां, 

तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम 

उठाये जा रहे teed गये है कि योजना के तहत बच्चों द्वारा 

अपेक्षित मात्रा मे कैलोरी ग्रहण कौ जा रही 2; 
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(च) क्या उक्त योजना के तहत विद्यालयों से आहार के नमूने 
एकत्रित करने ओर उसमे पोषक तत्वों की जांच करने के लिये 
प्रयोगशालाओं मे भेजने का कोई उपबंध है; ओर 

(3) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके कारण क्या दै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) वर्तमान मे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 
में मध्याह भोजन योजना के अंतर्गत शामिल स्कूली बच्चौ कौ 
संख्या ओर प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ख) पिछले तीन वर्षो में मध्याह भोजन योजना के अंतर्गत 

राज्य/संघ राज्य क्ेत्रवारी जारी तथा प्रयुक्त निधियों के aR संलग्न 
विवरण में दिए गए हे! 

(ग) से (ङ) जी, a इस योजना के अंतर्गत बच्चे प्राथमिक 

ओर उच्च प्राथमिक स्तरों पर क्रमशः 450 ओर 700 कैलोरी के 
ऊर्जा घरक प्रदान करने के पके हुए गर्म पोषक भोजन के पात्र 

है| 

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा-निर्देशों 

मेँ स्कूल, wis, जिला, राज्य ओर राष्ट्रीय स्तरों पर एक गहन 
मोनीटरिग प्रणाली का प्रावधान है। इस योजना कौ we स्तरीय 

निरीक्षण-सह-मोनीटरिग समिति कौ बैठक मेँ ओर कार्यक्रम अनुमोदन 
बो की बैठकों के दौरान त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से 
निरंतर निगरानी at जाती है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 
स्कूल स्तर पर उपस्थिति, मध्याह्न भोजन के लाभार्थियों ओर wears 
भोजन योजना के wie के लिए रजिस्टर बनाए रखना अपेक्षित 

21 इन रजिस्टरों का aie तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 

निरीक्षण किया जाता 21 इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय समीक्षा मिशन 
मोके पर जाकर मूल्यांकन करने के लिए राज्यों का दौरा करते 

है। स्वतंत्र मांनीररिग संस्थान भी नियमित अंतराल पर योजना का 

मूल्यांकन करते है। 

(च) ओर (छ) and मध्याह्न भोजन कौ गुणवत्ता ओर 
मात्रा सुनिश्चित करने के लिए योजना के दिशा-निरदेशों मे अच्छी 

गुणवत्ता वाला GI भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाने, 

खाद्य पदार्थो को सूखे ओर सुरक्षित स्थानों पर रखने, भोजन को 
स्वच्छ वातावरण मे समुचित प्रकार से प्रशिक्षित taal के माध्यम 
से पकाने का प्रावधान है। पके हुए भोजन को अध्यापकों सहित 

2-3 प्रौढं द्वारा चखा जाना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, 

योजना के कार्यान्वयन ओर पर्यवेक्षण में समुदाय को भागीदारी का 
संवर्धन किया जाता है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, 

तमिलनाडु इत्यादि जैसे कु राज्यों मे भोजन के पोषक ओर कैलोरी 
घटक का निरीक्षण करने के लिए नमूने एकत्रित किए है।



343 Weal के 8 अगस्त, 2012 लिखित उक्त 344 

विवरण 

2011-12 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अतर्गत लक्षित ओर शापिल बच्चो की सख्या 

क्र.सं. Was राज्य क्षेत्र नामाकन कवरेज प्रतिशत कवरेज 

1 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश 6376294 5661609 89 

2. अरूणाचल प्रदेश 274231 2681473 98 

3. असम 5260461 4693848 89 

4. बिहार 20498092 8882442 43 

5. छत्तीसगदं 4511250 3750998 83 

6. गोवा 165578 153853 93 

7. गुजरात 6274016 4110722 66 

8. हरियाणा 2149424 2108820 98 

9. हिमाचल प्रदेश 705713 661951 94 

10. जम्मू ओर कश्मीर 1274114 769893 60 

11. ज्ञारखंड 5536195 3215976 58 

12. कर्नाटक 5626184 5278797 94 

13. केरल 2998822 2687079 90 

14. मध्य प्रदेश 10802279 8084242 75 

15. महाराष्ट 13383283 10868151 | 81 

16. मणिपुर 231801 197854 85 

17. मेघालय 600622 484489 81 

18. मिजोरम 184618 167148 91 

19. नागालैड 277156 260707 94 

20. ओडिशा 5921688 4837061 82 

21. पजान 2126165 1810346 85 

22. राजस्थान 7340544 5765230 79 

23. सिक्किम 99704 90582 91 

24. तमिलनाडु 5525299 4129238 75 
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1 2 3 4 5 

25. त्रिपुरा 577517 442619 77 

26. उत्तराखंड 977626 807164 83 

27. उत्तर प्रदेश 20378166 11610848 57 

28. पश्चिम बगाल 13686162 12180117 89 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 41705 31746 76 

30. Werte 106533 53940 51 

31. दादरा ओर नगर हवेली 50108 36067 72 

32. दमण ओर दीव 19584 15450 79 

33. दिल्ली 1820800 1233473 68 

34. लक्षद्रीप 9760 9485 97 

35. पुदुचेरी 88211 79472 90 

कुल 145899705 105439889 72 

विकरण 

2009-10 से 2011-12 तथा चालू वर्ष 2012-13 के दौरान आकबटित निधिया ओर किया गया व्यय 

(रुपए लाख मे) 

क्र.सं Tay रान्य क्षत्र 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

आबरन व्यय Fer व्यय आबंटन व्यय 31.7.2012 

कौ स्थिति 

के अनुसार 

जारी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. आध्र प्रदेश 26105.6 20981.3 48302.4 45775.1 85191.5 58518 33579.94 

2. अरूणाचल प्रदेश 1616.82 1073.71 2043.18 1663.96 2091.75 1068.18 774.91 

3. असम 28555.8 25167.5 34408.2 39322.3 53220.9 43999.1 13364.87 

4. बिहार 52100.1 31936.1 80506.4 78795.9 81820.3 74035.6 49980.15 

5. छत्तीसगद 17578.6 15661.6 36187.7 36938.9 47463 37890.1 22941.74 

6. गोवा 794.34 578.81 1168.27 1049.35 825.41 1158.12 358.2 

7. गुजरात 24603.1 21163.8 28851.6 30167.6 35301.6 33068.4 20053.24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. हरियाणा 19094.9 17651.9 15325.1 15325.1 16713.4 20302.2 9550.14 

9. हिमाचल प्रदेश 4835.78 5932.09 6487.67 7002.68 7351.6 7652.29 4180.49 

10. जम्मू ओर कश्मीर 5607.67 2982.36 7990.6 8234.22 13430.6 7329.56 2535.06 

11. wre 22777.9 18335.1 32595.5 28691 52252.2 29951.4 17406.6 

12. कर्नाटक 26902.3 25847.7 45368.3 42599.7 56525.8 46357 32167.7 

13. केरल 13845.1 10198.6 18511.3 18112.9 14277.1 18083.2 11191.97 

14. मध्य प्रदेश 53311.2 35598.2 65781.8 69417.1 76704.4 74684.5 21567.4 

15. महाराष्ट 57771.5 46105.6 107492 85622.2 69255.8 90962  47963.11 

16. मणिपुर 1478.66 1056.59 5658.11 5575.57 1894.19 1655.46 575.99 

17. मेघालय 5635.93 5360.22 13831.8 12275.5 3528.12 5303.84 1414.76 

18. मिजोरम 821.34 769.19 1902.29 1668.96 3306.57 2800.32 544.28 

19. artes 1062.01 1023.36 4026.97 4079.66 2464.37 2464.37 691.03 

20. ओडिशा 32108.2 28046.1 38959.1 28403.4 37124.4 36798.5 = 25225.32 

21. पंजाब 11139.4 10267.4 16605.1 16310.8 17561.5 16268.2 4697.17 

22. राजस्थान 40639.5 36328.6 46225.8 46428.6 52901.2 49415.3 = 24704.74 

23. सिक्किम 444.55 423.78 899.59 920.36 1035.65 1225.39 634.12 

24. afer 40189.2 40012.7 44250.6 42407.5 40333.7 40879.3 4306.71 

25. त्रिपुरा 3801.36 4462.79 4856.76 4661.2 8408.41 4902.96 1274.47 

26. उत्तराखंड 5169.29 3916.02 10963.3 12478.4 14255.5 11839.5 10064.47 

27. उत्तर प्रदेश 89054.4 83949.7 102715 114634 107639 105879 —-67917.28 

28. पश्चिम बंगाल 74165.5 60920.7 79480 795784 77251 88572.8 = 43351.48 

29. अंडमान ओर निकोबार 21648 154.48 247.06 207.31 509.14 238.44 207 
द्रीपसमूह 

30. चंडीगढ़ 343.12 343.12 525.54 492.83 680.77 680.77 301 

31. दादरा ओर नगर हबेली 152.62 144.46 290.45 288.83 342.71 342.71 72.43 

ॐ2. दमण ओर दीव 89.93 89.96 147.78 142.1 136.58 136.34 116.08 

33. दिल्ली 7074.43 3817.07 9072.32 7944.17 6562.19 8429.61 5792.26 

34. लक्षद्वीप 46.48 38.5 80.54 48.87 76.32 54.47 45.87 

35. पुदुचेरी 429.7 366.34 693.24 651.84 635.99 635.99 201.47 

कुल 669563 560705 912452 887916 989072 923582 = 499753.5 
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नामांकन वर 

150. श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री कामेश्वर बैठाः 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती उषा ant: 

श्रीमती agiten सरोजः 

श्रीमती श्रुति चौधरीः 
श्री ए.के.एस. विजयनः 

क्या मानव संसाधन विकास पत्री यह बताने को कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या निजी विद्यालयों कौ तुलना में सरकारी विद्यालयों 

मे oat का नामांकन लगातार गिर रहा है; 

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; 

(ग) क्या अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति/^अन्य freer 

वर्ग ओर मुस्लिम छात्रौ का नामांकन भी घट रहा है; ओर 

(घ) यदि a, तो इसके क्या कारण है ओर सरकार द्वारा 

इस संबंध में क्या कदम set गये है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) वर्षं 2009-10 के दौरान देश 
H कक्षा XA नामांकित छात्रों कौ संख्या 24, 33, 56, 708 

(अनंतिम) है। सरकारी स्कूलों तथा प्राइवेट स्कूलों के लिए 

नामाकित छात्रों कौ संख्या के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते 

ZI 

(ग) ओर (घ) वर्षं 2007-08 से 2009-10 & दौरान देश 

में कक्षा श्वा में नामांकित अनुसूचित जाति (एस.सी) तथा 

अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रं कौ संख्या वृद्धि कौ प्रवृत्ति 

दर्शाती 21 विवरण नीचे दिया गया हैः 

वर्ष/वर्ग 2007-08 2008-09 2009-10 

(अनतिम) (अनतिम) 

अनुसूचित जाति 42591431 436,12297 4.55 74.036 

अनुसूचित जनजाति 2,19.23 007 23059903 2,33.01.274 

अन्य पिडा वर्ग तथा मुस्लिम oral कौ संख्या से संबंधित 

आंकड़े नहीं रखे जाते Zi 
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शिक्षकों की कमी 

151. श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्री महेश्वर हजारीः 

श्री नारनभाईं कलछाडियाः 

श्री रवनीत faz: 

श्री महाबली सिंहः 

श्री एम. वेणुगोपाल test: 
श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्रीमती ऊषा ant: 

श्री एरी. नाना पारीलः 

श्रीमती ज्योति ea: 
श्री के. सुगुमारः 

श्री दिलीप सिंह Wea: 

श्री नवीन जिन्वलः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करगे 

किः 

(क) क्या देश मं प्राथमिक, उच्च meatier तथा माध्यमिक 

स्तर के विद्यालयौ में शिक्षकों कौ काफी कमी 2; 

(ख) यदि हां, तो aati व्यौरा क्या है; 

(ग) fred तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान प्राथमिक, 
उच्च प्राथमिक तथा माध्यामिक स्तर के विद्यालयों मे राज्य-वार 

कितने शिक्षकों की जरूरत दै/कमी हैः; 

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इन विद्यालयों में 

शिक्षकों कौ उपस्थिति का क्या प्रतिशत है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इन fact को भरने के लिए क्या 
कार्ययोजना तैयार की जा रही 2? | 

प्रानव संसाधन विकास प॑त्रालय में राज्य मत्री ( भ्रीपती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 
(टीआरईएसई), 2010-11 जो शिक्षा के प्रारंभिक स्तर के आंकडं 

प्रतिवर्ष एकत्र करती है, के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों मे राष्ट्रीय 
शिष्य अध्यापक अनुपात (पीटीअर) 32 है जबकि इसके विपरीत 
यह बिहार में (58), आारखंड में (43) ओर उत्तर प्रदेश A (46) 
है; उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय ओसत 29 है जो बिहार में 

(62), aes में (43) ओर उत्तर प्रदेश A (44) है। मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्कूल शिक्षा सांखियिकौ 

(2009-10) के अनुसार शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर पीटीञआर 30 

है तथा 10 राज्य मेँ पीटीआर इसके प्रतिकूल हे। प्रारभिके स्तर ओर
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माध्यमिक स्तर पर राज्यवार छत्र-अध्यापक अनुपात संलग्न 

विवरण में दिया गया है। 

(ग) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

(आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू किए जाने के फलस्वरूप 

प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापकों कौ अतिरिक्त आवश्यकता 5.08 लाख 

होने का अनुमान लगाया गया था। आररीई लागू किए जाने के 
बाद सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 2011-12 तक कुल 

6.31 लाख अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए गए है। इसके 
अतिरिक्त a4 2012-13 के दौरान 1.23 लाख अध्यापकों के पद 
संस्वीकृत किए गए है। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 

अभियान (आरएमएसए) की योजना A अन्य बातों के साथ-साथ 

पीटीञर मेँ सुधार लाने के लिए वर्तमान सरकारी माध्यमिक स्कूलों 
में अतिरिक्त अध्यापकों कौ नियुक्ति कौ व्यवस्था की गर्ह है। 11 वीं 
पंचवर्षीय योजना के दौरान, अतिरिक्त अध्यापकों कौ अनुमानित 
आवश्यकता 1.79 लाख थी जबकि इसकी तुलना में अब तक 
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1.15 लाख अतिरिक्त अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए m हैँ 
एसएसए के तहत 2010-11 सै 2012-13 तक ओर आरएमएसप 
के तहत 2009-10 से 2011-12 तक कौ अवधि के दौरान 
संस्वीकृत किए गए राज्यवार अतिरिक्त अध्यापक दशनि वाला 
विवरण संलग्न है। 

(घ) वर्ष 2008-09 में मानव संसाधन विकास मत्रालय द्वारा 

कराए गए स्वतत्र अध्ययन के अनुसार प्राथमिक ओर उच्च प्राथमिक 

स्तर पर अध्यापकों की ओसत उपस्थिति दर क्रमशः 81.7 प्रतिशत 
ओर 80.5 प्रतिशत et राज्य-वार स्थिति संलग्न faa a दी 

गई हेै। 

(ङ) wie राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि 
अध्यापकों के नियोजन को युक्तिसंगत करं, राज्य क्षेत्र के अध्यापकों 
की वर्तमान fifa को भरने के साथ-साथ पएसएसए ओर 

आरएमएसए के तहत संस्वीकृत अध्यापकों के पदों की रिक्तियों 
को भरे। 

विवरण 

डीआएसई 2010-11 के अनुसार प्रारभिक स्तर पर तथा स्कूल शिक्षा साखि्िकी (एसएस) (2009-10) के 

अनुसार माध्यमिक स्तर पर छात्र अध्यापक अनुपात (diets) 

प्राथमिक स्तर पर पीरीआर 

(डीआईएसई) 2010-11 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माध्यमिक स्तर पर deta 

(एसएसई 2009-10 

उच्च प्राथमिक स्तर पर 

पीटीआर (डीआईएसई) 

2010-11 के अनुसार) 

1 2 3 4 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 12 10 16 

आन्ध्र प्रदेश 23 17 29 

अरुणाचल प्रदेश 19 18 21 

असम 26 17 22 

बिहार 58 62 59 

चंडीगढ़ 25 24 38 

छत्तीसंगदं 25 23 39 

दादरा ओर नगर हवेली 41 43 19 

दमन ओर दीव 31 28 18 

दिल्ली | 35 34 33 

गोवा | 25 24 18 
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1 2 3 4 

गुजरात 31 32 29 

हरियाणा 30 22 26 

हिमालच प्रदेश 17 17 23 

जम्मू ओर कश्मीर 14 13 14 

mts 43 43 60 

ale 26 28 24 

केरल 22 21 27 

लक्षद्रीप 16 14 12 

मध्य प्रदेश 34 34 32 

महाराष्ट 30 31 34 

मणिपुर 19 21 27 

मेघालय 18 14 26 

मिजोरम 17 13 13 

नागालैंड 22 22 24 

ओडिशा 31 26 22 

पुदुचेरी 18 16 23 

पंजाब 22 17 29 

राजस्थान 27 26 22 

सिक्किम 12 14 8 

तमिलनाडु 28 33 38 

त्रिपुरा 19 21 25 

उत्तर प्रदेश 46 44 57 

उत्तराखंड 25 22 18 

पश्चिम क्गाल 28 32 51 

कुल 32 29 30 
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विवरण 

एसएसए के तहत 2010-11 से 2012-13 तक ओर आरएमणए्खए के तहत 2009-10 से 2011-12 तक की 

अवधि के दौरान स्वीकृत अध्यापको के पद् 

क्र.सं. Taw] क्षेत्र THA के तहत 2010-11 एसए्सए के तहत 2012- आरएसएसए के तहत 2009- 

से 2011-12 तक कौ अवधि 13 के दोरान संस्वीकृत 10 @ 2011-12 तक की 
के दौरन संस्वीकृत अतिरिक्त अध्यापकों के अवधि के दौरान संस्वीकृत 

अतिरिक्त अध्यापकं के पद् पद् अतिरिक्त अध्यापकों के पद् 

1 2 | 3 4 5 

1 आंध्र प्रदेश 81 870 0 

2. अरूणाचल प्रदेश 924 821 19220 

3. असम 25751 20015 0 

4. बिहार 142572 18496 5579 

5. wing 10106 | 822 9482 

6. गोवा 0 78 0 

7. गुजरात 38372 20316 1968 

8. हरियाणा 2372 2134 7671 

9. हिमाचल प्रदेश 1678 0 544 

10. जम्मू ओर कश्मीर 5367 0 3682 

11. इारखंड 9626 29114 1782 

12. कर्नाटक 2917 1860 : 3428 

13. केरल 2925 0 672 

14. मध्य प्रदेश 73899 15610 15329 

15. महाराष्ट 28011 10725 949 

16. मणिपुर 2354 152 830 

17. मेघालय 2606 0 175 

18. मिजोरम 584 12 532 

19. ares 2557 0 1086 

20. ओडिशा 6552 0 5654 

21. पंजाब 9250 0 1192 

22. राजस्थान 0 । 0 14602 
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| 2 3 4 5 

23. सिक्किम 158 156 0 

24. तमिलनाडु 10290 296 14654 

25. त्रिपुरा 1139 71 415 

26. उत्तर प्रदेश 147336 0 4576 

27. उत्तराखंड 6596 161 1530 

28. पश्चिम बगाल 89589 1445 0 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 110 129 0 

30. dete 605 0 0 

31. दादरा ak नगर हवेली 408 87 0 

32. दमन ओद दीव 18 7 12 

33. दिल्ली 7068 0 0 

34. लक्षद्वीप 9 3 31 

35. पुदुचेरी 0 0 54 

कुल एसएसए 631830 123380 115649 

विवरण ] 2 3 

अध्यापको at उपस्थिति की प्रतिशतता 
कर्नाटक 83.9 84.0 

राज्य अध्यापक 
केरल 84.5 85.3 

प्राथमिक स्कूल उच्च प्राथमिक स्कल 
मध्य प्रदेश 70.4 67.0 

1 2 3 
महाराष्ट 87.8 87.1 

आंध्र प्रदेश 78.1 . 
दे 13 ओडिशा 87.4 86.6 

असम 79.2 55.2 , 
पंजाब 83.5 78.1 

विहार 75.8 74.9 
राजस्थान 81.1 79.8 

छत्तीसगद 75.7 73.5 
नही तमिलनाडु 86.6 89.6 

दिल्ली 95.0 उपलब्ध नही * 
उत्तर प्रदेश 77.8 82.6 

गुजरात 70.0 87.6 
उत्तराखंड 83.0 77.7 

हरियाणा 86.9 91.9 

हिमाचल प्रदेश 80.0 88.0 पश्चिम बंगाल 96.3 98.1 

जम्मू ओर कश्मीर 80.8 83.1 कुल 81.7 80.5 
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( अनुवाद 

विद्यालयों “विश्वविद्यालयों मे बलपूर्वक WOR कराना 

152. श्री asta सिंहः 

श्री नीरज शेखरः 

श्री उदय सिंहः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या देश मे पश्चिम ama ओर तमिलनाडु में 
विद्यालयो/विश्वविद्यालयोँ मेँ छात्रो को बलपूर्वक मूत्रपान के लिए 
बाध्य करने के मामले सरकार के ध्यान में आए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने बलपूर्वक मूत्र सेवन कराने कौ घटनाओं 
कौ जांच कौ है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौप दी है ओर यदि 
हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ad 
से संबद्ध स्कूलों द्वारा te कोई मामला नहीं बताया गया है। 
विश्व भारती से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जुलाई, 2012 को 
पाठ भवन (विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्कूल) के एक छात्र को 
मूत्र से भीगी चादर चाटने के लिए बाध्य किया गया था। 

(ग) से (ङ) विश्व-भारती द्वारा मामले कौ जांच करने हेतु 
गदित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा समिति at 
fad के आधार पर घटना मेँ शामिल कर्मचारियों को विश्वविद्यालय 
प्रशासन हारा निलंबित कर दिया गया है। 

फेमा उल्लंघन 

153. श्री अंजन कुमार एम. यादवः 
श्री नीरज शेखरः 
श्री arate सिंहः 
श्री एस. अलागिरीः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिछले दो वर्षो के दौरान निजी कंपनियो/बहुराष्टरीय 
outa के विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (hat) 
उल्लंघन ओर धन शोधन के मामले की जानकारी प्राप्त हुई 
हे/पंजीकृत किये गए है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी वर्ष-वार ओर कपनी-वार ब्योरा 
क्या च 

(ग) क्या सरकार का विचार फेमा उल्लंघन के मामले में 

कारण aaa संबधी उपबंधों के तहत शास्ति राशि में फेरबदल 

करने का 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं. तो मूल्य सूचकांक के मदेनजर विशेष रूप 
से मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के क्या कारण है? 

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ); 
(क) जी, a 

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अध्नियम, 1999 
(om) के कथित उल्लंघन के लिए कारण बताओं नोरिस जारी 
किए हँ ओर पिछले दो वषो के दौरान निजी कंपनियों/बहुराष्टरीय 
कंपनियों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) 

के तहत पंजीकृत धन शोधन के अपराध के प्रथम दृष्ट्या मामलों 
का ब्योरा निम्नानुसार हैः- 

ay फेमा पीएमएलडी 

2010-11 34 31 

2011-12 37 23 

चूकिं फेमा/पीएमएलषए के तहत उल्लंघनों के आरोपों मे सक्षम 
mise के द्वारा इन अधिनियमनों के अंतर्गत निर्णय देना 

अपेक्षित होता है, इसलिए इस स्तर पर कंपनियों का व्यौरा देना 
उचित नहीं होगा। 

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेमा, 1999 के उल्लंघनं के लिए की 
गई कार्रवाई के अतिरिक्त, आरबीआई ta व्यक्तियों (निवासी ओर 

अनिवासी) से प्राप्त आवेदनों को देखता है, जोकि अधिनियम की 
धारा 3(क) के तहत उल्लंघनों के अलावा प्रक्रिया संबधी उल्लंघन 

हेतु फेमा के स्वीकृत उल्लंघन के लिए wasn करना चाहते है। 
एेसी कंपनियां ८बहुराष्टीय कंपनियां, जिन्होँने ten के तहत उल्लंघनं 

को शामिल किए जाने के लिए आवेदन किया है, का व्यौरा 
निम्नानुसार हैः 

अवधि आवेदनों कौ सं 

1, जुलाई, 2010-30 जून, 2011 581 

1, जुलाई, 2011-30 जून, 2012 478 
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(ग) ओर (a) जी, नही) 

(ङ) कानून में निर्धारित किया गया sees मूल्यवद्धि a 

सूचीबद्ध नहीं हे। 

राष्टीय दूरसंचार नीति 

154. श्री पी.के. fay: 
श्री नीरज शेखरः 

श्री एल. राजगोपालः 
श्री agdk सिंह 

श्री ई.जी. सुगावनमः 
श्रीमती श्रुति चौधरीः 
श्री एस.एस. रामासुल्बुः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 

अनुमोदित कौ है ओर उसकी घोषणा की 2; 

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैँ ओर नई 
नीति के लक्ष्य ओर उद्देश्य क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने घोषणा की है fH नई नीति के तहत 

ग्राहकों पर कोई रोमिंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी alo क्या है; ओर 

(ङ) नई नीति से ग्रामीण दूरसंचार घनत्व के साथ-साथ 

ग्रामीण क्षेत्रों मेँ ब्रोडबेंड इटरनैर सेवा मे किस तरह से वृद्धि होने 

की संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
पिलिन्व देवरा ): (क) जी, a केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31, 
मई 2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 अनुमोदित किया 21 

(ख) sedan नीति-2012 के दृष्टिकोण, लक्ष्य ओर उद्देश्य 
सहित इसकी मुख्य-मुख्य बाते संलग्न विवरण में दी गई हे! 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के उद्देश्य मं 
अन्य बातों के साथ-साथ “एक राष्ट् पूर्णं मोबाइल नंबर पोटेबिलिटी " 
का लक्ष्य प्राप्त करना ओर “एक राष्ट निःशुल्क रोमिंग" कौ दिशा 

q कार्यं करना शामिल है। 

(ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में अन्य बातों के साथ-साथ 

aisds, ग्रामीण टेलीफोनी ओर सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि 
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(युएसओएफ) के संबंध मेँ निम्नलिखित कार्यनीतियां शामिल रैः 

* वर्तमान ग्रामीण रेलीघनत्वं लगभग 39 प्रतिशत को 

बाकर वर्ष 2017 तक 70 प्रतिशत ओर वर्षं 2020 तक 

100 प्रतिशत करना। 

° वर्षं 2015 तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय aigds 

सुविधा उपलब्ध कराना तथा वर्षं 2017 तक 175 

मिलियन siete कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को 

प्राप्त करना ओर वर्षं 2020 तक न्यूनतम 2 एमबीपीएस 
डाउनलोड स्पीड से 600 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना 

एवं मांग पर कम से कम 100 एमब्रीपीएस की उच्चतर 

गति उपलब्ध कराना। 

° उपभोक्ता परिसर मे अभिगम, समामेलन स्तर, पर्याप्त 

क्षमता युक्त कोर नेटवर्क, लागत प्रभावी उपभोक्ता 

परिसर उपकरण ओर संगत अनुप्रयोग को विकसित 

करने हेतु परिवेश के लिए माध्यम की उपलब्धता 

सुनिश्चित करने कौ दृष्टि से संब॑धित म॑त्रालयो(सरकारी 

विभागों/अभिकरणों सहित सभी स्टेकहोल्डसँ के साथ 

गहरा तालमेल स्थापित करने के लिए sists हेतु एक 
ई-व्यवस्था विकसित करना। समान ओर निष्पक्ष परिवेश 
में मूल्यवरद्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए बडे या छोर 

सभी प्रकार के सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके 

प्रतिस्पर्धा मेँ वृद्धि करने के लिए विनियामक नीतियां 

तैयार करना। 

* शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के समान एक बुनियादी 
आवश्यकता के रूप में दूरसंचार ओर aisds संयोजकता 
सेवाओं के समान एक बुनियादी आवश्यकता के रूप 
मे दूरसंचार ओर sisds संयोजकता को मान्यता प्रदान 
करना तथा जनता को ब्रोडवैड का अधिकार प्रदान करने 

कौ दिशा में कार्य करना। 

* ओप्टिकल फाइबर, वायरलेस ओर अन्य प्रौद्योगिकियाँ के 
उपयुक्त संयोजन द्वारा “ग्रामीण ओर सुदूर क्षत्रं a 

विश्वसनीय ओर वहनीय aisds अभिगम प्रदान करने 
पर विशेष बल ca” आंरभ मेँ सार्वभौमिक सेवा दायित्व 
निधि (यूएसओएफ) से वित्त पोषण द्वार ग्राम पंचायत 

स्तर से सभी mal ओर वास स्थानों तक ओंष्टिकल 

फाइबर कनेक्टिविरी का विस्तार किया जाएगा। इस 

ओप्टिकल wet नेटवर्क तक अभिगम सभी के लिए 

उपलब्धं ओर प्रोद्योगिकौ निरपेक्ष होगा। 

° ग्रामीण रोल आउट के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान 

करना। 
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मोजुदा 256 केबीपीसी at stsde डाउनलोड गति को 
संशोधित करके 512 केबीपीएस करना ओर तत्पश्चात 

वर्षं 2015 तक इसे 2एमबीपीएस करना ओर इसके 

पश्चात इसे कम से कम 100 एमनीपीएस कौ उच्च 

गति स्तर पर पहुचाना। 

वर्तमान विनियामक ad मेँ समर्थनकारी प्रावधानों को 

शामिल करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता 

युक्त sists सेवाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से 
केबल टीवी नेटवर्क सहित मौजूदा अवसंरचना का 
इष्टतम उपयोग हौ सके। 

देश में gists के तेजी से विस्तार हेतु attend 
फाइबर केवल fro के लिए विभिन सरकारी 

विभागो/एजेसियों से समन्वय करने कौ दृष्टि सै उपयुक्त 

संस्थागत अवसंरचना स्थापित करना। 

ओन लार्हन पहचान ओर वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था 

करने सहित सुरक्षित लेन-देन सेवाओं के लिए अत्यधिक 

विशेषताओं वाले मोबाहल उपकरण तथा सिम ae को 

प्रोत्साहित करना। 

ई-अभिशासन, ई- पंचायत, मनरेगा, एन.के.एन., आधार 

आकाश टैबलेट ane sists के रोल आउट ओर 

विभिन सरकारी कार्यक्रमों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित 

करना। 

उपयुक्त wast ss में माइक्रोवेव अभिगम/वैकहाल के 

लिए मोजुदा ओर भावी मांग को पूरा करने के लिए 
पर्याप्त स्पेक्टूम कौ उपलब्धता सुनिश्चित करना। 

व्रोडकैड अनुप्रयोग ओर सेवाओं कौ माग मेँ वृद्धि करने 

के लिए विशेषकर स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में 

सुविधाओं के सृजन को aga देने के लिए सूचना 

प्रोद्योगिकौ विभाग के साथ मिलकर कार्य करना जिससे 

एनजीएन सहित सभी इटरनेर प्रोरोकोल (आईपी) में 

निवेश adm 

दीर्घकालिक स्थायित्व को हासिल करने के लिए ऊर्जा 

सक्षम उपकरण ओर नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के 

उपयोग को प्रोत्साहित करना। 

quant निधि को उपयोग में लाने के लिए अपनाए जा 

रहे तरीकों की समय-समय पर समीक्षा करना ओर अन्य 

देशों में अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तरीकों के मुकाबले 

इस संबंध मे मानक निर्धारित करना। 
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* वाणिज्यिक दुष्ट से अव्यवहार्य ग्रामीण ओर दूर-दराज 
के at में कन्वज्ड संचार सेवाओं हेतु यूएस निधि 
से निरंतरं सहायता उपलब्ध कराना। 

विवरण 

राष्ट्रीय दूरसचार नीति-2012 के दृष्टिकोण, लक्ष्य ओर उद्देश्य 

दृष्टिकोण 

सहित इसका मुख्य-मुख्य बाते 

भारत के तीव्र ओर समेक्रित सामाजिक आर्थिक विकास के 

लिए लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय एवं उच्च गुणवत्ता 

वाली अभिसरित दूरसंचार सेवाएं कभी भी कहीं भी उपलब्ध कराया 
-जाना। 

If. लक्ष्यः 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

se, सुरक्षित ओर अत्याधुनिक दूरसंचार नेटवर्क तैयार 
करना ताकि ग्रामीण एवं सुदूरवतीं क्षेत्रों का विशिष्ट ध्यान 

रखते हुए निर्बाध कवरेज उपलब्ध करायी जा सके ओर 
डिजिरल अन्तर को पाटा जा सके ओर इस प्रकार 
सामाजिक-आर्थिक विकास को सुगम बनाया जा सके। 

देश भर में वहनीय ओर उच्च गुणवत्ता वाली ब्रडरवैड 
सुविधाओं का विस्तार करते हुए ज्ञान आधारित समाज 
बनाना। 

मोबाइल डिवाइस को नागरिको के सामाजिक-आर्थिक 

सशक्तिकरण के एक साधम के रूप मे स्थापित करना। 

दूरसंचार उपस्करं विनिर्माण एवं अभिसरित दूरसंचार 
सेवाओं कौ उपलब्धता के लिए भारत को वैश्विक केन्द्र 
बनाना। 

सुरक्षा ओर पर्यावरण-अनुकूल प्रोद्योगिकियों पर विशेष 
ध्यान देते हुए घरेलू ओर fran के बाजार कौ 
अवसंर्चनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
अत्याधुनिके ade प्रोद्योगिकियों, उत्पादो ओर सेवाओं 

में अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापोँ को बदावा 
देना। 

रष्टय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए मानकं 
के विकासं को बदावा देना, आईपीआर का सृजन करना 
ओर वैश्विक मानकों के निर्माण में भागीदारी करने के 

लिए अतरराष्टरीय मानक निकायो में भाग लेना, जिससे 

भारते को दूरसंचार के मानकीकरण के aa मेँ एक 
अग्रणी राष्ट्र बनाया जा सके।
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7. 

8. 

प्रश्नों के 

घरेलू ओर विदेशी दोनों तरह के निवेश को आकर्षित 

करना। 

उपर्युक्त सभी के माध्यम से रोजगार सृजन को बढावा 

देना। 

Ill. उदेश्य: 

1. सभी नागरिको को उच्च गुणवत्ता वाली, वहनीय एवं 

सुरक्षित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करना। 

वर्तमान ग्रामीण टेलीफोन लगभग 39 प्रतिशत को बढ़कर 

वर्षं 2017 तक 70 प्रतिशत ओर वर्षं 2020 तक 100 

प्रतिशत करना। 

ay 2015 तक मांग पर बहनीय एवं विश्वसनीय sisds 

कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करना ओर 

वर्षं 2020 तक न्यूनतम 2एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड 

से 600 मिलियन का लक्षय प्राप्त करना एवं माग पर 

कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्चतर गति उपलब्ध 

कराना। 

उपयुक्त एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करमे के 

लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बवैकिग जैसे प्रमुख aal में 
ई-अभिशासन मेँ सहयोग करने ओर इसमे भाग लेने के 

लिए नागरिको को सक्षम बनाना। 

प्रोद्योगिकियों के सम्मिश्रण के माध्यम से वर्षं 2014 तक 
सभी ग्राम पंचायतों मे ओर वर्षं 2020 तक सभी गांवों 

ओर आबादी वाले स्थानों पर उत्तरोत्तर रूप से उच्च गति 

ओर गुणवत्ता कौ sede अभिगम्यता उपलब्ध कराना। 

घरेलू ओर वैश्विक बाजारों को आपूर्ति कराने हेतु दक्षता 
ओर क्षमता में वृद्धि करते हुए स्वदेशी अनुसंधान एवं 
विकास, नवाचार ओर विनिर्माण को बद़ावा देना। 

lat पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान 
ओर विकास, adda सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, 

अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण 

एवं तिनियोजन हेतु समग्र निधि बनाना। 

डिजादन, अनुसंधान एवं विकास, आईपीआर सृजन, 

परीक्षण, मानकीकरण ओर विनिर्माण के लिए ईकोसिस्टम 
को बढावा देना अर्थात वर्ष 2020 तक क्रमशः 40% ओर 

65% मूल्य aga के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र कौ 
60% ओर 80% मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार 
उपस्कर के घरेलू उत्पादन के लिए समग्र मूल्य श्रृंखला 

को Feral देना। 

17 श्रावण, 1934 (शक) 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

लिखित उत्तर 366 

उन दूरसंचार उत्पादों के प्रापण में जिनका, देश कौ 

सुरक्षा के लिए सरोकार है, ओर सरकारी प्रापण में स्वयं 

के प्रयोग के लिए ater है, विश्व व्यापार संगठन कौ 

प्रतिबद्धताओं के अनुरूप स्वदेश मे ही निर्मित दूरसंचार 
उत्पादों को वरीयता देना। 

राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने, आईपीआर सृजित करनं 

ओर वैश्विक aaa को तैयार करने मेँ सहयोग करन 
के लिए aaa मानकौकरण निकायों में भागीदारी 

करना ओर इस प्रकार भारत को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार 
मानकौकरण के क्षेत्र A एक अग्रणी राष्ट दूरसंचार सेवा 

प्रदाताओं ओर प्रयोक्ताओं के साथ उपयुक्त संपर्क बनाते 
हुए सहायता प्रदान कौ जाएगी। 

ग्रामीण ओर qed dal सहित पूरे देश A उच्च 
गुणवत्ता वाली अभिसारित सेवाओं का विस्तार करने के 

लिए लादसेसिंग ara को सरल बनाना। इसमें विषयवस्तु 

विनियमन शामिल नहीं होगा। 

सभी सेवाओं ओर सभी कषेत्रं के लिए “एक राष्टर्-एक 
asada” बनाने का प्रयास करना। 

“एक राष्ट पूर्ण मोबाइल नम्बर पोरेबिलिरी " का लक्ष्य 
प्राप्त करना ओर एक “राष्ट-निःशुल्क रोमिंग" कौ दिशा 

में कार्य करना। 

मोबाइल फोन को मात्र एक संचार यंत्र न मानते हुए 
इसे अधिकारिता के माध्यम के रूप में स्वीकार करते 
हुए प्रस्तुत करना जिसमें संचार कौ सुविधा के साथ-साथ 
पहचान का प्रमाण पूर्ण रूप से सुरक्षित वित्तीय एवं 
अन्य लेन-देन क्षमता, बहु-भाषी सुविधाएं ओर अन्य 

विशेषताएं होंगी जिसके लिए साक्षरता कोई बाधा नहीं 

होगी। 

“ ओपन weer” मानकं पर आधारित ओर बहुभाषी 
सेवाओं को उपलब्ध कराने म सक्षम मोबाइल फोनों के 

विकास को बदढावा देना। 

प्रयोक्ताओं के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 
संवर्धितं सेवा सुपुर्दगी हेतु अभिसारित नैरवकों पर निर्बाध 

ओर स्पष्ट आवाज, डाय, मल्टीमीडिया ओर प्रसारण 

सेवाएं उपलब्ध कराना। 

पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए अभिसारित दूरसंचार 
सेवा क्षेत्र मे समेकन को सुगम बनाना। 

उपभोक्ताओं को फिक्स्ड मोबाइल अभिसरण के द्वारा 

चाहे उनके पास कोई भी डिवाइस हो या कहीं at at,
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Wait के 

सेवाओं को अधिकतम रूप से उपलब्ध कराना ओर इस 

तरह, अन्य बेतार सेवाओं के लिए बहुमूल्य स्पेक्टूम को 
उपलब्ध कराना। 

aera उद्योग मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में भागीदारों 
के लिए “इकोसिस्टम" को बढावा देना ताकि भारत 
मूल्यवर्द्धित सेवाओं के लिए वैश्विक केन्द्र बन जाए्। 

बाजार संबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके 
से स्येक्टूम कौ पर्याप्त उपलब्धता ओर इसके आवंटन 
को सुनिश्चित करना। आईएमरी सेवाओं के लिए वर्ष 
2017 तक 300 अत्तिरिक्त मेगाहर्दज ओर af 2020 तक 
200 ओर अतिरिक्त मेगाहर्टज उपलब्ध कराना। 

स्पेक्ट्म उपयोग कौ नियमित जांच कौ व्यवस्था करते 
हुए wan के कुशल उपयोग को बढावा देना। 

सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवृत्ति 
det के लिए लाइसेंस term 

विकास के लिए आर्ईसीरी की वास्तविक कार्यक्षमता को 

साकार रूपमे लाने के लिए दूरसंचार को अवसंरचना 
aa के रूप में महत्व देना। 

दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने मे “Wee ओंफ वे" 
मुदां का समाधान करना। 

सामान्य ओर भेदभाव रहित अभिगम्यता उपलब्ध कराने 
के लिए विभिन acai के sada हेतु सामान्य 
प्लेटफार्म का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इकोसिस्टम 
अनिवार्य करना। 

दूरसंचार क्षेत्र मे संबद्ध पर्यावरणीय ओर स्वास्थ्य संबंधित 
सरोकारों का समाधान करने वाले ढांचे को सुदृढ करना। 

दूरसंचार क्षेत्र मे “ ग्रीन पोलिसी “ को अपनाने, बदावा 
देने तथा स्वामित्व के लिए नवीकरणीय संसाधनों के 

उपयोग को प्रोत्साहित करना। 

सेवा, प्रशुल्क, उपयोग इत्यादि कौ गुणवत्ता मेँ उत्तरदायित्व, 
पारदर्शिता, सूचित सहमति को बदावा देते हुए उपभोक्ता 
हित को संरक्षित करना। 

यथासमय एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने हेतु 
शिकायत निवारण त॑त्र को सुदृढ करना। 

aa कौ शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाओं का 
आकलन एवं समाधानं करते हुए मानव पूजी निर्माण 

तथा क्षमता निर्माण गति को agen के लिए संस्थागत 

ad को सुदृढ बनाना। 

8 अगस्त, 2012 
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32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
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उपयुक्त नीतिगत saat के माध्यम से दूरसंचार विभाग 
के विभिन संगठनों ओर निजी da के बीच सार्थक 
सहयोग के महत्व ओर सृजन को प्रोत्साहित करना तथा 
देश में gag ओर सुरक्षित दूरसंचार एवं सूचना अवसंरचना 
के निर्माण में इनके संसाधनों ओर क्षमताओं के इष्टतम 
उपयोग के लिए सहायता प्रदान करना। 

दीर्घकालिक स्थायित्व के अनुरूप इस क्षेत्र का वित्तपोषण 
करने हेतु एकं नीतिगत ad को तैयार करना। 

दूरसंचार उत्पादों ओर अनुसंधान व विकास संस्थानों के 
स्वदेशी विनिर्माणकर्ताओं के लिए अपेक्षित उपयुक्त 
राजकोषीय ओर वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना। 

ay 2020 तक एक Wag ओर समयबद्ध रूप में 
देश में नए इंटरनेर प्रोरोर्कोल (आईपीपी-6) में पर्याप्त 
बदलाव लाना ओर आईपी प्लेरफर्म पर अनेक सेवाओं 

को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक परिवेश 

को प्रोत्साहन प्रदान करना। 

संस्थागत, कानूनी ओर विनियामक sa को Yee बनाना 
तथा इसे अधिक दक्ष, समय से निर्णय करने में सक्षम 
तथा पारदर्शी बनाने कौ दृष्टि से संबंधित प्रक्रिया को 
पुनर्सचरित करना। 

दूरसंचार विभाग में सभी प्रकार कौ सेवाओं तथा दूरसंचार 
विभाग द्वारा लाइसेंस ओर feta जारी करने हेतु ओन 
लाइन आवेदन जमा कराने में सहायक एक वेव आधारित, 

वास्तविकं ई-अभिशासन समाधान को संस्थापितं करना। 

मुख्य-मुख्य बातें 

लाइृसेसिंग, अभिसारिता ओर मूल्यवर्धित सेवाएं 

° सभी सेवाओं ओर सभी कषत्रं के लिए “एक राष्टर-एक 
asda” बनाने का प्रयास करना। 

“एक राष्ट-पूर्णं मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिरी ” का लक्ष्य 
प्राप्त करना ओर “wegen रोमिग" की दिशा में 
कार्य करना। 

समयबद्ध तरीके से कानूनी, विनियामक ओर लाइसेसिंग 
ad को उन्मुख करना, समीक्षा करना ओर उसे 
antag बनाना ताकि प्रौद्योगिकी ओर सेवा तरस्थ 
वातावरण में अभिसारित सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी को 
समर्थं बनाया जा Wel अभिसारिता मेँ निम्नलिखित को 
कवर किया जाएगाः- 

° सेवाओं की अभिसारिता अर्थात् वायस डाटा, 
वीडियो, इंटरनेट टेलीफोन (वीओआईपी) , मूल्यवर्धित 
सेवाओं ओर प्रसारण सेवाओं कौ अभिसारिता।
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° नैटवर्कों कौ अभिसारिता अर्थात अभिगम नैरवर्क, 

संबहन नेटवर्क (एनएलडी/आईएलडी) ओर प्रसारण 

नैटवर्क)। 

° उपकरणों कौ अभिसारिता अर्थात टेलीफोन, पर्सनल 

कम्प्यूटर, टेलीविजन रेडियो, सेट रोप बोक्स ओर 
अन्य संबंधित उपकरण। 

* अभिसारिता, स्पेक्ट्रम उदारीकरण से जुडे लाभं को प्राप्त 
करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रणाली कौ ओर बहना 

ओर सक्रिय एवं निष्क्रिय अवसंरचनाओं को aren करके 
अंतिम प्रयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने से seal कौ 

लाइसेसिंग को डिलिंक करने को सुगम बनाना ताकि 

प्रचालक अपने नैटवर्को तथा स्पेक्ट्म का इष्टतम ओर 

दक्षता से उपयोग करने में सक्षम at सके। इससे सेवा 
कौ गुणवत्ता adit, निवेश इष्टतम होगे ओर डिजिटल 

बंटवारे के We का समाधान करने में मदद मिलेगी। इस 

नई लाइसंसिंग प्रणाली से पर्याप्त स्पर्धा सुनिश्चितं करते 
हुए. समान अवसर प्रदान करने, रोल आउर दायित्व, 

विलय संबंधी नीति एवं अधिग्रहण, आईपी स्तर पर अंतर 

कनेक्शन सहित भेदभावरहित इंटरकनेक्छन आदि 

आवश्यकताओं का समाधान होगा। 

पर्याप्त सुनिश्चित करते हुए आवश्यक संशोधनं सहित 
एक उदारीकृत विलय एवं अधिग्रहण नीति तैयार करना। 

सुरक्षा एवं लाइसेंस संबंधी अन्य दाचित्वों का पूर्णं 
अनुपालन सुनिश्चित करते समय उपभोक्ता के छोर पर 

मजबूत प्रतिस्पर्धा को आवश्यकता के अनुरूप-उदाहरण 

के fat, aq प्रचालकों की शुरुआत द्वारा-थोक 
ओर खुदरा दोनों मेँ- प्रस्तावित लाइसेस प्रणाली के अंतर्गत, 

सेवा स्तर पर पुनः बिक्री को सुलभ बनाना। 

सभी भावी asda के बरे मे स्पेक्ट्म को डी-लिंक 

करना। बाजार संबंधी प्रक्रियाओं कौ मार्फत निर्धारित 

मूल्य पर Way उपलब्ध कराया जाएगा। 

as से परामर्श करके पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने 

के लिए नए लाइसेसिंग ad, मौजूदा लाइसेंसधारकों को 

नए aa ममे लाने, निर्गम नीति & लिए समुचित नीतियां 

तैयार करना। 

डिजिराइजेशन के बाद स्थानीय केबल dat नैरवर्को को 

सुगम बनाना। 

वहनीय कौमतों पर वीएएस के वितरण हेतु समुचित 
विनियामक ढांचा प्रस्तुत करना जिससे उद्यमशीलता, 
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नवप्रवर्तन तथा क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्र कौ विषय-वस्तु 
कौ सुलभता में वृद्धि हो सके। 

संवहन शुल्को को विनियमित करने हेतु एक ढाचे कौ 
स्थापना करना जो विषय वस्तु के प्रति तटस्थ हो तथा 
बैडविड्थ के उपयोग पर आधारित हो। इससे मोबाइल 
प्लेटफार्म कौ अपेक्षा सूचना ओर डाटा कौ व्यवस्था 
जैसी गैर मूल्यवर्धित सेवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 

मोबाइल फोन को मात्र संचार यंत्र न मानते BU इसे 
अधिकारिता के माध्यम के रूप मेँ स्वीकार करते हुए 
प्रस्तुत करना जिसमे संचार कौ सुविधा के साथ-साथ 
पहचान का प्रमाण, पूर्णं रूप से सुरक्षित वित्तीय एवं 
अन्य लेन-देन क्षमता, बहु-भाषी सुविधाएं ओर अन्य 
विशेषताएं होंगी जिसके लिए साक्षरता कोई बाधा नहीं 
होगी। 

Wa प्रधन 

* बाजार संबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके 

से स्येक्ट्म कौ पर्याप्त उपलब्धता ओर इसके आवंटन 
को सुनिश्चित करना। आईएमटी सेवाओं के लिए वर्ष 
2017 तक 300 अतिरिक्त मेगाहर्दज ओर वर्ष 2010 तक 
200 ओर अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज उपलब्ध कराना। 

समुचित विनियामक तंत्र को मार्फत Maes का इष्टतम 
उपयोग करने में सक्षम होने के लिए ween पूलिंग, 
शेयरिग ओर बाद में व्यापार करने की अनुमति देना ओर 
किसी प्रोद्योगिकी 4 कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए 
किसी de में स्पेक्टूम के उदारीकरण कौ ओर शीघ्रता 
से बढ्ना। 

स्पेक्टूम उपयोग कौ आवधिक जांच करना ताकि इसका 

प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 

दूरसंचार अनुप्रयोगों हेतु नई प्ौद्योगिकियों को प्रयोग में 
लाने के लिए aes उपलब्ध कराने की दृष्टि सै 
समय-समय ae को पुनर्सरचित करना एवं सेवा 
प्रदाताओं को वैकल्पिक wide बैड अथवा मीडिया 
का आवंटन करना। 

प्रत्येक 5 वर्षं में अतिरिक्त स्पेक्ट्म कौ उपलब्धता कौ 

रूपरेखा तैयार करना। 

aisads ओर ग्रामीण टेलीफोनी 

* वर्तमान ग्रामीण रेलीघनत्व लगभग 39 प्रतिशत को 

बदाकर वर्षं 2017 तक 70 प्रतिशत ओर वर्षं 2020 तक 

100 प्रतिशत करना।
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* शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के समान एकं बुनियादी 

अवश्यकता कै रूप मँ दूरसंचार ओर ब्रोडबैड संयोजकता 
को मान्यता प्रदान करना तथा जनता को “ब्रंडबैड का 

अधिकार" प्रदान करने की दिशा मे कार्य करना। 

ag 2015 तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय ब्रोडबेड 

सुविधा उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2017 तक 175 

मिलियन त्रोडनैड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्षय को 

प्राप्त करना ओर वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2एमबीपीएस 

डाउनलोड स्पीड से 600 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना 
एवं मांग पर कम से कम 100 एमबीपीएस कौ उच्चतर 

गति उपलब्ध कराना, 

परोद्योगिकियों के सम्मिश्रण के माध्यम से वर्ष 2014 तक 

सभी ग्राम पंचायतों में ओर वर्षं 2020 तक सभी गांवां 

ओर आबादी वाले स्थानों पर उत्तरोत्तर रूप से उच्च गति 

ओर उच्च गुणवत्ता कौ sisds अभिगम्यता उपलब्ध 
कराना। 

दूरसंचार उपकरणों का अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण 
ओर मानकीकरण 

° डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, seta सृजन, 

परीक्षण, मानकौकरण ओर विनिर्माण के लिए ईकोसिस्टम 
को बढावा देना अर्थात वर्ष 2017 ओर वर्ष 2020 तक 

क्रमशः 40% ओर 65% मूल्य aaa के साथ भारतीय 
दूरसंचार aa कौ 60% ओर 80% मांग को पूरा करने 
के लिए दूरसंचार उपस्कर के घरेलू उत्पादन के लिए 

समग्र मूल्य Fae को aera देना। 

12वीं पंचवषीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान 
ओर विकास, आर्ईपीआर सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, 

अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण 

एवं विनियोजन हेतु समग्र निधि बनाना। 

सुरक्षा आवश्यकताओं सहित राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा 

करने हेतु सरकार, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, 

सेवा प्रदाताओं एवं शिक्षण संस्थानों कौ प्रबल सहभागिता 

से एक स्वायत्तशासी निकाय कै रूप में दूरसंचार मानक 

विकास संगठन (टीएसदीओ) कौ संस्थापना को प्रोत्साहन 

प्रदान करना। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठनों 

मे सभी स्टेकहील्डरोँ के लिए अभिगम सुगम होगा ओर 

यह seats मानकं मे भारतीय अपिक्षा/आईपीआर/मानकां 

को शामिल करने की तैयारी करने के लिए सलाहकार 
निकाय के रूप में कार्य करेगा। 

8 अगस्त, 2012 
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उन दूरसंचार उत्पादों के प्रापण में जिनका, देश कौ 
सुरक्षा के लिए सरोकार है, ओर सरकारी प्रापण में स्वयं 
के प्रयोग के लिए सरोकार है, विश्व व्यापार संगठन कौ 
प्रतिबद्धताओं के अनुरूप स्वदेश A ही निर्मित दूरसंचार 
उत्पादों को वरीयता देना। 

दूरसंचार अवसंरचना^पार्गाधिकार मुदे, ग्रीन स्काईलाहन, आपदा 

तथा आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान प्रशमनं संबंधी 
प्रयास 

सेवा की 

वायरलाइन तथा वायरलेस दोनों के लिए दूरसंचार क्षत्र 
को अवसंसचना क्षेत्र कौ मान्यता प्रदान करने ओर 
अवसंरचना क्षत्रा को उपलब्ध लाभ दूरसंचार क्षेत्र को 
प्रदान करने की दिशा में कार्यं करने की दिशा मे कार्य 
करना ताकि विकास के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 
कौ वास्तविक संभावना को WAST जा सके। 

हरित दूरसंचार के लिए सभी स्टेकधारियों जैसे सरकार, 
दूरसंचार उद्योग ओर उपभोक्ता कौ सक्रिय भागीदारी के 
माध्यम से दूरसंचार deal को विद्युत प्रदान करने के 
लिए वैकल्पिक स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा प्रद्योगिकियों ) 
के ated प्रयोग को सुचारू बनाना। aa विशिष्ट स्कोमाों 
तथा लक्ष्यो को हरित प्रोद्योगिकियों को बदावा देने के 
निमित्त नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) 

मंत्रालय ओर अन्य स्टेकधारकों के परामर्शं से अंतिम 
रूप दिया जाएगा। 

गुणवत्ता ओर उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करना 

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारां सेवा कौ गुणवत्ता (VTA) 

are ओर विनिर्धारित निष्पादन amet का अनुपालन 
सुनिश्चित करने के लिए विनियामक तत्र को सुदृढ 
करन। 

ग्राहक अधिग्रहण से संबंधित सुरक्षा Fel का निदान 
करने ओर पारदर्शिता सुधारने के लिए बिक्री ओर 
विपणन संचार हेतु एक प्रैक्टिस कोड तैयार करना। 

उपभोक्ताओं ओर सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों को 

उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित उपभोक्ता 

Tal के क्षेत्राधिकार मे लाने के लिए विधायी उपाय 

* करना। 

सुरक्षा 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरसंचार नेटवर्क में 
सेफ-टु- कनेक्ट उपकरणों को इस्तेमाल किया जाए ओर 
सेवा प्रदाता, नेटवर्क की ओर इसमें प्रवाहित/एकत्र होने 
वाले डाटा/सूचना कौ सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय 
करें, विनियामक उपायों के पाध्यम से एक संस्थागत 
ठचि का सृजन करना।
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* तेजी से असुरक्षित होते संतात्रिक (साइबर स्पेस) में 
सुरक्षा सुनिश्चित करने कौ दृष्टि से, विशिष्ट रूप से 
निर्धारित किए गए मानकं को अपनाते हुए देशी रूप 
से डिजाइन को ag चिप के साथ देशी रूप से निर्मित 
मल्टी-फक्शनल सिम corel को जटिल माना गया है। 
इस wiser ओर अन्य प्रयोजनों के लिए वेफर-फेव 
से आरंभ करते हुए संपूर्ण इलेक्टोनिक्स इको-पद्धति को 
बनाया जाना आवश्यक है ओर इसलिए इसे एक 
महत्वपूर्ण नीति-परक उद्देश्य ओर परिणाम के रूप में 
देखा जाता ZI 

कौशल विकास ओर सार्वजनिक श्चेत्र 

* क्षेत्र की संगत आवश्यकताओं कौ पहचान करने के लिए 

wer दक्षता विकास परिषद ओर उद्योग के साथ 
भागीदारी से विभिन दक्षता ओर farsa स्तरों पर 
जनशक्ति कौ अपिक्षाओं का मूल्यांकन करना ओर एक 
तरीका तैयार करना। 

क्लाउड सेवाएं 

° इस बात कौ पहचान करना कि क्लाउड कप्यूखिग से 

सेवाओं को प्रदान करने ओर इनके रोलआउर, सामाजिक 

नैटवर्किंग ओर भागीदारी आधारित गवर्नेस व ई कपर 

कौ सक्षमता मे इस पैमाने पर महत्वपूर्ण ढंग से तेजी 
मिलेगी जो कि प्रोद्योगिकौ के परंपरागत समाधानों से 
संभव न होती। 

* सेवा को ae कौ लागत को कम करने & लि् 
आवश्यक रूप से उठाए जाने वाले विशिष्ट कदपों सहित 

क्लाउड प्रयोक्ताओं ओर अन्य स्टेकहोल्डरौ के सरोकारों 
को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पदद्धत्मक 
कीमतों पर नई सेवाओं ओर प्रौद्योगिकियों का तीव्र 
विस्तार सुनिश्चित करने के लिए नई नीतिगत पहल को 
अपनाना। 

दूरसंचार उद्यम सेवाएं, डेटा प्रयोग नईं प्रोद्योगिक्छियां ओर 
आहपीवी 6 अनुरूपी Acad 

° वहनीय अभिगम्यता ओर दक्ष सेवा सुपूर्दगी के माध्यम 
से जन कल्याण ओर meal के लिए विकल्पो मे ओर 
वृद्धि कौ agen देने मे नरह प्रौद्योगिकियोँ कौ भूमिका 
का पता लगाना। सेवा के नए wed जैसे कि 
मशीन- दू मशीन (एम 2 एम) संचार (यथा रीमोर से 
चलने वाले सिंचाई पंप, स्मारं विड इत्यादि) के आगमन 

से अवसरों में अत्यधिक वृद्धि हुई हे, विशेषकर इनका 
रोल_आऊट ओर अधिक व्यापक हो गया है। 
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* नए प्रोरोकोंल पर नर्द आईपी आधारित सेवाओं की 

पेशकश की शुरुआत करने ओर सभी स्टेकहोल्दरों के 
भागीदारीपूर्णं दृष्टिकोण को बढावा देते हुए अथवयवस्था 
के विभिन क्षेत्रों में नए ओर नवाचारी आर्ईुपीवी6 
आधारित अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नए 

gaz प्रोरो्कोल आईपीवी6 के महत्व को स्वीकार 

करना। 

दूरसंचार क्षेत्र का वित्त पोषण 

* दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने के लिए 
दूरसंचार कौ परियोजनाओं के वित्तपोषण को गतिमान 
करने ओर इसे दिशा देने के लिए दूरसंचार वित्त निगम 
को एक विशेष प्रयोजन के साधन के रूप मेँ सुजित 
करना। 

° क्षेत्र को प्रभावित करने वाले ad ओर उगाहियोँं को 
युक्तिसंगत बनाना तथा निवेशो को उत्पररित करने ओर 
सेवाओं को ओर अधिक वहनीय बनाने के लिए स्थिर 
राजकोषीय व्यवस्था प्रदान करने कौ ओर कार्य करना। 

विनियापक की भूमिका, कानून मे परिवर्तन 

° टाई के काया को प्रभावी ढग से निपटाने के लिए 

विनियामक अपर्याप्तताओं(बाधाओं को दूर करने के 
विचार से ae अधिनियम कौ समीक्षा करना। 

= भारतीय तार अधिनियम ak इसके नियमों तथा अन्य 
संबद्ध कानूनों कौ व्यापक रूप से समीक्षा करना ताकि 
इन्हे उपर्युक्त नीतिगत उदेश्य को बदावा देने के उद्देश्यार्थ 
इनके अनुरूप बनाया जा सके। 

नीति क्रा प्रचालन 

* सेवा के समान अवसर के साथ एक एकीकृत उदारीकृत 

माहौल वाली नई व्यवस्था मे मोजृदा सेवा प्रदाताओं को 
तत्काल Wee करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 
उपयुक्त सुकर उपाय HTT | । 

° सपमय-समय पर यथा उपयुक्त प्रतीत होने वाले विस्तृत 

दिशानिर्देशों के द्वारा नीति का प्रचालन fea जाएगा। 

[feet] 

सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 

155. श्री हर्ष वर्धनः 
डो. मुरली मनोहर जोशी: 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र के योगदान में 
गिरावट आयी 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी aia क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके कारण क्या हैः; 

(ग) क्या सकल घरेलू उत्पादन में व्यापार, होटल, यातायात 
तथा संचार का कुल योगदान 11 प्रतिशत से अधिक है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या उपरोक्त तथ्य देश के समग्र विकास के अनुरूप 
2; ओर 

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वार क्या कदम 
उठाए गये है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय मे राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मे राज्य 
मंत्री ( श्री अश्विनी कुमार ): (क) ओर (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी 
कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मत्रालय द्वार 31 मई, 

2012 को जारी किए गए वार्षिक राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमानों 
के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान जीडीपी में कृषि dae का 
योगदान वर्ष 2004-05 के मूल्यों पर कारक लागत में 14 प्रतिशत 
a सेवा aaa मेँ संधारणीय तीव्र वकास हुआ है जिसके कारण 
देश कौ जीडीपी मेँ gaat अधिक हिस्सेदारी af है, जबकि कृषि 
ata में 90 के दशक के मध्य से 2004-05 तक इसके विकास 
मेँ स्थायी मंदी आयी et) 11 वीं पंचवर्षीय योजना a कृषि क्षत्रक 
के विकास मेँ मदी के कुछ प्रमुख कारण नोर किए गए थे जैसे 
प्रोद्योगिकौ का असमान एवं धीमा विकास, कमजोर अनुसंधान 
विस्तार लिंकेज, उपलब्ध प्रौद्योगिकी ओर इनपुटूस का उपर्याप्त 
उपयोग, पर्याप्त प्रोत्साहनों ओर उचित संस्थानों का अभाव, प्राकृतिक 
संसाधन आधार का अवक्रमण, विश्व उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों 
मँ बढी हुई भेद्यता ओर कृषि मे सार्वजनिक ओर निजी पूजी निर्माण 
कौ कमी। 
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(ग) ओर (घ) वर्षं 2011-12 के दौरान जीडीपी में व्यापार, 
geet परिवहन ओर संचार का योगदान 28 प्रतिशत था। 

(ङ) ओर (च) समय विकास कार्यनीति का लक्ष्य अधिक 
समावेशी विकास पर ध्यानकेद्रण करते हुए उपलब्ध संसाधनों मे एक 
समग्र तरीके में अर्थव्यवस्था के सभी क्षत्रकों के विकास को तेज 
करना है। योजना में समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए कृषि dan में विकास के प्रभाव की पहचान at जाती 
है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि ओर संबद्ध क्षत्रकों 
की ओसतन विकास द्र को 3.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष अनुमानि किया 
गया है जौ दसवीं पंचवर्षीय योजना के ओसतन 2.5 प्रतिशत में 
सुधार को दर्शाता है। कृषि क्षत्रक के विकास को बढाने के लिए 
उठाए गए कुछ प्रमुख कदमो मे शामिल ta कृषि ओर संबद्ध 
षेत्रकों पर व्यय बढाना (संलग्न विवरण कृषि मंत्रालय के वर्षवार 
योजना व्यय के व्यौरे दर्शाता है) Gi) बागवानी, पुष्प खेती जैसी 
उच्च मूल्य वाली फसलों ओर पशुधन, मुर्गीपालन आदि जैसी गैर 
फसल खेती के लिए किसानों के आय पोर्टफोलियों को विविधिकृत 

करना, (ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद gro नई प्रौद्योगिकियों 
के सृजन से खेती उत्पादकता को बढाना, (iv) कृषि विज्ञान Hal 
द्वारा इन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन एवं हस्तांतरण तथा कृषि विस्तार 
सेवाओं कौ उन्नत प्रदायगी, (५) निवेश उपलब्धता सुनिश्चित करना 

ओर यात्रिकौकरण को बढ़ावा देना, (vi) Teta कृषि विकास योजना 
के माध्यम से कृषि योजना निर्णयो मे किसानों को शामिल करना 
ओर (vii) संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बदावा देकर ओर 
एकीकृत जलसंभर परबधन कार्यक्रम (आईडडन्ल्यूएमपी), राष्ट्रीय 

सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एनएमएमआई)। आदि के माध्यम से राष्ट्रीय 
संसाधनों के सरक्षण को बढावा देना। इनके अतिरिक्त भारत सरकार 
द्वारा अनेक अन्य कदम उठाए गए हैँ, जिनमे किसानों को कम 
व्याज द्र पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए व्याज आर्थिक सहायता, 
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कौ घोषणा ओर किसानों के 
लिए पारितोषिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि विपणन 
सुधार तथा भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना का विकास 
शामिल है। 

विवरण 

कृषि मत्रालय के योजना परिव्यय ओर व्यय 
* 

(ats रुपए मेँ) 

we ग्यारहवीं योजना डीएसी डीएचडीएफ डीएआरई आरकेवीवाई उल््यूडीपीएससीए कुल 

1 2 3 5 6 7 8 9 

(चालू 2007-08 मूल्य) 41337 8174 12588 25000 240 87339 

I 2007-08 (aig) 5520 910 1620 40 8090 
2007-08 (आरई) 5888 810 1434 1263 40 9435 

 2007-08 (व्यय) 5769 782 1280 1247 40 9118 
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1 2 3 5 6 7 8 9 

Il 2008-09 ( बीई) 6900 1000 1760 3166 40 12866 

2008-09 (आरई) 6868 ०40 1760 2892 40 12500 

2008-09 (व्यय) 6545 865 1630 2887 39 11966 

ा 2009-10 (बीई) 7200 1100 1760 4100 40 14200 

2009-10 (आरई) 7018 930 1760 3704 40 13452 

2009-10 (व्यय) 6827 871 1707 3761 40 13206 

IV 2010-11 (बीर) 8280 1300 2300 6755 40 18675 

2010-11 (आरई) 10492 1257 2300 6720 40 20809 

2010-11 (व्यय) 10208 1096 2522 6720 40 20585 

४ 2011-12 (बीई) 9262 1600 2800 7860 50 21572 

2011-12 (आरई) 8654 1357 2850 7811 50 20722 

2007-08 38003 4970 9989 22426 209 75597 

वास्तविक, 2008-09 

वास्तविक, 2009-10 

वास्तविक, 2010-11 

are, ओर 

2011-12 (आई) 

डन्ल्यूडीपीएससीएचपूर्वोत्तर क्षेत्र में चक्रौय खेती के नियंत्रण के लिए जलसंभर विकास कार्यक्रम 
डीएसीनकृषि एवं सहकारिता विभाग 

डीएएचडीएफ= पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग 

डीएआरर्ई=कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग 

विद्यालयों मे मूल-भूत सुविधाएं 

156. श्री भीष्म शंकर उफ कुशल तिवारीः 
श्री सैयद शाहनवाज Zen: 
श्रीमती मीना सिंहः 
श्री सुभाष लापूराव areas: 
श्री संजय eta: 
श्री शिवकुभार उवासीः 
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथः 
श्री नलिन par कटीलः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत कवर 
किये गये अनेक सरकारी विद्यालयों में भवन, पेयजल, विद्युत, 

शौचालय आदि कौ मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव 

है; 

(ख) यदि हां, तो बिहार सहित राज्य-वार तत्संबधी व्यौरा क्या 

हैः 

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में एसे विद्यालयों में मूल-भूत 
सुविधाएं तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या 

कार्यवाही कौ गई 2; 

(घ) देश मेँ पिछले तीन वर्षो ओर चालू af के दौरान 
राज्य- वार कितने विद्यालयों मे उपरोक्त सुविधाएं उपल न्ध कराई गई 

ओर उस पर कितना व्यय हुआ; 

(ङ) क्या इस dau में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;
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(च) afe a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(3) सरकार द्वारा इस day में क्या उपचारात्मक उपाय किये 

गये है? 

मानव संसाधन विकास मत्रलय पे राज्य मत्री ( श्रीमती डी. 
पुरन्देश्वरी ): (क) से (च) usta शैक्षिक आयोजना ओर 
प्रशासन विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीओआईएसई) 

प्रकाशित करता है जो प्रारंभिक स्तर पर स्कूल अवसंरचना के मुख्य 

घटकं संबधी सूचना प्रदान करती 21 डीआईएसई 2010-11 के 
अनुसार, भवनों, पेयजल, बिजली, शौचालय आदि जैसी सुविधाओं 
से रहित सरकारी स्कूलों कौ संख्या को दशनि वाला राज्यवार a 

संलग्न विवरण में दिया गया et सर्वं शिक्षा अभियान कौ केन्द्र 
प्रयोजित योजना कौ शुरूआत से अब तक इसके sala राज्यों 

8 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 380 

के लिए 3 04454 स्कूल भवन, 17.91.860 अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष, 

853,624 शौचालय, 229840 पेयजल सुविधाएं स्वीकृत कौ गई 

él पिछले तीन वर्षं तथा वर्तमान वर्षं (2012-13) के दौरान देश 
के जिन स्कूलों मे अवसंरचना सुविधाएं स्वीकृत कौ गई, उनकी 

संख्या तथा fred तीन वर्ष के दौरान किए m व्यय का व्यौरा 

दशनि वाला राज्य-वार विवरण संलग्न ZI 

(छ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्कूल अवसंरचना सुविधाओं 
की आवश्यकता का व्यौरा तैयार करते है ओर सर्वं शिक्षा अभियान 

के ania निधीयन के लिए भारत सरकार को प्रतिवर्षं अपनी 

वार्षिक कार्ययोजना ओर बजर प्रस्तुत करते है। शिक्षा का 
अधिकार अधिनियम, 2009 कौ अपक्षाओं के मदहेनजर बुनियादी 

स्कूल अवसरंचना के प्रावधान को प्राथमिकता दी जाती 21 

विवरण 7 

उीआईएसर्ई 2010-11 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अतगत, भवनो, पेयजल, निजली, शौचालय आदि जैसी बुनियादी 
अवकसरचनात्मक सुविधाओं से रहित सरकारी स्कूलों की राज्य-वार सख्या 

करस. रन्य का नाम भवन रहित बालिका शौचालय बालक शौचालय पेयजल सुविधा बिजली रहित 

स्कूल रहित स्कूल रहित स्कूल रहित स्कूल स्कूल 

1 2 3 4 5 6 7 

1. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 2 78 68 16 54 

2. आध्र प्रदेश 916 38911 22540 9862 32091 

3. अरुणाचल प्रदेश 779 2979 2366 966 3480 

4. असम 126 22462 16125 6541 38486 

5. बिहार 8546 42512 24922 5582 65073 

6. चंडीगढ़ 0 7 4 0 0 

7. छत्तीसगढ़ 482 30815 21298 3077 38161 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0 127 86 11 68 

9. दमन ओर दीव 0 17 4 0 0 

10 दिल्ली 11 751 643 0 44 

11. गोवा 0 406 173 13 37 

12. गुजरात 79 9671 7082 845 981 

13. हरियाणा 78 2169 2232 144 939 

14. हिमाचल प्रदेश 0 5339 3762 426 6713 

15. जम्मू ओर कश्मीर 5 18326 13598 3442 20108 
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] 2 3 4 5 6 7 

16. ्ञारखंड 673 15697 12151 5174 38117 

17. कर्नाटक 105 11922 3827 2954 3751 

18. केरल 6 701 333 31 380 

19. लक्षद्रीप 0 17 6 0 0 

20. मध्य प्रदेश 294 3414 2205 699 4119 

21. Ferre 711 72823 35165 11317 99167 

22. मणिपुर 35 21511 6414 7075 21252 

23. मेघालय 190 2067 1150 304 2090 

24, मिजोरम 0 5777 3500 3190 6958 

25. नागालैंड 4 705 363 342 1361 

26. ओडिशा 893 2640 1003 955 3380 

27. पुदुचेरी 2 33921 11365 5907 45146 

28. पंजाब 37 164 111 4 6 

29. राजस्थान 895 1368 2310 406 2292 

30. सिक्किम 0 4824 24582 4784 54191 

31. तमिलनादु 0 1332 740 19 609 

32. त्रिपुरा 8 11764 5543 6 1565 

33. उत्तर प्रदेश 264 4430 2352 887 8158 

34. उत्तराखंड 143 35373 17948 3489 114768 

35. पश्चिम बगाल 1577 12534 3166 1582 14279 

कुल 16861 65503 28149 ` 7970 85086 

विवरण 

पिछले तीन af तथा वर्तमान वर्षे (2012-13) के दौरान देश के जिन स्कूलों मौ अवसरचना स्वीकृत at गई 
उनकी संख्या तथा पिछले तीन ad के दौरान किए me व्यय का व्यौरा 

रधक कृत tk: ata रिष्षष-कषु पन्त वतय षते तन व॑ के 
त्रं वकने 2009-104 n-B 4 Bs = 0-04 01-13 200-10 4 2 े 104 IED वे dea भपरवका एए 

201-23 त (२५ mg ति MUI ir ॥ >. त fra वृ्तव् 

लिए Bega तिए पर्वतं तिए एवीकृयं तिप् पवकृीयं ति igh लिए पलति तिर वकं aig तिप् सवृय (एए ततप 

| 2 3 4 6 7 8 9 10 1 12 13 

1 ay प्श 462 435 0 32) 20 798 0 28420 7449 195376.49 

2 FRA प्रदेश 492 123 0 1880 297 42 0 1397 1094 9583.96 
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॥ 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 असम 5017 0 0 0 १५46 6910 0 0 2004 1212 127605.83 

4 बिहार 0 0 0 0 14260 9538 2859 3023; 1141 387766.14 

$ तमाद् 55) 15 669 9 244) 1630 1060 378 346 304 109524.44 

6 गोवा 0 0 0 0 || 0 234 0 460 0 108.53 

7 TR 0 0 0 0 240; «14979 1 0 3406 9661 129925.65 

£ हर्यिण 123 4 166 8 1220 1182 984 2 5403 5051 $1628.52 

9 ferred TH 80 8 20 7 1192 334 105 0 1454 1103 17333.98 

0. चमू ओर aah 2167 253 0 0 9832 7155 1018 0 05 {110 77554.50 

11. ORs 1479 0 1967 0 $59 2536 1103 39 1012 7465 188214.54 

12. कर्नाटक 449 4 0 11 1276 561; 350 152 2256 3378 90106.07 

13. केरल 6 0 0 0 1805 37 1755 3 41 2582 15302.57 

14 पर्य RN 386 196 1625 880 54345 6764 419 851 3504 1910 22179 

15. महाण 2824 67 335 6 292 4559 909 31 306 2290 148303.60 

16 प्रणिषुर 180 368 0 153 2316 36 0 0 3958 0 4622.85 

17. प्र॑घालय 1288 27 960 0 4589 25 0 0 0 0 16838.79 

18, मितो 3 131 68 37 1209 68 0 4 1715 1124 6552.95 

19. नागत 239 75 383 63 1296 211 29 91 610 837 7207.28 

20. atfem 2735 0 168! 0 253 14416 393 185552065416 131754.94 

21. TR 105 0 702 ॥॥ 8061 1070 102 0 402 6930 49587.49 

22. TRA ॥ ` 99 0 2 {1717 3016 4872 0 2000; 0 104491.11 

23 प्रिष्कि $ 0 22 0 180 3 ॥ 0 433 69 2223.13 

24. तमिलनादु 233 0 1110 0 6299 2612 3996 1803 22959 1192 47054.53 

2. fin 262 34 238 0 1870 937 7 10 2344 52 10124.65 

26. उत्त प्रदेश 11383 0 3487 0 667 1426 278 1629 415 3660 ——-249272.53 

CL LICE 242 273 164 50 2280 731 1147 0 11121 2236 15411.56 

28. पश्चिम कगात $859 100 1099 41 54 5439 2272 0 2019 25789 2412614 

2. Fen ak 5 31 0 0 103 5 8 0 20 0 1514.36 
निब ्रीपपमूह 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥ 12 13 

20. FEM 10 2 8 0 206 0 0 0 5 0 3539.95 

3. दद भौर ना हवे 3 0 0 0 280 7 0 0 0 162 868.65 

2 a ate दी | 0 0 2 87 1] 44 0 19 95 259.5 

2. feral 2 l 0 0 704 300 0 0 256 227 6196.68 

34 तकष्रप 2 0 1 0 3 3 10 0 20 0 171.94 

3. पदक 0 0 2 0 124 38 50 26 106 96 1412.72 

कुत 36625 2247 145 20 6806 004 31224 8887 2042 26500 2011195; 

( अनुवाद] मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था 

आयोग (एनसीएमई आई) को राष्टीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था 

157. श्री अवगुरु एच. विश्वनाथः आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) कौ धारा 11 (च) के 
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 
श्री शिवकुमार sare: 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा 

राज्य-वार कितने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान 

कौ गई हे; 

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदन अभी भी आयोग 

के पासं लंबित रहै; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर यदि 
नहीं, तो इसके कारण क्या है? 

अतर्गत किसी शिक्षा संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित सभी 

प्रश्नों का निर्धारण करने तथा उसे इस प्रकार का दर्जा देने का 

अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक fran संस्था आयोग द्वारा 

अपने प्रारभ से दिनांक 19.07.2012 तक शिक्षा संस्थाओं को 

अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या 

का व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। वर्षं 2005-2012 कौ 
अवधि के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग 

(एनसीएमरईआई) मे 13346 मामले पंजीकृत कराए गए थे जिनमें 

से 12031 मामलों का निपटारा कर दिया गया है तथा दिनांक 

31.07.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या केवल 
1315 है। आयोग द्वारा मामलों का राज्यवार व्यौरा अनुरक्षित नहीं 
किया जाता। 

विवरण 

राज्यवार ak ava) जारी किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र (राज्यवार ओर ava) 

क्र.सं राज्य 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. अंडमान ओर निकोबार - 3 2 - - ॥ 

द्रीपसमूह 

2. आंध्र प्रदेश 4 9 24 6 30 2 17 34 

3. अरुणाचल प्रदेश - - 2 - 6 1 1 

4. असम - 2 - 17 2 13 111 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. विहार 1 2 20 17 3 3 27 6 

6. चंडीगद् - 2 3 1 1 1 3 2 

7. छत्तीसगढ़ - 1 . 4 5 7 55 91 1 

8. दादरा ओर नगर हवेली - 2 2 - - 

9. दमन ओर दीव - 1 - - - 

10. दिल्ली 2 36 8 15 10 14 33 19 

11. गोवा - 9 31 28 81 4 3 4 

12. गुजरात - 3 3 5 8 5 5 

13. हरियाणा - 20 12 3 4 24 14 

14. हिमाचल प्रदेश - 9 3 4 - 1 3 2 

15. ्ारखंड - 2 15 15 3 1 4 6 

16. Few - 4 26 15 11 9 12 10 

17. केरल - 9 78 97 524 822 852 627 

18. मध्य प्रदेश - 15 19 12 23 23 58 46 

19. महाराष्ट 11 22 28 21 7 3 2 16 

20. मणिपुर - 1 - 1 - 32 

21. मैघालय - 1 4 - - 1 

22. ओडिशा - 14 16 23 6 12 6 

23. पुदुचेरी - 2 13 - 3 1 

24. पंजाब - 11 39 4 - 9 5 5 

25. राजस्थान - 2 22 37 20 4 2 

26. सिक्किम - 3 13 - 1 

27. त्रिपुरा 1 9 19 13 14 16 12 21 

28. तमिलनाडु - - - 1 6 

29. उत्तर प्रदेश 1 107 99 48 59 114 253 388 

30. उत्तराखंड - 36 17 6 4 3 11 2 

31. पश्चिम बंगाल 1 85 215 113 15 7 89 57 

कुल 21 422 737 507 848 1122 1656 1266 

*19.07.2012 कौ स्थिति के अनुसार
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कोयला खानों में दुर्घटनाणएं 

158. श्री aa गोपाल चौधरी 

श्री निशिकांत दुबेः 

श्री पी. करुणाकरनः 

श्री एस.आर. Wag: 

डो. रामचन्द्र डोमः 
श्री लसुदेव आचार्यः 

डो. अनूप कुमार साहाः 

क्या कोयला मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में fied तीन वर्षो मेँ प्रत्येक af ओर चालू वर्ष 

के दौरान खान-वार, कम्पनी-वार, राज्य-वार ओर वर्ष-वार विभिन 

कोयला खानों में कितनी दुर्घरनाएं eg ओर उनकौ क्या प्रकृति थीः 

(ख) उक्त अवधि के दौरान खान-वार इन दुर्घटनाओं में 

कितने लोग घायल हुए(कितने लोगों कौ मृत्यु हुई; 

(ग) क्या दुर्घटनाओं के कारणों कौ पहचान करने ओर tit 

दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच 

कारवाई कौ गई थी; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा an 2 ओर इस Wau में 

कितने लोग दोषी पाये गये साथ ही सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या 

कार्यवाही कौ aft जाने का प्रस्ताव 2; 

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ओर इसकी सहायक कपनियों 

मे मुआवजे की दर कम है wafer ये एयर इंडिया मं प्रवर्तनाधीन 

नियमों द्वारा शासित %, ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है 

ओर यदि नही, तो इसके कारण क्या हैः; 

(च) उक्त मामलों में घायलोँ^मृत व्यक्ति के परिवारों को प्रदत्त 

मुआवजे की धनराशि तथा अन्य राहतो तथा खान-वार, राज्य-वार 

ओर वर्ष-वार मुआआवजे/रोजगार के कितने मामले लंबित है; ओर 

(3) कर्मचारियो/कामगासो कौ रक्षा के लिये एेसी दुर्घटनाओं 

कौ पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या He कदम उठाये गये Users 

जा रहे है? 

कोयला मत्रालय A राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है ओर सभा पटल पर 

रख दी जाएगी। 
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( हिन्दी) 

निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा को अधिकार 
अधिनियम का कार्यान्वयन 

159. श्री राम सुन्दर दासः 
श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्री जगदीश शर्माः 
श्री विलास मुत्तेमवारः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार ate (सीएनीई) 

की बैठक मे निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम, 2009 के उचित कार्यान्वयन के लिये विभिन राज्यों के 

शिक्षा मत्रियों द्वारा दिये गये सुञ्चावों का ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए we 

सलाहकार परिषद का गठन किया गया है; 

(ग) यदि हां, तो परामर्शदात्री परिषद की सरचनां तथा 

विचारार्थं विषय क्या है; 

(घ) क्या राज्यों के पास निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा 
का अधिकार अधिनियम कार्यान्वितं करने के लिए पर्याप्त 

संसाधन है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या 2; ओर 

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वितं करने के लिए राज्यों 

को किस प्रकार वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव 2? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय पे राज्य पत्री (श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार ate (सीएबीरई) 
ने 6 जून, 2012 को आयोजित अपनी 59वीं sean मेँ निःशुल्क 
ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (ands) अधिनियम के 

कार्यान्वयन पर चर्चा की थी ओर आरटीई अधिनियम कौ ‘a 

fees पालिसी' के संदर्भ मँ सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रियाविधि 

का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय 

लिया rl 

(ख) ओर (ग) आरटीई अधिनियम कौ धारा 33 के 

प्रावधान के अनुसार, केन्द्र सरकार ने आरटीई अधिनियम के प्रभावी
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कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए 8 
जुलाई, 2010 को राष्टरीय परामर्शदात्री परिषद (एनएसी) का गठन 
किया है। एनएसी के अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मत्री है तथा 
इसमे प्रारभिक शिक्षा एवं बाल विकास के aa में ज्ञान एवं 

व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों मे से 9 नामित सदस्य 
ओर 5 पदेन सदस्य है। 

(घ) से (च) आरटीई के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय 

आवश्यकता के रूप में 231233 करोड रुपए कौ आवश्यकता 

होने का अनुमान लगाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसपए) 
आरट अधिनियम को कार्यान्वित करने का मुख्य साधन है) 
आरटीई अधिनियम को कार्यान्वितं करने में राज्यों कौ सहायता के 

लिए एसएसए के तहत केन्द्र ओर wel के बीच निधियों के बंटवारे 
कौ पद्धति 2010-11 से 2014-15 तक के पांच वर्षो के लिए 
राज्यो/सघ राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात मेँ ओर उत्तर-पूर्व 
aa के राज्यों के लिए 90:10 & अनुपात में संशोधित कर दी 
गई है तथा 13वें वित्त आयोग ने भी राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा 
के संबंध में 24.068 करोड रुपए की रशि shew की है। 

(अनुकाद) 

ज्ञान केन्द्र के रूप मे भारत 

160. श्रीमती जे. tem डेविडसनः 
श्री कपिल मुनि करवारियाः 

क्या मानव संसाधन तिकरास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) सरकार द्वारा भारत को निकट भविष्य मेँ ज्ञान केन्द्र 
बनाने के लिये क्या नई पहल करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर 

(ग) इस प्रक्रिया 4 विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों तथा अन्य 
अंशधारियों को किस प्रकार शामिल किये जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास dara W राज्य मत्री (श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) नए ज्ञान का सृजन ओर इसका 
प्रचार-प्रसार हमारे समाज कौ उन्नति ओर विकास के लिए 
महत्वपूर्णं हे। मौजूदा उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को सुदृढ करने के 
साथ-साथ नवीन ज्ञान आधारित संस्थाओं का सृजन जो अनुसंधान 
मे गुणवत्ता ओर उत्कृष्टता हेतु data है, भारत को ज्ञान का 
केन्द्र I के उदेश्य को प्राप्त करने का मूल है। 

, 11वीं पंचवर्षीय. योजना के दौरान, बडी संख्या में नई संस्थाए 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबधन 
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संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय fam शिक्षा wi 

अनुसंधान संस्थान, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय स्थापित कौ गई 
Zl 

सरकार ने "अनुसंधान ओर नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 

2012' कौ संसद मेँ पेश किया है। इस विधेयकं का उद्देश्य 

अनुसंधान ओर नवाचार विश्वविद्यालय की स्थापित तथा शामिल 

करना है ताकि शिक्षण ओर अनुसंधान के बीच सहक्रियाशीलताओं 
को बढाया जा सके ओर शिक्षण, विद्या ओर अनुसंधान मे 

गुणवत्तायुक्त मान्यता प्राप्त सार्वभौमिके संस्थाएं सृजित की जा सके। 

इने विश्वविद्यालयों को अनुसंधान ओर नवाचार विश्वविद्यालयों में 
परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। 

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा में सुधार लाने के लिए, 

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं मे अनुचित प्रथाओं को रोकने हेतु; प्रत्यायन 

को अनिवार्यं अपनाने हेतु ओर विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश 

ओर प्रचालन को विनियमित करने हेतु विधायी प्रस्तावों को संसद् 
मेँ पेश किया गया है। एक अन्य विधान को, उच्चतर शिक्षा को 
समग्र रूप सं विनियमित करने के लिए सवोंपरि निकाय को सृजित 

केरना, विषयों कौ बढती ee अभिमुखी प्रकृति को ध्यान मेँ रखना 
ओर a सृजित करना, विषयों की बढती हुई अभिमुखी प्रकृति 
को ध्यान मेँ रखना ओर ज्ञान सृजन के अवसरों का पता लगाना 
जो मौजूदा विषयों के प्रतिच्छेद बिन्दु मेँ आते है, संसद में पेश 
किया गया हे। 

उपर्युक्त सभी पहले विश्वविद्यालयों ओर राज्य सरकारों सहित 
सभी पणधारियों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श, वाद-विवाद 
ओर परामर्शं की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की ae है। 

( हिन्दी) 

नेटवर्किंग साइटों का विनियमन 

161. श्री राधा मोहन सिंहः 

श्री हसराज गं. अहीरः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सोशल नेरवर्किग वेन-साइों पर 

आपत्तिजनक विषय-वस्तु पर रोक लगाने के लिये राज्य सरकारों, 
जन-प्रतिनिधियों तथा सोशल नेटवर्किंग सादये से चर्चा की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर उक्त चर्चा 
मे किन मुदं को शामिल किया गया है;
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(ग) क्या सरकार का इस संबंध मे नया विधान/दिशानिर्देश 

लाने का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
इस Way में अब तक क्या कार्यवाही at गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 
सचिन पायलट );: (क) ओर (ख) सरकार ने सोशल नेरवर्किग 
बेबसाइटों के साथ चर्चा की ओर सोशल नेटवर्किग साइयों के ध्यान 
मे लाया कि साइटों पर दर्शाई गई आपत्तिजनक सामग्री से कानून 
ओर व्यवस्था कौ समस्याएं पैदा हो सकती है ओर सोशल नेटवर्किग 
साई से सूचना प्रोद्योगिको (माध्यस्थ दिशानिदेश) नियमावली 2000 
के अनुसार उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया a 

(ग) ओर (घ) इस वारे मे पर्याप्त कानूनी प्रावधान पहले 
से ही मौजूद है। सरकार ने 11.4.2011 को सूचना प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2000 कौ धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकौ 
(माध्यस्थ दिशानिदेश) नियमावली, 2011 अधिसूचित की है। इसके 
अलावा, सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कौ धारा 69क के 
अनुसात सरकार के पास भारत कौ सप्रभुता तथा अखण्डता, भारत 
की रक्षा, भारत कौ सुरक्षा के हित, विदेशी wet के साथ मेत्रीपूर्ण 
संबधो, सार्वजनिक व्यवस्था या इनसे संबंधित किसी deta अपराध 
करने के लिए उकसाने को रोकने के लिए किसी Har 
संसाधन के जरिए जनता तक किसी सूचना कौ पहुंच को रोकने 

के लिए् निदेश जारी करने के अधिकार है। 

( अनुकाद। 

केन्द्रीय विद्यालय 

162. श्री अर्जुन चरण सेठीः 
श्रीमती कमला देवी पटलेः 
श्री विक्रमभाईं अर्जनभाई मादपः 
श्री के.सी. सिंह "बाबा: 
श्री बद्रीराम wares: 
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 
stadt प्रिया दत्तः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) देश में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड 

है; 

(ख) fied तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार 
कितने केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किये गये ओर खोले गये; 
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(ग) क्या सरकार वर्तमान वर्षं में अधिक केन्द्रीय विद्यालय 

खोलने पर विचार कर रही है; 

(घ) यदि हां, तो इसके लिए राज्य-वार किन स्थानों कौ 

पहचान की गई है ओर उन्हे कब तक स्थापित किये जाने को 

संभावना है; 

(ङ) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 
केन्द्रीय विद्यालय के लिए संस्वीकृत, जारी आर उपयोग कौ गई 

निधियों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(च) गत दो वर्षो के दौरान केन्द्रीय/नवोदय विद्यालय खोलने 
के लिए सांसद से प्राप्त satel का व्यौरा क्या है; ओर 

(छ) सरकार द्वारा प्रत्येक अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया 

है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) देश मे केन्द्रीय विद्यालयों (केवीएस) को 
खोलने के लिए मानदण्ड संलग्न विवरण में fea गए हैः 

(ख) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष अर्थात् 2009-10, 
2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 के दौरान संस्वीकृत ओर खोले 
गए 113 केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य-वार व्यौरा संलग्न faa 
में दिया गया है। 

(ग) वर्तमान में चालू, वर्ष मेँ आज कौ तारीख तक केन्द्रीय 
विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(घ) Wa नहीं som 

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वार्षिक लेखे aan 

समेकित किए जाते #1 वर्ष 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 
ओर वर्तमान वर्षं के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा संस्वीकृत कौ 

गई, जारी की गई ओर उपयोग की गई निधियों का व्यौरा संलग्न 

विवरण्ा में दिया गया है। 

(च) ओर (छ) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए संसद 
सदस्यों से 128 ओर नए जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने 

के लिए 25 अनुरोधों प्राप्त eu है। नए केन्द्रीय विद्यालयों के 128 
अनुरोधों मेँ से 6 का अनुपालन कर दिया गया है ओर नए स्कूल 
खोलने के लिए संस्वीकृतियां जारी कर दी गई 7) अन्य 8 प्रस्ताव 
उपयुक्त पाए गए है। 108 प्रस्ताव, नए केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 
निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं थे ओर प्रायोजित एजेंसियों को 
इन कमियों में सुधार करने के लिए कहा गया है, 6 अनुरोध भी 
भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन मे जांच स्तर पर EI
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नए केन्द्रीय विद्यालयो/जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन के लिए 

12वीं योजना के प्रस्तावों को अभी तक अतिम रूप नहीं दिया गया 

है ओर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए केवीएस/जेएनवीएस 
खोलना अवश्यके अनुमोदनों ओर निधियों कौ उपलब्धता के 
अध्यधीन होगा - 

विवरण J 

केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने के way मे मानदड 

(क) केन्द्रीय विद्यालय, सिविल,रक्षा अथवा परियोजना aa में 
खोले जाते हेै। 

1. सिविल।रक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय निम्नलिखित आधार 

पर खोले जाते ठैः- 

भारत सरकार के मंत्रालय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र 

प्रशासन से निम्नलिखित के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होनाः- 

0) निम्नानुसार उपयुक्त निशुल्क भूमिः- 

क्र.सं स्थिति न्यूनतम वांछनीय सीमा 
। आवश्यकता (एकड़ मे) 

1 मैट्रोपोलिरन शहर 02 04 

7 पर्वतीय क्षेत्र 04 08 

गा शहरी क्षेत्र 04 08 

1४ अर्धं शहरी/ग्रामीण aa 05 10 

(ii) जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन पट्टे कौ भूमि पर 

अपने विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कर लेता तब 
तक केन्द्रीय विद्यालय के लिए किराया मुक्त अथवा 
सामान्य किराए पर अस्थायी आवासः; ओर 

(7) प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा कम से कम 50% स्टाफ को 

रिहायशी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। 

उपर्युक्त के अलावा, सिविल।रक्षा ada में केन्द्रीय विद्यालयों पर 
सामान्यतः विचार किया जाता है wa 

(क) रक्षा सेवाओं अथवा केन्द्र सरकार अथवा भारत सरकार 
के उपक्रम कौ अलग सै अथवा संयुक्त रूप से 
कर्मचारियों कौ संख्या कम से कम 500 हो। (विशेष 
फोकस वाले जिलों के मामले में 250); ओर 

(ख) विशिष्ट anf अर्थात केन्द्र सरकारकेन्द्र सरकार के 

अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(स्वायत्त निकायो/राज्य 
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सरकार के कर्मचारियों/राज्य सरकार के उपक्रमं के 

कर्मचारियों के बच्चों का न्यूनतम संभावित नामांकन 

200 हो अथवा प्रति कक्षा ओसत 30 हो, जो भी 
अधिक हो। 

2. परियोजना क्षेत्र मे, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षत्र के उपक्रम^उचचतर 

शिक्षा संस्थान निम्नलिखित के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों को 

प्रायोजित कर सकते हैः 

0) प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय के संबध मे सभी आवतीं तथा 

अनावर्ती व्यय वहन करना। 

Gi) उपयुक्त निःशुल्क भूमि प्रदान करना तथा विद्यालय 

खोलने तथा उसके भावी विकास के लिए भवन मुहैया 
कराना। 

(1) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 

यथानिर्धारित आधार तथा समकक्ष दरों पर केन्द्रीय 

विद्यालय संगठन के शिक्षा तथा शिक्षकोत्तर स्टाफ को 

उपयुक्त रिहायशी आवास प्रदान करना। 

(iv) परियोजना क्षेत्र मे केन्द्रीय विद्यालय सामान्य रूप से तभी 

खोले जाते है जब भारत सरकार के प्रतिष्ठान के 

कर्मचारियों कौ संख्या कम से कम 1000 हो तथा उस 

प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय की विभिन कक्षाओं में 

नामांकन के इच्छुक बच्चों की संख्या कम से कम 200 

हो (बडे शहरों के मामले मेँ 500 बच्चे)। 

विवरण 

गत तीन वर्णो भौर चालू at (आज तक) के दौरान खोले 
गए राज्यवार केन्द्रीय विद्यालय 

वर्ष राज्य का नाम, ofa. कौ 

संघ राज्य क्षेत्र संख्या 

1 2 3 

2009-10 शून्य शून्य 

2010-11 1. आंध्र प्रदेश 02 

2. असम 03 

3. बिहार 03 

4. छत्तीसगद् 01 

5. दिल्ली 01 
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॥ 2 3 

6. गुजरात 02 

६. मध्य प्रदेश 01 

7. हरियाणा 01 

9 जम्मू ओर कश्मीर 0 

10. Beas 02 

11. कर्नारक 05 

12. केरल 03 

13. मध्य प्रदेश 09 

14. महाराष्ट 03 

15. मिजोरम 02 

16. ओडिशा 17 

17. पंजाब 0 

18. पुदुचेरी 01 

19. राजस्थान 05 

20. तमिलनाडु 02 

21. त्रिपुरा 03 

22. उत्तर प्रदेश 05 

23. उत्तराखंड 02 
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1 2 3 

24. पश्चिम बंगाल 07 

2011 12 1. अरुणाचल प्रदेश 01 

2. आंध्र प्रदेश 01 

3. असम 01 

4. बिहार 02 

5. छत्तीसगद् 01 

6. दिल्ली 01 

7. कर्नाटक 01 

8. केरल 01 

9. मध्य प्रदेश 01 

10. पंजाब 01 

11. राजस्थान 03 

12. उत्तर प्रदेश 03 

13. तमिलनाडु 01 

2012-13 1. असम 01 

2. हिमाचल प्रदेश 01 

3. जम्मू ओर कश्मीर 01 

4. मध्य प्रदेश 01 

विवरण il 

ay 2009-10 से 2012-13 के लिए saan व्यय 

(लाख रुपए मं) 

क्र.सं. क्षेत्रीय कार्यालय का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 3 4 5 6 

1. आगरा 2296.94 

2. अहमदाबाद 6585.82 6071.72 6316.42 2793.04 

3. बंगलौर 10341.72 9268.68 9082.25 3970.06 
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1 2 3 4 5 6 

4 भोपाल 133383.74 10731.66 11587.20 3879.31 

5. भुवेनश्वर 12449.48 11338.04 13135.21 4846.76 

6. dele 13735.91 11739.83 12567.92 4764.77 

7. चेन्नई 17431.33 15602.33 16968.39 4672.90 

8. देहरादून 12134.51 10755.58 11721.11 3839.56 

9. दिल्ली 25378.76 23141.90 25664.25 10968.90 

10. एर्नकुलम^* 2692.14 

11. गुवाहाटी 8296.76 7521.21 7667.35 2713.98 

12. हैदराबाद 11947.12 9798.95 10557.90 4048.79 

13. जबलपुर 9283.82 8305.29 9034.92 3336.55 

14. जयपुरं 12890.89 11514.15 11846.56 4878.27 

15. जम्मू 10646.36 9113.84 10230.23 3303.60 

16. कोलकाता 12636.73 11196.92 12392.09 4399.28 

17. लखनऊ 15432.80 13351.02 15328.38 4999.00 

18. मुम्बई 12261.28 10515.67 11082.19 4935.68 

19. पटना 11199.90 9606.32 10540.72 3641.85 

20. रायपुर + 1525.33 

21. far 5255.42 5421.95 6096.29 1892.53 

22. सिरसा* 2194.26 

23. तिनसुकिया दुलियाजन* 1263.01 

24. वाराणसी * 1910.15 

25. रांची* 1666.35 

26. केविएस मुख्यालय 2284.73 2372.22 2074.98 479.62 

27. wWemeset चंडीगद् 23.32 48.40 87.89 23.20 

28. जेडआईरईटी भुवेनश्वर 0.00 

29. जेडआईईटी ग्वालियर 37.15 36.22 46.05 25.00 

30. जेडओआईईटी मैसूर 63.55 49.23 46.02 19.45 

31. जेडआई्ईटी qr 90.78 64.47 41.22 38.32 



401 Weal के 17 श्रावण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 402 

| 2 3 5 6 

32. काठमाडू 281.44 254.39 283.79 0 

33. मास्को** 0.00 00.00 0.00 0 

34. तेहरान ** 0.00 0.00 66.79 0 

35. केविएस मेन 15554.43 17182.50 22431.59 225 

कुल योग 239627.77 215002.47 236897.69 92243.58 

‘aq श्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2012-13 & दौरान खोला गया 

**स्व-वित्तपोषित 

[fet] 

राष्टीय अध्यापक far परिषद् मे अनियमितताएं 

163. राजकुमारी रता सिंहः 
श्रीमती रमा देवीः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार के ध्यान में राष्टरीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 

(एनसीरीई) के क्षेत्र के कार्यालय में चल रहे अध्यापकं शिक्षा 

संस्थानों को मान्यता प्रदान करने में ate अनियमितताएं आई है; 

(ख) यदि a, तो free तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान 
भ्रष्टाचार ओर अनियमितताओं के मामलों का राज्यवार व्यौरा क्या 

ठैः 

(ग) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार ओर अनियमितताओं मे संलिप्त 

चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कौ रहै; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
अब तक कार्यवाही नहीं किये जामे के कारण क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 
(एनसीटीई) कौ क्षेत्रीय समितियों द्वारा मान्यता प्रदान करने में 

अनियमितताओं के day में शिकायतों के आधार पर सरकार ने 

उत्तरी क्षेत्रीय समिति (wast), जयपुर के कार्यकरण कौ वर्ष 

2010 में एक समिति के माध्यम से समीक्षा को थी जिसने उत्तरी 

क्षेत्रीय समिति, जयपुर कौ निर्णय लेने कौ प्रक्रिया में (क) रिका 

के रखरखाव में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करे, (ख) 

आवेदनों को तैयार करने मे विलम्ब करने, (ग) तथ्यों के गलत 

मूल्यांकन, (घ) निर्णय लेने में एकरूपता न होने सहित बहुत सी 
अनियमितताओं ओर कतियों का उल्लेख किया an राष्ट्रीय अध्यापकं 

शिक्षा परिषद् ने पूर्वी क्षेत्रीय समिति (ईआरसी), भुवनेश्वर ओर 
दक्षिणी क्षेत्रीय समिति (एसञआरसी), बंगलोर के कार्यकरण की भी 
समीक्षा कौ 21 

(ग) ओर (घ) समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षा परिषद् नै कई कार्यवाइयां की 21 उत्तरी क्षेत्रीय 
समिति, जयपुर को भंग कर दिया गया था, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी 
aaa समिति, जयपुर को उनके मूल विभाग को प्रत्यावर्तित कर 
दिया गया धा, गलती करने बाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच कौ 
गई थी ओर अनुशासनात्मक ores आरंभ कौ wg yal क्षेत्रीय 
समिति, भुवनेश्वर को भी समीक्षा के बाद भंग कर दिया गया धा। 
अनियमितताओं ओर मान्यता प्रदान करने में सरकार को प्राप्त ee 

अन्य शिकायतों के ade 4 भौ कारवाई कौ गई है। 

जुलाई, 2011 मं सरकार ने asta अध्यापक शिक्षा परिषद् 
का अधिक्रमण कर दिया था ओर परिषद् at शक्तियां ओर कायां 

का प्रयोग करने हेतु एक समिति नियुक्त कौ गई थी। समिति ने 
चार क्षेत्रीय समितियों का पुनर्गठन करने ओर उनके कार्यकरण में 
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपाय करने सहित 
बहुत से कदम उठाए zl 

सी.ब्ी.एस.ई, द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों मे दाखिला 

164. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 
श्रीमती रमा देवीः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने को कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार को सीबीएसई द्वारा मान्यता- प्राप्त कतिपय 

विद्यालयों मे धर्मं के आधार पर छात्रं को दाखिला देने के संबध 

मे कोई शिकायते प्राप्त हुई है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ai क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा te विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही 

की गई है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य wat ( श्रीपती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ate 
(सीबीएसई) से संबद्ध विद्यालयों से संबंधित एसी कोई शिकायत 

नदीं मिली 21 

स्पीड पोस्ट सेवाएं 

165. श्री प्रेमचन्दव Wee: 
ड. HUNT किल्लीः 
श्री हरिशचंद्र चद्हाणः 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) देश मेँ आज कौ तिथि के अनुसार राजय-वार कितने 
स्पीड पोस्ट केन्द्र चल रहे है; 

(ख) सरकार दारा वर्षं 2012-13 में प्रस्तावित नये स्पीड पोस्ट 

al का व्यौरा क्या ठै; 

(ग) क्या सरकार नै स्पीड पोस्ट सेवा के aay में सेवा में 

कमी तथा अन्य शिकायतों पर ध्यान दिया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सब॑धी a क्या है; ओर 

(ङ) स्पीड the सेवा में सुधार करने ओर इन्हें निजी कोरियर 
कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने मे समर्थं बनाने के लिए क्या 

उपाय किये गये हे? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
सचिन पायलट ): (क) डाक विभाग के डाके नेटवर्क को इष्टतम 

बनाने संबंधी परियोजना के तहत स्पीड पोस्ट dal के नेटवर्क एवं 

संख्या को हाल ही मे पुनर्गदित किया गया हैँ ये स्पीड पोस्ट केन्द्र 
या तो राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट seg हब है या अन्तरा-सर्किल der 
हब हे। 89 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट छटाई हब तथा 105 अंतरा-सर्किंल 
Bee हब है। eal कौ राज्यवार सूची, संलग्न विवरण में दी गई 
हे। - 

(ख) वर्षं 2012-2013 में नए छटाई Fa तथा अन्तरा-सर्किल 

हब बनाने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। 

(ग) ओर (घ) डाक विभाग सेवाओं मे afta पर ध्यान 

देता है तथा स्पीड पोस्ट सेवा के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर 
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शीघ्र कारवाई कौ जाती है तथा शिकायतें समयबद्ध तरीके से 

fre जाती है। विगत 3 वित्तीय वर्षो के दौरान प्राप्त शिकायतों 

को संख्या तथा स्पीड पोस्ट परियात के संबंध मेँ शिकायतों का 

प्रतिशत निम्नानुसार हैः 

ay शिकायतों की स्पीड परियात के सदर्भं 

संख्या पोस्ट परियात मे शिकायतों 

(करोड मे) का प्रतिशत 

2009-10 {74.040 24.08 0.072 

2010-11 2,09 735 27.29 0.076 

2011-12 1,97 645 39.20 0.050 

डाक विभाग के पास सभी डाक डिवीजनों मे कस्टमर ar 

केन्द्र के माध्यम से शिकायतों के त्वरित निपटान हेतु एक रसुस्थापित 
त॑त्र हेै। 

(ङ) सम्पूर्णं देश में स्पीड पोस्ट सेवा कौ गुणवत्ता में 

सुधार हेतु नेटवर्क को उपर्युक्त (क) के अनुसार पुनर्गठित किया 
गया हैँ विभाग शीघ्रता से डाक की प्रोसेसिंग हेतु दिल्ली एवं 

कोलकाता मेँ स्वचालित डाक प्रोसेसिंग ast को शीघ्र ही चालू 
करने जा रहा है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए प्रेषण 

कौ सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान टैक एवं ta कौ सुविधा प्रदान कौ 
गर्ह है। उपर्युक्त पहल कार्य प्राइवेट कोरियसं के साथ प्रभावी 

प्रतिस्पर्धा A विभाग कौ मदद Het 

विवरण 

राष्टरीय स्पीड पोस्ट Bele हब तथा अतर Wea Bey हन 
कौ सख्या की राज्य-वार सूची 

क्र.सं. राज्य का नाम राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट अतरा-सर्किल 

Bes हब Bee हब 

1 2 3 4 

1. आंध्र प्रदेश 6 4 

2. असम 1 4 

3. बिहार 3 4 

4. छत्तीसगद 1 1 

5. दिल्ली 1 - 

6. गुजरात 4 10 
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1 2 3 4 

7. हरियाणा 4 2 

8. हिमाचल प्रदेश 2 4 

9. जग्मू ओर कश्मीर 2 - 

10. आारखण्ड 3 3 

ll. कर्नाटक 8 4 

12. केरल 6 1 

13. मध्य प्रदेश 4 5 

14. महाराष्ट 4 11 

15. मणिपुर 1 - 

16. त्रिपुरा - l 

17. मिजोरम - 1 

18. नागालैंड - 1 

19. अरुणाचल प्रदेश - 1 

20. मेघालय - 1 

21. ओडिशा 2 6 

22. पंजाब 5 2 

23. राजस्थान 3 6 

24.  तमिलनादु 10 8 

25. उत्तर प्रदेश 10 13 

26. उत्तराखण्ड ] 4 

27. पश्चिम बंगाल 5 8 

28. गोवा 1 - 

29. सेना डाक सेवा 2 - 

कुल 89 105 

( अनुकवाद। 

wal विश्वविद्यालय ओर शिक्षण संस्थान 

166. श्री संजय ar: 

डो. क्रुपारानी किल्लीः 
श्री सुभाष बापूराव ares: 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 
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(क) क्या fred तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान फी 
विश्वविद्यालयों ओर शिक्षण संस्थानों कौ बढती संख्या के बारे F 
शिकायतें प्राप्त हुई हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर एेसे 

संस्थानों की संख्या कितनी है; 

(ग) एेसे संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; ओर 

(घ) एेसे संस्थानों के भावी विस्तार पर लगाम लगाने के लिये 

क्या उपाय किये गये है? 

मानव संसाधन विकास dara में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षो ओर चालु वर्ष मे फर्जी 
विश्वविद्यालयों कौ संख्या मे कोई वृद्धि नहीं ee 21 विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने यह भी सूचित किया टै कि 21 weil 
विश्वविद्यालयों की पहचान कौ गर्ह है। एसी संस्थाओं के ओर 
विस्तार पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ओर 

अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा परिषद ने देश मेँ क्रमशः फर्जी 
विश्वविद्यालयों ओर गैर-अनुमोदित संस्थाओं कौ पहचान कौ है ओर 
इसकौ सूची अधिसृचित कौ है! व्यापक प्रचार करने के लिए 
नियमित रूप से फर्जी विश्वविद्यालयों कौ सूची सभी विश्वविद्यालयो^रन्य 
सरकारों को भेजी जाती 21 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी 
हान 4 देश म weil विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फर्जी 
विश्वविद्यालयों, इस प्रकार कौ फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ की 

गई कारवाई ओर इन संस्थाओं मे अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को 
सरक्षण देने ओर सुरक्षापायों कै oR जूजीसी कौ वेवसाइट 
www.uge.ac.in आर एआईसीरीई कौ वेवसाईट www.aicte- 

india.org पर॒ भी उपलब्ध है। 

उपभोक्ताओं के संतोष संबंधी सर्वेक्षण 

167. श्री इचज्यराज सिंहः 

श्री रतन सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार द्वार कतिपय एजेंसियों के माध्यम से प्रत्येक 

तिमाही में दूरसंचार उपभोक्ताउपभोक्ता संतोष सरवेक्षण कराया गया 

है/कराने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या है ओर इसके क्या 

निष्कर्षं निकले; ओर 

(ग) इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है?
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) टाई विभिन उपभोक्ता केन्द्रक विनियमो, 
निदेशो ओर आदेशो के कार्यान्वयन मे सेवा ओर प्रभावकारिता के 
संबध में उपभोक्ता के नजरिए का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र 
अभिकरणों के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण का रहा है। 

(ख) सर्वेक्षण ग्राहकों से संबंधित प्रचालकों द्वार उपलब्ध 
कराई गई सेवा गुणवत्ता के आधार पर् उनका फौडवेक प्राप्त करके 
वर्ष मे दो बार सभी सेवा क्षेत्रों हेतु सेल्युलर मोबाइल सेवा, 
आधारभूत सेवा (AA) ओर sists सेवाओं हेतु किया जा 
रहा है सर्वेक्षण से ag को सेवा Waa गुणवत्ता यथा सेवा व्यवस्था 
तुष्टिकरण, बिलिग arene, नैरवर्क कार्यानिष्पादन, विश्वसनीयता 
एवं उपलब्धता, अनुरक्षणता, अनुपूरकता व मूल्य संवर्धितं सेवा, 
ग्राहक शिकायत निदान एवं समग्र तुष्टिकरण सहित सहायता सेवा 

के संबध में ग्राहक के नजरिए का मूल्यांकन करने में सहायता 
मिली है। सर्वेक्षण से ग्राहकों के हितों, विशेषकर टेलीफोन facil 
में शामिल करने संबंधी सूचना, सेवा समापन, शिकायत निदान व 
मूल्य संवर्धित सेवा व्यवस्था तथा प्रीमियम द्र सेवा सहित प्रशुल्क, 
बिलिंग से संबंधित मुद्दों की संरक्षा करने के लिए टाई द्वार निर्गमित 
विभिन आदेशोदिशा निर्दशोविनियमों के कार्यान्वयन में प्रभावकारिता 
का मूल्यांकन करने A भी सहायता मिली हे। 

(ग) ग्राहक सेवा नजरिए से संबंधित सेव dana की 
गुणवत्ता प्राप्त करने में जहां कहीं कमियां पाई गई है, वहां टाई 
समयबद्ध तरीके से एसी कमियों के निदानार्थं deal के माध्यम 
से सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती ora कर रहा है। ये Sad 
ओर सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कारवाई सेवा की गुणवत्ता 
मेँ सुधार लाने. में बहुत महत्वपूर्ण रही है। 

( हिन्दी] 

स्विस कैक में काला धन 

168. श्रीमती भावना पाटील गवलीः 
श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकरः 
श्री असादृूददीन ओवेसीः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या स्विस नेशनल बैक (एसएनमी) ने 2011 के अत 

मे भारतीयों द्वारा स्विस dat मे जमा राशि का खुलासा किया दै; 
ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा जनवरी, 2012 
से स्विस dat मै जमा एेसी राशि का व्यौरा क्या है एवं सरकार 
की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? 
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वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री Wawa. पलानीमनिकम ): 
(क) जी, हां महोदया। 

(ख) स्विस नेशनल बैक द्वारा जारी सूचनाओं के अनुसार 
स्विस Sent की भारतीय नागरिको के प्रति देयता 31 दिसम्बर, 2011 
को 2.183 बिलियन सीएचएफ ef; जनवरी, 2012 से भारतीय 

नागरिको द्वारा स्विस बको मे जमा किए गए धन के बारे मे कोई 

सूचना उपलब्ध नहीं है। 

[ अनुकाद् 

सीआईएल में ठेका कामगार 

169. St, रामचन्द्र डोमः 

श्री मारोत्तराव सैनुजी ara: 
श्री aa गोपाल चौधरीः 
श्री बसुदेव आचार्यः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) कोल इंडिया लिमिरेड (सीआईएल) कौ प्रत्येक कोयला 

खनन करने वाली सहायक कंपनियों A ठेकेदारों द्वारा कितने 

कर्मचारियों को नियोजित किया गया है; 

(ख) क्या ठेकेदारों ओर प्रबंधन के बीच कार्य कौ स्थिति ओर 
उक्त कामगार कौ मजदूरी के संबध में किसी asd पर हस्ताक्षर 
किए गए है; 

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा नियोजित विभिन श्रेणियों के 
कामगार को दौ जाने वाली निर्धारित मजदूरी का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्य shen weed के अनुसार कामगारों को भुगतान 
कर रहे है; 

(ङ) यदि नहीं, तो प्रबंधन द्वारा इस way मेँ क्या कदम 

उठाए जा रहे है; 

(च) सीआईएल ओर इसकी सहायक कंपनियों मे संविदा 
कामगारों को प्रदान कौ गई चिकित्सा सुविधाओं का व्यौरा क्या है; 
ओर 

(कछ) कार्य के दौरान जान गवां देने वाले ठेका कामगार के 

परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की क्या प्रणाली/मानदड दै? 

कोयला मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) वर्तमान मं कोल इंडिया लि. (stents) तथा इसकी 

सहायक कंपनियों मेँ ठेकेदारों द्वारा नियुक्त संविदागत कामगारों कौ
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संख्या नीचे atom है। हालांकि, यह निजी पक्षो(ठेकदारों जो 
आवश्यकता के अनुसार अपने निजी श्रमिकों को नियुक्त कर रहे 

है, के समय-समय पर बदलता हे। 

कपनी वर्तमान मं cent द्वारा नियुक्त 

संविदागत कामगर 

ईस्ट्न कोलफौल्द्स लि. 6524 

भारत कोकिंग कोल लि. 1414 

dea कोलफौल्द्स लि, 1013 

ated कोलफील्ट्स लि, 3277 

साउथ seed कोलफौल्द्स लि. 9504 

महानदी कोलफौल्दस लि, 5190 

नार्दन कोलफील्द्स लि, 4233 

deat माईइन प्लानिंग एंड fea 0 

ईस्टीट्यूट लि. 

नार्थं इस्टर्न कोलफौल्द्स 413 

कोल इंडिया लि. 79 

कुल 31647 

(ख) ओर (ग) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि 
संविदागत कामगारों जिनको नियुक्ति आवश्यकता ved पर ठेकेदारों 

दवारा विभिन dh के कार्ये al om wt है, को श्रम मंत्रालय, 
भारत सरकार द्वार समय-समय पर अधिसूचित म्यूनतम मजदूरी 

अधिनियम, 1948 के अनुसार भुगतान कौ जा रही है तथा अन्य 

कार्य स्थितियां ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 

1970 तथा उसके अतर्गत नियमों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार 

है। एनआईटी मे, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान तथा कार्य स्थितियां 

आदि के aaa में संबंधित अधिनियमों के संगत wae के 

अनुपालन के लिए ठेकेदार निजी पक्ष एक पूर्वं शर्त 2 

(घ) ओर (ङ) भाग (ख) के लिए दिए गए उत्तर को देखते 

हुए प्रशन नहीं sedi 

(च) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कपनियों की 

वर्तमान नीति के अनुसार, संविदागत कामगारों को कपनियों के 

अस्पताल तथा चिकित्सालयों में बहिरंग चिकित्सा सुविधारएं प्रदान 

की जाती 2 
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(छ) उन संविदागत कामगारों जिनकी दुर्घटना कार्य घंटों के 

दौरान होती है के बदले में संविदागत कामगार के परिवार के सदस्यों 
को नियुक्त करने के लिए demu कौ कोई नीति नही है। 

सरकारी संवितरण पद्धति के अंतर्गत कोयला ल्लोक 

170. श्रीमती पुनम वेलजीभाई ae: 

ड. किरीट प्रेमजीभाईं सोलंकीः 
श्री हरिन पाठकः 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः 
श्रीमती जयश्रीबेन wa: 
श्री मनसुखभाईं डी. वसावाः 

क्या कोयला मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या गुजरात सहित विभिन राज्यों ने सरकारी संवितरण 

पद्धति के अंतर्गत कोयला ल्लोक आवंटन करने के लिए प्रस्ताव 

भेजे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या राज्य के कुछ sal में लिग्नाहर/अन्य खनिजों के 
लिए गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) को खनन पट्टा 

देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए Zz; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा fied तीन 
वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान एसे प्रस्तावों 
मे सम्मिलित क्षेत्र का व्यौरा क्या है; 

(ड) एसे प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई कौ 

Wat जा रही है; ओर 

(च) कब तक se कोयला satel के आवंरन/खनन yee 

दिए जाने कौ संभावना है? 

कोयला मत्रालय में राज्य Wat (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) ओर (ख) सरकार नै सरकारी वितरण मार्गं के अतर्गत 

कोयला न्लोकों के आकबंटन के लिए अविद्न आमंत्रित नहीं किए 

qi तथापि, गुजरात सहित राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए है। 
qin किसी कोयला arent कौ पेशकश आबंटन के लिए नहीं कौ 

गई थी इसलिए राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार नहीं किया 

जा सका। 

(ग) ओर (घ) गुजरात सरकार ने लिग्नाइट ब्लाकों के 

आबंटन तथा निम्नलिखित arate के संबंध मे खनन पट्टी का 

अनुमोदन के few अनुरोध किया है
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क्र.सं forage ब्लाकक्षेत्र का नाम 

1. वालिया 

2. लखपत-धेधादी 

3. डामलाई पडबनिया 

4. जलराई- बाघाबाडर 

5. ant 

6. घाला 

7. हामला व रतादिया 

8. गुजरात मेँ कच्छ एवं भरूच जिलों में pe क्षेत्र 

9. राजपर्दी ब्लाक का दक्षिण 

कोयला एवं लिग्नाइट sel का aed कोयला खान 

(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 कौ धारा 3 के अंतर्गत कौ जाती 

है जबकि आब्रटित कोयला/लिग्नाइट eet का खनन लीज देने 

के लिए केन्द्र सरकार का पूर्वं अनुमोदन खान एवं खनिज (विकास 

एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत 

दिया जाता है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के 

अंतर्गत लिग्नादर ब्लाक का आबंटन खान एवं खनिज (विकास एवं 

विनियमन; अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत खनन 

पट्टा देने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्वं अनुमोदन दिए जाने के 

पूर्वं एक शर्तं है। उपर्युक्त व्लाकों का आवंटन कोयला मंत्रालय दारा 

गुजरात frat डवलपमेट कारपोरेशन लि. (जीएमडीसीएल) को 

नहीं किया गया है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए खनन पट्टे का 

पूर्वं अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता है। | 

(ङ) ओर (च) कोयला ब्लाकों का आवंटन एक सतत 

प्रक्रिया है ओर जब कभी कोयला areal का आबेटन के लिए 
पहचान एवं निर्धारण किया जाता है, उस पर आवंटन के लिए 

विचार. किया जाता है। राज्य सरकारों से सरकारी वितरण मार्गं के 

अंतर्गत आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए है। 

जहां तक खनन पट्टा देने का aay रै, एेसे आवेदनं पर विचार 

न्लोकों के आवंटन के बाद ही किया जाता है। 

(हिन्दी) 

कोयला उत्पादन की समीक्षा 

171. श्री हरि माह्मीः 

श्री भाउस्राहेब राजाराम ara: 
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श्री राधा मोहन सिंहः 

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः 

श्रीमती ऊषा ant: 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री पोनम प्रभाकरः 

क्या कोयला मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन 

at समीक्षा कौं है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ata ओर निष्कर्षं क्या है; 

(ग) fea तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान अभी तक 

गुणवत्ता-वार, वर्ष-वार ओर मूल्य-वार कोयले का उत्पादन, मांग 

ओर ब्योरा क्या 2; 

(घ) क्या देश में कोयले के आयात 4 वृद्धि हो रही 2; 

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा पिछले तीन वषो 

ओर चालू at के दौरान आयातित ओर निर्यातित कोयले सहित 

देश-वार, गुणवत्ता-वार, वर्ष-वार, गरेड-वार आयातित ओर निर्यातित 

कोयले का SIR क्या है; 

(च) क्या सरकार का विचार देश मे कोयले कौ कमी को 

देखते हुए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का 2; 

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो 

इसके कारण क्या हैँ; ओर 

(ज) कोयले का उत्पादन बद्धाने, आयात कम करने एवं देश 

को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वार 

क्या कदम उठाए Wyss जाने का प्रस्ताव 2? 

कोयला मत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील): 

(क) ओर (ख) कोयले के उत्पादन सहित कोयला कंपनियों की 

विभिन कार्यनिष्पादन मानदंडों की समीक्षा करना सतत प्रक्रिया है। 
सचिव (कोयला) स्तर पर समीक्षा के अलावा चालू वर्ष के दौरान 
कोयला Hat ने 04.04.2012, 12.06.2012 एवं 13.07.2012 को 

कार्यनिष्पादन कौ समीक्षा atl इन dont में इस स्थिति में 

सुधार लाने के लिए उचित निर्णय लिये गये। 

(ग) कोयले कौ वर्ष-वार मांग, उत्पादन, प्रेषण ओर frets 

मूल्य निम्नानुसार हैः
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(मिलियन टन ओर मिलियन रुपये) 

ag मांग (ब.अ.) उत्पादन प्रेषण feds मूल्य 

2009-10 604.33 532.042 513.792 513182.5 

2010-11 656.31 532.694 523.465 620210.4 

2011-12 696.03 (पी) 532.940 (पी) 535.152 उपलब्ध नहीं 

2012-13 772.84 (पी) 126.637 (पी) 138.283 उपलब्ध नहीं 
(जून 12 तक) 

(पी) अनंतिम stag के लिए 

(घ) ओर (ङ) पिले 3 वर्षो के chm निर्यात किए गए 
ओर आयात किए गए कोयले एवं कोक की देश-वार मात्रा ओर 
मूल्य संलग्न विवरण- ओर गा मेँ दिया गया है। यद्यपि कोयले का 
निर्यात 2008-09 4 3.02 faz से went 2010-11 मे 2.60 मि 
ट. हो गया है, इसी अवधि के दौरान कोयले का आयात, विद्युत 
aa एवं विविध क्षेत्र द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ माग में समग्र 

वृद्धि ओर कोयले कौ मांग की स्वदेशी उत्पादन के उत्पादन के 
अन्तर के कारण प्रथमतया 60.88 मि.ट. से बढ्कर 70.40 faz. 

हो गया है। अप्रैल 2011 से दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान 
कोयले का निर्यात एवं आयात क्रमशः 1.78 मि.र. एवं 79.57 मि. 
ट. है। 

(च) ओर (छ) कोयला ओजीएल के अंतर्गत है ओर इसके 

निर्यात पर कोई प्रतिबध नहीं है। कोयले कौ स्वदेशी उपलब्धता पर 
निर्यात का प्रभाव नगण्य है। 

(ज) आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कोयले के 

उत्पादन मे वृद्धि करने के मदेनजर सरकार नै पर्यावरण एवं वन 
स्वीकृति को गति प्रदान करने, रेलवे रेको at उपलब्धता मेँ वृद्धि 
करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ मामले को उठाने ओर भूमि 
अधिग्रहण 4 आवश्यक सहायता के लिए राज्य सरकार से संपर्क 

करने ओर कानून ओर व्यवस्था से संबंधित समस्याओं सहित कई 
उपाय किए है। इसके अलावा, कोयले के उत्पादन मेँ वृद्धि करने 

के लिए कोल इंडिया लि. ओर इसकी सहायक कंपनियों द्वारा करई 
उपाय किए गए हैँ जिसमे (1) उपकरणों कौ कार्यकुशलता में वृद्धि 
करना, नियमिते मानीटरिग, कार्यक्रम के अनुसार यंत्रीकरण ओर 

मौजुदा खानों ओर चल रही परियोजनाओं का कठोर पर्यवेक्षण (1) 

नईं ओर भावी परियोजनाओं से क्षमता वृद्धि (111) पर्यावरण एवं वन 

स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण ओर कानून एवं व्यवस्था के a का 
समाधान करने के लिए निरन्तर प्रयास करना शामिल 31 

विवरण 

2008-09 से 2011-12 के दौरान कोयला एव कोक का aed ewan नियति 

(मात्रा मिलियन टन मेँ ओर मूल्य मिलियन रुपए में) 

देश 2008-09 2009-10 2010-11 अप्रैल 11 से दिस. 11 
मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

बाग्लादेश पीर 1.294 2838 1.453 3348 1.162 2472 0.867 2000 

नेपाल 0.279 534 0.821 770 0.658 1271 0.327 960 

ब्राजील 0.192 4178 0.039 674 0.404 7731 0.317 6717 

भूटान 0.207 583 0.077 418 0.141 504 0.128 432 

तुक 0.000 0 0.000 0 0.079 1465 0.000 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

जापान 0.022 197 0.000 0 0.054 1061 0.000 0 

quay 0.001 3 0.005 20 0.037 693 0.001 6 

पाकिस्तान आईआर 0.010 74 0.018 279 0.022 412 0.020 502 

नीदरलैड ` 0.000 0 0.000 0 0.020 357 0.000 ॥ 

बहरीन आईएस 0.522 390 0.006 85 0.010 185 0.005 94 

कोरिया आरपी 0.009 184 0.003 26 0.007 132 0.003 73 

साउथ अफ़़रीका 0.000 4 0.002 35 0.004 92 0.000 9 

यू अरब ईएमटीएस 0006 7 0.002 28 0.002 27 0.018 99 

श्रीलंका डीएसआर 0.007 17 0.001 16 0.001 24 0.001 22 

साउदी अरब 0.001 16 0.000 5 0.001 9 0.003 36 

जर्मनी 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 

फिनलैड 0.000 0 0.000 0 0000 0 0.000 0 

fra wart 0.000 0 0.000 0 0.000 3 0.000 1 

युके 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 

ईरान 0.000 0 0.005 7 0.000 2 0.080 1678 

चीन पीआरपी 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 

अन्य 0.475 1957 0.146 1411 0.002 14 0.018 105 

कुल 3.023 10980 2.578 7122 2.604 16456 1.787 12735 

स्रोत : डीजीसीआईएस, वाणिज्यिकं मंत्रालय 

विवरण 

2008-09 से 2011-12 के दौरान कोयला wa कोक का Bld देशवार आयात 

(मात्रा मिलियन टन मेँ ओर मूल्य मिलियन रुपये में) 

देश 2008-09 2009-10 2010-11 अप्रैल 11 से दिस. 11 

मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

इण्डोनेशिया 28.768 126440 32.164 115474 35.944 134788 42.765 198905 

आस्ट्रेलिया 19.735 204803 23.142 188108 17.495 185360 20.731 277915 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

साउथ अफ़रौका 7.093 44981 14.492 62269 11.214 57273 8.561 54580 

यएसए 1.215 16325 1.495 14558 1.947 22899 2.179 28753 

चीन पी आरपी 2.127 44509 0.130 2030 0.943 17964 1.128 19923 

apis 0.840 8863 1.059 9977 0.795 7704 0.688 9450 

रूस 0.499 7744 0.734 9899 0.513 5965 1.060 10084 

वितनाम एसओसी 0.258 3419 0.206 2002 0.282 3523 0.056 1009 
amet 

फिलिपीन्स 0.194 715 0.671 2235 0.262 802 0.061 208 

कोलंबिया 0.001 8 0.177 2594 0.137 1269 0.067 1458 

युके 0.001 12 0.001 25 0.104 1092 0.036 683 

जापान 0.070 1008 0.281 4005 0.086 1330 0.336 6710 

ar 0.000 0 0.126 1132 0.053 600 0.569 8506 

लातविया 0.000 2 0.000 2 0.050 528 0.001 10 

केन्या 0.000 0 0.000 0 0.050 676 0.000 0 

wets 0.000 0 0.384 5132 0.044 1062 0.085 1973 

बोसनिया-हजेगोविना 0.000 0 0.000 0 0.029 657 0.000 0 

मेस्को 0.000 0 0.000 0 0.022 239 0.016 1275 

बेल्जोम 0.000 0 0.000 0 0.021 205 0.005 6) 

कोरिया आरपी 0.000 0 0.000 0 0.015 372 0.024 230 

अन्य 0.085 652 0.547 5668 0.403 2392 1.205 11317 

कुल 60.886 459480 75.611 425111 70.408 446699 79.571 631953 

स्रोतः डीजीसीआईएस, वाणिन्यिक मंत्रालय 

सहस्त्राव्दि विकास लक्ष्य (ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

172. श्री राजीव स्जन सिंह sé ललन सिंहः (ग) क्या इस fae के आधार पर भारत की प्रगति को 

श्री अनत कुमार ame: असंतोषजनक बताया गया 3; 

at नलिन कुमार कटीलः (घ) यदि हां, तो सरकार कौ इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः (डः) क्या भारत deere विकास लक्ष्य, 2015 के अंतर्गत 

(क) क्या सरकार ने संयुक्त we संघ द्वार 2012 मे जारी लकष प्राप्त करने कौ स्थिति मं हे; ओर 
सहस्त्राल्दि विकास लक्ष्य की रिपोर्ट का अध्ययन किया 2; । (च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 
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योजना मंत्रालय मे राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य पत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 

मत्री ( श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हा 

(ख) संयुक्त We संघ कौ ' सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर, 

2012" शीर्षक वाले प्रकाशन के अनुसार, एक दशक पूर्वं विश्व 
के नेताओं द्वारा सहमत decal विकास लक्ष्यं (एमडीजी) ने - 

पहत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए है। रिपोर्ट मे उल्लेख किया गया 

है किः 

0) प्रत्येक क्षत्र 4 अति दरिद्रता कम हो रही है। पहले के 

अनुमान दशति हैँ कि वैश्विक गरीबी दर 1990 की दर 
से आधे से कम गिरकर वर्षं 2010 में 1.25 Siok 

प्रतिदिन हो गरह। 

Gi) विश्व ने जल के उन्नत संसाधनों तक बिना पहुंचे वाले 

लोगों के अनुपात को आधा करने के लक्ष्य को पूरा 
कर लिया zi 

Gii) 200 मिलियन Bot ज्ञोपदियों मे रहने वालो के जीवन 

में सुधार हुआ है! 

(iv) विश्व ने लड़कियों ओर लड़कों के बीच प्राथमिक शिक्षा 
मे समानता हासिल कर ली 2 

(४) बडी चुनौतियों का सामना करने वाले अनेक देशों ने 

सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रगति कौ 

rf 

(vi) बाल उत्तरजीविता कौ प्रगति गति पकड़ रही है। 

(vii) सभी क्षेत्रों मे एचआईवी के साथ जीने वाले लोगों के 

लिए उपचार की पहुंच बद गई, 

(viii) विश्व क्षयरोग के प्रसार को कम करने ओर उसे उलरा 
करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा 

पर है। 

(ix) वैश्विक मलेरिया dat मेँ कमी आई 21 

रिपोर्ट में कु दूसरे पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है 
जो निम्नानुसार 2: 

0) असुरक्षित रोजगार 20 वर्षो मे केवल सीमांत रूप से 

ही कम eat Zi 

Gi) मातृत्व मृत्यु दर A कमी 2015 के लक्ष्यसे दूर हे। 

(11) जल के उन्नत स्रोतों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों A कम 

हे। 
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(iv) Fart वैश्विक चुनौती ही है। 

(४) Bont ज्ञोपडियों में रहने वालों कौ संख्या लगातार a 

रही हे। 

(ग) ओर (घ) रिपोर्ट we विशिष्ट नहीं है। यह विभिन्न क्षत्र 

के लिए एमडीजी की उपलब्धियां दशति 21 

(ङ) ओर (च) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मत्रालय 

(एमओएसपीञई) सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यो (एमडीजी) कौ मानीटरण 

प्रणाली का समन्वय करता है ओर समय समय पर प्रगति रिपोर्ट 

जारी करता है। सहस्त्राब्दी विकास लक्षय इंडिया कंठी रिपोर्ट 2011 

केन्द्रीय alerts कार्यालय, सांखि्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 

मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2011 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट है। इस 

रिपोर्ट के अनुसार, सभी सूचको में प्रगति a है। चकि वर्षं 2015 
तक शेष अवधि में ओर प्रगति की जानी अपेक्षित है, यह आशा 

कौ जाती है कि 2015 के लक्ष्यो के संदर्भ मेँ निष्पादन संतोषजनक 

रहेगा, 

( अनुकाद। 

विश्वविद्यालयों ओर कालेजों को अनुदान 

173. श्री अब्दुल रहमानः 

श्री डीबी. चन्द्रे गौडाः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

कि; 

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्यों में सरकारी 

ओर निजी विश्वविद्यालयों दोनों को अनुदान प्रदान करने के लिए 

क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए है; 

(ख) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय, 
कालेज- वार, वर्ष-वार प्रत्येक विश्वविद्यालय ओर कालेजों के लिए 

कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है/कितना अनुदान प्रदान किया 

गया है; 

(ग) क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों ओर कालेज 

के अनुदानों में वृद्धि करने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है तथा इस संबंध में 

क्या कदम उठाए गए; 

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुक विश्वविद्यालये 

कालेजों से अनुदान लौटाने का अनुरोध किया है; ओर
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(च) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 
कारण है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनिमय, 1956 कौ धारा 2(च) 

ओर ।2(ख) के अन्तर्गत शामिल विश्वविद्यालयों ओर कालेज को 

प्रत्येक योजना अवधि मे विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित ओर 

संसूचित परिव्ययों के आधार पर सामान्य विकास ओर अनुरक्षण 

अनुदान प्रदान करता है! ग्यारहवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को आवंटन, निरीक्षण, समिति, 

जिसने विश्वविद्यालयों के विभिन पणधारियों के साथ व्यापकं 

विचार-विमर्शं किया धा, की सिफारिशों के आधार पर किया हे 

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास निधयो की 

उपलब्धता को भी आबंटन करने के समय पर ध्यान मेँ रखा जाता 

Mt कलेजो को आवंटन, Ales सिद्धांतों के तहत निर्धारित किए 

गए अनुसार प्रत्येक योजना के अंतर्गत अनुदान कौ विहित सीमा 

को ध्यान मेँ रखते हुए कलेजो के प्रधानाचार्यो ओर विशेषज्ञ 
समितियों के बीच परस्पर बातचीत करके किया गया था 

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों ओर 

कोलिजों को जारी किए गए अनुदानौं का ब्योरा विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग कौ वार्षिक fal में उपलब्ध है) 

(ग) ओर (घ) जी, al सरकार का इन विश्वविद्यालयों ओर 

कोँलेजों को 12 वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित परिव्यय, जिसे 

अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, के आधार पर अनुदान मे वृद्धि 
करने का प्रस्ताव है। 

(ङ) ओर (च) सामान्यतया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 

विश्वविद्यालयों ओर कोँलेजोँ को जारी कौ गई राशियों कौ किसी 

वापसी कौ मांग नहीं करता है ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

द्वारा इन राशियों को अग्रनीत करने कौ अनुमति दी जाती है। तथापि 

पिचछडे क्षेत्रों मे स्थित विश्वविद्यालयों को विशेष विकास अनुदान 

जेसी pee योजनाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नै कुछ 

विश्वविद्यालयों को कार्य सम्पूर्णं होने संबधी दस्तावेज प्रस्तुत न करने 

के कारण राशि को लौटाने के लिए कहा है। 

कृतक बल की सिफारिशों का क्रियान्वयन 

174, श्रीमती washes परेलः 

श्री हरिन पाठकः 

क्या कोयला पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या कोयला आवंटन संबधी कृतक बल कौ सिफारिशों 

को क्रियान्वितं किया गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी wi क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है तथा सिफारिशों के 

कब तक क्रियान्वयन की संभावना है; 

(घ) क्या सरकार ने aed कोल फील्ड लिमिटेड से उकाई 

ताप विद्युत सहित गुजरात को कोयले कौ आपूर्ति मेँ वृद्धि पर विचार 

fea @ या विचार करने का प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी aig क्या है तथा यदि नही, तो 
इसके कारण क्या रै? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पारील); 

(क) से (ग) केष्टिव विद्युत संयंत्र, स्पाज aie ओर सीमेंट 
सयत्रों के संबध यें स्रोतों के योक्तिकौकरण से संबंधित अतर्मत्रालयी 
कार्यबल कौ सिफारिशों को कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा 

पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। तथापि, विद्युत उपयोगिताओं 

जो अतरसंबद्ध है, के स्रोतों के योक्तिकरण से संबंधित सिफारिश 

को, कुछ राज्य विद्युत adel से संबंधित सिफारिश को स्वीकार करने 

मे उनको अनिच्छा के कारण अभी तक कार्यान्वितं नहीं किया गया 

है। उक्त को कार्यान्वित करने के लिए कुल मिलाकर सिफारिशों 
को स्वीकार करने के लिए सभी संबंधित विद्युत उपयोगिताओं/राज्य 

सरकारों पर दबाव डालने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,विद्युत 

मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। इस स्तर पर कोई समय-सीमा 

निर्दिष्ट नहीं की जा सकती कि विद्युत उपयोगिताओं से संबंधित 

सिफारिशों को सीआईएल द्वारा कब तक कार्यान्वितं कर दिया 

जाएगा। 

(घ) ओर (ङ) अतर्मत्रालयी कार्यबल 4 वेस्टर्न कोलफौल्ड्स 
लि. (डन्लयूसीएल) से sag तापीय विद्युत गृह सहित किसी asta 

विद्युत सयत्र के लिए कोयले के आवंटन में वृद्धि करने से संबंधित 

कोई सिफारिश नहीं कौ है। उन्लयूसीएल, जहां कोई विकास की 
संभावना नहीं है, में उपलब्ध कोयला पहले ही विभिन विद्युत 
ari ओर अन्य उद्योगों से सम्बद्ध है ओर इसलिए उब्लयूसीएल 
से sas ata विद्युत स्टेशन से आपूर्ति किए जा रहे अतिरिक्त 

कोयले कौ कोई संभावना नहीं है। 

आस्ति देयता waist 

175. श्री के.जे.एस.पी. test: क्या वित्त मत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः
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(क) क्या आईआरडीए ने ‘osm’ sk ‘aR लाडफ' बीमा 

कंपनियों द्वारा अपनाए गए आस्ति देयता wae कार्यकलापों की 

रिपोर्टिग के लिए किसी सुपरिभाषित समान रूपरेखा की घोषणा की 

है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान 

स्थिति क्या 2? 

चित्त vara मे राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) ओर (ख) जी, at नीमा विनियामक ओर विकास प्राधिकरण 
(आईआरडीए) ने जीवन ओर गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा 

अपनाई गई आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति की रिपोरिंग 

के लिए एक व्यापक रूप से परिभाषित एक समान ae की 

घोषणा कौ है। इस ae के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता के पास 
aera ae द्वारा अनुमोदित एएलमए पोलिसी होगी जौ आस्ति 

देयता संबंधो, बीमाकर्ता की कुल जोखिम सहिष्णुता, जोखिम ओर 
प्रतिफलं अपेक्षा, शोध क्षमता स्थिति एवं नकदी अपेक्षाओं पर 

विचारं करेगी। ' 

आगे के विवरण आईआरडीए के परिपत्र सं. मे उपलब्ध है। 

3 जनवरी, 2012 के क्रमशः 

आईआरडीपए/एसीरीएल,/सीआरईआर/एएलएम/005/01/2012 ओर 

आईआरडीए/एसीरीएल/सी आई आर/एएलएम^006/01/2012 दोनों 

FI 

(हिन्दी) 

आकाश टैबलेट 

176. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को आकाश के उपभोक्ताओं के समक्ष आ 

रही समस्याओं कौ जानकारी 2; 

(ख) ae al, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध A क्या निवारक उपाय किए गए; 

(घ) क्या हाल मे बाजार मे आने बाला आकाश-दो तकनीकी 

रूप से आकाश-एक से बेहतर 2; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 
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मानवे संसाधन विकास मत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ङ) महोदय, दिनांक 5.10.2011 को 
कम लागत के एक्सेस-कम-कम्प्यूरिग डिवाइसिस (एलसीएडी) 

आकाश को प्रवर्तित करने के बाद, इसके परीक्षण के उदेश्यार्थ 

विभिन राज्यो/संघशासित प्रदेशों में स्थित विभिन संस्थाओं के 

विद्यार्थियों हेतु कुल 366 एलसीएडी का वितरण किया गया था 

(परीक्षण इत्यादि के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान में 

रखे गए उपकरण इनमें शामिल नहीं )। भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान, 

राजस्थान के विद्यार्थियों से प्राप्त व्यक्तिगत फीडबेक प्रपत्रं का 

अवलोकन करने से उन क्षेत्रों का पत्ता चला जहां सुधार कौ 

आवश्यकता भी ¢) उपकरण का गर्म होना, (4) लम्बे समय तक 

चलने वाली बैटरी कौ आवश्यकता, (111) रेजिस्टिव टच स्क्रीन की 

अपेक्षा कैपेसिरिव की आवश्यकता, (iv) बेहतर प्रोसेसर्स इत्यादि की 

आवश्यकता। इस मामले को ast के साथ उठाया गया था तथा 

उनके द्वारा परिवर्तनों यथा लागत मेँ बिना किसी बदोत्तरी के ग्रोसेसर 

को 366 मेगाहर्टज sit 11 आधारित प्रोसेसर से 700 मेगाहर्टज 

am कोर्टक्स ए 8 प्रोसेसर में ene करने, फर्मकेयर मेँ सुधार 

करने तथा 2100 एमएएच बैटरी के स्थान पर 3200 एमएएच 

क्षमता वाली बैटरी लगाने ओर रेजिस्टिव रच स्क्रीन के स्थान पर 

कैपेसिटिव टच स्क्रीन लगाने पर सहमति व्यक्त की गई of 

आकाश के Sd रूप (जो सरकार द्वारा आपूर्ति के लिए है) 

का साफ्ट-लांच पहले ही दिनांक 25 जुन, 2012 को किया जा 

चुका zl 

[ अनुकाद। 

सीवीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संगठन 

177. श्री पूर्णमासी रामः क्या प्रधानमंत्री यह बताने at 

कृपा करगे किः 

(क) क्या सीवीसी के दायरे में आने वाले संगठनों के लिए 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के भैनुअल का पालन करना जरूरी है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हे; 

(ग) सीवीसी के अधिकार aa के अतिर्गत संगठनों की 

स्थितियां या परिस्थितियां क्या हैँ जिसके अंतर्गत सीमित निचिदा के 

माध्यम से सामान खरीदा जा सकता है; 

(घ) क्या सीवीसी के दायरे मे आने वाले संगठनों के लिए 

खुली निविदा के माध्यम से सामान खरीदना आवश्यक है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2;
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(च) क्या सीवीसी को इसके sata आने वाले संगठनों द्वारा 

खुली निविदा कौ तुलना A सीमित निविदा के माध्यम से संसद 

सदस्यों के सामान खरीदने के संबध में कोई शिकायत मिली है; 

ओर 

(3) यदि हां, तो इस पर क्या कारवाई की गई है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tem मत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का ) 

मैनुअल, सतर्कता प्रशासन A शामिल अधिकारियों के उपयोग के 

लिए एक त्वरित सदर्भं पुस्तक है। विभागो/संगठनों को भी सरकार 

द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित नियमों को देखने कौ आवश्यकता 

होती है। सतर्कता मेनुअल, सरकार द्वारा जारी संबंधित नियमों एवं 

आदेशं के संदर्भ का विकल्प नहीं बन सकता। 

(ग) सामान के सार्वजनिक प्रापण को अभिशासित करने वाला 

कोई अनन्य कानून नहीं है। हालांकि इस day में समग्र नियम 
एवं निर्देश सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 में 

उपलब्ध है। इन नियमों में वे दिशा-निर्देश भी समाहित है जिनके 

अधीन सीमित निविदा द्वारा सामान का प्रापण किया जा सकता है। 

इन नियमों के अनुसार, प्रापण किए जाने वाले सामानं का 

अनुमानित मूल्य नियत सीमा मेँ होने पर, सीमित निविदा द्वारा 

खरीददारी कौ जा सकती है। यह प्रक्रिया उस स्थिति मेँ भी अपनाई 

जा सकती है जब अनुमानित मूल्य, कुछ परिस्थितियों जैसे अनिवार्यता, 

जनहित इत्यादि W नियत सीमा से परे zi 

(घ) ओर (ङ) केन्द्रीय सरकार के म॑त्रालयो/विभागो/सगठनों 

के लिए सरकार द्वास समय-समय पर जारी नियमों एवं आदेशो तथा 

स्वीकार्य प्रक्रिया अर्थात सामान के प्रापण के समय सीमित या खुल 

निविदा प्रणाली का पालन करना आवश्यक होता है अर्थात सामान 

के प्रापण करते समय सीमित या खुली निविदा। 

(च) ओर (छ) आयोग मे संसद सदस्यों से प्राप्त, सीमित 

निविदा द्वारा सामान के क्रय सहित प्रापण एवं निविदा प्रक्रियाओं 

इत्यादि की कथित अनियमितताओं वाली शिकायतों का निवारण, 

इसकी शिकायत कारवाई नीति के अनुसार किया जाता है। भ्रष्टाचार 
की विशिष्ट दोषारोपण वाली शिकायतों कौ जांच-पडताल, संबंधिते 

संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा कौ जाती हे। 

उपभोक्ता का सत्यापन 

178. श्री केपी. धनपालनः क्या संचार ओर सुचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार को समुचित सत्यापन feu बिना लोगों के 

नाम पर मोबादल कनेक्शन।/सिम कार्ड देने के संबध में शिकायतें 

प्राप्त हुई हे; 

(ख) यदि हां, तो इस daa में अभी तक कपनी-वार ओर 

राज्य-वार एेसे कितने मामले दर्ज किए गए है; ओर 

(ग) चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई 

की गई तथा अभी तक लगाए गए ओर उनसे age गए दण्ड 

का ब्योरा क्या है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) जी, al 

(ख) इन शिकायतों के तहत कवर किए गए कनेक्शनों कौ 

संख्या एवं प्राप्त मामलों कौ संख्या का व्यौरा निम्नानुसार हैः- 

कंपनी-वार व्यौरे 

क्र.सं लाइससधारक प्राप्त मामलों इन मामलों मे 
कंपनी करा नाम कौ संख्या कवर किए 

गए कनेक्शन 
al संख्या 

1. fede वायरलेस लि. 14 2038 

2. भारत संचार निगम लि 8 59 

3. भारती एयरटेल लिमिरेड 25 756 

4. एच.एफ.सी.एल. इन्फोरेल लि, ] 80 

5. आईडिया सेल्यूलर लि. 18 2649 

6 लूप मोबाइल (इंडिया) लि 2 2 

7. रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. 14 50619 

8. रिलायंस रेली्कोम लि. 8 368 

9. सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लि. 5 13 

10. टाया टेलीसर्विसेस लि. 16 125 

11. वीडियो्कौनि रेलीकम्युनिकेशंस लि. 2 7 

12. वोडाफोन team स्पेसरेल लि, 20 156 

aS 133 56872 



427 Weat के 

लाइृसेस सेवा aa ( एलएसए) वार alt 

क्र.सं एलएसण wa मामलों इन मामलों में 

का नाम कौ संख्या कवरं किए गए 

कनेक्शनों कौ 

सख्या 

1 आध्र प्रदेश 1 3 

2. दिल्ली ) 18 2432 

3. गुजरात ` 5 204 

4. हरियाणा 2 2 

5. हिमाचल प्रदेश 1 151 

6. जम्मू ओर कश्मीर 18 376 

7. कोलकाता 3 32 

8. मध्य प्रदेश 32 745 

9. मुंबई 3 2 

10. पूर्वोत्तर 16 | 1884 

11. पंजाब 5 431 

12. राजस्थान 14 583 

13. तमिलनादु 4 50000 

14. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 5 17 

15. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 1 2 

16. पश्चिम बंगाल 5 8 

जोड 133 56872 

(ग) इन मामलों में नियमों का उल्लंघन करने प्र दूरसंचार 
सेव प्रदाताओं 9टीएसपी) पर करीब 15.5 करोड रु. का जुर्माना 
लगाया गया जिसमे से 2.7 करोड रु. कौ वसूली कर ली गई है। 
कम वसूली का मुख्य कारण रीएसपी द्वारा जुमनि की प॑रिकलन 
करने संबंधी अलग-अलग व्याख्याएं है जिससे aah की राशि 
पर्याप्त रुप से कम हो गई el इसके अलावा, गैर-अनुपालनकर्ता 
नम्बरों के कनेक्शन भी काट दिए गए है। जिन मामलों में दस्तावेज 
संबधी धोखाधड़ी पाई गई है. उनकी शिकायते/एफआर्ईहआर भी 
पुलिस में दर्ज करा दी गई Fi 

विदेश ये नियोज्याता संबंधी परीक्षा 

179. श्री जी.एम. सिददेश्वरः क्या मानव संसाधन विकास 
मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या यह सच है कि हर वर्षं उत्तीर्णं होने वाले 605 
लाख दंजीनियरिग स्नातको में से केवल 25 प्रतिशत ही रोजगार 

पाने लायक हैँ ओर लगभग दो तिहाई को रोजगार पाने के लिए 
पुनः कौशल देने कौ आवश्यकता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oo क्या है; 

(ग) क्या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ओर 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आईटी) सहित तकनीकी संस्थान 
छात्रों कौ नियोज्यता को ager देने के प्रयास के रूपमे छात्रो 

को अपने कैरियर के पथ को चुनने में मदद के लिए बाह्य 
नियोज्यता परीक्षा आयोजित कर रहे है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती 
डी. पुरन्ेश्वरी ): (क) से (घ) इजिनियरी स्नातकं कौ नियोज्यता 
संबधी ates मंत्रालय मेँ नहीं रखे जाते। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

(आईआईटी) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनाईटी) सहित 
तकनीक शिक्षा से छात्रों कौ नियोज्यता मेँ सुधार करने के लिए 
बाह्य नियोज्यता परीक्षा को अपनाने का मंत्रालय का कोई प्रस्ताव 

नहीं है। हालाकि sitet स्नातको कौ नियोज्यता परीक्षा को 
अपनाने का मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि इंजीनियरी 

स्नातकं कौ नियोज्यता मेँ वृद्धि करने के लिए अखिल भारतीय 
तकनीकौ शिक्षा परिषदं का फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम संस्थाओं दवारा 
अपनाया जा रहा है। इंजरीनियरी स्नातको की नियोज्यता a ओर 
वृद्धि करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 
फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम कौ पुनः अभिकल्पना हेतु समिति गठित 
at 2 

उद्योग कौ आवश्यकता तथा cael कौ नियोज्यता में वृद्धि 
करने के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने डिग्री 
तथा डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरी, प्रबधन, फार्मसी, वास्तुकला तथा 
शहरी योजना पादूयक्रमों हेतु मोडल पाद्यचर्यां भी विकसित की 
al 

गरीबी का आकलन 

180. श्री पी.आर. नटराजनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार के पास आज कौ तारीख तक देश में 
गरीबी के कोई stad 2; 

(ख) ae a, तो देश मेँ गरीबी के स्तर का मूल्यांकन करने 
के लिए क्या मानदण्ड ओर प्रणाली अपनाई गई; ओर
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(ग) शहरी ओर ग्रामीण क्षत्रं a जीविकोपार्जन के लिए 

प्रतिदिन आवश्यकता वाले उत्पाद की लागत ओर मात्रा का व्यौरा 

क्या है? 

योजना मत्रालय मे राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्रालय में राज्य 
मंत्री ( श्री अश्विनी कुमार ): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श 
सर्वक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा प्रत्येक 5 वर्षं पर किए जाने 
वाले परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार 

पर गरीबी का अनुमान लगाता है। एनएसएसओ द्वारा परिवार 

उपभोग व्यय संबंधी वृहत सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड् 2009-10 

के दौरान, अपने 66d दौर मे संग्रहित किए गए है। 2009-10 के 
लिए गरीबी रेखाएं तथा गरीबी अनुपात कौ परिगणना वर्तमान 

तेदुलकर पद्धति द्वारा कौ गई है ओर इन्दं 19 मार्च, 2012 के 
प्रेस नोट द्वारा जारी किया गया हे। इस प्रेस नोर के अनुसार, 

2009-10 मेँ देश में गरीबी अनुपात 29.8 प्रतिशत होने का अनुमान 
किया गया है। 

(ख) योजना आयोग प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के 

मानदड के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषिते करता है। गरीबी 

का अनुमान लगाने कौ योजना आयोग कौ प्रक्रिया इस क्षेत्र के 

विशेषन्ञों द्वारा समय-समय पर कौ गर्ह सिफारिशों पर आधारित हेै। 

गरीबी का अनुमान लगने कौ प्रक्रिया कौ समीक्षा के लिए 

प्रौ. सुरेश डी. तेंदुलकर कौ अध्यक्षता मे 2005 मे एक समिति गठित 
को गई थी। तेंदुलकर समिति 4, 2004-05 के मूल्य पर, ग्रामीण 

aat के लिए 447 रुपए ओर शहरी क्षत्रं के लिए 579 रुपए प्रति 
व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय कौ सिफारिश कौ जिसे योजना आयोग 

ने स्वीकार कर लिया। तेंदुलकर समिति ने 2009 में अपनी रिपोर 

प्रस्तुत की जिसमें मानदंडात्मक तथा पोषणगत दृष्टिं से व्यय की 

पर्याप्ता का समावेश किया है। रिपोर्ट मे कहा गया है किः 

“pant के मानदडों से इतर, प्रस्तावित गरीबी रेखाओं को 

अनाज, शिक्षा ओर स्वास्थ्य के मद् में गरीबी रेखा के आसपास 

प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय कौ पर्याप्तता कौ तुलना 
पोषणगत, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यगत परिणामों संब॑धी मानदडात्मक 

व्यय करौ fear से जाचते हुए वैध किया गया zi” 

परिवार व्यय संबंधी वृहत पतिदर्श सर्वेक्षण प्रत्येक 5 वर्ष पर 

किए जाते है। 2004-05 कै बाद, यह सर्वेक्षण 2009-10 मेँ किया 
गया जिसके परिणामों का उपयोग तेंदुलकर पद्धति का अनुसरण 

कर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। योजना 
आयोग ने गरीबी मापने कौ प्रक्रिया कौ समीक्षा के लिए जून, 2012 
में डो. सी. साराजन कौ अध्यक्षता मेँ एक विशेषज्ञ समूह का गठन 

किया। यह समिति गरीबी मापने कौ प्रक्रिया की समीक्षा करेगी ओर 
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अन्य बातों के साथ इस बारेमे भी सिफारिश करेगी किं गरीबी 

अनुमान को भारत सरकार की conta तथा कार्यक्रमों के लिए पात्रत 

तथा हकदारी के साथ किस प्रकार जोडा जाए। 

(ग) योजना आयोग गरीबी रेखा को जनसंख्या के स्वास्थ्यकरं 

तथा सक्रिय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग वयय स्तर् के रूप 
में परिभाषित करता है। यह उत्पादों कौ लागत अथवा आजीविका 
की मत्रा का अलग से आकलन नहीं करता। राष्ट्रीय प्रतिदर्शं 

सर्वेक्षण कार्यालय A अपने परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षणों में 

नियमित आधार पर विभिन मदों के उपभोग के स्तर तथा saat 

पद्धति को उजागर करता है। ये सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन 

मत्रालय द्वारा प्रकाशित Rotel के साथ मंत्रालय कौ वेबसाहट पर 

भी उपलब्ध ZI 

wa से ईपीआर रिषएक्टर 

181. श्री रायापति सांनासिवा रावः क्या प्रधानमंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने wa से stem far खरीदने के 

अपने निर्णय को स्थगित कर दिया है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी eto क्या है तथा इसके क्या 

कारण हैँ? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेन मंत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा wart कार्यालय मँ राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ); (क) जी, नहीं 

(ख) यह प्रश्न ही नहीं soa 

[ हिन्दी) 

अधिकारियों का विदेश भ्रमण 

182. श्री अशोक कुमार रावतः क्या कोयला मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो के दौरान आज कौ तिथि कौ स्थिति के 
अनुसार मत्रालय, विभिन विभागो, उपक्रम ओर इनके तहत अन्य 
संस्थाओं के किन-किन अधिकारियों नै वर्ष-वार विदेशी दौरे किए 

है ओर seh किन देशों का दौरा किया ओर वे वहां कुल कितने 
दिनों तक रहे; 

(ख) सरकार द्वार ‘cand da’ अथवा नकद के रूपमे 

ae दौ गई विदेशी मुद्रा का निवल मूल्य क्या है;
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(ग) FAM के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए dad dai का 
व्यौरा क्या 2; 

(घ) इन अधिकारियों द्वारा सरकारी निधियों के दुरुपयोग के 
क्या कारण हैँ ओर उनसे ये पैसे वसूल नहीं करने के क्या कारण 
है; ओर 

(ङः) दुर्विनियोजित निधि कौ वसूली के लिए क्या कदम उठाए 

गए हैँ ओर इसके कब तक वसूल feu जाने की संभावना है? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील): 
(क) महोदय, मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के भाग कै रूप मं 

कोयला, मंत्रालय तथा इसके सार्वजनिक aa के उपक्रमं के अधिकारियों 

के विदेश दौरे के संध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण- के रूप 
मेँ दी गयी है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के संबंध में सूचना 
संलग्न विवरण के रूपमे दी गयी है। म॑त्रालय के अंतर्गत अन्य 
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उपक्रमों ओर संस्थाओं के संबंध मे सूचना एकत्रित कौ जा रही 
है तथा उसे सदन के पटल पर रख दी जायगी 

(ख) ओर (ग) कोयला मंत्रालय इस मंत्रालय के अधिकारियों 
को cand तथा dfn चैके अथवा नकद नहीं जारी करता है। 
31.03.2012 कौ स्थिति के अनुसार cad चैक अथवा नकद् के 
रूप मे एनएलसी द्वारा अपने अधिकारियो/कर्मचारियों को दिए गए 

विदेशी विनिमय कौ निवल पंजी 34.57 358/- रुपये है। fred तीन 
वर्षा के दौरान एनएलसी मे नकदीकरण के लिए प्रस्तुत न किए 
गए dad चैक शून्य है। इस मंत्रालय के अधीन अन्य उपक्रमं 
तथा संस्थाओं के संबध मे सूचना एकत्रित कौ जा रही है तथा 
इसे सदन के पटल पर रख दी जाएगी। 

(घ) ओर (ङ) मंत्रालय के ध्यान मे te कोई मामला नहीं 
आया है। एनएलसी ने भी शून्य सूचना दी है। इस मंत्रालय के 
अधीन अन्य उपक्रमो तथा संस्थाओं के day मे सूचना एकत्रित 

कौ जा रही है ओर सदन के पटल पर रख दी जाएगौ। 

विवरण 

आज की तारीख के अनुसार पिछले तीन वर्षो के दौरान (अर्थात् 08.08.2009 से 08.08.2012 तक) कोयला मत्रालय तथा इसके 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के अधिकारियो^कर्यचारियो द्वारा विदेशी दौरे का वर्ष-वार विवरण 

भाग-क-कोयला मंत्रालय 

वर्ष अधिकारियो/कर्मचारियों का नाम विदेशी दौरे कौ अवधि उस देश का नाम 
जिसका दौरा किया गया 

1 2 3 4 

2009 0) श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला राज्य मत्री 30/08/2009-06/10/2009 अस्टरिलिया 

(स्वतत्र WAR) के निजी सचिव 

Gi) श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक 06/10/2009-07/10/2009 वरूसेल्स 

Gi) श्री पी.आर.मंडल, सलाहकार (परियोजना) 12/10/2009-13/10/2009 स्विरजरलैड 

(iv) श्री के.सी. समरिया, निदेशक 08/10/2009-09/10/2009 मास्को 

(vy) श्री के.एन. कोफा, निदेशक 12/10/2009-14/10/2009 इचियन-कोरिया 

(vi) श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक 01/12/2009-04/12/2009 त्रिसबेन, aiceferar 

2010 ¢) श्री data गुप्ता अवर सचिव 28/02/2010-13/03/2010 जापान 

Gi) श्री आनंद प्रकाश, अवर सचिव 28/02/2010-13/03/2010 जापान 

Gi) श्री कैलाश पति, आर्थिक सलाहकार 

(iv) श्री आलोक परती, अपर सचिव 

फरवरी-मार्च, 2010 

(2 सप्ताह कौ दनिंग) 

10/03/2010-12/03/2010 

aa, कोपनहेगन 
अमेस्टरडम, ब्रूसेल ओर पेरिस 

arte 
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(vy) श्री ए.के. ज्योतिषी, निदेशक 10/03/2010-12/03/2010 are fern 

(vi) श्री आर.के. महाजन, संयुक्त सचिव 13/04/2010-15/04/2010 ओविडो, स्पेन 

(vii) श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक 13/04/2010-15/04/2010 ओविडो, स्पेन 

(viii) त्री आलोक परती, अपर सचिव 15/05/2010-22/05/2010 यूनाइटेड tee sit अमेरिका 

(ix) श्री पी.आर. मंडल, सलाहकार (परियोजना), 15/05/2010-22/05/2010 यूनाइटेड स्टेट ओंफ अमेरिका 

कोयला नियंत्रक 

(x) श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला राज्य मत्री 15/05/2010-22/05/2010 यूनाइरेड स्टेट ओंफ अमेरिका 

(स्वतंत्र WAR) के निजी सचिव 

(xi) श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक 07/06/2010- 11/06/2010 अओस्टिलिया 

(xii) श्री शरद घोडके, निदेशक 07/06/2010-1 1/06/2010 sete 

(xiii) श्री आलोकं परती, अपर सचिव 10/06/2010- 12/06/2010 इंडोनेशिया 

(xiv) श्री पी.आर.मंडल सलाहकार (पी) 10/06/2010-12/06/2010 इंडोनेशिया 

(xv) श्री आलौक परती, अपर सचिवे 04/09/2010-16/09/2010 यूनाइटेड स्टेट ओंफ अमेरिका 

(xvi) श्री आलोक परती, अपर सचिव सितम्बर, 2010 * सिडनी (अस्टिलिया) हांकाग 

सिंगापुर 

(xvii) श्री शरद घोडके, निदेशक 27/09/2010-29/09/2010 कनाडा 

(xviii) श्री एके. भल्ला, संयुक्त सचिव 30/09/2010-08/10/2010 लंदन (ग्रेट त्रिरेन) quae 

(xix) श्री आलोक परती, अपर सचिव 01/10/2010-07/10/2010 यूएसए फास हांगकांग 

(xx) श्री ए.के.भल्ला, संयुक्त सचिव 14/10/2010-15/10/2010 सिंगापुर 

(xxi) श्री पी.आर. मंडल सलाहकार (पी) 19/10/2010-21/10/2010 चीन 

2011 0) श्री आरके. महाजन संयुक्त सचिव 05/01/2011-12/01/2011 साउथ stata मोजाम्बिक 

Gi) श्री दलजीत सिंह चौधरी कोयला राज्य मत्री 05/01/2011-12/01/2011 साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक 

(स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव 

Gi) श्री पी.आर. मंडल सलाहकार (पी) 05/01/2011-12/01/2011 साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक 

(iv) श्री एन.सौ. जोशी उपनिदेशक (मीडिया एड संचार) 05/01/2011-12/01/2011 lal 

Tana (कोयला मंत्रालय से संबद्ध) 

(vy) श्री के.सी. समरिया, निदेशक 26/04/2011-06/05/2011 ओस्टलिया 

(vi) श्री श्री. एके. भल्ला, संयुक्त सचिव 16/05/2011-19/05/2011 अस्टिलिया 

(vil) श्री आलोक परती, अपर सचिव 13/06/2011-22/06/2011 चेक गणराज्य, बेलारूस, पौलेंड 
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(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

(xiii) 

2012 (i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

श्री श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक 

श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला राज्य मत्री 

(स्वत्रत) WIR) के निजी सचिव 

श्री एके भल्ला, संयुक्त सचिवे, कोयला मंत्रालय 

श्री श्री डी.एन प्रसाद, निदेशक, कोयला मंत्रालय 

श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला राज्य मत्री 
(स्वत्रत) प्रभार) के निजी सचिव 

श्री शरद ule, निदेशक 

श्री डी.-एन प्रसाद, निदेशक 

श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 

श्री डी.एन. प्रसाद, सलाहकार (पी) 

श्री आलोक परती, सलाहकार, कोयला मंत्रालय 

श्री एके. भल्ला, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय 

श्री दलजीत सिंह चोधरी, कोयला wat के निजी सचिव 

श्री एस.के. श्रीवास्तव, सचिव (कोयला) 

13/06/2011-22/06/2011 

13/06/201 1-22/06/2011 

11/09/2011-16/09/2011 

11/09/2011-16/09/2011 

11/09/2011- 16/09/2011 

15/09/201 1~23/09/2011 

22/02/2012-24/02/2012 

09/07/2012-11/07/2012 

09/07/2012-11/07/2012 

01/08/2012-04/08/2012 

01/08/2012-04/08/2012 

01/08/2012-04/08/2012 

04/08/2012-06/08/2012 

चेक गणराज्य, बेलारूस, Wes 

चेक गणराज्य, dered, acs 

यूनाईटेड किंगडम 

ओस्टेलिया 

यूनाईटेड किंगडम 

यूनाइटेड किंगडम 

सिंगापुर, हांगकांग 

सिंगापुर, हागकांग 

सिंगापुर, हांगकांग 

अस्टरिलिया 

भाग-कोयला मत्रालय के प्रतिनिधि मडल के सदस्य के रूप मे सार्वजिनिक क्षेत्र के उपक्रमो के अधिकारिगण 

ay कोयला मंत्रालय के सावर्जनिक aa के उपक्रमों के 

अधिकारियो/कर्मचारियों का नाम 

विदेशी दौरे की अवधि उप देश का नाम 

जिसका दौरा किया गया 

2009 (i) 

2010 (i) 

2011 (i) 

(ii) 

(iii) 

2012 (i) 

श्री पी.एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष, सीआईएल-कोल इंडिया 30/08/2009-06/10/2009 
लिमिटेड, कोलकाता 

श्री पी.एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष-सह-प्रधक निदेशक 

कोल इंडिया लि., कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता 

श्री पी.एस. भट्टाचार्य अध्यक्ष, कोल इंडिया लि.., 
कोल इंडिया लिमिटेड 

श्री एन.सी. a, अध्यक्ष, कोल इंडिया लि. , 

श्री एन.सी. ज्ञा, अध्यक्ष, कोल इंडिया लि.., 

श्री एस. atta राव, अध्यक्ष-सह-प्रबधक निदेशक, 

कोल इंडिया लि. , 

15/05/2010-22/05/2010 

05/01/2011-12/01/2011 

13/06/201 1-22/06/2011 

11/09/2011-16/09/2011 

01/08/2012-04/08/2012 

ओस्टरूलिया 

wigs स्टेट ओंफ अमेरिका 

साउथ sale मोजाम्बिक 

चेक गणराज्य, बेलारूस, tics 

तुको 

सिंगापुर, हागकाग 
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विवरण 

नवेली लिग्नाहृट कापरिशन लिमिटेड के सक्ध ये सूचना 

क्र.सं. नाम पद नाम कब से कष तक देश/स्थान 

1 2 3 4 5 6 

1 श्री सुगुमार सी सी.एम. 22.03.2009 04.04.2009 जर्मनी 

2 श्री धनाशेकरन जे GW, 03.05.2009 16.05.2009 जर्मनी 

3. श्री काशीनाथन एम सी.एम. 14.06.2009 27.06.2009 जर्मनी 

4 श्री कुमारागुरू जेबी डी.जी.एम 24.08.2009 20.09.2009 Tema, भारत में मोडयूल- । (1 एवं 

2 सप्ताह) . यूरोप A मोडयूल-1 (3 एवं 

4 सप्ताह ) 

5. श्री जयारमन एस. डी.जी.एम 24.08.2009 20.09.2009 गुड़गांव, भारत मे मोडयूल- i (1 एवं 

2 सप्ताह) , यूरोप मेँ मोद्यूल-॥ (3 एवं 

4 सप्ताह) 

6. श्री सुरेन्द्र मोहन बी डी.एम 22.09.2009 24.09.2009 वाशिगंटन डीसी 

7 श्री सुरेश आर जी.एम 28.09.2009 03.10.2009 मास्को 

8. श्री अंसारी ए. आर सी.-एम डी. 28.09.2009 03.10.2009 मास्को 

9. श्री शिवागननम बी ईडी 28.09.2009 03.10.2009 मास्को 

10. श्री सनमुगासुन्दरम पीटी सी.जी.एस. (एम) 04.10.2009 10.10.2009 थिम्फू, भूरान 

11. श्री कन्दासमी आर. डी.पी.एंड पी. 08.03.2010 10.03.2010 अस्टरिलिया 

12. श्री सुरेन्द्र मोहन बी डी.-एम, 19.05.2010 20.05.2010 यूएसए 

13. श्री विधागिरी पी 09.08.2010 20.08.2010 ओस्िलिया 

14. श्री कन्नान जी सी.एम. 17.01.2011 30.01.2011 साउथ कोरिया 

15. श्री अंसारी tam सी.एम.डी. 13.06.2011 22.06.2011 पराग्वे, मिंस्क, वरसाव 

16. श्री सरत कुमार आचार्य डी.पी. 21.07.2011 25.07.2011 सिंगापुर 

17. श्री असारी Ta सी.एम.डी. 14.09.2011 16.09.2011 इस्ताबुल, तुर्क, 

18. श्री रामा डी. 26.09.2011 30.09.2011 इसेन रेन ओर wet एरिया जर्मनी 

19. श्री रविशंकर एस डीजीएम 05.02.2012 15.02.2012 चीन 

20. st शिवप्रसाद एस.आर. डीजीएम 05.02.2012 15.02.2012 चीन 

21. श्री चिन्नापन एस, सीएम 05.02.2012 15.02.2012 चीन 

22. डा. सन्तानम एस. उीजीएम 06.03.2012 14.03.2012 जापान 
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23. श्री कृष्णान एम. सीएम 06.03.2012 14.03.2012 जापान 

24. श्री कन्दासमी आर. निदे./पीएंडपी 24.04.2012 30.04.2012 आस्दरूलिया 

25. श्री सीतारमन आर सीजीएम 24.04.2012 30.04.2012 आस्ट्रेलिया 

26. डा. सन्तानम एस. डीजीएम 24.04.2012 30.04.2012 आस्ट्रेलिया 

27. श्री शंकरा नारायण एस, जीएम 20.05.2012 30.05.2012 चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया 

28. श्री रविशंकर एस, डीजीएम 20.05.2012 30.05.2012 चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया 

29. श्री शंकरनं एस. डीजीएम 20.05.2012 30.05.2012 चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया 

ॐ0. श्री सोल्लिन सिलवेन पी. डीजीएम 21.06.2012 25.06.2012 चीन 

31. श्री गोविन्दन एम, सीएम 21.06.2012 25.06.2012 चीन 

[ अनुकाद) [feat] 

अंतरिक्ष विज्ञान में विदेशों मे अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां 

183. श्री अशोक dat: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अरिश्च विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ओर 
अंतरिक्ष अनुप्रयोग के aa में अध्ययन हेतु विदेशों में अध्ययन करने 
के लिए छत्रवृत्तियां देने कौ घोषणा की है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान कितनी 
छात्रवृत्तियां प्रदान की ag है; ओर 

(घ) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों 
को कुल कितनी anata प्रदान की गई है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) जी, नहीं। वर्तमान मे अंतरिक्ष विभाग ने 
अध्ययन के लिए विदेश जाने हेतु छात्रों के लिए कोई छात्रवृ्तियां 
कायम नहीं कौ FI 

(ख) Wa उत्पन नहीं होता। 

(ग) प्रश्न उत्पन नहीं होता। 

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। 

ग्रामीण क्षेत्रों मे एसबीआई के एटीएम सेंटर 

184. श्रीमती ज्योति gd: क्या वित्त मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या गुजरात, ares ओर मध्य प्रदेश सहित देश के 
आदिवासी ओर सर्वाधिक पिच्छ कषत्रं मे भारतीय स्टेट बैक की 
शाखाएं ओर एटीएम dex नहीं है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 
कारण है; ओर 

(ग) इस Wau में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 
(क) से (ग) गैर सरकार क्षेत्र के वैको (आरआरबी को छोडकर) 
सहित घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक day को (i) टीयर 2 से 6 केन्द्र 
(99999 तक की जनसंख्या वाले) में जिनमें ग्रामीण ae भी 
शामिल है ओर Gi) पूर्वोत्तर राज्यों ओर सिविकिम के ग्रामीण, 
अरद्ध-शहरी ओर शहरी dai मे fier के अध्यधीन शाखारएमोबाइल 
शाखाए/प्रशासनिक wedi (सेवा wet) खोलने की 
सामान्य अनुमति दी गर्ह है। गैर सरकारी क्षेत्र के नये वैको से यह 
अपेक्षा है कि वे सतत आधार प्र अपनी कुल शाखाओं कौ 25% 
100,000 से कम जनंसख्या वाले अर्द्ध-शहरी Sat ओर ग्रामीण 
कन्दरो में खोले। यह उनको बैंकिंग लाइसेस देने में विहित शर्त में 
से एक Zl
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इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैक ने बैक रहित ग्रामीण केन्द्र 
म शाखाएं खोलने की अपनी शाखा प्राधिकार नीति मं सभी 

अनुसूचित वाणिन्यिक dai को सलाह दी है कि वे अपनी वार्षिक 

शाखा विस्तार योजना तैयार करते समय वर्ष के दौरान खोले जाने 

के लिए प्रस्तावित शाखाओं कौ कुल संख्या का कम से कम 25% 

वेक रहित ग्रामीण dat (टीयर 5 ओर रीयर 6) को आबटिक 

करे। मौजूदा शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार ग्रामीण ओर कम 

वेक सुविधा वाले क्षत्रं मे ओर wen खोलने पर विशेष जोर 

दिया गया है। मौजूदा दिशा-निर्देशो के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक 
dai को रिपोर्टिंग के अध्यधीन आरबीआई की पूर्वं अनुमति लिए 
बिना अपनी पसन्द के स्थानों पर स्थलेतर एटीएम/मोबाइल एटीएम 

संस्थापित करने कौ सामान्य अनुमति दी गर्ह है। बैक अपने ग्राहकों 
को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए सतत आधार पर 

शाखाणए/एटीएम खोल रहे है। 

भारतीय स्टेट बैक ने यह सूचित किया दै कि तीन राज्यों में 
कार्यरत भारतीय स्टेट बैक की शाखाओं तथा भारतीय स्टेट बैक के 

संचालनीय एटीएम कौ संख्या निम्नानुसार 2: 

रज्य का नाम कार्यरत शाखाओं संचालनीय ए.टी.एम, 

की संख्या कौ संख्या 

गुजरात 1159 1586 

 आरखण्ड 466 547 

मथ्य प्रदेश 1024 1572 

( अनुकाद 

मनुस्मृति शलोक 

185, श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुक कालेजों के संस्कृत 
विभाग में नियमित पादूयक्रम मे मनुस्मृति पाईं जा रही 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या यह सच रहै कि कुछ समुदायो विशेष रूप से दलित 
समुदाय को अपमानित करने वालं श्लोक भी उक्त विश्वविद्यालय 

मे yen जा रहे 2; 

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय ओर 

अन्यत्र जहां भी यह पादूयक्रम Ver जा रहा है, से मनुस्मृति को 

वापस लेने कौ योजना बना रही है; 
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(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी sto क्या है तथा यदि नहीं, तो 

इसके कारण क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, atl दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई 
सूचना के अनुसार बी.ए. कार्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए मनुस्मृति 
के अध्याय-2 के प्रथम 40 श्लोकों को “संस्कृत विषय पादूयक्रम' 
मे निर्धारित किया गया है, जबकि एम.ए. (संस्कृत) के विद्यार्थियों 
जो अपने विकल्प के रूप मेँ वैकल्पिक गुप ई (धर्मं शास्त्र) का 
विकल्प देते है. उनसे संपूर्णं मनुस्मृति का अध्ययन करना अपेक्षित 
होता है। मनुस्मृति के कु श्लोकों के बारे मेँ कहा जा सकता 
है कि उनमें उस समय के सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाया गया है। 

(घ) ओर (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम 
द्वारा स्थापित एक साविधिक स्वायत्त निकाय है जो दिल्ली विश्वविद्यालय 

अधिनियम, 1922 ओर उसके अतिर्गत बनाई गई संविधियों ओर 
अध्यादेशों द्वारा अभिसित है। अधिनियम के अंतर्गत, विश्वविद्यालय 

साविधिक निकायों के अनुमोदन से अध्ययन के एक विशेष 
पाठ्यक्रम के लिए पाद्य विवरण को अंतिम रूप देने मे सक्षम 
है ओर मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है। विश्वविद्यालय ने 
सूचित किया दै कि मनुस्मृति मनु काल मेँ प्रचलित समाज के 
न्यायशास्त्र ओर धर्म॒तत्रात्मक संगठनों के अध्ययन कौ एक 

महत्वपूर्ण पाट्यसामग्री हे। इस प्रकार कौ पादूय-सामग्री आधुनिक 
after मेँ उसका मूल्यांकन करने में सहायता मिलती हे। विश्वविद्यालय 
ने कहा है कि विभिन पाठ्य-सामग्रियों के प्रतिपादन के जरिए 
इसका प्रयासं है कि यह अपने विद्र्थियों मँ सहिष्णुता, पारस्परिक 
सम्मान, समानता, सामाजिक न्याय के मूल्यों कौ स्थापना करर ओर 
अपने विद्यार्थियों से आशा करती हे कि वे पाद्य-सामग्री के एसे 
भागो, जो अन्य व्यक्तियों के हितों ओर मर्यादाओं के लिए 
हानिकारक हो सकते है, के बारे मेँ एक समीक्षापरक wt को 
अपनाए। 

तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा संबंधी कार्यविधि 

186. श्री पना लाल पुनियाः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) तेंदुलकर समिति oe संस्तुत कार्यविधि का व्यौरा क्या 

है; 

(ख) 2009-10 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार तेंदुलकर 
समिति कार्यविधि द्वारा ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रं के लिए किसी गरीबी 

रेखा का आंकलमन किया गया है; 

(ग) 2004-05 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार तैदुलकर 
समिति कार्यविधि द्वारा ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रों के लिए किस गरीबी 

रेखा का आंकलन किया गया है;
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(घ) केन्द्र ओर राज्य सरकार की वे कौन सी योजनाएं हैँ 
जिसके लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारिते गरीबी रेखा का उपयोग 

किया गया है; ओर 

(ङ) वे अन्य क्षेत्र कौन से हैँ जहां योजना आयोग द्वार 
निर्धारित गरीबी रेखा का उपयोग किया जा रहा है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी faa मंत्रालय A राज्य 
मत्री ( श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) पारम्परिक रूप से 
योजना आयोग द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के मानदंड 
पर ही गरीनी रेखा को परिभाषित किया गया है। गरीबी आकलन 
प्रक्रिया कौ योजना आयोग द्वार समय-समय पर समीक्षा की गर्ह 
हे। 

1977 4 योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी 
उपभोग माग संबंधी कार्यबल (ates समिति) का गठन किया था 

जिसने 1973-74 के मूल्य पर राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण ast में 
49.09 रुपए प्रतिमाह तथा शहरी dat मँ 56.64 रुपए प्रतिमाह के 
प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित 
fea वे गरीबी रेखाएं सभी राज्यों के लिए समान रूप में परिभाषित 
किया। वे गरीबी रेखाएं सभी wel के लिए समान रूप से लागू 
प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण ast के लिए 2400 
किले कैलोरी तथा शहरी ast के लिए 2100 किलो कैलोरी के 
मानदंड पर आधारित वस्तुओं ओर सेवाओं के अनुरूप है। तदुपरांत, 
1989 मेँ गठित गरीबों के समानुपात तथा उनकौ संख्या के आकलन 
संबधी विशेषज्ञ समूह (लकडावाला समिति) ने अलघ समिति हारा 
परिभाषित गरीबी रेखा को ही बनाए रखा ओर अतर-राज्यिक मूल्य 
amt को दशनि के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य-विशिष्ट 
कौ गरीबी रेखाओं मे अलग-अलग कर fem 

तेंदुलकर समिति ने 2009 में अपनी रिपोर प्रस्तुत की। समिति 
नै लकड़ावाला पद्धति का अनुसरण कर, 2004-05 मे 25.7 प्रतिशत 
के शहरी प्रति व्यक्ति अनुपात को शुरुआती fag माना। इसने इस 
अनुपात के संदर्भ में मिश्रित री्कोल अवधि आधारित एमपीसीई का 
उपयोग शहरी क्षेत्रों मे नव संदर्भ गरीबी रेखा बास्केट (पीएलबी) 
के रूपमे किया ओर सिफारिश कौ कि गरीबी रेखा को पुनर्गणना 
इस प्रकार कौ जाए कि उससे उसी पीएलबी का ग्रामीण asl में 
पैसे का मूल्य परिलक्षित हो। तंदुूलकर समिति की कार्यपद्धति के 
आधार पर, 2004-05 मेँ अखिल भारतीय आधार पर गरीबी रेखा 
कौ गणना ग्रामीण क्ष्रां के लिए 446.68 रुपए प्रतिमाह तथा शहरी 
dal के लिए 578.80 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यविति उपभोग व्यय के 
रूप में कौ गई। तैदुलकर समिति ने मानदंडात्मक तथा पोषणगत 
दुष्टियों से व्यय कौ पर्याप्तता का समावेश किया है। समिति का 
कहना है किः 
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कैलोरी के मानदंडों से इतर, प्रस्तावित गरीबी रेखाओं को 
अनाज, शिक्षा ओर स्वास्थ्य के मद मे, गरीबी रेखा के 
आसपास प्रति व्यक्ति वास्तविक गरीबी निजी व्यय की पर्याप्तता 
कौ तुलना पोषणागत, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यगत परिणामों संबंधी 
मानदंडात्मक व्यय कौ निरंतरता से जांचते हुए वैध किया गया 
al 

योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा कौ 
परिगणना राष्ट्रीय प्रतिदर्शं सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2009-10 के 
दौरान, तेंदुलकर समिति का अनुसरण कर अपने 66d दौर में 
संग्रहित परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत adem के आधार 
पर कौ el इन्हें 19 मार्च, 2012 को प्रेस नोर के माध्यम 
से जारी किया गया। इस प्रेस नोट के अनुसार, 2009-10 में 
ग्रामीण eat के लिए 673 रु. तथा शहरी sat के लिए 860 
रु. प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को अखिल भारतीय स्तर 
पर गरीबी रेखा माना गया है। 

योजना आयोग ने गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा 

के लिए जून, 2012 मेँ डो. सी, GRE की अध्यक्षता में 
एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। यह समिति गरीबी मापने 
कौ प्रक्रिया कौ समीक्षा करेगी ओर अन्य बातों के साथ इस 
बारे मे भी सिफारिश करेगी कि गरीबी मापने कौ प्रक्रिया की 
समीक्षा करेगी ओर अन्य बातों के साथ इस at a भी 
सिफारिश करेगी कि गरीनी अनुमान को भारत सरकार की 
vara तथा कार्यक्रमों के लिए पात्रता तथा हकदारी के साथ 
किंस प्रकार जोडा जार्। 

(घ) ओर (ङ) सामान्यतः स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 
इंदिरा आवास योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय 
सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि जैसी विभिन गरीबी-उन्मूलन 
स्कौमों के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए गरीबी रेखा का भी 
एक मानदंड के रूप मे उपयोग किया जाता है। 

ओर अधिक उपग्रह प्रक्षेपण स्थलों की स्थापना 

187. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार ओर अधिक उपग्रह प्रक्षेपण 
स्थलों की स्थापना करमे का है; ओर 

(ख) यदि हां, तो इस संब॑ध में तैयार की गई रूपरेखा का 
ब्योरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tsa मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) नए प्रक्षेपण स्थल की आवश्यकता 
का आकलन करने हेतु प्रारंभिक अध्ययन किए जा रहे है। ..
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समान कार्य के लिए समान वेतन 

188. श्री हमदुल्लाह सईदः 
श्री सी.आर. पाटीलः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय 

से अवगत है जो निजी असहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सरकारी 
ओर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों मे नियोजित शिक्षकों के बीच 

के वेतनमान मे समानता नहीं हो सकती 2: 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी. व्यौरा क्या है तथा सरकार की 
इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 39 के 
अनुसार कानून बनाने का है तथा राज्यों को समान कार्य के लिए 
समान वेतन देनै के निदेश देने का है; ओर 

(घ) af a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा 

इस संबध में अन्य क्या कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) ओर (ख) जी हां। उच्चतम न्यायालय 
नै निर्णय दिया है किं सहायता रहित निजी स्कूलों में कार्यरत 
अध्यापकों ओर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों मे नियोजित अध्यापकों 
के वेतन में कोई समानता नहीं हो सकती है क्योकि किसी भी 
सहायता रहित निजी स्कूल के अध्यापक के वेतन ओर भत्ते स्कूल 
ओर अध्यापक के बीच अनुब्ध का मामला है ओर यह सार्वजनिक 
कानून के भीतर नहीं आता 21 

(ग) ओर (घ) जी, wa संविधान के अनुच्छेद 39 में यह 
व्यवस्था है कि राज्य पुरुषों ओर महिलाओं, दोनों के लिए समान 
कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त करने के प्रति अपनी नीति निदशित 
करेगा ओर यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भीतर आता 
है। अध्यापक का वेतन sik aed राज्य सरकारों के अधिकार aa 

मे आते हैँ ओर इसे निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 
अधिकार अधिनियम, 2009 कौ धारा 23(3) के माध्यम से दोहराया 

गया है, जिसे यह व्यवस्था है कि अध्यापक को dea वेतन ओर 
भत्ता ओर उसकी सेवा के नियम एवं wd वसी ही होगी, जैसी 
किं समुचित सरकार द्वारा विहित कौ जाती zi 

ईधन पर राज्यों द्वारा लगाया गया शुल्क 

189. श्री fama अर्जनभाई area: क्या वित्त मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने सभी wal के मुख्यमत्रियों से आम 
आदमी को राहत पहुंचाने ओर हाल ही मे हुई मूल्य-वृद्धि के प्रभाव 

को कम करने के लिए डीजल, केरोसीन, tela ओर रसोई गैस 
पर राज्यों दवारा लगाए जाने वाले शुल्क को कम करने को कहा 
है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी a क्या है ओर इस पर राज्य 
सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन dium): 
(क) ओर (ख) जी, a वित्त मत्री ने 01 जून, 2012 को सभी 

Tema को एक पत्र लिखा am उन्होने अपने पत्र में राज्यों 

द्वारा लगाए जा रहे विक्रौ कर^वैट को कम किए जाने ओर इस 

कर को यथामूल्य आधर पर वसूल किए जाने के बजाय प्रति लीटर 

कौ विशेष दर मेँ परिवर्तित किए जाने का भी अनुरोध किया om 

गुजरात ओर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गए 
Z| 

गुजरात राज्य सरकार ने सुचित किया है कि जून, 2008 से 
ta ओर डीजल पर वैर की द्र कम करके पहले ही 3 प्रतिशत 
कर दी गई है। राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह 

उल्लेख करते हुए विशेष शुल्क व्यवस्था को अपनाने की अनिच्छा 

व्यक्त की है कि असाधारण महगाई के दौर मे विशिष्ट कराधान 
संरचना स्कौमों को अपनाया जाना उपपोक्ताओं के हितों के 

प्रतिकूल होगा। 

उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य सरकार ने सुचना दी हे कि उत्तर प्रदेश 
H पेटोलियम उत्पादों पर लगाए जा रहे शुल्क की द्रं अन्य राज्यों 

के साथ पहले से ही तुलनीय हैँ ओर राज्य की वित्तीय जरूरतों 
को ध्यान में रखते हुए विशेष शुल्क संरचना को अपनाया जाना 
संभव प्रतीत नहीं होता हे। 

( हिन्दी] 

‘Sat’ द्वारा फोन-टैपिग 

190. श्री कामेश्वर बैठा: क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रतिभूति ओर विनिमय a 
(सेबी) द्वारा पूर्वानुमति के बिना फोन-टैपिग करने संबंधी शिकायतें 

प्राप्त a है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इस संबंध मै 

क्या कार्यवाही की गई 2?
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faa मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) जी, नहीं। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

[ अनुवाद्। 

केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधि-आबंटन बढाना 

191. डो. क्रुपारानी किल्लीः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपां करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश के fee जिलों हेतु केन्द्र 

प्रायोजित योजनाओं के sta निधियों के आबंटन को बढाने का 

विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) देश के सभी जिलों मे संतुलित ढंग से विकास करने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय मे राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान dares A राज्य 

मत्री ( श्री अश्विनी कुमार ): (क) से (ग) अनेक केन्द्र-प्रायोजित 

स्कीमों जैसे कि राष्ठीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनञरएचएम)., 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि के पानदंड/दिशानिदेश विशिष्ट 

संकेतकों के अनुसार पिद क्षेत्रों के पक्ष में निर्धारित किए गए 

है! fase जिलों के लिए आवंटन मे वृद्धि, विभिन केन्द्र-प्रायोजित 

स्कीमों के लिए उपलब्धं आवंटन तथा daft केन्द्र-प्रायोजित 

स्कीमों के तहत स्थानिक वितरण के मानदंडों पर निर्भर करेगी। 

सामान्य केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त, पिडा क्षेत्र 

अनुदान निधि (बीञआरजीएफ), जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 

(एसीए) कौ स्कीम रै, को fated fase जिलोकेतरों मे विकास 

मे कमियों को पूरा करने के लिए 2006-07 में शुरू किया गया 

धा ओर यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन 

थी। बीञरजीएफ के दो घटके है अर्थात (1) जिला घटक जिसमें 

27 राज्यों के 272 जिले शामिल है, तथा (2) राज्य घटक जिसमें 

बिहार के लिए विशेष योजना, ओडिशा के केबीके जिलों के लिए 

विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना, बुदेलखंड 

पैकेज तथा 82 चुनिंदा जनजातीय ओर fase जिलों के लिए 

एककृत कार्य योजना शामिल Zz 
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free जिलो/कषेत्रो मे संतलित en से विकास करने के लिए 

राज्य सरकारों के प्रयासों मे योगदान को जारी रखने के लिए अन्य 

केन्द्र-प्रायोजित स्कोमों (सीएसएस)/प्लैगशिप कार्यक्रमों के अतिरिक्त 

2012-13 मेँ बीआरजीएफ के कार्यान्वयन को इसके वर्तमान रूप 

मे जारी स्खने का प्रस्ताव है। सरकार कौ समस्त नीतियों का उद्देश्य 
यह है कि wa सरकरों के परामर्श ओर सहयोग से पुरे देश में 
संतुलित विकास को सुसाध्य बनाया TTT 

जीवन निर्वाह संबंधी कार्यक्रमों ये निवे 

192. श्री सुरे कुमार शेटकरः क्या वित्त मत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं के दौरान जीनव-निर्वाहि 

कार्यक्रमों के daa में राज्य-वार क्या-क्या भौतिक ओर वित्तीय 

कदम उठाए गए तथा क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई; ओर 

(ख) क्षमता निर्माण हेतु निवेश, बाजारों ओर प्रौद्योगिकौ तक 

पहुच ओर सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकारी सहायता बदाने के लिए 

क्या कदम उठाए गए है/उठाने का प्रस्ताव है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) विकास के लाभ गरीबों तक सही ढग से पहुचे, यह 

सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में विभिन 

कार्यक्रमों के रूप मे agent कदम उठाए है जो रोजगार आधार 

को मजबूत बनाने ओर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 

कार्यान्वयनाधीन है। विगत तीन asf अर्थात 2009-10, 2010-11 

ओर 2011-12 के दौरान प्रमुख रोजगार कार्यक्रमों जैसे महात्मा 
गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) ओर स्वर्णजयंती 
ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) कौ उपलब्धियों को दशानि 

वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ख) कौशल विकास संबंधी समन्वय कारवाई हेतु त्रिस्तरीय 

संस्थागत संस्चनाएं बनाई गई हैँ जिसमे शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री 

कौ राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद है। आरंभ में ही स्कूल छोड़ने 
वाले बच्चों ओर कामगार के लिए कौशल विकास हेतु उद्योग, राज्य 

सरकार ओर विशेषज्ञं के साथ गहन परामर्शं के बाद एक नई 

कार्यनीति रूपरेखा तैयार कौ गई है। उद्योग के साथ सीधे सम्पर्क 

से क्षमता निर्माण कार्यकलापों मेँ निवेश को बढावा मिलेगा। आम 

आदमी बीमा योजना (एएबी वाई) wast बीमा योजना (जेबीवाई) 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरएसबीवाई आदि जैसे कई सामाजिक 

सुरक्षा कार्यक्रम हे।
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विवरण 

(लाख रु. में) 

मना एनैव 
ग्य कुल सृतं मानव दिवि (लाघ 4) कुल व्यय कृत कुल कुल कृत कुल कृत 

एवि्तिति सवतत परव्िगि सवितरि परवित्त परवितरिः 

ऋण प्रमिदौ शण प्ट ङण पिद 
2000-10 2010-11 2011-2 2009-10 2010-1 2011-12 2009-10 2010-It 2011-12 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥ 12 3 

ae eH 4044.30 3351.61 2841 450918.00  543938.55 41196 2800668 06072 = 35057 05245 1525669 = 52816 

अश्च प्रदे 16.98 31.12 05) 1725.74 = 5057.31 95.07 1463) 143.92 64.84 78.14 44.9 41.45 

aay 732.95 470.52 3525 103389.70 9045; 1472126 3689 10218 22018 13103 26700.27 26184 

विहार 1136.88 2.62 0652 1867181 26642517 132128.96 = 2647216 = 90146 2126194 [16434 7845; 04401 

Crud 1041.57 11103 12068 132266.65 (09 203660.6 1954 9122 461 5969.94 6752 89117 

मुजग 585.09 4.84 329 79082 10220 681 0629 4001 2800 4188 ण्ण 39 

हरिणा $9.04 84.20 1003 [4552 24704 22516 78209 266 १4019) 3462.28 866 2916 

प्य प्र 284.94 2046 2677 56510 १0938 0201 7 १4 58.14 99 39 8594 

जप् ओर कशी 128.71 206 20.98 19144 37761 4248 1063 204 6324 372 16606 30 

ARGS 842.47 830.90 609.12 13797019 128435.40 16966 1265016 = 8679.24 1304148 08169 १6644 5049 

ACh 2003.43 09788 70124 273919.35 25716451 163204.82 2069991 14420 24846 066 2550977 7367 

ote 339.71 403 631 41515 70434.07 9441 10809.22 30062 147 420 0696 3864.89 

पध्यं प 2624.00 2918 64204 2722240 2627249 3296343; 2024917 = 15746 3017433 11448 21641 1021364 

Tene 274.35 20000 142] 32094 3] [35442 2096206 20889.33 31194 891 3746671 14989 

मणिपुर 306.18 20561 209 आप 44005 2051566 304 3618 ILLS 87.33 0 $7.5 

मेघालय 148.48 1901 6244 1025279 39229 20678 2261; 4224 4171 34627 2656 46011 

मिज 1104} 69 = 254} 22239 2991512 2212228 1446 2262 1684 24408 = 1316 11566 

नात 284.27 = 33444 2500 4994576 60214 4944 64 2820 1; 2636 150 247.8 

५।६५॥ 554.09 965 457; १931 1523426 0446 22 16605 2900 1906 3057207 11879 

पंज 11.17 75.40 64.51 1409196 6842 1597034 4278.23 481 41419 12704 357 ११८ 

एजस्थान 4498.10 20262 29.14 (09014 2290714 318122.73 2060266 0158 2371649 66966 2142507 «6839.99 

सिक्किम 43.2] 48.14 32.85 6408.99 85270 469 2442 49 24 115.1 1973 1660 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

तमितनादु 2390.75 26859 30579 1162240 22219 2931141 १18 = 1901 = 3414043 821 21950 64041 

AAT 460.22 3745} 4801 1204080 61068 9421.58 4387.56 14202 34048 22092 28800 1098.58 

उ प्रद 3559.23 3469 26445 3000038 5612010 1903681 9444718 = 11629 1044043 = 3163 16152 9.9 

उत्ता 182.41 22020 974 2030906 28098 39603 5530 18029 0648 = 20152 = 5614 = 17166 

wea कतं 1551.68 1520 1441 20916 2224613 283111.91 2257981 54000 16241 560 8 6352 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपपमूह 58) 4.03 B17 12612 966 1619 1607 154 2641 24.43 45 19.85 

Ta at न eet 0.70 0.47 0.00 1239 12200 0 0 0 0 0 0 0 

द्मा at दव 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 

गोवा 1.85 3.10 211 401 993.28 2 248 5 270 39 115.0351. 16 

लकी 1.41 1.44 164 2014 2110 166 0 0 0 0 0 0 

पदवी 9.07 11.27 10.79 12690 21 015 6.1 1835 269 188४ 32 1149 

weg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

कुल 2035046 2571514 = 216244} 3905217 3997170 3670733.07 = 44410264 10611. = 458597.52 1841119 4000021 = 167500.19 

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय 

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं मे लचीलापन 

193. श्री दिलीप सिंह Waa: क्या प्रधानमंत्री यह बताने 
को कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के अतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य 

के साथ ओर अधिक लचीलापन बरतने का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) इससे उक्त राज्य को कार्यक्रम में शामिल न किये गये 
तात्कालिक प्रकृति के कायो को करने मे कितनी मदद मिल सकेगी 

ताकि लक्ष्य पूरा हो सके; 

(घ) क्या प्रत्येक मंत्रालय में आवश्यकता के अनुरूप सुनम्य 

निधियां सृजित करने का प्रस्ताव है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्सबेधी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) इससे बार-बार केन्द्र कौ स्वीकृति लिए बगैर राज्य यँ 

स्थित परियोजनाओं के समयबद्ध ओर सकारात्मक from हेतु 
कहां तक ॒मदद् मिलेगी? 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान wares में राज्य 

Tat (श्री अश्विनी कुमार): (क) ओर (ख) केन्द्र-प्रायोजित 
स्कीमों (सीएसएस) का लचीलापन, पैमाना ओर कुशलता बढाने 
के लिए इनकी पुनर्सरचना करने के मुहे कौ जांच करने हेतु योजना 

आयोग ने श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य योजना आयोग कौ अध्यक्षता 
में एक खमिति गठित कौ eit 

(ग) ta कार्य जो कार्यक्रम में शामिल नहीं होते है, वे 
समिति की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आते हे। 

(घ) से (च) समिति ने छनत्तीसगद् राज्य सहित सभी राज्यो 
को सीएसएस के भौतिक ओर वित्तीय मानदंडों मे लचीलापन प्रदान 
करने की सिफारिश की थी ताकि राज्य सरकारों को अपनी विशिष्ट 

जरूरतों को पूरा करने हेतु समर्थं बनाया जा सके। समिति नै यह 
भी सिफारिश की थी कि सभी फ्लैगशिप स्कौमों के बजट आवंटन 
का 10 प्रतिशत ओर अन्य सीएसएस का 20 प्रतिशत, फ्लेक्सी 
निधियों के रूप में उदिदिष्ट किया जाना चाहिए जिसका राज्य 
सरकारों द्वारा सीएसएस की उप-स्कीमों अथवा uel के लिए 

उपयोग किया जा सकता है ओर इसके लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा 

दिशानिर्देश अधिसूचित किए जाने चाहिए



453 Wat के 

सर्व-शिक्चा अभियान 

194. श्री के.सी. सिंह “बाबा क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के प्रारंभ को 
घोषणा के समय यदि संबंधित राज्य सरकार विद्यर्थियों को निःशुल्क 
पाट्य-पुस्तके उपलब्ध करा रही हो, तो फिर सर्व-शिक्षा अभियान 
के मानकं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क 
पाटूय पुस्तकों के वितरण पर होने वाले व्यय को इसके बजट में 

शामिल करने का प्रावधान नहीं है; 

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उक्त राज्य सरकार एक प्रकार 

से दण्डित नहीं होती; 

(ग) यदि हां, तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त anal को परिवर्तित 
करके विना आबंधन के सभी weal हेतु सर्वं शिक्षा अभियान के 
बजर मेँ (पाठ्य पुस्तकों) के निःशुल्क वितरण पर होने वाले व्यय 

को शामिल करने काहे; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(च) क्या सरकार का उक्त संब॑ध म गुजरात राज्य सरकार 

ओर अन्य राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय कौ wight करने 
का विचार है; ओर 

(3) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, हां 

(ख) ओर (ग) wares शासित प्रदेशों हेतु सर्वं शिक्षा 
अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निधिवां प्रारभिक शिक्षा 

पर राज्यों किए जाने वाले स्वयं के व्यय के अतिरिक्त Zi 

(घ) जी नहीं। 

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते। 

शिकायत दज करने संबंधी तत्र 

195. श्री निलेश नारायण राणेः क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या बी.एस.एन.एल. का शिकायत प्राप्ति त॑त्र संतोषजनक 

a से कार्य नहीं कर रहा है जिसके कारण उपभोक्ता अपनी 

शिकायतें दर्ज नहीं करवा पा रहे है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है 

(ग) बी.एस.एन.एल. द्वारा विगत दो वर्षो ओर चालू वर्षं के 
दौरान खराब टेलीफोन ओर न्रोडवैड-सेवाओं के विरुद्ध कितनी 

शिकायतें प्राप्त को गई; 

(घ) क्या शिकायत दर्ज करने कौ प्रणाली का कार्य बीएस. 

एन.एल. द्वारा किसी बाह्य wat को सौपा गया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो इसके निबंधनों एवं शर्तों सहित तत्संबधी 

aim क्या है ओर इसके लिए प्रभार स्वरूप कितनी रशि का 
भुगतान किया गया है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा): (क) जी, aati भारत संचार निगम लिमिटेड 

(बीएसएनएल) का शिकायत प्राप्ति तंत्र सामान्यतः ठीक ढंग से 

कार्य कर रहा है। बीएसएनएल के सभी दूरसंचार सर्किलो/विलों परं 
कप्यूटरीकृत दोष सुधार सेवा (एफआरएस)/इंटरएक्टिव रवोयस tala 

सिस्टम (sition) के साथ बीएसएनएल मे एक सुदृढ 

शिकायत निपटान तंत्र प्रणाली स्थापित कौ गईं है ओर यह 
सामान्यतः संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, 

यदि कुक तकनीकी समस्याओं के कारण कप्यूटरीकृत सेवा अस्थायी 

रूप से उपलब्ध नहीं होती है तब भी प्रत्येक एक्सचेंज मे शिकायतों 

की बुकिंग कौ जा सकती 21 

इसके अतिरिक्त, कोल det पर शिकायतों कौ बुकिंग के लिए 

विभिन निःशुल्क नंबर उपलब्ध ह। शिकायत fea तत्र भारतीय 
दुरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टाई) द्वारा निर्धारित किए गष सेवा 

की गुणवत्ता dat tied को सामान्यतः पूरा कर रहा हे। 
बीएसएनएल के पास अपने ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के 

लिए प्रत्येक सर्किल मेँ जन शिकायत प्रकोष्ठ भी zl 

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं 

होता। 

(ग) बीएसएनएल द्वार प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार 

हैः 

7) दोषयुक्त लैडलाइन टेलीफोन सेवाओं के मामले में प्राप्त 

कुल शिकायतें: 

वित्तीय वर्ष प्राप्तं शिकायतों की संख्या 

2010-11 7932209 

2011-12 7075140 

2012-13 (जून, 2012 तक) 3186710 



455 wat के 

Gi) दोषयुक्त sisds सेवाओं के मामले में पराप्त कुल 
शिकायत; 

वित्तीय वर्ष प्राप्त शिकायतों की संख्या 

2010-11 2420840 

2011-12 2358666 

2012-13 (जून, 2012 तक) 573912 

(घ) ओर (ङ) लैडलाइन ओर acts शिकायतों को 
कप्यूटरीकृत दोष सुधार प्रणाली/इंटरएक्टिव वयस रेस्पांस प्रणाली 
(एफञआरएस/आईवीआरएस) द्वारा frauen जा रहम है जिसका 
Targa बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा हे। 

मोबाइल सेवाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रणाली 
प्रमुखतः जोनल कोल det के माध्यम से कार्य कर रही है जिसे 
आऊटसोरसं किया जाता el अनुमोदित wal का व्यौरा निम्नानुसार 
हैः 

क्र. जोन जिसको आरटसोर्सं at (रुपए प्रति 
सं किया गया कनेक्ट fiz) 

SETA एजेट 

द्वारा द्वारा 

जवाब जवाब 

1. पूर्वं मै. स्पर्श बीपीओ सर्विसेज 01755 1.17 
लि. गुड्गांव 

2 उत्तरत मै. स्पर्शं बीपीओ स्विंसेज 0.25 1.15 
लि. गुड़गांव 

3. दक्षिण मै. स्पर्शं बीपीओ सर्विसेज 0.1755 1.17 
लि. Fema 

4. पश्चिम मै. स्पर्शं atest सर्विसेज 0.1680 1.12 
लि. Jena 

कार्य निष्पादन आधारित परिणाम मूल्यांकन 

196, श्री हरिभाऊ जावलेः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने विभिन मंत्रालयों ओर विभागों में 
कार्य-निष्पादन आधारित परिणाम मूल्यांकन कौ प्रणाली आरंभ की 
हैः 

(ख) यदि हां, तो बेहतर शासन की दिशा मे इस प्रणाली 
के अंतर्गत किस ढंग से प्रोत्साहन किए जाने कौ योजना है; 
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(ग) किन-किन विभागों मे बेहतर वित्तीय अनुशासन ओर 
बजट परिव्यय का उपयोग पाया गया है; 

(घ) क्या रेल विभाग के कार्य-निष्पादन ओर वित्तीय अनुशासन 
का कोई अध्ययन किया गया है चूंकि इसका अपना पृथक बजट 
होता है; ओर 

(ङ) यदि a, तो विगत पांच वर्षो & दौरान रेलवे को प्रदान 
कौ गई बजरीय-सहायता ओर इसके द्वारा प्रदत्त लाभांश क्या है? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मे राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी ai 

(ख) वर्तमान मे tet कोई व्यवस्था मौजूद नहीं 2 

(ग) एेसा कोई तुलनात्मक गुणात्मक आकलन नहीं किया गया 
हे। 

(घ) रेलवे अपने वित्तीय निष्पादन कौ रिपोर्ट संसद ओर वित्त 
मंत्रालय को नियमित रूप a भेजता है। रेल बजट की संवीक्षा 
संसदीय स्थायी समिति द्वारा कौ जाती है ओर वार्षिक लेखों की 
लेखा परीक्षा नियत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की 
जाती है तथा इन्हे लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाता है। 
इसके एक अलग बजट के बावजूद, रेलवे के कार्यकरण को 
निर्धारित को प्रस्तुत किया जाता दै। इसके एक अलग बजट के 
बावजूद, रेलवे के कार्यकरण को निर्धारित सरकारी वित्तीय नियमों 
एवं प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता 21 

(ड) रेलवे को बजरीय सहायता ओर इसके द्वारा विगत पांच 
वर्षो मेँ प्रदत्त लाभांश निम्नानुसार 2: 

(ats रु. में) 

वर्षं 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

रेलवे को बजरीय 8668 10110 17716 19485 21324 
सहायता 

रेलवे द्वारा प्रदत्त 4903 4718 5543 4941 5655 

लाभांश ( अनतिम) 

मानवसहित ओर मानवरहित अतरिक्च-यान भेजना 

197. श्रीमती अन्नू टन्डनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या अंतरिक्ष में मानवरहित यान भेजने के सरकार के 
कार्यक्रम के 12,400 करोड रुपये के प्रारंभिक परिव्यय को संशोधित 
किया जा रहा है;
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(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौर क्या है; 

(ग) क्या सरकार ay 2013 तक मानवरहित अतरिक्ष-यान 

ओर 2014-15 तक मानवसहित अंतरिक्ष यान भेजने का कार्यक्रम 

बना रही रहै; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय a राज्य 

Wat तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) जी, नही। सरकार ने वर्षं 2009 
मे प्रारंभिक रूप में 12.400 करोड रुपये के अनुमानित लागत वालं 
मानवसहित अतरिक्ष-यान कार्यक्रम के प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं 

किया हे। 

(ग) ओर (घ) इस समय, सरकार ने केवल मानवरहित 

अंतरिक्ष यान भेजने हेतु अपेक्षित कुछ क्रातिक प्रोद्योगिकियोँं के 
विकास पर ही विचार किया हे। 

अध्यापकों ८व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति आयु 

198. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या मानव संसाधन विकास 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अध्यापकोँव्याख्याताओंप्राध्यापकों 

को वर्तमान सेवानिवृत्ति-आयु को बढाने का कोई निर्देश जारी किया 

हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वितं किए जाने कौ 

संभावना है? 
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मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरब्देश्वरी ): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के क्ेत्राधिकार में 
आने वाली उच्चतर तथा तकनीको शिक्षा संबंधी केन्द्रीय संस्थाओं 

मे शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को मार्च, 2007 मेँ बदाकर 
65 वर्षं कर दिया गया है। 

( हिन्दी] 

आदिवासी किसानों के लिए किसान क्रेडिट are 

199. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः क्या वित्ते मंत्री यह बताने 
की कृपा करगे किः 

(क) मध्य प्रदेश ओर अन्य राज्यों मे किसान क्रेडिट कार्ड 

(केसीसी) -धारक आदिवासियों की राज्य-वार, जिला-वार ओर 

व्लोंक- वार संख्या कितनी दैः; 

(ख) कितने प्रतिशात आदिवासी किसानों के पास क्रेडिट ae 

है ओर इस योजना हेतु आबंटित धनराशि कितनी है; ओर 

(ग) सभी आदिवासी किसानों को किसान क्रेडिट are कब 

तक जारी किए जाने कौ संभावमा 2? 

वित्त मत्रालय में राज्य मत्री (श्री नपो नारायन मीणा); 

(क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि ओर ग्रामीण विकास नैक (arate) 
ने सूचित किया है कि केसीसी के अन्तर्गत आदिवासी किसानों के 
कवरेज से संबंधित विशेष सूचना नहीं रखी जाती 2) तथापि, इस 
योजना के आरंभ से 31 मार्च, 2012 तक सहकारी dat ओर 
aaa द्वारा जारी किए गए केसीसी की राज्य-वार स्थिति ओर 
एससी/एसटी के कवरेज का व्यौरा संलग्न विवरण-। ओर ॥ मे दिया 
गया है। 

वैको को सभी योग्य किसानों को केसीसी जारी करने at 

सलाह की दी गई है। 

विवरण 

केसीसी योजना-एससी८एसरी कै अन्तर्गत क वरेज-31 मार्च, 2012 क स्थिति (प्रारम्भ सं) सहकारी 

क्र.सं Ways केसीसी कौ एससी/एसरी अभ्युक्ति 

शासित प्रदेश कुल संख्या कवरेज 

i 2 3 4 5 

1 आध्र प्रदेश 4170562 317382 एससी/एसरी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं 

2. असम 21555 WU, 31 मार्च, 2011 तक एससी^एसरी कवरेज Tel 

3. अरूणाचल प्रदश 980 660 
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1 2 3 4 5 

4. बिहार . 867574 एन.ए. एससी/एसरी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं 

5 गुजरात 1392930 | 128228 

6. गोवा ` 5661 331 

7. हरियाणा 1298997 47311 

8. हिमाचल प्रदेश 216528 19548 31 मार्च, 2011 तक एससी/एसरी कवरेज डाटा 

9. जम्मू ओर कश्मीर 54619 0 31 मार्च, 2011 तक एससी/एसरी कवरेज डाटा 

10. कर्नारक 2100457 49706 

11. केरल 1711874 109204 

12. मध्य प्रदेश 4174027 WAY, एससी/एसरी कवरेज डारा उपलब्ध नहीं 

13. महाराष्ट 5719704 135968 31 मार्च, 2011 तक एससी/एसटी wate डारा 

14. मेघालय 13354 Wy एससी/एसरी कवरेज Sel उपलब्ध नहीं 

15. मिजोरम # 2255 2116 31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज डारा 

16. मणिपुर 13532 एन.ए. एससी/एसरी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं 

17. नागालैंड 3470 WA. एससी/एसरी कवरेज Sel उपलब्ध नहीं 

18. ओडिशा 4583074 315875 31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज डा 

19. पंजाब 960181 22393 

20. राजस्थान 3533826 653949 31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डारा 

21. सिक्किम 3476 654 31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज Stet 

22. तमिलनाडु 1978770 140498 31 मार्च, 2009 ah एससी/एसरी कवरेज डरा 

23. frag 30087 1197 31 मार्च, 2010 तक एससी/एसरी कवरेज डाय 

24. उत्तर प्रदेश 6987941 एन.ए. एससी/एसटी कवरेज डाय उपलब्ध नहीं 

25. पश्चिम बंगाल 1708395 100949 31 मार्च, 2011 तक एससी/एसरी कवरेज डाय 

26. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 4278 0 

27. चण्डीगढ एन.ए. WAY, 

28. दमन ओर दीव WAY, एन.ए. 

29. नई दिल्ली 2303 0 

30. दादरा ओर नमर हवेली WAT, एन.ए. 

31. लक्षद्वीप Ww एन.ए. 
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1 2 3 4 5 

32. पुदुचेरी 7781 887 31 मार्च, 2009 तक ॒एससी/एसरी कवरेज डाय 

33. BITES 288585 एन.प. एससी/एसरी कवरेज डारा उपलब्ध नहीं 

34. छत्तीसगढ़ 1418490 725745 

35. उत्तराखण्ड 383388 57151 

कुल 43658654 

स्रोतः नावा 

स्वयं वित्तपोषित एजंसयी के रूप में एससीबी का कार्यकाल 

इन केन्द्र शासित प्रदेशो मे कोई सहकारी वैक नहीं है। 

इन केन्द्र शासित प्रदेशो मे कोई आरआरबी नहीं है। 

लागू नहीं; डारा उपलब्ध नहीं 

विवरण 

केसीसी योजना-एससी“एसरी का क वरेज-31 मार्च, 2012 की स्थिति (प्रारम्भ से) आरजारनी 

क्र.सं. राज्य/केन्द्र केसीसी की एससी/एसरी अभ्युक्ति 

शासित प्रदेश कुल संख्या कवरेज 

1 2 3 4 5 

1. आध्र प्रदेश 2496439 201543 

2. असम 276559 WAT, एससी/एसरी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं 

3. अरूणाच्ल प्रदेश 3368 WY, एससी/एसरी कवरेज Sel उपलब्ध नहीं 

4. विहार 1576268 134290 

5. गुजरात 296685 41412 

6. गोवा एन. एन.ए. 

7. हरियाणा 455322 13841 

8. हिमाचल प्रदेश 86379 12252 31 मार्च, 2011 तक एससी/एसरी कवरेज डारा 

9 wy ओर कश्मीर 42267 825 31 मार्च, 2009 dH एससी/एसरी कवरेज Sal 

10. कर्नाटक 1504119 42906 

11. केरल 544347 11922 

12. मध्य प्रदेश 729573 130517 

13. महाराष्ट 384068 13819 31 Ard, 2010 aH एससी^एसटी कवरेज डाय 

14. मेघालय 24270 TAT, एससी/एसरी कवरेज डाटा उपलब्ध नही 
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1 2 3 4 5 

15. मिजोरम 10018 5585 31 मार्च, 2009 तक एससी/एसरी कवरेज डारा 

16. मणिपुर 2082 एन.ए. एससी/एसटी कवरेज Stel उपलब्ध नहीं 

17. नागालैंड 1841 एन.ए, एससी/एसरी कवरेज डारा उपलब्ध नहीं 

18. ओडिशा 865067 7718 31 मार्च, 2010 तक ॒एससी/एसटी कवरेज डाटा 

19. पजान 187976 10174 

20. राजस्थान 672433 576333 31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा 

21. सिक्किम WAY, एन.प्. 

22. तमिलनाडु ` 386378 56268 31 मार्च, 2009 तक एससी^एसरी कवरेज डारा 

23. त्रिपुरा 109090 WAY, एससी/एसटी कवरेज डाया उपलब्ध नहीं 

24. उत्तर प्रदेश 4805204 902472 

25. पश्चिम ane 734466 1274 31 मार्च, 2009 तके एससी/एसरी कवरेज डारा 

26. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह एन.ए. एन.ए. 

27. चण्डीगढ एन.ए, एन. 

28. दमन ओर दीव WY, एन.ए. | 

29. नई दिल्ली TAY, WA, 

30. दादरा sik नगर हवेली UY, एन. 

31. लक्षद्वीप एनप्. एन.र. 

32. पुदुचेरी 133 WT. एससी/एसरी कवरेज डाय उपलब्ध नहीं 

33. Hears 506583 WAY, एससी/एसरी कवरेज Sel उपलब्ध नहीं 

34. छत्तीसगढ़ 427263 2144 

35. उत्तराखण्ड 62838 12910 

कुल | कुल नरक {777 17191036 

स्रोतः नावाईड 

स्वयं वित्तपोषित एजेंसी के रूप में एससीवी का कार्यकाल 

इन केन्द्र शासित प्रदेशों में कों सहकारी वैक नहीं है। 

इन केन्द्र शासित प्रदेशों मेँ कोई आरआरबी नहीं 2) 
लागू नहीं डाटा उपलब्ध नहीं
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“नानाई' द्वारा बैंकों को प्रतिपूर्तिं 

200. श्री बद्रीराम wes: क्या वित्त मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रारभ की गई ऋण-माफी ओर 
ऋण-राहत योजनाओं के कारण सहकारी dat ओर प्राथमिक 
सहकारी समितियों पर वित्तीय भार ag गया है; 

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्यों ने इन सहकारी समितियों के 
वित्तीय भार को कम करने हेतु केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति कौ मांग 
की है; - 

(ग) यदि हां, तो इन wa का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार का इन राज्यों के सहकारी dal ओर 

सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; 
ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण है? 
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वित्त मंत्रालय W राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 
(क) से (ङ) सरकार द्वारा कृषि माफी एवं ऋण राहत स्कीम 

(एडीडन्ल्यूडीआरएस) , 2008 क्रियान्विति कौ गई थी। इस स्कीम 

के anid अब उस ऋण प्रणाली के माध्यम से ऋण मिलना शुरू 

हो गया है जो किसानों पर ऋण के da के कारण अवरुद्ध हो 
गई थी ओर इस स्कौम से किसान नया ऋण लेने के पात्र हो 
गए रहै। सरकार ने भारतीय रिजर्व da ओर ward के माध्यम से 

इस स्कौम के Hata 3.45 करोड किसानों को फायदा पहुंचाने 
के लिए 52.275.55 करोड रुपये कौ राशि जारी कौ है। सरकार 

ने इस योजना के क्रियान्वयन & लिए राज्य सहकारी dal को 

18287.16 करोड रुपये कौ प्रतिपूर्ति कौ है। 

अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) कै 

पुनरुज्जीवन पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार नै उन राज्यों में 

सवितरण के लिए नावाईड को 9245 करोड रुपये कौ राशि संस्वीकृत 

की है जिन्ोने इस उदेश्य के लिए नाबाईड तथा भारत सरकार के 

साथ Bash ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैँ। राज्य-वार विवरण संलग्न 

a 

विवरण 

पुनर्पूजीकरण सहायता का राज्य-कार निर्गम 

पीएसीएस को पुनर्यूजीकरण सहायता जारी करना जो पात्रता aes! कौ yt करते है! 

(करोड) 

क्र.सं. राज्य पेक्स कौ सं. भारत सरकार राज्य सरकार सीसीएस पुनर्पूजीकरण 

का हिस्सा का हिस्सा का हिस्सा सहायता 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आध्र प्रदेश 2580 1589.67 215.98 166.91 1972.56 

2. असम 368 43.63 6.43 7.85 57.9] 

3. विहार # 6633 265.06 24.12 74.06 363.24 

4. छत्तीसगढ़ 933 162.69 25.97 64.88 253.54 

5. गुजरात 2330 333.47 27.33 25.00 385.80 

6. हरियाणा 547 470.50 22.13 34.13 526.76 

7. कर्नाटक 4252 556.54 86.73 69.81 712.45 

& मध्य प्रदेश 3134 985.09 69.92 106.12 1161.13 

9. महाराष्ट 14769 1284.19 32.26 260.41 1576.86 
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1 2 3 4 5 6 7 

10. मेघालय 179 10.69 1.19 0.19 12.07 

11. ओडिशा 2528 594.69 67.54 49.04 711.27 

12. राजस्थान 3275 318.02 13.05 48.89 379.96 

13. सिक्किम 135 1.64 0.18 0.07 1.89 

14. तमिलनाडु $$ 3355 1078.84 147.58 157.05 1383.54 

15. त्रिपुर 261 69.17 7.71 2.11 78.99 

16 उत्तर प्रदेश 4989 । 623.41 61.19 440.51 1125.11 

17. पश्चिम बंगाल 2937 134.97 15.59 11.67 162.23 

कुल 53205 8522.27 824.90 1518.07 10865.31 

# विशेष लेखा परीक्षा होने के ae मान्य पीएसीएस *पीएसीएस fore अपना हिस्सा ya करने के few 2 वर्षं का समय दिया mt 
$$ रीएनएससीबी कै माध्यम से रामनाद सीसीबी से 0.49 करोड रुपये तथा तिरूनेवेली सीसीनी से 0.07 करोड रुपये कौ वापसी। 

(अनुवाद) 

साक्षरता को पुनः परिभाषित करना 

201. श्री आर श्रुवनारायणः क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार प्रौद्योगिकी में आए बडे sacral ओर 21 वीं 
सदी की आवश्यकताओं को देखने हेतु साक्षरता कौ पुनः परिभाषा 
करने के पक्ष में है; ओर 

(खः) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर कर्मारक सहित 

राज्य-वार इस दिशा में क्या कदम sam गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय A राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, नही। 

(ख) प्रन नहीं som 

उच्च शिक्षा हेतु अपर्याप्त निधियां 

202. श्री सी. शिवासामीः क्या मानव संसाधन विकास 

Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या 12वीं योजना में उच्च शिक्षा हेतु लगभग 40.000 
करो रुपये कौ आवश्यकता होगी; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या यह सही है कि सरकार को आशा है कि इसमें 
से आधी राशि ake सेक्टर से प्राप्त हौ जाएगी; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या वैश्विक मानकं कौ तुलना में भारत मे विद्यमान 
उच्च शिक्षा प्रणाली freg गई है ओर यह मांग को पूरा करने 
मे अपर्याप्त है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 2? 

ama संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (च) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले उच्चतर शिक्षा at सुलभता में 

वृद्धि करने, अधिक समावेशन सुनिश्चित करने तथा उच्चतर शिक्षा 
कौ गुणवत्ता मेँ सुधार करने के लक्ष्यो को पूरा करने के लिए वीं 
पंचवर्षीय योजना हेतु 386256 करोड रु. के परिव्यय का प्रस्ताव 

किया था। तथापि, श्यावीं पंचवर्षीय योजना हेतु परिव्यय का योजना 
आयोग द्वारा अंतिम निर्धारण नहीं किया गया है। 

वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू कौ गर्ह सुलभता का 
विस्तार करने, उच्चतर शिक्षा को समाबवेशी बनाने तथा उत्कृष्टता 

को संवर्धित करने कौ प्रक्रिया को श्ावीं योजना में भी संघटित 

तथा विस्तारित करने कौ आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा मे सकल 
नामांकम अनुपात को वीं योजना के अंत (2017) में 21 

प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है तथा 2020 तक इसके 30
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प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। वीं योजना हेतु दृष्टिकोण 

पत्र में कहा गया है कि दस मिलियन का अतिरिक्त नामांकन 

हासिल करने कौ आवश्यकता है। शावीं योजना हेतु दुष्टिकोण पत्र 
मे आगे यह भी कहा गया है कि संसाधनों का सीमित होना उच्चतर 

शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरी तरह से सार्वजनिक क्षत्र 
द्वारा पूरा करने को कठिन बनाएगा तथा इसलिए व्यवहार्य तथा 

नवाचारी सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित उच्चतर शिक्षा मे निजी 

पहलों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने कौ आवश्यकता होगी। 

वैश्विक मानकं को हासिल करने के लिए यह अभिकल्पना 
की गई है कि वीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा कौ गुणवत्ता 
मेँ सुधार कौ ओर कार्यनीतिक परिवर्तन होगा। हमारी उच्चतर शिक्षा 

प्रणाली को वैश्विक मानकों के समान बनाने के लिए कई उपाय 

किए गए हे, जैसे संकाय संबंधी gel का समाधन, अनुसंधान तथा 
नवाचार का सुदुदीकरण, अधिशासन तथा विनियामक सुधार, अनिवार्य 
प्रत्यायन, परीक्षा सुधार, विकल्प आधारित क्रेडिर प्रणाली, समेस्टर 

प्रणाली, राज्य संस्थाओं का नवीकरण, प्रत्यायित प्रणाली, का सुधार, 

शिक्षण अध्ययन में सूचना तथा संचार प्रोद्योगिकियों का प्रयोग तथा 

HASTA 

गरीबी रेखा की परिभाषा 

203. श्री Wawa, विजयनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वारा विभिन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के 

अंतर्गत निधियां प्रदान करने हेतु प्रयुक्त गरीबी रेखा कौ परिभाषा 

क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने आज कौ तिथि अनुसार गरीबी रेखा a 

नीचे रह रहे व्यक्तियों की सटीक संख्या कौ पहचान करने के लिए 

बीपीएल सर्वेक्षण प्रास्भ किया हैः; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(घ) क्या सरकार द्वा विगत तीन वषं के दौरान बीपीएल से 

एपीएल मेँ गए परिवारों कौ संख्या के daa में कोई सर्वेक्षण कराया 

गया है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी at क्या 2? 

योजना मंत्रालय ये राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय यें राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्रालव में राज्य 

मत्री ( श्री अश्विनी कुमार): (क) योजना आयोग प्रति व्यक्ति 

मासिक उपभोग व्यय के मादंड के आधार पर गरीबी रेखा कों 

परिभाषित करता है। गरीबी का अनुमान लगाने कौ योजना आयोग 
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की प्रक्रिया इस aa के विशेषां द्वारा समय-समय पर कौ गई 

सिफारिशों पर आधारित है। गरीबी का अनुमान लगाने की प्रक्रिया 

की समीक्षा के लिए, प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर कौ अध्यक्षता A 2005 
मे एक समिति गदित कौ गई थी। तेंदुलकर समिति ने, 2004-05 

के मूल्य पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपए ओर शहरी क्षेत्रो 

के 579 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की सिफारिश कौ 

जिसे योजना आयोग 4 स्वीकार कर लिया 

योजना आयोग ने वर्षं 2009-10 के लिए गरीबी रेखा कौ 

परिगणना राष्टरीय प्रतिदर्शं सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2009-10 के दौरान, 

तेदुलकर समिति का अनुसरण कर अपने 66d दौर OW संग्रहित 
परिवर उपभोग व्यय संबंध वृहत् सर्वेक्षण के आधार पर कौ zl 

इन्दं 19 मार्च, 2012 को प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया गया। 

इस प्रेस नोट के अनुसार, 2009-10 में ग्रामीण क्षत्रा के लिए 673 

रु. तथा शहरी क्षत्रं के लिए 860 रु. के प्रति व्यक्ति मासिक 

उपभोग व्यय को अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा माना गया 

है। तथापि, योजना आयोग ने गरीबी मापने कौ प्रक्रिया कौ समीक्षा 

के लिए जून, 2012 में डो. सी रंगराजन कौ अध्यक्षता मे एक 

विशेषज्ञ समूह का गठन किया। यह समिति गरीबी मापने को प्रक्रिया 

की समीक्षा करेगी ओर अन्य बातों के साथ इस बारे में भी 

सिफारिश करेगी कि गरीबी अनुमान को भारत सरकार कौ स्कौमां 

तथा कार्यक्रमों के लिए पात्रता तथा हकदारी के साथ किस प्रकार 

जोडा STR! 

(ख) ओर (ग) योजना आयोग गरीबी का अनुमान लभाता 

है ओर सरकार कौ विभिन योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करनं 

वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों कौ पहचान का काम ग्रामीण 

asl में ग्रामीण विकास dara तथा शहरी क्षेत्रों म शहरी गरीबी 

उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने 

वाले (बीपीएल) ग्रामीण परिवारों कौ पहचान का काम सामान्यतः 

पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में किया जाता ti 13 समाज-आर्थिक 

मानदडो पर आधारित unin uftart कौ अंक-आधारित ten 

पर, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों कौ पिछली जनगणना 2002 

मे हुई oh ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून, 2011 मे, समाज-आर्थिक 

तथा जात्िगत जनगणना के माध्यम से देश के ग्रामीण ओर शहरी 

इलाकों मे घर-घर जाकर जनगणना शुरू की रहै ताकि बीपीएल 

परिवारों की पहचान के few परिवार आधारित ates जुटाए जा 

सके। 

(घ) ओर (ङ) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्शं॒सर्वक्षण 

संगठन द्वारा लगभग पांच वर्षं के अंतराल के बाद किए जानै वाले 

परिवार उपभोग व्यय संबधी वृहत् प्रतिदर्शं सर्वेक्षण के आधार पर 

गरीबी का अनुमान लगाता है। फिलहाल, पिछले तीन वर्षो के 

अनुमान उपलब्ध नहीं SCA दो नवीनतम सर्वेक्षणों के आधार 
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पर देश A गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 2004-05 
के 37.2 से घटकर 2009-10 A 29.8 प्रतिशत रह गया है। 

अवसरचना विकास 

204. श्री ए. साईं प्रतापः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या प्रधानमंत्री नै हाल ही मेँ लक्षित परिणामों हेतु 
अवसंरचना विकास ओर निजी भागीदारी को शामिल करने के संबंध 
में कोई sop आयोजित की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या है ओर बैठक में किन 
Fel पर चर्चा की गई; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन ओर व्यापार में 
सुधार के लिए निवेश में निजी भागीदारी ओर agent बढाने हेतु 
क्या कदम उठाए गए? 

योजना मत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्रालय मे राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार); (क) जी हा 

(ख) माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2012-13 के लिए अवसंरचना 
विकास के लक्ष्यो को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 6 जून, 
2012 को बैठक बुलायी efi लक्ष्यो के मुख्य अंश इस प्रकार है 

बद्रगाहः 

1. इस वर्ष के लक्ष्य मे 14500 करोड के निवे ओर 244 
मिलियन रन प्रतिवर्षं (wading) के क्षमता संवर्धन 
सहित कुल 42 परियोजनाएं प्रदान करना शामिल erm 

2. इस वर्ष के दौरान ग्रीनफील्ड प्रमुख deere के लिए 
20500 करोड के निवेश ओर 116 मिलियन टन प्रतिवर्ष 
क्षमता संवर्धन सहित दो परियोजनाएं प्रदान की जाएगी 

सङकरः 

1. इस वर्षं के दौरान प्रदान कौ जाने वाली कुल सडक 
लम्बाई 9500 किलोमीटर होगी जो पिछले af a 
18.7 प्रतिशत की वृद्धि 2) निवेश 73.6 प्रतिशत तक 
बद् जाएगा 

2. पहली बार ओएमटी (प्रचालन, अनुरक्षण, हस्तांतरण) 
प्रणाली के तहत रख-रखाव हेतु 4360 किलोमीटर सड़कें 
प्रदान कौ जाएगी। 
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नागरिक Sasa: 

1. ईटानगर हवाई अड्डे पर कार्य भारतीय विमानपत्तन 

प्राधिकरण (एएआई) द्वारा शुरू किया जाएगा। एए आई 

परियोजनाओं पर कुल निवेश 2100 करोड रुपए का 
होगा। 

2. नवी मुम्बई, गोवा ओर कन्नूर मे इस वर्ष मे तीन नई 
ग्रीनफौल्ड परियोजनाएं प्रदान की जाएगी। 

3. 3 या 4 स्थानों पर नए simile हवाई अड्डे घोषित 
किए जाएगे। 

4. एक एयरलाइन केन्द्र नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा 

ओर dal को इस वर्ष के दौरान दिल्ली ओर चेन्नई 
मे प्रचालनरत किया जाएगा। 

5. जुलाई, 2012 के अति तक 10-12 मोजुदा हवाई अड्डों 
ओर 10-12 ग्रीनफोल्ड हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त 
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं 

को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन्हे इस वर्ष के दौरान 
प्रदान किया जाएगा। 

6. हवाई अड्डा प्रचालनों मेँ पीपीपी कौ सेवाएं ली जाएगी। 

tera: 

इस वर्षं के लिए पीपीपी परियोजनाओं के लक्ष्यो में शामिल 
हेः 

1. सोननगर-दानकुनी फैलाव के लिए समर्पित माल भाड़ा 
कोरिडोर-पीपीपी प्रदान किया जाएगा। 

2. 20000 करोड कौ कुल लागत के साथ मुम्बई में 
एलिवेरिड रेल करिंडोर शुरू किया जाएगा। 

3. मधेपुरा ओर मारहोडा दो रेल इंजन निर्माण यूनि के 
लिए रियायत दी जाएगी। 

4. 4/5 Tari के स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पीपीपी मोड 
मे किया जाएगा। 

5. मुम्बई से हैदराबाद तक उच्च गति कोरिडोर (बुलेट टेन) 
हेतु प्रस्ताव ओर दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया जाएगा। 

1. इस वर्षं के लिए क्षमता Wasa लक्ष्य 18000 मेगावार 
(सटीक 17957 मेगावाट) होगा जिसमे कुडनकुलम 
परमाणु विद्युते परियोजना द्वारा ate जाने वाला 200 
मेगावाट शामिल है।
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2. विद्युत उत्पादन लक्ष्य 930 बिलियन युनिरोँ का है जो 
6.2 प्रतिशत कौ बद्ोत्तरी है। 

3. विद्युत मंत्रालय अत्यधिक रूप सै उच्च वोल्टेज (400 

al के स्थान पर 765 केवी) के साथ पारेषण लानं 

fas रह है ओर इसके परिणामस्वरूप प्रति किलोमीटर 

उच्च पारेषण क्षमता बद रही है। 

कोयलाः 

1. कोल इंडिया लिमिटेड (सीञआईएल) सभी arent को 

470 मिलियन टन कोयला भेजेगा, जो 8.08 प्रतिशत की 

बदोत्तरी है। इसमें से विद्युत क्ेत्रको पिछले वर्षं भेजे गए 
312 मिलियन टन के मुकाबले इस वर्षं 347 मिलियन 

टन कोयला भेजेगा। 

(ग) उपर्युक्त लक्ष्यो कौ प्राप्ति कौ समीक्षा ओर मानीररण 

सदस्य, योजना आयोग दवारा कौ जाती है जिससे कि प्रभावी 

कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके ओर व्यापार को पुनर्जीवित करने 
के लिए निजी भागीदारी ओर निवेश योजना प भागीदारी को बदाया 

जा सके। 

सहकारी वैको का कम्प्यूरीकरण 

205. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या वित्त मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मे सभी सहकारी बैंकों को कम्प्यूररीकृत किया 

गया है; 

(ख) यदि a, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा 

क्या है ओर अब तक कितना आवंटन ओर व्यय किया गया है; 

ओर 

(ग) यदि नहीं, तो देश में विशेषकर हरियाणा में सभी सहकारी 

aot को कम्प्यूटरीकृत कब तकं किए जाने कौ संभावना है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा); 

(क) से (ग) wet कृषि ओर ग्रामीण विकास बैक (rare) 

ने राज्य सहकारी sat (एससीबी) ओर केन्द्रीय सहकारी dat 

(सीसीबी) सहित ग्रामीण सहकारी ऋण अवसंरचना को कोर वैकिग 

eer (सीबीएस) wend तक लाने कौ प्रकिया आरभ कर 

दी है। vag ने सूचित किया है कि सभी सीसीबी को 31 मार्च, 
2013 तक ओर एससीबी को भी 31 दिसम्बर, 2012 तक कोर 

वैकिंग अनुपालक बनने कौ सलाह दी गई हे। 
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नाबाई ने आगे सूचित किया है कि हरियाणा मै सभी 20 
सहकारी da (एससीबी ओर सीसीबी) इस पहल में शामिल हो 
गये हँ ओर 31 दिसंबर, 2012 तक सीबीएस का अनुपालन करने 

ल्गेगे। 

गरीबी ओर जी.डी.पी. वृद्धि-दर 

206, श्री आर. थामराईसेलवनः क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

को कृपा करेगे किः 

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद मं 8.5 प्रतिशत वृद्धि-दर् प्राप्त 

करने के लिहाज से अगले पांच वर्षं के दौरान गरीबी रेखा से नीचे 

रहने वाले लोगों की संख्या की 10 प्रतिशत कम रने या प्रत्येक 

ag में ओसतन 2 प्रतिशत कम करने कौ अपेक्षा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों कौ 

संख्या को कम करने के लिए कोई कदम sam Zz; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री ( श्री अश्विनी कुमार): (क) ओर (ख) विकास दर 4 
वृद्धि के परिणामस्वरूप गरीबी में कौ होने कौ आशा है। आर्थिक 
नीति बनाने मे सरकार का प्रमुख उदेश्य गरीबी को कम करना 
तथा इस प्रमुख उदेश्य से संबंधित जीडीपी विकास हासिल करना 

है। आय सृजन एवं रोजगार अवसरों के द्वार उच्च विकास से गरीबी 
कम होती है जो कि अधिकांश आबादी के जीवन स्तर मे सुधार 
करने तथा सामाजिक aa के कार्यक्रमों के वित्तपोषण ओर 

अवसंरचना मे सुधार करने तथा सामाजिक aa के कार्यक्रमों के 
वित्तपोषण ओर अवसंरचना में सुधार करने के लिए आवश्यक 

संसाधनों के सृजन के लिए भी जारी हेै। 

(ग) ओर (घ) सरकार ने लोगों कौ जीवन- गुणवत्ता मे सुधार 

करने तथा देश में गरीबी कम करने के लिए गरीबी कम करने 

ओर उपशमन विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 

रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनञरदजीएस), स्वर्णं जयंती ग्राम 

स्वरोजगार योजना (एसजीएसवारई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 

योजना (एसजेएसआरवाई), राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

(एनआरएचएम), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन 

स्कौम (एमडीएमएस), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण 

मिशन (जेएनएनयूआरएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं 
( आईसीडीएस) स्कीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, इदिरा आवास
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योजना (agua) ओर wea सामाजिक सहायता कार्यक्रम 

(एनएसएपी) इत्यादि कार्यान्वित कर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के मध्याह्न 

भोजन स्कीम (एमडीएमएस), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी 

नवीकरण मिशन (जेएनएनयुआरएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं 

(आईसीडीएस) स्कौम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, इदिरा आवास 

योजना (आईएवाई) ओर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 

(एनएसएपी) इत्यादि कार्यान्वित कर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से 

विभिन कदम zara हैँ सरकार कौ अन्य सभी नीतिगत पहले जिनसे 

देश मे उच्च जीडीपी विकास हुआ हे, ने वैयक्तिक ओर सामूहिक 
रूप से काफौ समय से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने ओर 

अतिनिध्ता ओर दरिद्रता मेँ कमी करने में योगदान दिया है। हाल 

ही के वर्षों मे सरकार & विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों के 

परिणामस्वरूप भीषण गरीबी कौ मार को कम किया गया है तथा 

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत में कमी आई है। 

Tela अल्पसंख्यक शिश्चा निगरानी समिति 

207. श्री असावूददीन ओवेसीः क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या 12 राज्यों मेँ स्कूल छोडने वाले विद्यार्थियों की 
संख्या मे da वृद्धि ओर उर्दू अध्यापकों की कमी को ध्यान में 
रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति 
ओर बालिका शिक्षा संबंधी पांच उपसमितियां गठित की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने उर्दू अध्यापकों कौ कमी ओर अवसंसचना 
की आवश्यकता का आकलन किया है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी sho क्या 2 ओर देश मेँ शिक्षा 
के संबंध मे मुस्लिम बच्चों कौ आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करने 
के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए ys रहे हैः? 

मानव संसाधन तिकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरब्देश्वरी ): (क) से (ग) wet अल्पसंख्यक शिक्षा 
निगरानी समिति (एनएमसीएमई) मानव संसाधन विकास मत्री की 

अध्यक्षता वाला एक कार्यकारी निकाय 2 जिसकी सेवा अवधि 3 

वर्ष की है तथा इसके प्रतिनिधियों मे विख्यात शिक्षाविद्, संसद 
सदस्य, राज्य सरकारे, शैक्षिक संस्थाएं तथा अन्य स्टेकहोल्डर शामिल 

el एनएमसीएमई के पुनर्गठन 23.11.2011 को किया गया था। इसमें 

wea अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति कौ स्थाई समिति तथा 

(1) अल्पसंख्यक लक्षित योजनाओं का कार्यान्वयन (2) अल्पसंख्यक 

की व्यावसायिक शिक्षा ओर कौशल विकास (4) बालिका शिक्षा 

तथा (5) उदू भाषा संवर्धन तथा अगरेजी के जान द्वारा अल्पसंख्यक 
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में अनुकूलता बढाने से संबंधित पांच उप-समितियों का गठन भी 

किया गया है। इन उपसमितियों को अल्पसंख्यक शिक्षा के विभिन 
पहलुओं कौ जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिश करने का काम 
सोपा गया है। 

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के 

शैक्षिक विकास के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण पहले की है जो संपूर्ण 
देश में कार्यान्वितं कौ गई 21 वित्त वर्षं 2011-12 के दौरान, ' निजी 

सहायताप्राप्त/गैर साहयताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं का अवसंरसचना 

विकास' की योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु 259 अल्पसंख्यक 

संस्थाओं को शामिल करते हुए 10 राज्य सरकारों को 48.43 करोड 

रु. की राशि जारी कौ गर्ह थी। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, 
मदरसों मं गुणवत्तापूर्णं शिक्षा उपलब्ध कराने कौ योजना ' हेतु 5934 

मदरसों मे अध्यापकों के मानदेय, पुस्तक वैक“विज्ञान किट, कम्प्यूटर 
प्रयोगशाला ओर मदरसों मे आधुनिक विषय yeh वाले मदरसा 

अध्यापकों को प्रशिक्षण इत्यादि के लिए 9 राज्यों को 139.53 करोड 

रू. कौ राशि जारी की गई Zi 

(हिन्दी) 

कापगारों के वेतन में ake 

208. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या कोयला मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कोयला-खनन aan में कामगार संगठनों ओर 

कोल ईण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) के मध्य वेतन-वृद्धि हेतु किसी 

aad पर चर्चां प्रगति यें है ओर यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा 
क्या है; 

(ख) क्या कोयला-खनन dae मे काम करने वाले कामगारों 

के संगठनों ने se समय पर वेतन-वृद्धि प्रदान न किए जाने के 

aay मे अपना आक्रोश प्रकर किया है; 

(ग) यदि हां, तो क्या कोयला खनन-क्षेत्रक के कामगारों में 

कर्मियों के day में वेतन-वृद्धि समञ्चोते को अतिम रूप देने के 

लिए कोई कदम उठाए गए है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aig क्या 2; ओर 

(ङः) कोयला aaa के कामगार के संगठनों ओर सीआईएल 
के मध्य वेतन-वृद्धि हेतु feu जाने वाले wag की मुख्य 

विशेषताएं क्या है ओर वेतन-वृद्धि समञ्लोते को लागू करने के 

परिणामस्वरूप सीआईएल पर कितना वित्तीय भार आने का अनुमान 

है?
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कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 
(क) कोयला खनन aa मँ arent के संगठन ओर कोल इंडिया 

लि. (सीआईएल) के बीच वेतन वृद्धि के लिए करार के संबंध 
में कोई बातचीत नहीं चल रही है क्योकि हाल ही A 31.01.2012 

को सेन्टूल टेड यूनियन कै प्रतिनिधियों ओर सिंगरैनी कोलियरीज 
कंपनी लि. (एसीसीएल) सहिते सीआर्ईएल ओर इसकी सहायक 

कंपनियों के प्रबंधन के बीच ted ढंग से राष्ट्रीय कोयला वेतन 
करार (एनसीडन्ल्यूए-1>९) हस्ताक्षर किया गया हे। 

(ख) एनसीडन्ल्यूए- गा की अवधि 30.06.2011 तक थी ओर् 
एनसीडन्ल्यूए-> 01.07.201 से आरंभ gan! ta करार कोयला 
उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीञरई)- at 

अधिसूचना कौ तारीख से 6 महीने के भीतर 31.01.2012 को 
हस्ताक्षर किया गया। 

(ग) ओर (घ) भाग (ख) में दिए me उत्तर को देखते हुए 

नहीं उठता। 

(ङ) वेतन वृद्धि करार अर्थात एनसीडन्ल्युए- एससीसीएल 
सहित सीटीयू के प्रतिनिधियों ओर सीआईएल एवं इसकी सहायक 
कंपनियों के प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए गए, 

के मुख्य विन्दु 01.07.2011 से 100% Ste निस्प्रभापन सहित 5 

वर्षं कौ अवधि के लिए उक्त करार की अवधि eft 30.06.2001 
कौ स्थिति के अनुसार कुल आय (मूल-+डीए+एसडी+उपस्थित 

बोनस) पर अनुमेय न्यूनतम गारटी लाभ (एमजीबी) 25% है। 
मौजूदा we जो एनसीडल्ल्यूए- गा में समग्र राधि में प्रदान किए 
जारहेथे, को भी मूल में वृद्धि के अनुपात मेँ अर्थात 88% बदा 

दिया गया ओर 01.02.2012 से एनसीडन्ल्यूए-1> मे संशोधित मूल 
वेतन के 4% कौ दर से "विशेष भत्ता भी लागू कर दिया गया। 
करार कौ गई वार्षिक वृद्धि संशोधित प्रगतिशील मूल वेतन का 3% 

Cl कामगार कौ न्यूनतम श्रेणी के amie मूल वेतन को 8360/- 
रुपए कौ तुलना में agi कर 15772.62/- रुपए कर दिया गया। 
एनसीटन्ल्युए-15 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 6500 करोड रुपए 

प्रतिवर्षं (लगभग) का अनुमानित अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव vem 

डो. हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

209. श्री भूपेन्द्र सिंहः क्या मानव संसाधन विकास मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मेँ केन्द्रीय विश्वविद्यालर्यो को निधियां आबंटित करने 
के लिए क्या मानक अपनाए जाते है; 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान डो. हरि सिंह 
मौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय को जारी निधियों का at क्या है; 
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(ग) विगत तीन वर्षा में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त विश्वविद्यालय 

द्वारा अप्रयुक्त निधियों का ea क्या है; 

(घ) विगत तीन वर्षो के दौरान उक्त विश्वविद्यालय मेँ मानकों 
के उल्लंघन ओर अन्य अनियमितताओं के aaa मे 
सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त शिकायतों का 
वर्ष-वार व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या इन शिकायतों पर उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा 

सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कीर रिपोर्ट प्रस्तुत कौ 
गई; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई 3? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. Ossett): (क) 11 वीं योजना के दौरान, विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने योजना अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के लिए 
विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए विजिरिग 

समितिर्यो का गठन किया em मोंडरेशन समिति द्वारा विजिरिगं 
समिति कौ सिफारिशों पर संबधित विश्वविद्यालय के कुलपति ओर 

विजिटिग समिति के संयोजकं के साथ चर्चा की गई थी ओर योजना 
अवधि के लिए अंतिम आवंटन कर निर्धारण किया गया था। 

(ख) ओर (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डो 

हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को गत तीन वर्षो के दौरान विनिर्मुक्त 
निधियों ओर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा अव्ययित निधियों का वर्षवार 

ब्योरा निम्नलिखित हैः 

(लाख रुपये मे) 

वर्ष शीर्षक विनिर्मुक्त अव्ययित 
निधियां शोष 

2009-10 योजनेतर 5501.99 603.83 

2010-11 योजनागत 1000.00 209.99 

योजनेतर् 6521.88 400.00 

2011-12 योजनागत 1500.00 269.72 

योजनेतर 7366.84 914.54 

2012-13 योजनागत 6946.96 3531.27 

(अत तक योजनेतर 1741.31 - 

योजनागत 1575.00 - 
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(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, संसदीय अधिनियम के अधीन 

स्थापित स्वायत्त निकाय है ओर अपने अपने wafer अधिनियमो, 

संविधियों, ओर तदधीन बनाए गए अध्यादेशों हारा अभिशासित होते 
है। विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिकायतें संबंधित विश्वविद्यालयों को 

अपने स्तर पर कारवाई करमे के लिए अग्रेषित at जाती है। वर्ष 

2009, 2010 ओर 2011 के दौरान हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को 
सरकार द्वारा अग्रेषित शिकायतों कौ संख्या क्रमशः 8, 7 ओर 19 

etl कर्षं 2012 के दौरान मंत्रालय om विश्वविद्यालय को 46 

शिकायतें समुचित कारवाई के लिए अग्रेषित की me gi वर्षं 2011 
के दौरान विश्वविद्यालय को 5 शिकायतें विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग दवार अग्रेषित कौ गई eff 

(ड) ओर (च) जी, at विश्वविद्यालय ने सूचित किया हे 
कि जहां कहीं अपेक्षित था, जरूरी कारवाई कर दी गर्ह है, उदाहरण 

स्वरूप कार्यकारी परिषद की बैठक अब नियमितं रूप से आयोजित 

हो ही है ओर कार्यवाही दर्ज की जाती है; सेवा- निवृत्त कर्मचारियों 
की पेशन के मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ओर मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय के साथ चर्चा करके तय कर दिए गए 

है। अधिसंख्यक शिकायतें, अन्य बातों के साथ-साथ, उप रजिस्टरार 
को हटाने, भर्ती के रोस्टकर का पालन न करने, साक्षात्करं मे 
अनियमितताएं होने; अनुबध इत्यादि, के आधार पर शिक्षकों को 

हटाने से संबंधित थीं, जो विश्वविद्यालय द्वारा आधारहीन पाई गई ZI 

( अनुवाद 

भारत-कनाडा नीति अनुसंधान केन्द्र 

210. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या मानव संसाधन 
विकास पत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत ओर कनाडा के बीच आर्थिक ओर सांस्कृतिक 

संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकार का देश में कोई 

भारत-कनाडा नीति अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ahr क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने उस विश्वविद्यालय की पहचान की है 
जहां उक्त केन्द्र खोला जाना है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इस केन्द्र कौ स्थापना कब तक feu जाने 
की संभावना है? 

मानवे संसाधन विकास मत्रालय पे राज्य मत्री ( श्रीमती 
डी. पुरन्देश्वरी ): (क) जी, नही। सरकार के पास देश में 
भारत-कनाडा नीति अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं 

al 
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(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते। 

अखिल भारतीय बाल-शैक्षिक दृश्य-श्रव्य उत्सव 

211. श्री dtm प्रभाकरः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल ही मे अखिल भारतीय बाल-शेक्षिक 
दृश्य-श्रव्य उत्सव आयोजित किया टै; 

(ख) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में, तत्संब॑धी 

व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि हां, तो विशेषकर आध प्रदेश तथा प्रत्येक राज्य से 

क्या प्रतिक्रिया प्राप्तं ee है; ओर 

(घ) इस उत्सवे के लिए कितनी राशि आबंटित ओर व्यय 

कौ गई? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य wat ( श्रीमती 

डी. पुरब्देश्वरी ): (क) 17a अखिल भारतीय बाल शैक्षिक 
दुश्य-श्रव्य उत्सव का आयोजन राष्टरीय शैक्षिक अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.री.) कौ एक संघटक इकाई केन्द्रीय 

शैक्षिक प्रोद्योगिको संस्थान (सी.आई.ई.टी.) द्वारा तिरुबनंतपुरम, केरल 
स्थिति राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी सस्थान (एस आर्ईईरी.) a1 से 

3 फरवरी, 2012 के दौरान किया गया था। उत्सव का उदेश्य शैक्षिक 
कार्यक्रमों के निर्माताओं को उनके सुजनात्मक कार्य प्रदर्शित करने 

तथा कार्यक्रम कार्यक्रम तैयार करने के अनुभव को एकं दूसरे के 

साथ बांटे का अवसर प्रदान करना है) 

(ख) ओर (ग) 12 राज्यँ द्वारा 134 दृश्य-श्रव्य प्रविष्टियां 

प्रस्तुत कौ गई है तथा राज्य-वार ब्योरा इस प्रकार हैः 

आन्ध्र प्रदेश-16, दिल्ली-37, गुजरात-16, जम्म्-02, कर्नाटक -02, 
केरल-30, मध्य प्रदेश-01, महाराष्ट्-13, मणिपुर-05, 

ओडिशा-05, तमिलनाङु-01 तथा उत्तर प्रदेश-06 

(घ) एन.सी.ई.आर.टी. ने वर्ष 2011-12 के लिए 174 अखिल 
भारतीय बाल शैक्षिक दश्य-श्रव्य उत्सव हेतु 19.04.600 रु. कौ 
राशि आबंरित कौ थी तथा कुल खर्च 15.34.065 र. a 

( हिन्दी] 

ग्रामीण aat मे सड़क संपर्क के लिए wad से ऋण 

212. श्री राम सिंह कस्वांः क्या वित्त मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः
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(क) क्या राष्ट्रीय कृषि ओर ग्रामीण विकास बैक (aad) 

दवाय ग्रामीण क्षेत्रं को सडक से जोडने के लिए राज्यों को ऋण 

प्रदान किया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या ‘aad’ ने इस प्रयोजनार्थ राजस्थान को ऋण प्रदान 

किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इस राज्य मँ इस प्रयोजनार्थं शामिल की 

गई ग्रामीण परियोजनाओं के व्यौरे सहित गत तीन वर्षो का वर्ष वार 

व्यौरा क्या 2? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): 

(क) से (घ) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आस्आईडीएफ) 

के अन्तर्गत wars द्वारा राजस्थान सहित राज्य सरकारों को मंजूर 

कौ गई ग्रामीण सडक परियोजनाओं का ala संलग्न विवरण में 

दिया गया है। आरआईडीएफ के अन्तर्गत पिछले तीन at के दौरान 

राजस्थान सरकार को मंजूर किए mw ग्रामीण सडक के अलावा 

परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया Zi 

विवरण | 

आस्आईडीएफ कं अन्तर्गत Was द्रवाय राज्य सरकार को मजूर 

क गई ग्रमीण सडक; 31 जुलाई 2012 तक खचयी स्थिति 

(रुपये करोड मं) 

ct: राज्य परियोजनाओं राशि 

की संख्या 

1 2 3 4 

1. आभर प्रदेश 5605 4629.84 

2. अरूणाचल प्रदेश 42 413.90 

3. असम 158 310.81 

4. बिहार 453 1437.38 

5 गोवा 464 387.38 

6 गुजरात 7865 2524.02 
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1 2 3 4 

7. हरियाणा 224 660.55 

8. हिमाचल प्रदेश 897 1766.05 

9 जम्मू ओर कश्मीर 1640 2843.40 

10. कर्नारक 7516 3476.99 

11. केरल 980 882.45 

12. मध्य प्रदेश 1056 1758.27 

13. महाराष्ट 8985 3237.96 

14. मेघालय 353 232.33 

15. मिजोरम 26 184.08 

16. ames 226 195.03 

17. ओडिशा 437 1825.87 

18. पंजाब 906 1477.95 

19. राजस्थान 15406 3396.81 

20. तमिलनाडु 14129 3676.70 

21. त्रिपुरा 2 21.44 

22. उत्तर प्रदेश 13648 2601.52 

23. पश्चिम बंगाल 4478 4811.56 

24. सिक्किम 141 282.31 

25. Begs 1583 1820.40 

26. छत्तीसगद 367 400.89 

27. उत्तराखण्ड 1578 1499.69 

28. पुदुचेरी 142 114.23 

कल 89307 46869.81 
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faavor II 

आरआईडीएफ के अन्तर्गत fod तीन वर्षो के दौरान ware द्वारा राजस्थान सरकार को मूर किए ग 

ग्रामीण सडक के अलावा ग्रामीण परियोजना 

(करोड रुपये मेँ) 

करसं वर्ष सिंचाई कृषि सबधित ग्रामीण पुल सामाजिक बिजली 

परियोजनाओं राशि परियोजनाओं राशि परियोजनाओं राशि परियोजनाओं राशि परियोजनाओं राशि 

की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या कौ संख्या 

1. 2009-10 0 0 209 66.55 0 0 531 696.42 0 0 

2. 2010-11 0 0 241 9.1 4 32.17 3 600.02 0 0 

3. 2011-12 7 309.28 2306 327.11 1 16.67 53 1070.73 0 0 

कुल 7 309.28 2756 402.76 5 48.84 587 2367.17 0 0 

{ अनुकादे] (ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों कौ क्या प्रतिक्रिया 

सामुदायिक महाविद्यालय 

213. श्री संजय दिना पाटीलः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

डो. संजीव गणेश aa: 
श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

श्री ate यादवः 

श्री आनंदराव अडसुलः 
श्री के.सी. सिंह “बाबा 

क्या मानव संसाधन विकासं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(के) क्या दक्षतागत कमी को पूरा करने कै उद्देश्य से, 
अमेरिका के सामुदायिक महाविदधालय-माडल के आधार पर देश A 

भी सौ सामुदायिक महाविद्यालय खोलने संबंधी gaa सरकार को 

प्राप्त हुए है; 

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रं सरकार“विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) उक्त महाविद्यालयों के स्थापन-स्थलों ओर चिन्हित लक्ष्यो 

तथा उदेश्यों का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे 
अपने-अपने राज्यों मेँ सामुदायिक महाविद्यालय खोलने के लिए ठोस 

प्रस्ताव प्रस्तुत करे; ओर 

है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरग्देश्वरी ): (क) ओर (ख) भारत सरकार ने शिक्षा सत्र 
2013 से मौजूदा कँलेजो/पोलिटेविनिकों से 200 सामुदायिक कलेज 
आरंभ करने का निर्णयं लिया है। योजना के कार्यान्वयन का दायित्व 
भारत सरकार की सहायता से weaves राज्य क्षत्रं का होगा। 

(ग) इन कलेजो का लक्ष्य शिक्षार्थियों वे नियोजनाधीन कौशल 
A सुधार करना, पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को छोड़ने ओर पुनः प्रवेश लेने 
मे लचीलापन उपलब्ध कराना, स्तरीय ओर seater गतिशीलता ओर 
खमुदाय-आधारित जीवनपर्यन्त अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना 
है। ta सामुदायिक कलेजो के स्थल संबंधित राज्य सरकार/संघ 
राज्य क्षेत्र कौ सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाएगे। 

(घ) जी, Bt 

(ङ) आज कौ तिथि तक केवल असम, तमिलनाडु, महाराष्ट 

ओर हिमाचल प्रदेश राज्य कौ सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए Zl 

( हिन्दी] 

विकिरण का असर 

214. श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 
श्री संजय भो 

श्री भास्करराव वापूराव पाटील खतगांवकरः 
श्री एकनाथ म्रहदेव गायकवाडः 
श्री आर. धामराईसेलवनः 

क्या प्रधानमत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या रावतभादा में स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र 

(आरएपीएस) के कार्मिक हाल ही में कथित रूप से विकिरण-उत्सर्जन 

a पीडित हुए है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस विकिरण 

से कितने कार्मिक प्रभावित हुए है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कौ हे; 

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; ओर 

(ङ) भविष्य मेँ एसी घरनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए गए(उठए जा रहे है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) अन्वेषण स्तर से अधिक दरीशियम के 
अंतर्ग्रहण कौ घरना, 23 जून, 2012 को राजस्थान परमाणु 
विजलीघर (आरएपीएस यूनिट 5) के यूनिर-5 मे घरित हुई थी। 
ठीशियम के अतिरग्रहण के अन्वेषण स्तर को परम्परागत रूप से, 

नियामक निकाय (परमाणु ऊर्जां नियामक परिषद्) द्वारा विनियर्दिष्ट 

प्राधिकरण प्राधिकृत वार्षिक सीमा के लगभग 1/10 भाग के बराबर 

माना जाता zl 

(ख) यह घटना, यूनिट को योजनागत रूप से द्विवार्षिक तौर 
पर शर-डाउन किए जाने के समय किए जाने वाले अनुरक्षण कार्यो 
के दौरान घरित eg थी। केवल एक ठेके के कार्मिक को, परमाणु 
ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा oh कार्भिकों के fou विनिर्दिष्टं 

विकिरणसक्रियता कौ वार्षिक मात्रा सीमा से अधिक विकिरण प्राप्त 

हुआ था। भारत मे, नियमित व्यावसायिक कार्मिकों के लिए 
विकिरणसक्रियता की वार्षिक मात्रा सीमा 20 मिलिसीवर्ट प्रतिवर्ष हे, 
लेकिन de के कार्मिकों के लिए यह सीमा 15 मिलिसीवर्टं प्रतिवर्ष 
है। एक कार्मिक को, एक वर्ष में विकिरण सक्रियता की लगभग 
20.4 मिलिसीवर्टं मात्रा प्राप्त हुई ot अनुमेय सीमाएं वैज्ञानिक 
अध्ययनों पर आधारित है fai यह सिद्ध कर दिया है कि 
विकिरण सक्रियता कौ मात्रा के इस स्तर कौ वजह से मनुष्यों के 
स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पडते है। 

(ग) ओर (घ) इस घटना कौ जांच विजलीघर कौ उद्भासन 
जांच समिति द्वारा ओर परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा भी कौ 
Te यह पाया गया कि व्यक्तिगत बचाव उपस्कर को काम मे लाने 
की व्यवस्था को सुदृढ किए जाने कौ आवश्यकता ZI 

(ङ) tht घटनाओं कौ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 
व्यक्तिगत बचाव उपस्कर को काम में लाने ओरं विकिरण कार्मिकों 
के fau आवधिक प्रशिक्षण को पुनः ase किया गया है। 
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कर-वंघकों को आम माफी 

215. श्री गुरुदास दासमगुप्तः क्या वित्त मंत्री यह बताने को 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सौ से अधिक wa धनी नागरिको, 
जिन्होने एच.एस.बी.सी. बैक कम्पनी की स्विस यूनिर के खातों मेँ 
धनराशि fet कर-वंचन किया है; कें आम माफौ देने की 

पेशकश कौ है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

वित्त मत्रालय यें राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा): 

(क) जी, नहीं 

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नही 
उठता। 

तेंदुलकर समिति की कार्यविधि की समीक्षा हेतु 
विशेषज्ञ-दल 

216. श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री किसनभाईं वी. पटेलः 
श्री धर्मेन्द्र यादवः 
श्री आनंदराव अडसुलः 
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः 

श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 
श्री नरहरि महतोः 

श्री प्रदीप ret: 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गरीबी के आकलन ओर संबंधित 

मानदण्डों को वर्तमान मूल्यों के संगत बनाने के बारे मँ तेंदुलकर 
समिति की कार्यविधि की समीक्षा करने के लिए किसी विशेषन्ञ 

तकनीकी दल का गठन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) क्या उक्त farsa तकनीकौ दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार 

को ata at 2; 

(घ) यदि at, तो तत्संबंधी aio ent ओर इस पर सरकार 

दारा क्या कार्यवाही की गई 2; 

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त समिति अपनी रिपोर कब तकं प्रस्तुत 

करेगी?



487 प्रश्नों के 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मंत्री ( श्री अश्विनी कुमार); (क) ओर (ख) जी हां। योजना 
आयोग ने गरीबी मापने कौ प्रक्रिया कौ समीक्षा के लिए जून, 2012 
में डो. सी. राराजन कौ अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन 
किया ti समूह के विचारार्थं विषय निम्नवत ठैः 

1. गरीबी के आकलन की मौजुदा प्रक्रिया की व्यापक 
समीक्षा करना तथा इस बात कौ जांच करना कि गरीबी 

रेखा सिर्फ उपभोग के आधार पर ही निर्धारित की जानी 

चाहिए अथवा अन्य मानदंड भी प्रासंगिक हैँ ओर यदि 
है, तो क्या दोनों को इस प्रकार प्रभावी ठंग से संयुक्त 
किया जा सकता है कि ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रों a 

गरीबी का अनुमान लगाने का आधार तैयार हो सके। 

2. राष्टीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की कार्यप्रणाली तथा 

राष्ट्रीय लेखा के योगों से प्राप्त आकलनों के आधार पर 

उपभोग आकलनों के बीच कौ भिन्नता के मुदे कौ जांच 

करना; तथा सीएसओं द्वारा जारी नए उपभोक्ता मूल्य 

सूचकांकों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों 

के लिए राज्यवार उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन 
करने कौ प्रक्रिया के बारे में सुञ्ञाव देना 

3. गरीबी के आकलन के लिए वैकल्पिक प्रणालियो के तौर 
पर, अन्य देशों मे प्रयुक्त प्रणालियों की समीक्षा करना 
जिनमें उनके प्रक्रियागत पहलू शामिल है; तथा यह 
उल्लेख करना कि क्या इस आधार पर भारत में गरीबी 

का अनुमान लगाने कौ कोई विशेष पद्धति तैयार की 
जा सकती है, जिसमें इसे समय-समय पर अद्यतन करने 
कौ प्रक्रिया शामिल 21 

4. इस बारे मेँ सिफारिश करना कि उपर उल्लिखित अनुसार 

गरीबी के आकलन को भारत सरकार की स्कीमों तथा 

कार्यक्रमों के लिए हकदारी तथा पात्रताओं के साथ किस 

प्रकार जोडा जाप्। 

(ग) से (ङ) fares समूह योजना आयोग को अपनी रिपोर 
एक वर्षं के भीतर प्रस्तुत करेगा। 

कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए कर्मचारियों 
को प्रशिक्षण 

217. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 
श्री Seat, चन्द्रे गौडाः 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने सभी मत्रालयों/विभागों तथा सरकारी क्षेत्र 

के उपक्रमो को उनके कर्मचारिरयो के कार्य-निष्पादन ओर कार्य-कुशलता 

में सुधार लाने के लिहाज से गहन प्रशिक्षण देने का निदेश दिया 
है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों८विभागों तथा सरकारी 

उपक्रमो को उनके कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन करने 
का भी निदेश दिया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङः) भ्रष्ट ओर अक्षम कर्मचारियों को उनकी बुरी आदतों से 
मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; ओर 

(च) मत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उपक्रमो के कार्यकरण में 

सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए रै 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय मे राज्य 
मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री {श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) सभी केन्द्रीय म॑त्रालयो/विभागों 
को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक ओर 
प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा-सं 12021/8/2011 -प्रशि. 1 दिनांक 

19.01.2012 द्वारा परिचालित राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 में 
अनुबधित है किः 

0) सभी सिविल सेवको को उनके चालू अथवा भविष्य कौ 
नौकरियों हेतु दक्षता से उन्हे सुसन्जित करने के लिए 
प्रशिक्षण दिया जाएगा। एेसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगाः 

* उनके सेवा d प्रवेश के समय, ओर 

* उनके कंरिअरों के पाद्यक्रम में उचित अन्तराल 
पर। 

Gi) Ce प्रशिक्षण निम्नतम स्तर के कृत्यकारियों से उच्चतम 

स्तरों तक सभी सिविल सेवकों हेतु उपलब्ध कराया 
जाएगा! 

(171) प्रशिक्षण हेतु अवसरो को किसी करिअर में मात्र 
अनिवार्य बिन्दुओं पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा किन्तु 
किसी परम्परागत पाद्यक्रमों, दूरस्थ ओर ई-रिक्शा के 
मिश्रित रूप के माध्यम से उद्भूत होने वाली आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा। 

(iv) सोफ्ट कौशलो पर प्रशिक्षण, ताकि नागरिको को सेवा 

सुपुर्दगी के साथ-साथ ग्राहक अभिविन्यास में सुधार 
किया जा सके। सहित अग्रिम पंक्ति के स्टाफ को 

प्रशिक्षण दिए जाने में वरीयता दी जाएगी।
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(ग) ओर (घ) सरकार ने वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन 
रिपोरटं (Waa) कौ समय पर तैयारी ओर उचित रख रखाव हेतु 
सभी मत्रालयों/विभागों को समय-समय पर अनुदेशोँ को जारी किया 
हे। सरकार कौ विस्तारित नीति के अनुसार, वार्षिक कार्य निष्पादन 

मूल्यांकन रिपोर को कार्य उत्पादन, वैयक्तिक विशेषताओं का 
मूल्यांकन ओर कार्यात्मक दक्षता के मूल्यांकन के तीन asl में 
संख्यात्मक Us के उद्देश्य से सरकार द्वार निर्धारित प्रारूप में 
सभी समूह क, ख ओर ग कर्मचारियों हेतु बनाए रखा जाना 
अपेक्षित होता है। वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट स्थायीकरण, 
पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति के लिए चयन, विदेश नियुक्ति के लिए चयन 
आदि जैसे मामलों में उनके करिअर में आगे उन्नति के लिए 
अधिकारी कौ उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु एक महत्वपूर्णं 
दस्तावेज होता ZI 

(ङः) जहां तक भ्रष्ट कर्मचारियों को अलग हटाने का संबध 

है, संगत अनुशासनिक नियमावली मे प्रावधान किया गया है कि 
उन सभी मामलों जिनमे आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियों 

के स्वामित्व का आरोप अथवा किसी सरकारी कार्य को करने या 

पक्षपात करमे के लिए प्रेरणात्मक अथवा इनाम के रूपमे वैध 

पारिश्रमिक के अलावा किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार कौ 

घूसखोरी के आरोप लगाए जाते हे, तो सेवा सै बर्खास्त करने अथवा 
निकासित करने की दीर्घ शास्ति लगायी जाएगी। वर्तमान नियमों(अनुदेशों 
के अंतर्गत नैतिक wea ओर सत्यमिष्ठा रहित शामिल मामले 4 
दीर्घं शास्ति जिसमें सेवा से ager ओर निष्कासन शामिल है 
के लगाए जाने की कार्यवाही ओचित्यपूर्ण होगी। 

जहां तक अकार्यकुशल कर्मचारियों को अलग हराने का Ase 
है, एेसे कर्मचारियों पर मूल नियम 56 के अनुसार कारवाई कौ 
जाती हे। 

(च) मत्रालयों/विभागों के adam में सुधार संबंधित 
मंत्रालयो/विभागों द्वार की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। फिर 

भी, अन्य बातों के साथ-साथ इस मंत्रालय द्वारा हाल हीम किए 

गए उपाय निम्नलिखित हैः 

* सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन 

* संसद मे लोकपाल विधेयक, भण्डाफोडकर्ताओं कौ सुरक्षा 
विधेयक, विदेशी लोक पदाधिकारियों ओर अतर्ष्टरीय 
संगठनों के पदाधिकारियों कौ रिश्वतखोरी कौ रोकथाम 
विधेयक का पुरःस्थापन 

* लोक सेवा डिलीवरी के लिए सेवोत्तम visa का 

कार्यान्वयन 

* संगठित सिविल सेवाओं के लिए अनिवार्य fas करिअर 

प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारभ 

* ई-शाखम पहल के एक हिस्से के रूप में मिशन मोड 

प्रोजेक्ट 4 ई-आसिफ का कार्यान्वयन 
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* सक्षमता आधारित मानव संसाधन प्रब॑धन के कार्यान्वयन 

के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 तैयार करना 

* “लोक शासन मे नीतियां ओर मूल्य" पर प्रशिक्षण 
मोड्यूल का तैयार किया जाना। 

( हिन्दी) 

कोयला-व्लोकों के आबंटन के मानदंड 

218. श्री भूदेव चौधरी 
योगी आदित्यनाथः 

श्री पीसी मोहनः 

श्री जितेन्द्र सिंह at: 

श्री रमाशंकर राजभरः 

श्रीमती मीना सिंहः 

St, किरीट प्रेमरजीभाईं सोलंकीः 
श्री के.डी. देशमुखः 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) विशेषकर वर्ष 2004 से 2009 कौ अवधि के दौरान अब 
तक आबरित किए गए कोयला-््लोकों के आवंटन मै अपनाए गए 

मानदंडों का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या नियंत्रक ओर महालेखा-परीक्षक (क्रग) ने वर्ष 

2004-2009 की अवधि के दौरान आबरित कोयला-व्लोँकों के 

आवंटन पर कथित रूप से आपत्ति उठाई 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी so क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(घ) क्या तत्कालीन कोयला सचिव ने वर्षं 2004 में कोयला 

aint के आबंटन के लिए कुक सिफारिशें कौ थी/सुज्ञाव दिए थे, 
ओर यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(ङ) क्या कोयला-्लोकों के आक्टन मेँ उक्त सिफारिशोसु्चावें 
का अनुसरण किया गया था; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर यदि नही, ती 
इसके क्या कारण है? 

कोयला मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): 

(क) निजी तथा सरकारी कंपनियों को कोयला ल्लोक निम्नलिखित 

तीन प्रक्रियाओं के अतर्गत आबंरित किए गए थैः 

८) जांच समिति के माध्यम से केपिटव वितरण मार्गः 
सार्वजनिक /निजी पार्टियो को aren न्लोकों का आबंटन
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(ii) 

(iii) 

Wal के 

जांच समिति नामक अंतर्मत्रालयी, अंतर-सरकारी निकाय 

के तत्र के माध्यम से किया जाता है। सचिव (कोयला) 
जांच समिति के अध्यक्ष हैँ तथा इसमें इस्पात मंत्रालय, 

विद्युत tare, उद्योग ओरं वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण 

एवं वन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिरेड, 

सीआईएल कौ सहायक कंपनियों, सीएमपीडीआईएल, 

एन.एल.सी. ओर संबधित राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व 
होता है। अन्य बातों के साथ-साथ, अन्त्य उपयोग 

परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना 

की तैयारी की स्थिति, अन्त्य उपयोगकर्ता कौ आवश्यकता 
के साथ oie मेँ कोयले कौ मात्रा तथा गुणवता कौ 
उपयुक्तता ओर आवेदक कंपनी का टेक रिकाई, संबंधित 
राज्य सरकार ओर प्रशासनिक मंत्रालय आदि को सिफारिश 
को ध्यान में रखते हुए जांच समिति की सिफारिशों पर 
सरकार द्वार steer का निर्णय लिया जाता 2) कोयला 

खान (रष्टरीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3८३)(ए) 
(0) के अंतर्गत सरकार द्वारा आबंटन का निर्णय लिया 
जाता है। 

सरकारी कंपनी वितरण के अतर्गत- सरकारी कंपनी 
वितरण मार्ग के अधीन, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य 

सरकारों को अभिज्ञात व्लोकों की सूची परिचालित कौ 
जाती tt सरकारी कंपनियों के लिए आवेदन राज्य 
सरकारो/केन्द्र सरकार से आमत्रित किए जाते ₹है। इस 
मार्ग के अधीन, सरकारी कंपनियों द्वारा विनिर्दिष्टं अन्त्य 

उपयोग ओर वाणिन्यिक खनन, दोनों के लिए केवल 
सरकारी कंपनियां को कोयला satel का onder किया 

जाता है, जहां कैष्टिव उपयोग का कोई प्रतिबध नहीं 
है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की 
धारा 3(3)(ए) Gm अंतर्गत सरकार द्वार आबंटनं का 
निर्णय लिया जाता हेै। 

टैरिफ आधारित बोली पार्ग-कोयला wisi को 
che आधारित प्रतियोगी बोली प्रणाली के आधार पर 
स्थापित कौ जाने वाली विद्युल परियोजनाओं के लिए 
निर्दिष्ट किया गया है। टैरिफ आधारित बोली मार्ग के 
aad पहचान किए गए कोयला sel को विद्युत 
मंत्रालय को aly दिया जाता है, जो पात्र कपनियों से 
आवेदन आमंत्रित करके टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली 
के आधार पर अवाईड किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत 
परियोजनाओं के साथ कोयला व्लोकों का लिंकेज 

निर्धारित करता है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) 
सफल बोलीदाता को दी जाती है तथा आब्टन कोयला 
खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 

३८३)(ए) (1) के अतर्गत विद्युत मत्रालय की सिफारिशों 
के आधार पर किया जाता हे। 
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(ख) ओर (ग) कोयला मंत्रालय की नियंत्रक एवं महालेखा 

परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा कोयला ब्लाकों के आबंटने पर आपत्ति 

उठाये जाने कौ कोई सूचना wa नहीं हुई है। 

(घ) से (च) कोयला eral के आवंटन के लिए प्रतियोगी 

बोली शुरू करने का प्रस्ताव 2004 से सरकार के विचाराधीन है। 

बहुस्तरीय विचार-विमर्श तथा विस्तृत जांच के बाद खान ओर 

खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 मे संशोधन 

करने के लिए एक विधेयक संसद में 2008 में पेश किया गया 

था। खान ओर खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 

2010 को संसद द्वारा परित कर दिया गया था ओर इसे 9 सितम्बर, 

2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) मे अधिसूचित किया गया 

हे। 

सरकार ने कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली 

द्वारा नीलामी '' को दिनांक 02 फरवरी, 2012 को अधिसूचित किया 
हे। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के wa हने 
पर अधिसूचना भी 13 फरवरी, 2012 को खान मंत्रालय द्वारा 

अधिसूचित किया गया है। 

(अनुवाद 

निवेश-अभिसूचन प्रणाली 

श्री प्रदीप uret: 

श्री किसनभाई वी. पटेलः 

219. 

क्या वित्त मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश मे एक निवेश-अभिसूचन प्रणाली 
स्थापित करने का विचार है; 

(ख) यदि at, तो देश में एेसी प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य 

ओर उदेश्य क्या है; ओर 

(ग) इस प्रणाली के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना 
है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा): 

(क) से (ग) सरकार ने 1000 Sts रूपए ओर इससे अधिक 

निवेश वाली परियोजनाओं के लिए निवेश अभिसूचन (ef) 

प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली का उदेश्य समय-समय पर 

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा प्रणालीगत 

समस्याओं कौ पहचान करना ओर उनके समाधान का प्रयास करना 
है।
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निवेश अभिसूचन (dfn) प्रणाली के अतर्गत राष्ट्रीय विनिर्माण 

प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों कौ 

100 करोड रुपए ओर इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं 

का पता लगाने का अधिदेश दिया गया है तथा वित्त मंत्रालय के 

वित्तीय सेवाएं विभाग को निजी क्षेत्र मे 1000 करोड रुपए ओर 

इससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की निगरानी का अधिदेश 

दिया गया 21 

मानदडों का उल्लंघन 

220. श्री विभु प्रसाद तराईः क्या कोयला मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एेसे मामलों 
को उजागर किया है जिनमें यह बताया गया था कि कतिपय अपात्र 

इस्पात ओर कोयला कपनियों, जिन्हे at 2006-2009 के दौरान 

कौ अवधि में कोयला-्लक आबंरित किया गया, के मामले मं 

विद्यमान मानदंडों ओर मार्ग-निदेशों का उल्लंघन हुआ 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या मंत्रालय ने इन मामलों की जाच की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(ङ) क्या कथित उल्लंघन के way में किसी पर कोई 

जिम्मेदारी तय कौ गई हे; ak 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर दोषी अधिकारियों 
के विरुद्ध क्या कारवाई की गई 2? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) सीबीआई से tet कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह 
उल्लेख किया गया हो कि अपात्र कंपनियों को कोयला satel का 

आवंटन किया गया दै। 

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (क) मेँ दिए् गए उत्तर को देखते 
हुए प्रश्न नहीं उठता। 

वुद्धि दर 

221. श्री नीरज शेखरः 

प्रो. रजन प्रसाद यादवः 
श्री यश्शवीर सिंहः 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

क्या चित्त Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) वित्त वर्ष 2011-12 कौ अंतिम तिमाही के दौरान सकल 
घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मेँ दर्ज वृद्धि का व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) आर्थिक वृद्धि-दर मेँ कमी का कारण क्या है ओर इस 

पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा) 

(क) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वार जारी किए गए 

त्रेपासिक आंकड़ों के अनुसार, faa वर्षं 2011-12 की आखिरी 
तिमाही मेँ भारत की विकास द्र (2004-05 कौ सतत ॒ कीमतों 

पर घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ मं मापितः) 
5.3 प्रतिशत eit 

(ख) अर्थव्यवस्था कौ विकास दर मेँ कमी मुख्यतः ओद्योगिक 
aa मे मंदी तथा कृषि क्षेत्र मेँ दर्ज निम्नतर वृद्धि के कारण आई 
है। विकास द्र में यह कमी घरेलू तथा वैश्विक, दोनों कारकों पर 
आरोप्य हे। वैश्विक कारको मे, विशेषकर यूरोजोन क्षेत्र में संकट 
तथा यूरोप मे व्याप्त प्रायः मंदी जैसी परिस्थितियां; कई अन्य 
ओद्योगिकौकृत देशों में मंद विकास; कच्चे तेल कौ अंतर्राष्ट्रीय 
कीमतों में वृद्धि इत्यादि शामिल 21 घरेलू कारको में, मुद्रास्फौति 
को काबू मै रखने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करने से 
विशेषकर ओद्योगिक क्षेत्र मेँ निवेश ओर विकास 4 गिरावट आई 
हे। 

स्वच्छ कोयला-प्रोद्योगिकी 

222. श्री मनीष तिवारी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) कोयला-खनन हेतु स्वच्छ कोयला-ग्रोद्योगिको अपनाने के 
लिए सरकार द्वारा उठाए sew जा रहे कदमों का व्यौरा क्या 

हैः 

(ख) क्या एेसी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन का आकलन 

किया गया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्था 2; 

(घ) क्या देश मे किसी परियोजना के तहत स्वच्छ 

कोयला- प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है; ओर 

(ङ) यदि हां. तो तत्संब॑धी राज्य-वार ओर संघ-राज्य-क्षेत्रवार 
व्यौरा क्या है? 

कोयला मत्रालय A राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील); 

(क) सरकार ने अनेक कदम उठाए हैँ जिसमें कोयले कौ धुलाई, 
भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसी) का विकास, सतही कोयला 
गैसीकरण तथा कोयला तरलीकरण अथवा कोयला से लिक्विड 
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(सीरीएल) बनाना जैसे स्वच्छ कोयला प्रोद्योगिकियों का dada 
करने तथा संभावित उद्यमियों को seal का आबंटन आसान बनाने 

के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत 

अन्त्य उपयोगं मेँ से एक उपयोग के रूप मेँ भूमिगत कोयला 
गैसीकरण (यूजीसी) तथा कोयले का सतही गैसीकरण, कोयले का 
तरलीकरण, कोयले कौ धुलाई सहित कोयला गैसीकरण जैसे 
क्रियाकलापों को अधिसूचित करना शामिल है। इसके अलावा, कोल 
बेड मिथेन (सीबीएम)/कोल area मिथेन (सीएमएम) के विकास 
के लिए एकं पृथक नीति कोयला dial से मिथेन गैस के निष्कर्षण 
एवं उपयोग के लिए लागू कौ गर्ह 21 

(ख) ओर (ग) भारत कोक्िग कोल लि. (बीसीसीएल) के 
मूनीडीह खान में भारत सरकार/संयुक्त we विकास कार्यक्रम/वैश्विक 
पर्यावरण सुविधा द्वारा निधि प्रदत्त कोल बेड fads प्रदर्शन एवं 
उपयोग परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सीएमपीडी आई एवं 
बीसीसीएल द्वारा किया गया है जिसने भारतीय भूखननन दशाओं में 
इस प्रक्रिया कौ प्रभाविता को प्रमाणित कर दिया हे। निष्कर्षण किए 
गए मिथेन गैस का उपयोग 500 कि.वा. विद्युत उत्पादन करने के 
लिए किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने सीबीएम अन्वेषण 
तथा उपयोग के लिर् पहले ही 33 aint का आबंटन कर दिया 
है जिसमे से एक ब्लाक ने वाणिन्यिक उत्पादन शुरू कर दिया 
al कोल इंडिया लि. (dieu) ने अपने कमान क्षेत्र मेँ पांच 
सीएमएम परियोजनाओं तथा दो यूसीजी परियोजनाओं की अवधारणा 
विकसित कौ है। इसके अलावा 20 नए वाशरियों का प्रस्ताव 

सीआईएल ने 111 fae प्रति ad कौ पूर्णं क्षमता के लिए कुल 
वेच्वै कोयले के ad किया गया है। जबकि कोयलै कौ धुलाई 
के लिए प्रोद्योगिकौ आकलन, सीबीएम/सीएमएम, कोयले का सतही 
गैसीकरण प्रमाणित किया गया है, सीटीएल एवं यूजीसी के लिए 
प्रोद्योगिकौ को भारतीय दशाओं में अब भी प्रमाणित किया जाना 
हे। 

(घ) ओर (ङ) जी, a उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के 
उत्तर में दिए गए ah के अनुसार सीआरईएल ने ue में 
मूनीडीह मे अपनी बीसीसीएल खानों मे सीएमएम परियोजना अपनाई 

है तथा विशेषतौर पर aes मे बीसीसीएल तथा dea कोलफील्द्स 
लि. आदि मेँ अनेक कोयला वाशरी परियोजनाएं भी कार्यान्वितं की 
el इसके अलावा अनेक वाशरी परियोजनाएं भी ज्ञारखंड, महाराष्ट, 

ओडिशा, छत्तीसगढ़, आध्र प्रदेश आदि मेँ निजी क्षेत्र में स्थापित 
कौ गर्ह है। 

(हिन्दी) 

आर्थिक नीति 

223. डो. मुरली मनोहर जोशीः 
श्री अजुन रायः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 
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(क) क्या भारत की आर्थिक नीति पर अन्य देशों की 

अर्थव्यवस्था मे नदलावों का सीधा असर पडता है; 

(ख) यदि a, तो इस aay में सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

ठैः 

(ग) क्या वर्तमान आर्थिक नीति को विदेशी अर्थव्यवस्थाओं 

के प्रभावां से सुरक्षित करने के लिहाज से इसकी समीक्षा की 

आवश्यकता हैः; 

(घ) af a, तो इस संबंध मै सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है; ओर 

(ङ) यूरोप कौ वर्तमान आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप भारत 

को कितनी आर्थिक हानि होने कौ संभावना है? 

वित्त मत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमो नारायन मीणा): 

(क) ओर (ख) वर्धमान एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था मे, 

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक परिणाम व्यापार ओर वित्तीय 

चैनलों के जरिए उभर रही बाजार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते 

हें। भारत भी कुछ हद तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं at आर्थिक 

हलचल से प्रभावित होता है। तथापि कतिपय अन्य अर्थवयवस्थाओं 

के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था कौ मजनूती ओर लोचशीलता, विशाल 
घरेलू माग ओर मजबूत वित्तीय प्रणाली कौ आभारी है, जो वैश्विक 
वित्तीय बाजारों कौ प्रतिबलित परिसंपत्तिर्यं के प्रति कम खुलाव 

रखती है। इसके अतिरिक्त सरकार ओर भारतीय रिजर्व बैक ने 

विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय ओर मौद्रिक 

नीतियों का अंश शोधन किया zi 

(ग) ओर (घ) यूरोजोन में हाल के घटनाओं के कारण 
वैश्विक वित्तीय बाजारों मे अनिश्चिता का भारत पर भी कुछ 
प्रभाव पडा हैँ सरकार प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक 

नीतियों का अश शोधन कर रही है। रुपये कौ गिरावर को रोकने 

ओर संरचनात्मक विकास हेतु विदेशी निवेश को आकर्षित करने 
के लिए, विदेशी मुद्रा कौ आपूर्ति मे बदोत्तरी के लिए अनेक उपाय 

किए गए है। इन उपायों में शामिल हैः विदेशिक वाणिन्यिक 
उधार (ईसीबी) नीति ओर पोर्टफोलियों निवेश मानकों का उदारीकरणः; 

संरचनात्मक ऋण नधियों के जरिये कारपोरेट ais मार्किट तक 

अधिक पहुंच के उपाय करना। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैक 

ने विदेशी मुद्रा बाजार मेँ अटकलबाजियोँ को रोकने के उपाय किए 

है, जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैँ: अनिवासी भारतीयों 
की जमाराशियों के ब्याज दरों को बहाना, निर्याति ऋण at 

उपलब्धता को आसान बनाना ओर मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा 
( ईईएफसी) खाते मेँ जमा के 50 प्रतिशत को रुपया जमाओं में 
बदलने कौ शर्त।
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(ङः) पारेषण (टांसमिशन) चैनलों के गतिशील ओर जरिल 

स्वरूप को ध्यान मेँ रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर यूरोप कौ 

आर्थिक मंदी के प्रभाव का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता 

Zl 

काला धन 

224. श्री महेम्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या वित्त मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) किन-किन विदेशी dat मे आज की तारीख तकं काले 

धन की feat धनराशि जमा होने का अनुमान 2; 

(ख) देश 4 आज कौ तारीख तके कुल कितना काला 

धन वापस लाया गया है; 

(ग) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीरी) ने अमरीका 

की तर्ज पर काले धन के day A आम माफी योजना' लाने 

की सिफारिश कौ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इस संबध मे सरकार द्वारा उठाए जा रहे 

कदमो का व्यौरा क्या है? 

वित्त मत्रालय में राज्य पत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 

(क) भारतीय नागरिको द्वारा विदेशी खातों में जमा किए गए ध 

न, जो उनके वैध विदेशी जमाओं के अतिरिक्त है, का अनुमान 
लगाने के लिए कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं है। तथापि, स्विस 

नैरनल बैक द्वारा जारी सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2011 कौ 

स्थिति के अनुसार भारतीय नागरिको के लिए स्विस बैक का दायित्व 

2.183 बिलियन स्विस tha (सीएचएफ) था। 

(ख) आज at तारीख तक देश मँ वापस लाए गए काले 

धन का अनुमान लगाने के लिए कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं 

ra 

(ग) जी नहीं। 

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए 

प्रश्न नहीं उठता। 

(अनुकाद्। 

असंतोषजनक इटरनेट-सेवा 

225. श्री नामा नागेश्वर रावः क्या संचार ओर सूचना 
प्रोद्योगिकौ मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

17 श्रावण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 498 

(क) क्या देश के विशेषकर ग्रामीण ओर दूरस्थ समुद्र dead 

aa मे लैडलाईन ओर मोबाइल फोल उपभोक्ताओं को इटरनेट- सेवाओं 
का लाभ उठाने मे कदिनार्ईयों का सामना करना पड रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार को इस संबध में शिकायतें प्राप्त हई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम sow गए 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री 
मिलिन्द देवरा); (क) से (घ) भारतीय gaa विनियामक 
प्राधिकरण (ag), स्वयं द्वारा अधिसूचित किए गए सेवा कौ गुणवत्ता 

संबंधी dapat के संबध में sists सेवा प्रदाताओं के माध्यम 
से प्रस्तुत कौ जाने वली तिपाही कार्य निष्पादन मोँनीटरिग रिपो 
की मानीररिग करता आ रहा है जो, a द्वारा दिनांक 

10.12.2001 को “डायल-अप ओर ches लाइन इंटरनेट अभिगम 

सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता, विनियमावली, 2001 " ओर दिनांक 

6.10.2006 को ^ ्रोडर्बेड सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता, विनियमाबली, 
2006 " द्वारा अधिसूचित किए गए थे। 

aids सेवा के संबंध में, दिनांक 06.10.2006 कौ त्रोंडवैड 
सेवा हेतु सेवा कौ गुणवत्ता, विनियमावली मँ भारतीय दूरसंचार 
विनियामकं प्राधिकरण ने सेवा कौ अभिगम्यता का मूल्यांकन करनं 
के लिए सेवा कौ उपलब्धता/अपटादम पैरामीटर (सभी प्रयोक्ताओं 
के लिए प्रतिशत में) (कैचमार्क-98%) निर्धारित किया 21 

मार्च, 2012 को समाप्त तिमाही कौ कार्यानिष्पादन मानीररिग 
रिपोर्ट के अनुसार, सेवा प्रदाता सामान्य रूप से इस बैचमार्क का 
अनुपालन कर रहे हैँ, तथापि, तीन सेवा प्रदाता अर्थात गुजरात मं 

Hag tua (97%) ओर तमिलनादु मेँ tad टाटा कम्यूनिकेशम्स 
(93%) तथा qag में मैसरसं॑सिस्कोन इन्फोवे प्रा.लि. (96%)- 
न्यूनतम रूप से बैचमार्क को पूरा नहीं कर रहे ZI 

(ङ) सेवा प्रदाताओं से सेवा कौ गुणवत्ता सुनिश्चित करवाने 
हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने निम्नलिखित कदम 
उठाए हैः- 

1. सेवा की गुणवत्ता विनियामवली मे निर्धारित किए गण 
विभिन पैरामीटरों के लिए दिए गए बैचमार्को कौ 
तिमाही ओर मासिक कार्यनिष्पादन मानीररिग रिपोर के 

माध्यम से सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन कौ निगरानी 

करना। इसके अतिरिक्त, इंटरकनेक्शन पयंट (पीओआई) 

संकुलन की भी मासिक आधार पर निगरानी को जाती 

है।
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2. बुनियादी degen ओर aisds सेवाओं कौ सेवा-गुणवत्ता 
का स्वयं अभिकरणों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन 

करवाना। इन अभिकरणों के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्ट 

का सर्वेक्षण भी तिमाही आधार पर करवाया जाता है। 

इन परीक्षणं ओर सर्वेक्षणों के परिणामों को 

जनता,स्टेकहोल्डरों कौ जानकारी के लिए व्यापक रूप 

से प्रकाशित किया जाता है। 

3. सेवा के गुणवत्ता संबधी Sarat को पूरा करने में होने 
वाली कमियों का समाधान करने के लिए सेवा प्रदाताओं 

के साथ मामले को उठाना। 

अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 

226. श्री के. सुगुमारः क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या एक समावेशी प्रदर्श को सभी वर्तमान ओर भावी 

अध्यापकों कौ तैयारी तथा सतत व्यावसायिक विकासचर्या का 

अनिवार्य अग बनाने तथा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अविभाज्य 

अग बनाए जाने पर लगातार सरोकर व्यक्त किया गया है; 

(ख) यदि हां, तो इस संबध मेँ सरकार द्वारा क्या कदम saw 

TT a; 

(ग) क्या सरकार अध्यापकों को आधारभूत जानकारी प्रदान 

करने तथा समावेशी शिक्षा का कार्य कौशल सिखाने पर विचार 

कर रही है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) . राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 
एनसीरीई) के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाद्यचर्या acre 

(एनसीएफटीई), 2009 कौ सिफारिशों पर॒ अध्यापक प्रशिक्षण 

संस्थाओं ने अन्य बातों के साथ-साथ समावेशी शिक्षा की संकल्पना 

ओर कार्यनीतियों को शामिल करने, विभिन्न प्रकार के समायोजनों 

जिन्हें स्कूलों द्वारा सभी प्रशिक्षुओं कौ आवश्यकताओं के प्रति 

शिक्षण से संबद्ध किया जाना होगा, के प्रति शिक्षकों को उन्मुखी 

बनाने हेतु अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की weasel ओर पाटूयक्रम 
में सुधार किया है! ad शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेवारत अध्यापक 
वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों मेँ समावेशी शिक्षा कौ योजना के अंतर्गत 

विशेष अध्यापकों को निःशक्तता वाले सभी छात्रों को शिक्षा देने 

हेतु सक्षम बनाने के नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित 
किया जाता ZI 

8 अगस्त, 2012 लिखित उत्तर 500 

प्रमुख परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा 

227. श्री हरिश्चंद्र acer: क्या प्रधानमत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश कै अवसंरचनात्मक क्षेत्र कौ प्रमुख 

परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ato क्या है; 

(ग) क्या इसमे कोई खामियां पाई गई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी sito क्या है; ओर 

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम sow 

गए sat जाने का प्रस्तावे 2? 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान dara मे राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां 

(ख) से (घ) सदस्य, योजना आयोग नै वर्षं 2012-13 की 

प्रथम तिमाही के लिए विद्युत सडक, रेलवे, बंदरगाह wa हवाई 

अड्डे जेसे अवसंरचना क्षत्रकों कौ प्रगति की समीक्षा की है। 
समीक्षा का परिणाम मिम्नानुसार हैः 

विद्युतः 

क्षमता det के Gay में प्रगति पहली तिमाही मेँ 30807 

मेगावार के लक्ष्य कौ तुलना मेँ 5266 मेगावाट (10 जुलाई, 2012 

तक) हे। प्राप्त feu गए क्षमता dada में तापीय ओर जलीय 
षेत्रकों का हिस्सा 3680 मेगावार ओर 127 मेगावाट के लक्षय कौ 

तुलना में क्रमशः 4965 Aa ओर 301 मेगावार था। 4551 

सर्किट किलो मीरर (सीकेएम) पारेषण लाईनों के लक्ष्य के मुकाबले 

पहली तिमाही में 3699.4 सीकेएम पारेषण लाद्नों को जोडा गया। 

राजीव गाधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (आरजीजीवार्ई) के तहत 

पहली तिमाही के दौरान 1160 Wal के लक्ष्य के मुकाबले 818 

गांवों को विद्युतीकृत किया गया। 

राजमार्गः 

पहली तिमाही के दौरान एनएचडीपी के तहत 1785 किलो 
मीटर के लक्ष्य की तुलना मेँ 100 किलोमीटर राजमार्ग प्रदान किया 

गया। इस अवधि के दौरान 774 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना 
में 649.55 किलोमीटर निर्माण पूरा कर लिया गया।
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रेलवेः 

पहली तिमाही के दौरान उत्पन होने वाला माल भादा यातायात 
प्राप्ति 246 मिलियन टन के लक्ष्य कौ तुलना में 244.81 मिलियन 
टन att रेलवे 2141.49 मिलियन यात्रियों के लक्ष्यं के मुकाबले 

2103.01 यात्रियों को सवारी कराई। 

ae नगरों at परियोजनाओं के मामले में, 473.36 करोड रु. 

के लक्षय के मुकाबले मई, 2012 तक भूमि अधिग्रहण ओर नागरिक 
प्राधिकरणों से निकासियों में हए विलम्ब के कारण केवल 

81.09 करोड रुपए ही खर्च किए m Zi 

समर्पित माल भादा कोरिडोर (डीएसफसी) परियोजना के 

मामले में परियोजनाओं के लिए आवश्यक 74 प्रतिशत भूमि का 
अधिग्रहण पहले से ही कर लिया गया है जबकि शेष भूमि का 
अधिग्रहण वर्षं 2012-13 कौ दूसरी तिमाही के अत तक कर लिया 
जाएगा। पूर्वी कोरिडोर के लिए 12 किलोमीटर & फैलाव के निर्माण 
के लिए तीन ठेके देने के लिए योजना को अंतिम रूप दिया गया 
है। सोननगर तथा दानपुनी के बीच 538 किलेमीटर के फैलाव को 
पीपीपी बीओरी (टल) मोड पर शुरू किया जाएगा। 

मचोढा तथा मधेपुरा में रोलिंग ete के निर्माण हेतु रियायत 

देना प्रक्रियाधीन है) 

पांच स्टेशन जैसे आनंद विहार, बिजवासन, welts, हबीबगंज 
ओर शिवाजी नगर (पुणे) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को 
ala गए है जो केवल eri के पुनर्विकास के लिए सृजित किया 
गया एसपीवी है। tara इन स्टेशनों को पीपीपी मोड पर विकसित 
करने कौ परिकल्पना करता है ओर चालू वर्षं के दौरान कम से 
कम एक स्टेशन प्रदान करेगा। 

मुम्बई मेँ 60 किलोमीटर कौ लम्बाई वाले एलिवेरिड कोरिडौर 

के लिए 20000 करोड रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। राज्य 

समर्थन करार पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य सरकार के साथ 

वार्ता अग्निम स्तर पर है। यह अपेक्षा की जाती है कि परियोजना 

मार्च, 2013 तक प्रदान कर दी जाएगी। 

बद्रगाहः 

बंदरगाह aa A पहली तिमाही में कोई भी परियोजना sare 

नहीं कौ जा सकौ। 

नागरिक Sees: 

प्रथम तिमाही के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाई 
अड्डों में निवेश 1048.42 करोड के मुकाबले 796.85 करोड किया 
गया। 
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(ङ) विभिन क्ेत्रकों कौ प्रगति की समीक्षा ओर मानिररण 

तिमाही आधार पर किया जा रहा है जिससे कि प्रगति को तेज 
किया जा सके। जुलाई, 2012 में की गई पिछली समीक्षा के दौरान 
सभी मंत्रालयों से पहली तिमाही मे ag कमियों को पूरा करने ओर 

यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि दूसरी तिमाही के 

लक्षय पूरे कर लिए गए Zi 

आदर््णं विद्यालय 

228. श्री एस. अलागिरीः 
श्रीपती मीना सिंहः 
श्री एम. वेणुगोपाल test: 

श्री निशिकांत दुबेः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार सरकारी-निजी भागीदारी मोडल कै 

अंतर्गत आदर्शं विद्यालयो/राष्टीय आर्दश विद्यालयों कौ स्थापना का 

विचार कर रही 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबध मे 

वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ग) इस Way में प्रतिपादित प्रविधियों का oho क्या है; 

(घ) आदर विद्यालयों कौ स्थापना के लिए क्या समय-सीमा 

निर्धारित की me हे; ओर 

(ङः) देश में राज्य-वार te कितने आदर्श विद्यालय स्थापित 

किए जाएंगे ओर इसके लिए स्थान-चयन का क्या मानदंड रखे 

जाने का विचार दै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने पसे न्लोको 
में, जो शैक्षिक दृष्टि से fase नहीं है, सार्वजनिक -निजी भागीदारी 
पद्धति के तहत 2.500 Wise स्कूलों कौ स्थापना के लिए मोडल 
स्कूल योजना अनुमोदित कौ है। वर्षं 2012-13 से इस घरक के 
कार्यान्वयन कौ शुरुआत हो चुकौ है तथा पात्र निजी संस्थाओं कौ 
qd अर्हता निर्धारित करने के लिए जुलाई, 2012 मे अर्हता अनुरोध 

पत्र जारी किया गया है। 

चयनित निजी संस्थाएं जैसे कि न्यास, सोसायरियां तथा अलाभकारी 
कपनियां अभिकल्प, निर्माण, वित्त तथा संचालन के आधार पर 

मोडल स्कूलों कौ स्थापना के उत्तरदायी होंगी। सरकार द्वारा प्रायोजित 

छात्रं के लिए सरकार प्रति व्यक्ति-आधार पर stad लागत कौ
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सहायता देगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रायेजित छात्र के लिए एसी 

सहायता के 25% के बराबर राशि भी अवसंरचना अनुदान के रूप 
मे उपलब्ध करायी जाएगी जो स्कूल के कुल पंजी निवेश के 10% 

के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी। गुणवत्तायुक्त शिक्षा की tet 

व्यवस्था हेतु प्रारंभिक Wag प्रत्येक स्कूल हेतु 10 वर्षं के लिए 
होगा, जिसका परस्पर aad दारा विस्तार किया जा सकेगा। 

(घ) ओर (ङ) एसे न्लोकों मेँ 2500 मोडल स्कूलों की 
स्थापना का प्रस्ताव है जो शैक्षिक दृष्टि से fires नहीं है तथा 
अगले तीन ast अर्थात 2012-13 मेँ 500 स्कूल तथा 2013-14 

एवं 2014-15 मे हर वर्षं 1000 स्कूलों कौ स्थापना का प्रस्ताव 

हे। मंत्रालय ने देश में 3.203 न्लोकों की पहचान की है जो शैक्षिक 
दृष्टि से free नहीं है। एसे व्लोकों की राज्य-वार संख्या संलग्न 
विवरण मेँ दी गई 21 

विवरण 

एसे ब्लोक जो शैक्षिक दृष्टि से fase नहीं है (नोन ईनीनी) 
क्री रान्य-वार सख्या 

8 अगस्त, 2012 

क्र.सं राज्य का नाम नोन ईबीबी 

1 2 3 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 9 

2. आश्र प्रदेश 391 

3. अरुणाचल प्रदेश 39 

4. असम 97 

5. बिहार् 4 

6. Were 20 

7. छत्तीसगदं 72 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0 

9. दमन ak दीव 2 

10. दिल्ली 28 

11. गोवा 11 

12. गुजरात 139 

13. हरियाणा 83 

14. हिमाचल प्रदेश 113 

लिखित FI 504 

1 2 3 

15. जम्मू ओर कश्मीर 118 

16. IRC IY 11 

17. कर्नाटक 106 

18. केरल 163 

19. लक्षद्वीप 8 

20. मध्य प्रदेश 112 

21. महाराष्ट 312 

22. मणिपुर 30 

23. मेधालय 30 ̀ 

24. मिजोरम 35 

25. नागालैड 36 

26. ओडिशा 142 

27. पुदुचेरी 3 

28. पंजाब 121 

29. राजस्थान 68 

30. सिक्किम 9 

31. तमिलनाडु 358 

32. त्रिपुरा 31 

33. उत्तर प्रदेश 150 

34. उत्तराखंड 77 

35. पश्चिम बगाल 275 

कुल योग 3203 

(हिन्दी) 

शिक्षा की गुणवता 

229. st संजय सिंहः 

श्री इज्यराज सिंहः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे 
किः
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(क) क्या देश मेँ शिक्षा की गुणवत्ता कौ जांच करने के लिए 

कोई तत्र विद्यमान 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त da से देश में शिक्षा कौ गुणवता का स्तर बनाए 

रखने ओर सुधारने मे कहां तक मदद मिलती है; ओर 

(घ) इस Gay A सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए 

गए है? 

मानव संसाधन विकास पत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती 

डी. पुरन्देश्वरी ): (क) से (घ) जी, a निःशुल्क ओर अनिवार्य 
बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल 2010 से 

लागू हो गया है ओर सर्व शिक्षा अभियान कौ कार्यान्वयन संरचना 

को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूपं 
संशोधित कर लिया गया है। सर्वं शिक्षा अभियान प्रारभिक शिक्षा 

कौ गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कार्यक्रमों का प्रावधान करता 

है जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलना, अतिरिक्त 

शिक्षकों कौ भरतीं करना, आवधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण, पाठूयपुस्तकों 

तथा वर्दियों का प्रावधान, शिक्षकों कौ अधिगम अभिवृद्धि हेतु 
नियमित शैक्षिक सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार 4 

शिक्षा का अधिकार अधिनियप कौ धारा 29 के कार्यान्वयन के 

विषय में पाट्यचर्या सुधार शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को परामर्श 
जारी की है जिसमे (1 राष्ट्रीय पाद्यचर्या संरचना, 2005 को ध्यान 

q रखते हुए आयु के अनुकूल पाद्यचर्याओं ओर पाद्यक्रमों का 
निर्माण करना, (i) विषयगत संतुलन बनाए रखना, (1) पाद्यपुस्तकीं 

कौ विषयवस्तु ओर उनके निर्माण संबधी सुधारों को शुरू करना, 
(iv) अधिगम हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना 

शामिल हे। 

प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर रष्टय शैक्षिक अनुसंधान ओर 

प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) आवधिक रूप से शिक्षु उपलब्धि 

सर्वेक्षण संचालित करती है। अब तक एनसीईआरटी ने कहा Ill, 
\/ ओर ५/५ के लिए सभी विषयों मे शिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षणों 
के दौ चरण परे कर लिए है। एनसीईआरटी ने शिक्षु उपलब्धि 
सर्वेक्षण का तीसरा चरण आरंभ कर दिया है ओर कक्षा ५के 

मामले में यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्षं 2010 मेँ सर्वं 
शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक मूल्यांकन किया भा जिसमे कहा 
गया है कि पहुच ओर् नामांकन में महत्त्वपूर्ण सुधार के साथ-साथ 

नामांकन में सामाजिक तथा afte समानता आई zl इसके 

अलावा, प्रारभिक शिक्षा के लिए देश के प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा 
अभियान के कार्यान्वयन कौ भारत सरकार के नामितियों के साथ 

सर्व शिक्षा अभियान के विकास भागीदारौ, अर्थात् विश्वे नैक, 
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डीएफओआईडी ओर यूरोपीय कमीशन gre द्विवार्षिक समीक्षा कौ जाती 
Zl आज तक 15 संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित किए गए zi 

माध्यमिक स्तर पर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ae नै अपने 
स्कूलों मे चरणबद्ध रूप से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कौ योजना 
शुरू कौ है ताकि इससे संबद्ध स्कूलों मे गुणवत्ता मेँ सुधार किया 
जा aa केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बो मे स्कूलों के प्रत्यायन पर 
पायलट परियोजना भी शुरू की रहै जिसका उदेश्य पहले से 
निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वतः विश्लेषण तथा स्वतः 
मूल्यांकन के माध्यम से सतत गुणवत्ता सुधार के लि् सांस्थानिक 
क्षमता विकास है। यह सभी प्रत्यायित स्कूलों को उनके अनूठे 
दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए उनके लिए स्वीकार्य गुणवत्ता के 
स्तर को स्थापित करने का प्रयास करता है। बोड ने स्कूल गुणवत्ता 
मूल्यांकन तथा प्रत्यायन पर सी.बी.एस.ई. मैनुअल तैयार करके इस 
aay में बैचमार्क तथा दिशानिर्देश निर्धारित किए 21 

कक्षा 10 तक के सभी बच्चों कौ गुणवत्तापरक माध्यमिक 

शिक्षा तक पहुच को सर्वसुलभ बनाने के उदेश्य से वर्षं 2009 F 
waa माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। स्कोम में 

5 किलोमीटर के दायरे मेँ एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराने 
तथा अवसंरचना तथा शिक्षकों के सृदृदढीकरण के द्वारा सरकारी 
स्कूलों मे शिक्षा कौ गुणवत्ता मे सुधार कौ अभिकल्पना कौ गई 
है। साथ ही, वर्षं 2010 में “स्कूलों मे सूचना एवं संचार 
प्रौद्योगिकी '' कौ केन्द्र प्रायोजित योजना को संशोधित किया गया धा 
ताकि सरकारी ओर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर 

माध्यमिक स्कूलों मे कंप्यूटर साधित अधिगम तथा आईसीरी के 
प्रयोग को acer दिया जा सके ओर फलस्वरूप शिक्षण-अधिगम 
प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सके। 

उच्चतर शिक्षा के स्तर पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(asi), जिसके पास विश्वविद्यालयों मेँ समन्वय ओर मानकं का 
निर्धारणं करने का अधिदेश है, भारतीय विश्वविद्यालयों मे शिक्षा 
कौ गुणवत्ता के सुधार हेतु लक्षित बहुत सी योजनाएं चला रहा 
है ओर उसने सेमेस्टर प्रणाली का आरंभ, पाद्यचर्या का अनियमित 
अद्यतन ओर विकल्प आधारित hse प्रणाली इत्यादि जैसे शैक्षिक 
सुधारों के लिए विभिन्न उपाय किए है, जो अधिकतर केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों मे कार्यान्वित हो गए हैँ। यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों 
में शिक्षण के स्तर में सुधार के लिए "“विश्वविद्यालयों ओर कालेज 
मे अध्यापकों ओर अन्य अकादमिक स्फ कौ adi हेतु न्यूनतम 
अर्हताएं ओर उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय, 
2010" पर विनियम भी जारी किए है। यूजीसी द्वारा स्थापित एक 
स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, विश्वविद्यालयों 
ओर atest को गुणवत्ता के विभिन पैरामीटगों पर प्रत्यायित करती 
है। राष्टीय प्रत्यायन ald तकनीकी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे 

कार्यक्रमों को प्रत्यायित करता eI
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(अनुवाद । 

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 
चयन ओर बढ़ाना 

230 श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या प्रधान मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से 

चयनित अधिकारियों की संख्या ओर बढाने पर विचार कर रही 2; 
ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबधे 
वर्तमान स्थिति क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) सिविल सेवा परीक्षा (dived) 
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा ओर विभिन अन्य 
समूह ‘a’ ओर समूह “ख ' सेवाओं सहित 24 सेवाओं में रिक्तियों 
को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कौ जाती 

हे। विभिन सेवाओं के संवर्गं नियंत्रक प्राधिकारी सीएसई के माध्यम 
से संघ लोकं सेवा आयोग को भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध 

मे सूचना देते हे। सीएसई 2010 ओर 2011 के लिए कुल रिक्तियां 
क्रमशः 1043 ओर 1001 eff सिविल सेवा परीक्षा 2012 के लिए, 
भा.प्र से. A सीएसई-2011 में 170 की तुलना 4 180 रिक्तियां संघ 
लोक सेवा आयोग को अधिसूचित की गई है। 

[ अनुकाद। 

अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने 
के लिए स्थगित होती है। 

पूर्वाहन 11.20 बजे 

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहून 12.00 ब्रज तक के 
लिए स्थगित हई 

मध्याहन 12.00 बजे 

लोक सभा मध्याह्न 12.00 पुन; समवैत Bl 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन ge 

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख 

लंदन ओलम्पिक 2012 में भारत के लिए पदक जीतने 
पर खिलाडियों को बधाई 

[ अनुकाद] 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, मुञ्चे विश्वास है, आप 
सभी मेरे साथ श्री विजय कुमार, श्री गगन नारंग ओर सुश्री सायना 

8 अगस्त, 2012 स्थगन प्रस्ताव 508 

नेहवाल को लंदन ओलंपिक, 2012 मेँ विभिन खेल स्प्धाओं में 

भारत के लिए पदक जीतकर गौरव दिलाने के लिए हार्दिक बधाई 

aay 

श्री विजय कुमार ने पुरुषों कौ 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल 

शूटिग प्रतिपर्धा के फाइनल A देश के लिए रजत पदक जीता। 

श्री गगन नारंग ने पुरुषों की 10 मीटर एअर Wea wen 
प्रतिस्पर्धा A देश के लिए कांस्य पदक जीता। 

सुश्री सायना नेहवाल ने महिलाओं कौ बैडमिंटन एकल प्रतिपर्धा 
मे कांस्य पदक जीता। 

4 उपलब्धियां पूरे देश मे आगामी खिलाडियों के लिए प्रेरणा 
प्रदान He 

qe विश्वास है कि सभा उन्हे ओर भारतीय ओलम्पिक दल 
को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देने के लिए 
मेरे साथ शामिल होगी 

अपराहन 12.02 बजे 

स्थगन प्रस्ताव 

असम में अवैध gate तथा असम के विभिन 
भागों मे as पैमाने पर जातीय हिसा 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों WS सभा को सूचित करना 

है कि “असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन स्थिति का आकलन 
करने ओर कोकराज्ञार जिला, धुत्री ओर अन्य जिलों के बीरीएसी 
aa मे बड पैमाने पर हुई नस्ली हिंसा जिसमे बहुत से लोग मारे 
गए हँ ओर हजारो लोग बेघर हुए है, पर काबू पाने मे सरकार 
कौ विफलता” के बारे मेँ सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, योगी आदित्य नाथ, 
एस.के. बैसीमुथियारी, अनत गंगाराम गीते, लाल कृष्ण आडवाणी, 

वसुदेव आयार्च, शरद यादव, डो. रामचन्द्र डोम ओर श्री पी. 
करुणाकरन से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई ओर कि 
श्री योगी आदित्य नाथ नै प्रस्ताव पेश करने वाले ace मेँ प्रथम 
स्थान प्राप्त किया। तथापि, श्री योगी आदित्य नाथ ने अनुरोध किया 

कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उनके स्थान पर स्थगन प्रस्ताव 

पेश करने हेतु सभा कौ अनुमति दी am तदनुसार उन्होने 
श्री लाल कृष्ण आडवाणी को निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव पेश 
करने कौ अनुमति दीः- 
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“असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन स्थिति का आकलन करने 

ओर कोकराज्ञार जिला, धुत्री ओर अन्य जिलों के बीरीएसी 
क्षेत्र मेँ बड पैमाने पर eg नस्ली हिसा जिसमे बहुत से लोग 

मारे गए है. ओर हजारों लोग बेघर हुए हँ, पर काबू पाने 
H सरकार कौ विफलता!" 

तत्पश्चात् श्री लाल कृष्णा आडवाणी + प्रस्ताव पेश करने के 
लिए सभा की अनुमति arti 

...( FIAT) 

श्री बसुदेव आचार्य (aig): महोदया, मेरे प्रस्ताव कौ मूल 
प्रति जो आपने पदी है से भिन है ..(व्यवक्षान) स्थगन प्रस्ताव 

वह मूल पाठ है जो मैने पटल पर रखा है। वह उन्होने कहा है 
उससे भिन है। ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही gaa मँ कुछ भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदयाः आप सब बैठ जाइए्। हर समय एेसा नहीं 

होता। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अजनाला जी, आप बैठ जाइए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप क्या कर रहे है? 

(अनुकद] 

अध्यक्ष महोदयाः कुक भी कार्यवाही qua मे सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

...(व्यक्धान) * 

श्रीमती हरसिमरत कौर (बादल) : महोदया, कृपया यह बताएं 

कि क्या आपको नोरिस प्राप्त हुआ है या नहीं तथा आप इस बारे 
में क्या केह रही है। 

... (व्यवधान) * 

*"कार्यवाही - वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। 
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( हिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः अभी pe नहीं हो सकता। 

{ अनुकाद्] 

मेने इसे ले लिया है ओर यह प्रक्रिया मे है। 

..-(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया नियम wast! प्रक्रिया शुरू हो चुकी 
el कृपया हस्तक्षेप न at हस्तक्षेप न at क्योकि प्रक्रिया शुरू 
हो चुकी Zi 

... (व्यवधान) 

[feet] 

अध्यक्ष महोदयाः अभी da जाइए। आडवाणी जी, आप 
बोलिए। 

..- (व्यवधान) 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः प्रक्रिया शुरू हो gat 21 कृपया प्रक्रिया 
बाधित न mt आपने नोटिस दिया em कृपया बैठ wea 

...(व्यवधान) 

हिन्दी] 

ड. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): हमारा एडजर्नमेर 
मोशन कब लगेगा, हमे यह बता दीजिए। 

अध्यश्च महोदयाः यह प्रोसेस समाप्त हो जाए, इसके बाद 
आप gfe 

-.- (व्यवधान) 

{ अनुकद। 

St रतन सिंह अजनालाः महोदया हमने नोटिस दिया 2 

„.. (व्यवधान) 

[fet] 

अध्यक्ष महोदयाः बेट जाइए। 

... (व्यवधान)
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{अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः प्रक्रिया के ata A at मैं इसे रोकने वाली 
नही Zl 

(हिन्दी) 

यह बिल्कुल ठीक नहीं है। 

...(व्यकधान) 

अध्यक्ष मरोदयाः आडवाणी जी, प्लीज आप बोलिए। 

... (व्यवधान) 

[ अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः यदि आप नहीं चाहते तो आप इसे जारी 

Ta 

...(न्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः जी नहीं। अब 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मै ps नहीं कर सकती क्योकि आप भी 

नहीं चाहते कि अध्यक्ष नियम ate ओर प्रक्रिया बाधित हो। मेँ 
इसे नहीं कर सकती। इसे समाप्त ati मै आपके प्रश्न की ओर 

stem लेकिन इसके बीच A नही। कृपया AAA कौ कोशिश 

करे! 

... (व्यवधान) 

डो. रतन सिंह अजनाला: हमने नोटिस दिया है ...(व्यवधान) 

( हिन्दी]. 

अध्यक्ष म्रहोदयाः आप बैठ जाइए, मेरी बात Tafel 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तात मे कुक भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा 

...(व्यवधान) * 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः अजनाला जी, मेरी बात सुनिए। आपका 

कोई एडजर्नमिंट मोशन नोटिस नहीं है, आपका नोटिस है सस्पेशन 
aie क्वेश्चन ओवर का। 

कार्यवाही -वृत्तांत A सम्मिलित नहीं किया गया। 
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(अनुवाद ] 

प्रशनकाल खत्म हुआ। अब स्थगन प्रस्ताव लेते हैँ जो प्रक्रिया 
में है| कृपया व्यवधान न डाले 

(हिन्दी) 

आडवाणी जी, प्लीज आप बोलिए। अजमाला जी, बैठ जाइए। 

[ अनुकाद 

श्री लालकृष्ण आडवाणी; अध्यक्ष महोदया, मे असम में 
अवैध घुसपैठ से sear स्थिति के आकलन ओर कोकराञ्चार से 
उत्पनन स्थित्ति के आकलन ओर कोकराञ्चार, est ओर अन्य जिलों 
के बीरीएसजी क्षेत्र मेँ जहां करई लोग मारे गए ओर हजारों 
विस्थापित हो mi बडे स्तर पर नक्सली हिसा के नियंत्रण में 
सरकार की विफलता के संबध पे स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए 
सभा की अनुमति चाहता ह्। 

अध्यक्ष महोदयाः क्या अनुमति का कोई विरोध है? नहीं 

अतः अनुमति दी जाती 21 

नियम 61 के तहत, स्थगन प्रस्ताव 4 बजे या उससे पहले 
लिया जाएगा। नियम 62 के तहत इसकी चर्चा के लिए 2 घंटे 

ओर 30 मिनट से कम नहीं दिया जाएगा। चर्चा में भाग लेने के 
लिए इच्छुक सदस्यों की बदी संख्या को देखते हुए WA लगता 
है कि परल पर् पत्र/प्रतिवेदन रखने के तुरंत बाद प्रस्ताव पर चर्चा 
कौ जाए्। मुञ्चे लगता है कि सदन सहमत हे। 

कई सदस्यगणः जी हां। 

अपराह्न 12.12 लजे 

सभा पटल पर रखे गए पत्र 

[ अनुकाद। 

अध्यक्च महोदयाः अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएगे। 

पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के राज्य मत्री तथा संसदीय 
कार्य ware ये राज्य मत्री (श्री पवन सिंह aera): 
महोदया, मेँ संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत 
Watt द्वारा 16 जुलाई, 2012 को प्रख्यापित अखिल भारतीय 
आयर्विज्ञान संसथान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 कौ एक प्रति 
(हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा परल पर रखता हू 

[ ग्रंथालय में रखा गया। देखिए weet संख्या 7061/15/12]
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर term dara मे राज्य 
मत्री तथा wart कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): महोदया मै अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 

1951 वी धारा 3 कौ उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित 

अधिसूचनाओं कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 
सभा पटल पर रखता हूः- 

(एक) भारतीय पुलिय सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 
2012, जो 25 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में 
अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500 (अ) पे प्रकाशित हुए 
थे। 

(दो) भारतीय वन सेवे (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2012, 
जा 25 जून, 2012 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना 
संख्या सा.का.नि. 501 (अ) मेँ प्रकाशित हुए al 

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का 
नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 26 अप्रैल, 
2012 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या 
सा.कानि. 324 (अ) A प्रकाशित हुए थे। 

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 
2012 जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में 
अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 325 (अ) में प्रकाशित हुए 

al 

[wera में रखा गया। देखिए एलरी संख्या 7062/15/12] 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेन मत्रालय पे राज्य 

मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): महोदया मैं श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी कौ ओर से 
सभा परल पर रखता हूः 

(1) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 
2009 कौ धारा 38 कौ उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित 
अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 
संस्करण) :- 

(एक) का.आ. 1390 (अ) जो 20 जून, 2012 के भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 
राष्ट्रीय अध्यापक fren परिषद् द्वारा अधिसूचित 
न्यूनतम अर्हता मानदंडों के Gay में ओडिशा 
राज्य को Be प्रदान कौ गई है। 

(दो) का.आ. 1391 (अ) जो 20 जुन, 2012 के भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 
रष्टय अध्यापक शिक्षा परिषदं द्वारा अधिसुचित 

न्यूनतम अर्हता West के Aa में मेघालय 
राज्य को Be प्रदान कौ गई है। 
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(तीन) का.आ. 1264 (अ) जो 1 जून, 2012 के भारत 
के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित 
न्यूनतम अर्हता मानदडों के संबंध में त्रिपुरा राज्य 
को Be प्रदान की गई है। 

(venta मे रखे गए। देखिए एलरी संख्या 7063/15/12] 

(2) (एक) ओडिशा went एजुकेशन प्रोग्राम अर्थोरिरी भुवनेश्वर 
के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 
लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) ओडिशा went एजुकेशन प्रोग्रम अ्थोरिटी भुवनेश्वर 
के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार 

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण), 

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रं को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारणों को दशने वाला विवरण (हिन्दी 
तथा Sst संस्करण)। 

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एलटी संख्या 7064/15/12] 

(4) (एक) उजाला सोसाइटी (सर्वं शिक्षा अभियान), जम्मू 
ओर कश्मीर के वर्षं 2009-2010 के वार्षिक 
प्रतिवेदन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) उजाला सोसाइरी (सर्व शिक्षा अभियान), जम्मू 
ओर कश्मीर के वर्षं 2009-2010 के कार्यकरण 

को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मेँ विवरण 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(5) उपर्युक्त (4) मे उल्लिखित पत्रं को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारणों को दर्शने वाला विवरण (हिन्दी 
तथा Sst संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखे ma देखिए एलरी संख्या 7065/15/12] 

(6) (एक) Vd शिक्षा अभियान राज्य मिशन aa, 
अरुणाचल प्रदेश, इटानगर 2010-2011 के वार्षिक 

प्रतिवेदन प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) सर्वं शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथोरिरी, 

अरुणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के 

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मं 

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
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(7) उपर्युक्त (6) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

में हए विलंब के कारणों को दर्शने वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण)। | 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एलरी संख्या 7066/15/12] 

(3) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2010-2011 के . 

वार्षिकं प्रतिवेदम कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(9) उपर्युक्त (8) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एलरी संख्या 7067/15/12] 

अपराह्न 12.121. जे 

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः मुञ्चे सभा को सूचित वरना है कि मुह 
उत्तराखंड के टिहरी गदढवाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित 

सदस्य श्री विजय बहुगुणा का दिनांक 23 जुलाई, 2012 का एक 

पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होने तत्काल प्रभाव से लोक सभा 

की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। मैने उनका त्याग-पत्र जुलाई, 

2012 से स्वीकार कर लिया। 

अपराह्न 12.13 बजे 

लोक सभा में स्थान रिक्त होना 

[ अनुवाद् | 

अध्यक्ष महोदयाः मुञ्चे यह भी सूचित करना है कि भारत 

के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के परिंणामस्वरूप पश्चिम बगाल 

के जांजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेण कां प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य 

श्री प्रणब मुखजीं भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के खंड (1) 

के अनुसार 25 जुलाई, 2012 से लोक सभा के सदस्य नहीं TI 
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अपराहनं 12.13'/, बजे 

दूरसंचार लाइसेस ओर स्पेक्ट्ूम के आवंटन तथा 
मूल्य निर्धारण विषयों की जांच करने संबधी 

संयुक्त समिति के at मरे प्रस्ताव 

[ अनुवाद] 

श्री पी.सी. चाको (fqn: मे निम्नलिखित प्रस्ताव करता 

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य 

सभा दूरसंचार asda ओर Maes के आवंटन तथा मूल्य 
निर्धारण से संबंधित की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति मेँ 

प्रो. पी.जे. कुरियन कौ राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण 
wast fife पर राज्य सभा से एक सदस्य को नियुक्त करे 

ओर राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त 

सदस्य का नाम इस सभा को सूचित Het” 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य 
सभा दूरसंचार cede ओर स्पैक्ट्म के आवंटन तथा मूल्य 
निर्धारण से संबंधित कौ जांच करने संब॑धी संयुक्त समिति में 

प्रो. Ua. कुरियन कौ राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण 

उत्यनन रिक्ति पर राज्य सभा से एक सदस्य को नियुक्त करे 

ओर राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त 
सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।" 

प्रस्ताव स्वीकृत हुभा 

अपराहन 12.14 बजे 

स्थगन प्रस्ताव 

असम में अवैध घुसपैठ तथा असम के विभिन्न भागों 
मे बड़े पेमाने पर जातीय हिसा-जारी 

[ अनुवाद] 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): मैं प्रस्ताव करता 

“कि अब सभा स्थगित et”
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( हिन्दी] 

महोदया, मँ असम के इस विषय पर बोलने से पहले सदन 
के नए नेता ओर गृह मंत्री fae जी का अभिनंदन करता हूं कि 
उन्होने यह जिम्मेदारी सम्भाली है। मुञ्चे इस बात कौ खुशी है कि 
आज इस चर्चा के समय प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित है। क्योकि 

` एडजर्नमेट मोशन केन्द्रीय सरकार कौ किसी विफलता के ऊपर होता 
है। असम कौ साधारण स्थिति में तो हम असम सरकार कौ चर्चा 
ज्यादा करते। लेकिन अध्यक्ष महोदया ने AM इस एडजर्ममैट मोशन 
का कंसेन्ट देकर मेरे ऊपर एक प्रकार से जवाबदेही डाल दी है। 
मेरी ओर से चर्चा का ha-fag यह 2 कि केन्द्र सरकार का क्या 
दायित्व रहा है, जिसके कारण हम wad हँ कि जो घटनाएं इन 

दिनों असम मे हुई ह, उनमें यह विफलता मुख्यरूप से केन्द्र सरकार 
कौ है। इसीलिए मैने कहा कि मुञ्चे बहत खुशी दै कि प्रधानमत्री 
डो. मनमोहन सिंह जी यहां उपस्थित हैँ ओर यह इसलिए भी 
उपयुक्त है कि पिछले 22 सालों से डो. मनमोहन सिंह जी अगर 
संसद aed बे असम के प्रतिनिधि के रूपें भी दहै! दोनों 
दृष्टि से इस बात का महत्व है कि वे ओर हमारे नये गृह-र्मत्री 
दोनों यहां उपस्थित gt हम चाहते थे कि प्रातःकाल 11 बजे ही 
इस पर चर्चा शुरू हो ओर कुछ हमारे मित्रों ने सस्पेशन ओंफ 
क्वेश्चयन ओवर का नोटिस दिया था। उस समय मैने देखा कि 
आज के हमारे गृह मत्री ओर पूर्व-गृह-मत्री जी बैठे हए थे] WA 
लगा कि यह संयोग की बातत है ओर अगर चर्चा इस समय शुरू 
होगी तोये सभी के सभी होगे। 

पिछले दिनो 30-31 तारीख को मै असम गया था, कोकरा्चार 
गया था, जहां पर ये घटनाएं सबसे अधिक edi उस दिन मै अगर 

aint में था तो उस समय के गृहमंत्री श्री चिदम्बरम जी 
धूबरी में थे, पड़ोस के जिलेमेथे। मैँ इस बात से सहमत हू 
कि हिदुस्तान के अलग-अलग भागों मेँ जब इस प्रकार के तनाव 

होते है, इस प्रकार कौ घटनाएं होती है तो उसमे कई बार बहुत 
लोगों की मौत हो जाती है। यहां हिंसा हुई है ओर उसके कारण 
कई लोग मरे हैँ लेकिन शुरू में जब उल्लेख हुआ कि 100 लोगों 
की मृत्यु हुई, तो सजैस्ट किया गया कि वस्तुस्थिति यह नहीं है, 
हिसा तो बहुत ee है लेकिन अगर आप मरने वालों कौ संख्या 
न लिखकर आप fad कि बहुत लोगों कौ मृत्यु हुई है तो ठीक 
TM! इस Yaa को हमने मान लिया ओर उसमे aed” शब्द् 
आ गया। लेकिन मेँ मानता हूं कि इस बार जो कुछ हुआ है वह 
असम की जनसंख्या जो लगभग तीन करोड होगी ओर उसमे दो 
लाख से अधिक, जबकि कुछ लोग तीन लाख कहते हैँ कुछ चार 
लाख कहते है, ओर aoa हो जाए, 

(अनुवाद 

यह पहले नहीं हुआ 2 
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( हिन्दी] 

इस स्केल की ferda, जिसके कारण इतने लोब बेधरबार हो जाए। 

4 wet ओर नोन-बोडोज के रिलीफ कैम्प में गया था ओर उनसे 

मिला था। उनमें अधिकतर महिलाएं ओर उनके बच्चे थे। वे बडी 
दुःखी थीं ओर वे बार-बार मुञ्चे कहती थीं कि एक ओर प्रदेश 

है जहां के वारे मेँ हमने सुना कि लोग अपने ही प्रदेश में, अपने 
ही देश मेँ बेघरबार हो गये हैँ, शरणार्थी बन गये है ओर वह जब 

हुआ, उसे काफी समय हो गया है ओर आज तक वे ate नहीं 
है. सान हो कि हमारी दशा भी वैसी ही हो जाए ओर हम 
अपने-अपने घरों सै निकाले गये है। जो तीन-चार जिले खासतौर 
से बोडोज के प्रभावित है। दोनों ही कम्पं a मँ जिन महिलाओं 

से मिला, दोनों dui मेँ लोग चिंता प्रकर कर रहे थे कि कहीं 

ta तो नहीं होगा कि हम अपने घ्र को वापस जा ही नहीं 

सकेगे। मै आरम्भ मेँ ही निवेदन करना orem कि इईस सवाल को 

साप्रदायिक नजर से नहीं देखना चाहिए। 

महोदया, जब मै कोकराञ्ञार गया था तब भी मैने कहा कि 

( अनुकाद्] 

किसी भी व्यक्ति को हिन्द् बनाम मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाने दीजिये 

( हिन्दी) 

मै इसके साथ एक बात ओर भी ate चाहता हूं, क्योकि 
जब यह बात कही गई कि यह एथनिक वायर्लेस है, जिसमे से 
भाव यह आता है कि यह dete ओर नोन बोडोज् के बीच मं 

है। में मानता हुं कि भले ही दोनों बातों म थोडी-थोडी सच्चाई 
होगी, लेकिन मुख्य रूप सै हमें समञ्जना होगा कि जो स्थिति आज 

असम मे पैदा हुईं है बह मूलतः हिंदू afta मुस्लिम या दावल 
afta नोन द्राइबल नहीं है। मूलतः इस समस्या कौ जड् है कि 
भारतवासी कौन है ओर विदेश से आया हुआ कोन है। इस तथ्य 
को पहचानने के ae अप्रोचच मेँ संतुलन रहेगा, क्योकि मैँ मानता 
हू कि असम में पहले से बहुत सारे असमिया मुस्लिम लोग बसते 

हैँ ओर बहुत सालों से aad है। उनके साथ समस्या नहीं है। यह 
बात सही है कि बहुत सारे लोग veld देश से धुसपैठिए के रूप 
मे आते है, वे अपनी भाषा असमिया लिखाते हैँ, लेकिन उन्हे 
असमिया भाषा का एक शब्द नहीं नहीं आता है। वे बंगला बोलते 
है। मै कहूगा कि अगर मूलतः इसकौ जड को हम पहचानेगे कि 
बगलादेश से बहुत सालों से हो रही घुसपैठ के कारण धीरे-धीरे 
केवल असम के लिए नहीं, केवल पूवीं भारत के लिए नहीं बल्कि 

सारे हिंदुस्तान कौ सुरक्षा संकरग्रस्त हो गई हे। इस तथ्य को अगर 

हम पहचानेगे तो मानना पडेगा कि आज असमिया लोग भी, जो 

बहुत सालों से असम में रहते हँ Se लगता है कि जिस स्केल
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कौ अशांति ओर जिस स्केल कौ हिसा आज असम में हुई है, 
वह अगर देश के किसी ओर भाग में हुई होती तो आप देखते 
सभी के सभी कहते कि ta कर दो, वैसा कर दो, यह कानून 
बना दो, धारा 356 लगा दो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी 
यहां पत्र-पत्रिकाओं A से भी किसी को यह एकसास नहीं होता 
कि वहां कितनी खराब स्थिति है। इसका कारण यह है कि कुछ 
थोडे से जिले हें, जहां यह सब हुआ है। मँ एक प्रकार से HEM 
कि उन जिलों मे स्थिति आई है, जहां एनडीए ने अपना योगदान 
दिया था ओर बोडोज at मांगों के बारे मे सोच कर टेरीटोरियल 
काउंसिल बनाई ओर जब टेरीटोरियल काडंसिल बनी, उसके कारण 
बोटोज कौ जो माग थी कि se अलग बोडोलंड मिले, वैसा नहीं 
हुआ लेकिन उसके स्थान पर कुछ तो किया गया। इसलिए जब 
हमारे मित्र वहां इस हिंसा को देखने के लिए गए थे ओर कुछ 
करने के लिए गए थे, तब उन्हे कहा गया कि एनडीए कौ सरकार 
ने सही कदम उठाया। लेकिन आज उन्हीं एरियाज में, उन्हीं 
डस्टरिक्टि 4 ta हुआ है क्योकि पास के देश से बहुत सारे 
घुसपैविए आए Zi इस कारण लोग कहते है कि इन्दे अधिकार 
दिए हे यह मानकर कि इनकौ बड़ी संख्या है, हमारी संख्या अब 
ज्यादा हो गई है। मै आपके सामने बात कहना sem कि न केवल 
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह बहुत बडा कलंक 
है। प्रधानमंत्री वहां उसी दिन 28 तारीख को गए थे, जिस दिन 
यहां इंडियन एक्सप्रेस अखबार मे एक आर्टिकल छपा ओर 
आर्टिकल लिखने वाले मिस्टर ब्रह्म थे, जो इलेक्शन कमीशन ओंफ 
इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होने एक लम्बा आर्टिकल 

लिखा, जिसमे उन्होने शब्द प्रयोग किया ओर ys कि अचानक 
एसा क्यों हुआ है, क्योकि यह घुसपैठ आज ही नहीं हुई है। उन्होने 
कहा कि 

(अनुवाद ] 

“असम व्यवहारतः बहुत ae fest बोक्स (आग जलाने की 
डिलिया) पर 2 

(हिन्दी) 

इन्होने द्यूज feet बँक्स का प्रयोग किया है ओर आज प्रातःकाल 
का मै अखबार उठाकर देखता हूं कि वहां के मुख्य मंत्री तरुण 
Trig साहब ने कहा है कि 

[ अनुवाद] 

असम ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। 

( हिन्दी] 

असम ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। दोनों का भाव यही है 
कि एक तो स्थिति आज कौ जो खराब हूर है ओर दूसरे यह 
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कि tet विस्फोटक स्थिति बनी है कि अगर उसके लिए उपयुक्त 
कदम नहीं उठाए गएतो कभी भी फिर से विस्फोर हो सकता 

है, फिर से वैसी स्थिति पैदा हो सकती 2 

मै इलेक्शन कमीशन को कोट करता हू। उन्होने कहा कहा 
है 

[ अनृकाद] 

भारत का चुनाव आयोग भी इस समस्या से विमुक्त नहीं है। इसे 

डी-वोटर्स कौ समस्या से भी fred Zi 

(हिन्दी) 

TRA कमीशन ने एक नया शब्द डी-वोट्स प्रयोग किया है। 

डी-वोटर्सं का मतलब डाउटफूल ated है कि अगर कोई व्यक्ति 
एसा है जिसको नेशनेलिटी के बारे मे ही सदेह है कि वह भारतवासी 
है कि नहीं 2 तो फिर वह वोरर कैसे हो सकता है? बोर देने 
का अधिकार केवल भारतवासी को है फनी जो भारत का नागरिक 
है, केवल उसी को है ओर उन्होने कहा है कि 

[ अनुवाद] 

अच्छे जानकार लोगों द्वारा यह कहा गया है कि असम में 27 
जिलों मे से 11 जिले मुस्लिम बहुल जिले होने जा रहे हैँ जैसे 
ही धर्म-वार 2011 कौ जनगणना के आंकड़े जनगणना अधिकारियों 
द्वारा प्रचारित होते Zi 

(हिन्दी) 

फिर कहा है 

( अनुवाद] 

अवैध आप्रावसियों तथा भैर स्वदेशी समुदायो द्वास सरकारी जमीनां 

, को व्यवस्थित ढंग स हड्पना तथा वन क्षेत्र को तेजी से अतिक्रमण 
ने स्थानीय स्वदेशी आबादी में गभीर मतभेद पैदा कर दिये है।" 

(हिन्दी) 

"धीरे धीरे करके जो असम कौ मूल जनता हे, उसके मन मेँ भाव 
यह आ रहा है कि हमारी सब जमीन भी दूसरे लोग ले जाएगे, 
हम उससे वंचित हो जाएगे। इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। 
इसको केवल हिन्द, मुस्लिम के संदर्भ मे नही देखना afer 

मैने जैसे कि शुरू में कहा कि इसको भारतवासी ओर विदेशी 

इस सदर्भं मे देखना चाहिए।...(व्यकवधान) महोदया, मै याद करता
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हू कि इसका जो आरम्भ हुआ, इस समस्या कौ ओर अगर सारे 

देश का ध्यान किसी ने दिलाया तो 1980 में जब वहां के छात्रो 
ने, नौजवानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया ओर मेने अपने 60 
साल के राजनैतिक जीवन मेँ बहुत सारे आंदोलन देखे लेकिन 
जितना उस असम के आंदोलन का व्यापक रूप था ओर जितनी 
पहुच उनकी थी ओर बद शांतिपूर्वक ढंग से केवल उनका नेता 

आदेश देता था ओर उस दिन असम बंद रहता था। यहां तक कि 
चुनाव मे भी aml ने भाग नहीं लिया। tat स्थिति हुई ओर उस 

आंदोलन के बाद स्वाभाविक रूप से 1980 मे एेसा हुआ ओर शायद 
1981-82 में एजीपी कौ सरकार आई होगी या वर्ष 1985 में आई 
थी। उसके तुरंत बाद उसका परिणाम राजनैतिक ही निकला। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बेट जाइषए। 

... (व्यवधान) 

श्रीमती रानी नरह (लखीमपुर): ये लोग 6 साल तक 
आंदोलन करने के बाद सरकार में आए थे ओर आदोलन के दौरान 

कम से कम 600 लोग जो मारे गे थे, उसमें से 6 आदमी भी 

डिटेक्ट नहीं A पाए थे, यह बात भी तो आप बताइए। 

... (व्यवधान) 

(अनुकाद। 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मुञ्चे इसकी जानकारी है। 

हिन्दी] 

मै कहना चाहता हूं कि आज भी अगर बंग्लादेशी कोई आता है 
ओर उसको अगर ale मारता है तो यह कोई खुशी कौ बात नहीं 
हे। ... (व्यवधान) 

श्री बदरूददीन अजमल (Yat): मैडम, एजीपी सरकार के 
कार्यकाल के दौरान जितने बग्लादेशी आइडरिफाइ हुए a, उनको 
fare मे आना चाहिए्। ... (व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी; मै कहता = कि अगर कोई 
भारतवासी है ओर वह बेघर हो गया तो सरकार की जवाबदेही है 

fe उसको घर दे। लेकिन अगर कोई विदेशी भी यहां आता है 
ओर उसकी कोई हत्या करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जा 

सकता, उस पर किसी भी प्रकार से खुशी व्यक्त नही कौ जा 
सकती। इसीलिए मने बार बार कहा कि यह एथनीसिरी का सवाल 

नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सम्प्रदायिक के स्थान पर 

एथनीक acta कहने पर आपत्ति नहीं है। मै दोनों को गलत 
मानता हूं ओर इस सवाल पर मै मानता हूं कि बंगलादेश से जो 
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घुसपैठ है ओर उसके कारण जो परिणाम पैदा होता है, स्थिति 
पैदा होती है. वह एक बहुत गम्भीर मामला है ओर उसमें स्टेट 
Tate से ज्यादा जवाबदारी केन्द्र सरकार कौ है। इसीलिए मँ इसे 
बहुत महत्त्वपूर्ण मानता हूं ओर जब भै यह बात कहता हू तो A 
विपक्ष का कोई व्यक्ति ह. इसलिए नहीं कह रहा हु, लेकिन 

{ अनुकाद। 

जो मै कहता ह् उसके प्रत्येक शब्द पर देश कौ उच्चतम 
न्यायपालिका द्वारा रिप्पणी कौ गर्ह है। 

(हिन्दी) 

सुप्रीम até ने 2005 मै आईएमडीरी एक्ट को जब रद् किया तौ 

उन्होने उसमे जो-जो कहा है, वह बहुत गम्भीर मामला हे। 
प्रधान मंत्री जी एक प्रकार से आपकौ सरकार पर आरोप लगाया 

( ayaa] 

कि आप विदेशी अक्रमण के साथ सांठ-गांठ कर ZI 

(हिन्दी) 

जो कुछ हो रहा है, बह फोरिन एपरेशन है, एक्सटर्नल Uh? 
ओर उन्होने आर्टिकल 355 साइट किया 

(अनुवाद 1 

यह किस प्रकार से केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। यह देखना कि 
इस विदेशी आक्रमण को बंद किया जाए। 

( हिन्दी) 

उन्होने इल्लिगल इमिग्रेशन को एक्सटर्नल WEA कहा। 

(अनुकाद] 

मे उन सभी का विस्तारपूर्वक उद्धरण नहीं करना चाहता हू! 

( हिन्दी) 

इतना ही नहीं उसके बाद 2005 A आईएमडीरी एक्ट; 

(अनुकाद। 

जिसमे विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे थे उसके लिये आई.एम. 

Sa. अधिनियम अब हल हो सकता था।
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( हिन्दी] 

राजीव गांधी जी ने किया था ओर उन्होने सोचा कि मैने बहुत 
भला fran लेकिन धीरे-धीरे करके सब्र लोगो को लगा ओर सुप्रीम 
कोर्ट में जब किसी ने पीञईएल दाखिल कौ तो सुप्रीम ard ने 

उस पर इतना तीखा कटाक्ष किया कि वह कमाल है। जिन्होने एक 

प्रकार से हिदुस्तान में सिरीजनशिप एक्ट बनाया ओर feet चाहा 
था कि कोई भी किसी भी समय भारत का सिरीजन बन जाए, 

ta नहीं होना चाहिए, उसे खत्म कर fea इतना ही नहीं उसके 

बाद आश्चर्य gan कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीरी एकर खत्म 

करके उन्हे कहा क्रि जो फोरिनसं एक्ट है, वह लागू करके जो 
विदेशी हैँ, उन्हे निकाल दो। 1964 का एक ओडर है तो उस ओडर 
को लगाओ तो भारत सरकार ने तय किया कि जो 1964 का ओडर 

हे, बह असम पर नहीं लगेगा। 

( अनुकाद्] 

यह पहली बार है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वर्षं के भीतर 
FRU. अधिनियम को रद् करने के पश्चात् उसे एक वार 

पुनः हस्तक्षेप करना पडा तथा यह कहना पडा कि अब जो कु 
हआ ह वह हमारे फैसले को रद् करता है तथा हमारे फैसले को 
लाघना हे। 

( हिन्दी] 

ओर उन्होने कहा कि असम पर लागू नहीं होगा ओर उन्होने उसे 
भी te कर दिया ओर जो उसके बाद 2005-2006 का डिसीजन 
था, हमारे कपिल जी बैठे है, उन्होने ये सब ver होगा। लेकिन 
उन्हे सबको पता है, लेकिन वेसिकली उनका 2006 के बरे में 
कहना है कि 2006 का निर्णय करते हुए हमे लगता है कि पिछली 
बार हमने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, भारत सरकार को यह नहीं 
कहा कि आईएमडीटी एक्ट को खत्म करने ae आपको विदेशी 
भुसपैठियों को कब तक निकालना चाहिए, हमने नहीं कहा। लेकिन 
अव हम कहते है, Tel कहा कि हमें लगता है कि 

( अनुवाद] 

इस न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुपालन करने की 
बजाए आवश्यक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित मँ तथा इंडिया 
अर्थात् भारत के कुछ हिस्सों के जनांकिकीय संतुलन को बनाये 
रखने तथा असम मेँ 1964 के आदेश को अक्षरशः कार्यान्वितं करने 
वाले प्रद्योगिकियों ने असम मेँ 1964 के आदेश को लागू न किये 
जाने का चयन किया है हमें एक बार पुनः खेद है कि यह 
सुनिश्चित करने कि अवैध अप्रवासी देश से बाहर भेजा हो संबंधी 
मामले में इच्छा का अभाव है। 
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(हिन्दी) 

ओर फिर इसके कारण उन्होने कहा कि 

(अनुकाद] | 

हम यह दिशानिर्देश देते हैँ कि विदेशी जो बांगलदेश से अवैध तरीके 
से आये हैँ अथवा असम में रह रहे हैँ कि मामलों के साथ प्रभावी 

रूप से निपटने के लिये 1964 के आदेश के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या 

मेँ अधिकारियों के गठन हेतु भारत संघ को जारी किये गए 

दिशानिर्देशों को इस निधि से चार माह कौ अवधि के भीतर 
कार्यान्वितं किया जाये। 

[feat] 

want तारीख 5 दिसम्बर, 2006 हे। पांच दिसम्बर, 2006 को 
यह ओडर इश्यु किया है कि चार महीने के अंदर-अंद्र हमने 
आर्ईएमडीरी एक्ट को खत्म करते हुए जो ओडर दिया था, उसे 

इम्पलीमैन्ट करो। 

( अनुवाद] 

में केन्द्रीय सरकार कौ इससे ज्यादा विफलता के बारे मेँ सोच भी 

नहीं सकता ह्। में सोच नहीं सकता zi 

( हिन्दी] 

मं विस्तार से जा सकता हूं कि किस प्रकार से इस प्रकार के 
इल्लिगल इमिग्रेशन ने वहां पर लोगों के लिए समस्या पैदा कौ 

है। लेकिन मेँ इतना ही wen कि सुप्रीम कोटं के इस आदेश 
का पालन न करने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है यह केवल 
असम के लिए ही नहीं बल्कि देश कौ सुरक्षा के लिए एक महान 
संकर है। 

प्रधानमंत्री जी, पिछले काफी दिनों से आर्थिक मामलों को 

लेकर लोग कहते रहै है कि यह सरकार इस मामले में विफल 
हुई, उस मामले में विफल el उसकी चर्चा इस सेशन मे होगी। 

स्पीकर महोदया ने जो पहली-पहली बैठक बुलाई भी, उसमे हमको 
tet आश्वासन मिला था कि उस पर चर्चा करेगे। लेकिन F मानता 

हूं उससे भी गंभीर केवल असम कौ सुरक्षा के लिए ही नहीं, भारत 
कौ सुरक्षा के लिए जो संकट पैदा हुआ है, वह इसमें से निकलता 
हे। 

(अनुवाद) 

देश में अवैध प्रवसन के संबंध मेँ उच्च्तम न्यायालय के दिशानिर्देशों 
आदेशो को कार्यान्वितं करने A विफलता
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( हिन्दी) 

मैं कंरेष्ट नहीं Hem लेकिन मै यह जरूर Hem कि यह देश 
के लिए संकट है। राष्ट के लिए संकर है। आप्टर ओंल असम 

की सामरिक स्थिति tet है कि वह देश की सुरक्षा के लिए स्वंय 
ही एक महत्वपूर्णं स्थान है। उसका सामरिक महत्व है। इसकी 
उपेक्षा करना में बहुत गंभीर संकट मानता हूं ... (व्यवधान) 

योजना मंत्रालय पे राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्रालय में राज्य मत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री ( श्री अश्विनी कुमार ) आडवाणी जी तभी wats gat Tl 
..- (व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मे जानता हूं। ...( व्यवधान) मै 
जानता हूं कि unig हुआ था। उस wale के बाद सुप्रीम कोर्ट 
का यह जजमेट आया है। ...(व्यवधान) 

श्री अश्विनी कुमारः उस पर चर्चा होगी, we बार चर्चा 
होगी। -..(व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कई बार चर्चा होगी। 
... (व्यवधान) लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार 
से सुप्रीम कोई कौ उपेक्षा करके सरकार कुछ भी करती रहेगी। 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): जब तक आप saat 
पालना नहीं करोगे, चर्चा होगी ओर बार-बार होगी। 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः yst तो कभी-कभी खुशी होती 
है। मैने अभी दो-तीन fea पहले अपने हिसाब से, मैने केवल पाटी 
के प्रवक्ता के नाते नहीं बोला था कि मै अपने कार्यकर्ताओं को 
उत्साह दिला रहा था। लेकिन मैने एक ain लिखा ot 

... (व्यवधान) मुञ्चे TER कर के खुशी ee कि करस पारी के 
एक प्रवक्ता ने कहा कि आडवाणी ने तो हार स्वीकार कर ली 

है) मैने कहा कि अच्छा! प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहता हूः 
मँ तो अपनी दृष्टि से कहता धा, सोच कर आया था कि आज 
मै मांग करूगा कि यह विषय एेसा दै। आपकी जो पहली-पहली 
सरकार बनी थी, जिसको आप यूपीए-1 कहते है, चुनाव मेँ से 
बनी थी, वह लेजिटिमेट om | 

[ अनुवाद 

में इसमे से कुक भी अवैध नहीं देखेता ह। 

(हिन्दी) 

लेकिन आपकी जो दूसरी सरकार बनी है, उसके बारे में मै पहले 
भी कह चुका हू कि हिंदुस्तान के इतिहास में मतदान जीतने के 
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लिए, लोक सभा में मतदान जीतने के लिए कभी करोड़ों रुपये 

खर्च नहीं हुए। ... (व्यवधान) 

( अनृकाद] 

सभापति aga: कुछ भी कार्यवाही gaa में सम्मिलित 
नहीं किया जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

(हिन्दी 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः प्रधानमत्री जी मुञ्चे याद है, आप 
यहां पर थे, जब मैने कहा था कि मेरे जिन साथियों नै adel 
रुपये ला कर सदन मेँ ve, दिखाए थे ...(व्यवधान) 

श्री सैयद शाहनवात् Bat (भागलपुर): कुछ लोग जेल 
जाएगे। ... (व्यवधान) । 

श्री काति लाल भूरिया (रतलाम): यह बीजेपी कौ संस्कृति 
हे। ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः बेट जाइए, बैठ जाईए। 

... (व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः प्रधानमत्री जी, मै तो यह मांग 
करने वाला था कि इस इश्यू पर राष्ट कौ सुरक्षा के इष्य पर 
असम के सवाल को ले करके. जनता से मत लिया जाए्। जनता 
के पास जाया जाए ओर उनसे राय ली जाए कि आपकी क्या 

राय है? मेँ मानता & कि** ... (व्यवधान) 

( अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों मेँ रिकाडां को देखुंगी। जो 
कुक भी आपत्तिजनक होगा उसे मै कार्यवाही gaa से निकाल Sih 

...( व्यकघान,) 

अध्यक्ष महोदयाः मै यह करुगी। Wa कार्यवाही gad तो 
देखने दीजिए। कृपया td मत कौजिये। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मै कार्यवाही gaia को देखृगी। 

,.. (व्यवधान) 

कार्यवाही - वृत्तांतं में सम्मिलित नही किया गया। 
**"अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही gaa से निकाल दिया गया।
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( हिन्दी] 

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, एेसा कुछ नहीं कहा 21 
...(व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदया, भँ तो राजनीतिक दृष्ट 
से कह रहा हू। ...( व्यवधान) मेँ संविधान कौ बात नहीं कर रहा 
हू। ... (व्यवधान) देशी-विदेशी ...(व्यवधान) 

(अनुकाद्] 

गृह मत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): अध्यक्ष महोदया, 
आडवाणी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है तथा हम सभी उनका सम्मान 
करते है ... (व्यवधान) परन्तु आज वे यह कह रहे है कि संपूर्ण 
चुनाव ...(व्यवधान) अतः, यह उन सभी लोगों का अपमान जिन्हँने 
हमने चुना है ... (व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मैने ta नहीं कहा है 
... (व्यवधान) 

श्री सुशीलकुमार fee: जी a इसका यह अभिप्राय है कि 
... (व्यवधान) मेरे विचार से उन्हें अपने val को वापिस लेना 

चाहिये। आज इस सत्र का पहला दिन हे .. (व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मैने यह कहा था, उस दिन 
भी वे व्यक्ति जो विसलब्लोअरसं थे जेल भेजे गये थे; निःस्सदेह 
वे बाहर आ गये हैँ ...८व्यवधान) 

श्री अश्विनी कुमारः. अध्यक्ष महादेया, Te अपने शब्द 
वापिस लेने चाहिये ..- (व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः अध्यक्ष महोदया, मे एक बात 
स्पष्ट कर रहा हूं ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मेँ 2009 के चुनाव 
का उल्लेख नहीं कर रहा el मै सभा में विश्वास मतत का उल्लेख 
कर रहा हूं ... (व्यवधान) मै 2009 के चुनाव का उल्लेख नहीं 
कर रहा हू ...(व्यवधान) 

श्री asada सिन्हा (हजारीबाग): महोदया, मंत्री सभा में 

व्यवधान डाल रहे हैँ ... (व्यवधान) 

( हिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइये 

oo. (TTT) 

( अनुकाद् 

अध्यक्ष प्रहोदयाः कृपया do जाइए। 

woe (ITU) 
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अध्यक्ष wean: माननीय सदस्य कृपया बैट जाइपए्। 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मे कार्यवाही guia को cari ओर यदि 
कुक आपत्तिजनक होगा तो मै इसे कार्यवाही. वृत्तांतं से निकलवा 
Cuil 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आपत्तिजनक, असंसदीय शब्द को कार्यवाही 

gad से निकाल दिया जाएगा। 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य कृपया अब अपने-अपने 

स्थानों पर बैठ जाये। 

...(व्यवधान) 

( हिन्दी] 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मेडम, मै फिर से स्पष्ट कर 
ZI मै 2009 के चुनाव के बारे मे नहीं बोल रहा था। ... (व्यवधान) 

2008 मेँ जो विश्वास मत लिया गया था, भँ उसके बरे मे टिप्पणी 

कर रहा था। ... (व्यवधान) 2009 के चुनाव का जिक्र मैने नहीं 

feral ...(व्यवधान) 

[ अनुकाद 

H 2008 के विश्वास मतत का उल्लेख कर रहम था। ...(व्यकधान) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः आप बेट जाइए। जय A शांत हो जाद्ए। 

{अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः हम सभी असम के लोगों के बारे में चिंतित 

Zl 

(FTAA) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ TEU) आप हर समय क्यो बोलते 

हे? 

,..( व्यकभान)
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[ अनुवाद] 

अध्यक्ष पहोदयाः मेने इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी है। 

(हिन्दी) 

आडवाणी जी, आप जो बोल रहे थे, आप सब ठीक बोल रहे 

थे लेकिन एक शब्द पर सबको ठेस पहुची। 

.-. (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप जरा सा सुन लीजिए। एक शब्द पर 

सबकौ भावना को ठेस पहुंची है ओर आप अगर उसे वापस ले 

लेते है. तो हम आगे चलाएगे। 

... (FIT) 

श्री लाल कृष्ण sigan: महोदया, मैने यूपीए-2 को कह 
दिया, मेरी गलती थी। मेरा कहना था कि यूपीए-1 के समय में 

ही एक प्रकार से जब विश्वास मत यहां लिया गया तो हिन्दुस्तान 

मे कभी भी ter नहीं हुआ ... (व्यवधान) मैने साफ कर दिया 21 
... (SAU) 

अध्यक्च महोदयाः आप बोल दीजिपए्। 

अध्यक्ष महोदयाः आप बोल दीजिए कि आपने विदा कर 

लिया 31 

[ अनुकाद। 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मैने वह facet कर् लिया है 
ओर मैने यह कहा धा कि मेरे शब्द उस समय लिए गये विश्वास 

मत क्रे बारे मे थे। ...व्यवधान) 

संसदीय कार्य मंत्री ओर जल संसाधन मंत्री (श्री पवन 
कुमार बंसल ): महोदया, दूसरी बात saat नैतिक बात के 
साथ-साथ at इस पर की आपत्ति हे, जिस पर श्री आडवाणी 
जी फिर दबाव रे रहे हें। महोदया, कृपया नियम, 58 देखिए नियम 
58 (दो) में यह कहा गया है “एक प्रस्तावे पर एक से अधिक 

मामलों पर चर्चा नहीं कौ जानी afer” 

आडवाणी जी आपने असम से जुटे मामलों पर स्थगन प्रस्ताव 

की मांग की थी जैसाकि इस संबंध मे आपने अध्यक्ष महोदया से 

उल्लेख किया किया धा यहां कौन से मामले उठाए जारे ZI 

उसके पश्चात नियम मे उल्लेख है कि “ प्रस्ताव, हाल में घटित 

किसी विशिष्ट मामले से संबद्ध होना चाहिए (जिसमे सरकार का 

दायित्व हो)। महोदया, श्री आडवाणी जी यहां रिप्पणियां कर रहे 
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हे, वे उनके द्वारा मागे गए स्थगन प्रस्ताव से बिल्कुल उलट 2 
ओर इसलिए उन्हे स्वयं को स्थगन प्रस्ताव तक ही सीमित रखना 

चाहिए ...(व्यवध्षान) महोदया आप उसे पदं कर GAM ...( व्यवधान) 

( हिन्दी] 

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, Wet दो बातें यहां कहनी 
है, एक तो जो अभी संसदीय कार्य मंत्री ने विषय ser उनका 
कहना यह है कि आडवाणी जी ने अप्रासंगिक बात कही, जबकि 

(अनुवाद 

उठाया गया मामला असम के बारे मे धा। 

[fest] 

भ यह कहना चाहती हू कि उन्होने अप्रासंगिक बात नहीं कही 

... व्यवधान) वह यह कह रहे थे। ... (व्यवधान) वह यह कह रहे 
थे कि सरकार की विफलता। .. (व्यवधान) वह यह कह रहे A 

कि सरकार की विफलता केवल आर्थिक ad पर नहीं है, बल्कि 

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुदे पर ज्यादा है ओर इसीलिए असम में जो 
अवैध घुसपैठ हो रही है, इसकी चर्चा कर रहे थे, तो वह 
अप्रासंगिक नहीं बोल रहे थे। ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष जी, मे दोनों बातों का जवाब देना चाहुगी मेरे साथी 
बैठकर सुन cl (व्यवधान) संसदीय कार्य मत्री का यह कहना 

कि वह उस विषय पर नहीं बोल रहे थे, जिस पर एडजर्नमेर मोशन 
मांगा है। ... (व्यवधान) आपका यह कहना कि sa विषय पर नहीं 

बोल रहे थे, जिस विषय पर एडजर्नमेट मोशन मागा है, यह सही 
नहीं है। वह यह कह रहे हैँ कि सरकार कौ विफलता केवल 

आर्थिक मोचं पर नहीं है, सरकार कौ विफलता राष्ट्रीय सुरक्षा मोचं 
पर ज्यादा है, क्योकि उन्होने बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ 
को रोका नहीं ...(व्यवधान) ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयं को माना 
नही। ...(व्यवधान) ओर दूसरी बात जौ उन्होने wet) आडवाणी 
जी ने स्वीकार किया कि वर्षं 2009 कौ यूपीए सरकार कौ बात 

वह गलती से कह WW वर्षं 2008 के विश्वास मत के ऊपर वह 
व्यक्त कर रहे थे। ...(व्यवधान) ओर वर्षं 2008 मेँ जो विश्वास 
मत लिया गया, उनके कथन को उस प्रसंग में लिया जाना चाहिपए्। 

वर्षं 2009 के चुनाव कौ सरकार उन्होने... सरकार नहीं कहा! 

... (व्यवधान) यह उन्होने स्वयं स्वीकार किया है। ... (व्यवधान) 

( अनृकाद्। 

श्री पवन कुमार age: असम कौ स्थिति के बारे में 
श्री आडवाणी ने जो भी आकलन fea है, हम निश्चित रूप से 
यहां उसका उत्तर दंगे, परन्तु यूपीए एक से Fs सभी मामलों,
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विश्वास मत से BS मामलों को उठाना, Fie दो को लाना, चुनाव 
जीतकर आई यूपीए्-दो को बुरा भला कहना न केवल विषय से 
हटकर है बल्कि यह प्रणाली, संसदीय प्रणाली को बदनाम करने 
तथा भारत के लोगों ओर लोकतंत्र का अपमान हे। इस वाद-विवाद 
के चलते इसे कार्यवाही gaa मं शामिल नही किया जा सकता 
... (व्यवधान) 

श्री अश्विनी कुमारः यह तो एक लोकतंत्र कौ तोहीन हे। 
(व्यवधान) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः आडवाणी जी, क्या आप कंरीन्यू करना 

चाहेगे? 

.. (व्यवधान) 

{ अनुकाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः आडवाणी जी, कृपया इन शब्दों का 

इस्तेमाल मत कौजिए्। कृपया इन शब्दों को वापस ले लीजिए 

...(व्यकधान) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः आप इस शब्द का इस्तेमाल न Hl इन्हें 

वापस ले ai 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः इन्हे बोलने दीजिपए्। 

... (व्यवधान) | 

अध्यक्ष महोदयाः आप क्या कह रहे है? 

... (व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः वह facet कर लिया। ... (व्यवधान) 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः उन्दने शब्द वापस ले लिए F1 उन्होने कहा 
है कि वे शब्द वापस ले चुके Zi 

...(व्यवधान) 

( हिन्दी] 

ait लाल कृष्ण आडवाणीः मैने विदं कर fern 

,..( व्यवधान) 
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अध्यक्ष महोदयाः बैठ जाइए। 

... (व्यवधान) 

( अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः उन्होने अब अपने शब्द वापस ले लिए Zi 

...(व्यवधान) 

अध्यक्च महोदयाः आडवाणी जी, आप अपने शब्द वापस लै 

चुके है क्या। 

,..( व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः हां, मेने अपने शब्द वापस ले 

लिए है। मैने अपने शब्द वापस ले लिए हैँ ओर मेँ विश्वास मत 
का जिक्र कररहाथान कि 2009 के चुनाव का। ... (व्यवधान) 

वे नहीं चाहते कि सभा कौ कार्यवही चले ...(व्यकधान)। यह उनका 

दायित्व है ...(व्यवथान) मै अपनी बात समाप्त करना चाहता हू 

...(व्यकधान) 

[fet] 

अध्यक्ष महोदयाः आडवाणी जी को कहने दीलजिए। 

(अनुकाद] 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी; वे नहीं चाहते कि सभा कौ 

कार्यवाही चले। 

...(व्यवधान) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः बैठ जाईपए्। 

(भनुकाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः se बोलने दीजिप्। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ wel 

(FIT)
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( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः अब तो बैठ ETI 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः यह क्या कर रहे 2? 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः ad जाइपए्। 

अपराहन 1.00 बजे 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइषए। 

„.. (व्यवधान) 

( हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदयाः आप भी dd जाइए। 

... (व्यवधान) 

(अनुवाद । 

अध्यक्ष महोदयाः दोपहर एक बजे से दो बजे तक का 

अवकाश BT अब हम सभा की कार्यवाही स्थगित करते zi 

दोपहर दो बजे सभा की कार्यवाही फिर आरभ होगी। 

अपराह्न 1.02 बजे 

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन कै लिए अपराह्न 

2.00 बजे तक के लिए स्थगित Bel 

अपरान 2.00 बजे 

लोक सथा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराहन 2.00 बजे 
पुनः समवेत Bel 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई] 

स्थगन प्रस्ताव 

असम में अवैध घुसपैठ तथा असम के विभिन भागों में 
बडे पैमाने पर जातीय हिसा-जारी 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, भने रिका देख लिया 

हे। faa पर आपको आपत्ति थी, वह आडवाणी जी ने विदड़ा कर 

लिया है, परिणास्वरूप कह कार्यवाही मे नहीं है। 
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श्री एल-के. आडवाणी। 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मै आभारी 
हू कि पहले तो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव 
के माध्यम से चर्चा का यह अवसर पैदा किया। मने 28 तारीख 
को इंडियन एक्सप्रेस में छपे हए ब्रह्मा के आर्टिकल को कोर 

fea उन्होने यह भी कहा है किः 

[ अनुकद। 

“आज, भारत बांग्लादेश सीमा के अधिकांश जिले सरकारी 

भूमि या बडे unmet से विहीन हो गये हैँ, जो कभी स्थानीय 
समुदाय ओर किसानों कौ संपत्ति हुआ करते a अवैध 
आजीविकों ओर गैर-स्थानीय समुदायो द्वारा सरकारी भूमि को 
eeu लिए जाने ओर बिना पेडों वाली वन भूमि के अतिक्रमण 
किये जाने के कारण स्थानीय समुदायों के साथ गंभीर मतभेद 
हो गये है। राज्य ओर केन्द्र सरकारों द्वारा इस ताजा मामले 
के सम्बध मेँ राजनैतिक नेताओं विशेषतौर से बीटीएडी के 
प्रमुख हंगरारामा मोहिलरी हारा व्यक्त कौ गयी चिंता पर गौर 

फरमाने कौ आवश्यकता 21” 

हिन्दी] 

हमारे बोडोज के प्रतिनिधि बैठे हुए है। 

[ अनुकाद] 

बीरीएडी क्षेत्र भारतीय संविधान कौ छठी अनुसूची के तहत 
शासित होता है तथा जनजातीय खंड नियम ओर् विनियम भी लागू 

होते Zl 

यह समस्या का wad महत्वपूर्ण पहलू है जो आजकल चल 
रहा है। 

( हिन्दी) 

आज शिन्दे जी गृह मत्री के रूप में इस चर्चा मेँ उपस्थित 

है ओर वे चर्चा का उत्तर Sh A oem कि प्रधानमंत्री भी अगर 
उसमें कुछ कहं तो अच्छा होगा। लेकिन गृह मत्री जी से मै जानना 
dem कि आज सरकार का ओंफिशियल cede क्या है भारत 

मे बांग्लादेश से अवैध आव्रजन के बारे मे क्योकि, अगर पुराना 
इतिहास आप देखेंगे तो यहां पर इसी विषय को लेकर कि कितनं 

लोग दै, जो कि केवल असम ओर नोरथ fed Raa में ही नही, 
लेकिन देश भर मे फैल गये हैः तो मुञ्चे एक बार का स्मरण हे 
कि एक बार एक मंत्री ने एक्चुअली ए्जैक्ट BER देने कौ कोशिश 

की कि अलग-अलग ea में कितने-कितने लोग है ओर मेँ 
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आपको बताऊं कि श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राज्य सभा मे एक 

बार 15 जुलाई, 2004 को यह कहा किः 

[ अनुकाद् 

31 दिसम्बर 2001 को 17 राज्यों ओर संघ राज्यों में 12053 950 

अवैध बाग्लादेशी आत्रजन निवास कर रहे है। यह बयान संसद में 

तत्कालीन मत्री ने दिया था, उन्होने यह भी कहा था कि 15 अरब 

बांग्लादेशी असम में रह रहे Fh 

( हिन्दी] 

अकेले असम कौ बात Ss, 15 लाख। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 
जी, आपको स्मरण होगा, आप शायद उसके अगले दिन wert 

गये होगे, जहां पर आपको इस पर कन्पफ़रण्ट किया गया, वहां के 

असम के नेताओं कै द्वारा, कि जायसवाल जी का यह Redz 2006 

कौ विधान सभा चुनाव को बहुत प्रभावित कर सकता है ओर फिर 

wea मिनिस्टर ने कहा, उन्होने इण्टरवीन किया ओर बाद में कुछ 

दिन बाद जायसवाल जी ने पार्लियामेट A आकर यह weal: 

[ अनुकाद) 

“उन्होने बांग्लादेशी धुसपैठियों के बारे में जानकारी दिये जो 
अविश्वसनीय है ओर सुनी सुनाई बात है। सह बयान सभा में दिया 
था। 

श्री उदय सिंहः यह शर्मनाक दै ... (व्यवधान) 

( हिन्दी) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मै इस बात का उल्लेख इसलिए 

कर रहा हूं क्योकि A मानता हू कि ade? दुनिया का कोई देश 
जहां इतनी मैसिव इल्लीगल इमीग्रेशन होती है, उसे कोई इन्फिल्टेशन 
कहते हे, कोई इमीग्रेशन, किसी भी शब्द का प्रयोग करो, लेकिन 
दुनिया का कोई देश इस बात को बरदश्ति नहीं करता है ओर 
स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कदम उटाये 
जाते @ ओर यहां पर तो दो-दो बार सुप्रीम कोटं के आग्रह के 
बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा एक बार कोशिश हुई 
तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्ष 2005 का जजमेंट आया, उसको अनद् 
किया गया, सरकार के द्वारा ही यह कहकर कि यह असम पर 

एप्लीकेबल नहीं होगा। मै इसे बहुत गंभीर मानता हूं क्योकि इस 
प्रकार को sot अपनाने का क्या कारण है? chat. राजेश्वर वर्ष 

1996 H जो डोयरेक्टर आफ आरईबी भे, जो बाद में उत्तर प्रदेश 
के गवर्नर भी बन गये, उन्होने भी कहा, 
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( अनुवाद] 

असम ओर उच्च सीमांत राज्यों मे निर्बाध अवैध afar से 

भारत का एक ओर टुकड़ा हो सकता है। 

[fest] 

मतलब फिर से तीसरा विभाजन हो जायेगा, यह हये क्या रहा 

है? कोई यह भी कहता है कि धुबरी जैसे जिले है, वहां पर 
इल्लीगल इमीग्रेर्ूस कौ इतनी परसेटेज हो गयी है कि वे कहेंगे 
कि यह तो बंगलादेश का हिस्सा है। ये सारी एेसी खतरनाक बाते 

हे, जिसके कारण गैं समञ्ञता हूं कि इसे बहुत गभीरता से लेना 
चाहिषए। केवल 4 महीने तो तब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 महीने 
मे इसे पूरा करो, लेकिन आज जब बहस समाप्त होगी, तब गृह 
मत्री जीसे, प्रधानमंत्री जी से मेँ अपेक्षा करूगा कि वे स्वयं अंदाजा 
बताये कि कितने लोग वास्तव मेँ इल्लीगल ethics बंगलादेश के 
हिन्दुस्तान के अलग-अलग प्रदेशों में है ओर उनमें से fad लोग 
खासकर असम मे हैँ ओर यह जो इलाका बोडोज का है, वहं 
पर कितने आए है? क्योकि वे यह मांग कर रहे हँ कि इन्दे 
रेरीटोरियल काउंसिल जो दी गयी है, वह भी ठीक नहीं है क्योकि 
इनकौ रपोपुलेशन है ही नहीं इतनी, पपुलेशन तो हमारी ज्यादा हो 
गयी है। 

श्री aged अजमलः इसी के साथ बंगलादेशियों की 
निगरानी मेँ एनडीए कौ सपोरं के साथ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ TEU 

(व्यवधान) 

श्री बदरुदीन अजपलः आप जब होम मिनिस्टर साहब थे, 
wit ने दस साल काम पूरा किया, उन्होने कितने बंगलादेशियों 
को आइडंटीफाई किया, कितनों को निकाला? (व्यवधान) आप 
उस जमाने मे होम मिनिस्टर थे। हमें यह रिपोर्ट भी सौपनी चाहिए। 

{ अनुकाद] 

उस समय आप गृह मत्री थे। 

( हिन्दी] 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी; हमे खुशी है कि एनडीए की 
सरकार ने पूरा समर्थन दिया ... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट मे पीञआरईएल 
दिया था। ...(व्यकधान) घुसपैठियोँ के बारे मे लगातार जो हमारी 
एक्टिविरी चलती रही, वह सबको परिचित है। ...(व्यवधान) उसकी 
हमारी तब आलोचना होती थी! ... (व्यवधान)
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महोदया, मै एक बात कहना चाहता हू। ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया; प्लीज do जाइए। उनको बोलने दीजिए। 

( व्यवधान) 

[ अनुकाद)] 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी; अवैध आव्रजन का असम के 

लोगों पर प्रभाव vem क्योकि set लगता है उनकी जमीन जा 

रही Zi 

[fet] 

उनकी जमीन aT tat है ओर जो बोडोज हैँ उन्हें लगता है कि 

हम अपने ही इलाके में अपने देश में पराये हो रहे है। री.वी. 
राजेश्वर ने यह बात Hel थी कि a at सारे एक दिन रिफ्यूजी 

बन जा्येगे। 

अध्यक्ष महोदयाः आपको क्या हो गया? आप बैठ जाइये। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः हर दफा ta नहीं ue होते है, आप 

वेदिये। 

... ( व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी; मैने अपना जब भाषण आरम्भ 
किया था, तभी मैने कहा था किं पहली-पहली बात जो पहचाननी 

चाहिए ओर स्वीकार करनी चाहिए, वह यह है कि . (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप क्यों बोल रहे है? जब हम उन्हें 
faa रहे ठै तो आप क्यों बोल रहे है? आप बैठ जाडइये। 

... (व्यवधान) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह ईश्यू हिन्दू. मुसलमान या 

एथिनिक डिफरेसेज का न होकर देशी ओर विदेशी का है ओर 
उस कारण से मेरा आग्रह है कि एक अपडेटेड नेशनल रजिस्टर 

ate सिरीजन्स तैयार होना चाहिए ओर अपडेट करते हुए उस 
नेशनल रजिस्टर site सिरीजन्स में नोन सिरीजन्स का नाम काटा 

जाना चाहिए्। जो सिरीजन्स नहीं है, जो बगलादेश से आये है, 
उनका नाम वहां से काटा जाना चाहिए। फिर wea बेल्टस कौ 

जो नोन-वायलेबिलिरी है जो कि एक प्रकार से det टेरि्टोरियल 
काउंसिल बनाने का एक प्रमुख उदेश्य था उसको कोई ब्रीच न 

करे, नन-वायलेबिलिरी aie टाइबल बेल्टन। चौथी बात, मै मानता 

17 श्रावण, 1934 (शक) स्थन परस्तात 538 

हू कि अगर यह सदन यह स्वीकार कर ले कि असम कौ सुरक्षा, 

ae भारत की एकता ओर सुरक्षा से संबधित दै। ये चार तथ्य मेँ 
कहूगा। अगर सारे हिन्दुस्तान में सब पोलिटिकल adit wit करें 

कि यह इंडियन ade फोरिनर का इश्यू हे, नेशनल रजिस्टर ओंफ 
सिटिजन्स मे से नोन-सिटिजन्स के नाम हटाए जाएं ओर 
नोनि- वायलेबिलिरी sie टराइबल aces, तीसरा ओर चौथा, असम 

को सुरक्षित करने से उसके सामरिके महत्व को ध्यान में रख कर 

के हम एक प्रकार से भारत कौ एकता ओर सुरक्षा को सुनिश्चित 

करेगे, मजबूत att इस पर अगर कंसेन्सस इस चर्चा मे से 
निकलता है तो बहुत अच्छा है लेकिन मँ मानता हूं कि सरकार 
को, प्रधानमंत्री को चार महीने तब का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट 

ने, आज वह अपने सामने कोई लक्ष्य, कोई डेडलाईन रखे, हम 

कोशिश करेगे कि डिपोर्टेशन ओर डिपोर्टशन न हो सके तो 

डिसइन्प्रेचाइज में, यह तो कम से कम होगा कि ak भी 

anaes हिन्दुस्तान मे आ गया ओर हिन्दुस्तान के किसी भाग 

मे बैठ गया तो उनको feud किया जाना चाहिए ओर अगर 

fetes न हो सके तो उससे पहले डिसऩ््राचादजमेर अर्थात 

एलेक्टोरल रोल से उसका नाम हटाना, यह हम Hi! इसके लिए 

एक निश्चित अवधि, SS लाइन तय कर के हस सदनं al बताए 

तो समस्या का समाधान होगा। 

[ sare] 

भपूर्वोत्तर aa विकास dara मे राज्य मत्री ओर 
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री पबन सिंह घाटोवार ): 
माननीय अध्यक्ष महोदया मैने तो यह सोचा था कि श्री आडवाणी 

जो कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मे उन लोगों कौ 
तकलीफ व्यक्त की जाएगी जो हाल ही कौ fear में विस्थापित 

हो गये है। मैने यह भी सोचा कि वे सरकार द्वारा किये जाने वाले 
राहत या पुनर्वास उपायों का जिक्र HE आडवाणी जी आज कौ 
स्थिति के बारे मे awe बेहतर जानते है। स्वतंत्रता पूर्वं असम करई 
समस्याओं से प्रभावित रहा है हम wae आदि समस्याओं से 
प्रभावित हए है। कोकराञ्चार जिले में स्थिति अभी सुधरनी है। वास्तव 
मे, हमें इन सभी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए ओर सभा 

से एक संदेश जाए कि हम सभी धर्म जैसे हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई 
सब भारतीय हैँ ओर हम एक I लेकिन उन्होने अवैध अब्रविजन 

से संब॑धी मुद्दों के बारे में चर्चा कौ। उन्होने लंबित आसामी 

हडताल के बारे मँ बताया जो कुछ वर्षं पहल शुरू हुई थी स्वर्गीय 
श्री राजीव गांधी कौ पहल पर असम सहमति पर हस्ताक्षर हुए 

21 उस समय काग्रेस सरकार के पास 126 सदस्य में 100 सदस्य 

थे। असम असेम्बली में स्वर्गीय श्री हितेश्वर साइकिया सत्ता A थे। 

लेकिन 100 विधायकं के बावजूद हितेश्वर साइकिया के नेतृत्व मं 

मूलतः असमिया मेँ दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।
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असम सरकार ने राज्य की शाति ओर एकता के लिए इस्तीफा 

fen एक क्रे सरकार ने ही एसे उदाहरण निर्धारित किए है, 
अन्य कोई सरकार नहीं कर सकती। असम आन्दोलन का fae 

नेतृत्व किया उन्होने 10 वर्षं तक शासन किया। एनडीए सरकार 

द्वारा उनको समर्थन दिया गया। लेकिन क्या वे उस मामले को सत्य 

कर पाये जिसके लिए राज्य मेँ सत्ता पाने मे मदद कौ पर विचार 

किये जाने की आवश्यकता है। वे समस्या हल नहीं कर सके। 

मामला जटिल #1 आप यह नहीं कह सकते कि सभी शरणार्थी 

जो वहां विदेशी है 

भारतीय मूल नागरिको के लिए उन्होने विदेशी कहना अपमानजनक 

है। किसी को विदेशी कहने से पहले इसे सिद्ध करना होगा। सिद्ध 
होने के बाद ही हम किसी को विदेशी कह सकते है। 1971 में 
बाग्लदेश युद्ध के बाद संधि Esl 1985 में असम सहमति मेँ यह 
कहा गया कि वे जो 1971 के बाद भारत अये उन्हे भारत की 

नागरिकता दी जाएगी। काग्रेस wel यह सब कहती रही कि हम 

अपने देश मेँ विदेशियों को घुसपैठ की अनुमति नहीं देगे। लेकिन 
उसी समय हम विदेशियों को निर्वासन के नाम पर किसी वास्तविक 
भारतीय नागरिक के नाम पर किसी वास्तविक संसदीय नागरिक को 

अपमानित करने कौ अनुमति किसी राजनीतिक .. को नहीं cI 
... (व्यवधान) हम विचलित नहीं हो रहा हूं महोदया। 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपनी बारी आने पर बोले। 

(ATMA) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। कुक भी 
कार्यवाही gad मेँ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

... (व्यवधान) 

श्री waa सिंह घाटोवारः सभा में कई सदस्य एेसे हैँ जिनके 

दल ने राज्य में 10 वर्षं शासन किया है। उन्होने कितने विदेशियों 
कौ पहचान की है। यह काग्रेस सरकार ही है जिसने सीमा पर 

तारबन्दी कौ गम्भीरता से बात की है सीमा आउरपोस्यौ की संख्या 
बदा है ओर dea को सील करने की बात कौ है। भारत 

की दशकौय ओसत वृद्धि कौ तुलना मे असम की देशकीय वृद्धि 
बहुत पीके 21 

काग्रेस सरकार ने कभी नहीं चाहा है कि हमारे देश मे एक 

भी विदेशी रहे। विदेशी कौ पहचान करना ओर निर्वासनं करना 
वैधानिक प्रक्रिया है। पहले अवैध आग्रजन से संबधित मामलों को 

निपटाने के लिए केवल ग्यारह न्यायाधिकरण थे। लेकिन काग्रेस 

सरकार मे न्यायाधिकारियों कौ संख्या बदाकर 34 तंक कर दी। हे! 

न्यायाधिकरण संदेहजनक नागरिको के मामलों को BA ओर उचित 

8 अगस्त, 2012 स्थन प्रस्ताव 540 

संवीक्षा के बाद यदि यह सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति विदेशी 
है तो उसे निकाला जाए्। लेकिन बिना किसी आधर के, हम किसी 
को विदेशी नहीं कह सकते। असम मेँ मुस्लिम अहोम के दिनं 
से रह रहे हैँ। बीजेपी ने हमेशा महा अहेम महा लंबित बोरदुकान 
के नाम था हमेशा जिक्र किया है। लेकिन उन्होने कभी बाग 
हजारिका के नाम का कभी जिक्र नहीं किया है जो अहौम के 
शासन में बडु जनरल भी थे। इस प्रकार का aca देश को 

कमजोर करेगा। 

[ अनुवाद] 

अभी हाल ही मेँ हमारे प्रधानमंत्री ओर adie अध्यक्ष श्रीमती 
सोनिया गाधी ने असम का दौरा किया em भीषण बाद ने असम 
में तबाही मचा दी है। 10 लाख से अधिक लोग अभी भी बाद 
राहत शिविरं में रह रहे है। वे अभी तके अपने घरों को नहीं 
लौट पाए है। मेरे संसदीय निर्वाचन aa म लगभग एक लाख बाढ 
पीडित लोग राहत शिविरों में रह रहे Zi इस भीषण बादं के वाद् 
alate मेँ हिंसक घटना घटी है। जब केन्द्रीय गृह मत्री ने 
हिसाग्रस्त कषेत्रं का दौरा किया था तन मेँ उनके साथ था। यह सच 
है fe लोग ओर अधिक सुरक्षा की मांग कर रहे है। जैसाकि आप 
सभी जानते हैँ असम में 25-30 उग्रवादी समूह सक्रिय है। उनमें 
से कुछ तो देश से पृथक हो जाना चाहते है। हमें इस सम्मानित 
सभा में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। जो लोग उन 
हिसा ग्रस्त क्षेत्रों मेँ रह रहे थे, उन्हे फिर से एक साथ मिलजुकर 
रहना चाहिए। हमे एसा शांति का माहैल बनाना होगा ताकि हर 

कोई शातिपूर्वक रह सके। जब एनडीए की सरकार थी तो tat 
हिंसक ane हुई थीं जो बडा दुर्भाग्यपूर्णं था। एसे wel मे किसी 
एक व्यक्ति को भी जान Tad देखना सच में हम सबके लिए 
बड़ा दुःखद् ओर शर्मनाक है। हालांकि tet वारदात पहले भी हुई 
ei आपको मालूम हौगा कि 1996 मेँ जब WLU की सरकार 
थी तो लगभग 198 लोगों ने वहां एेसी हिंसक वारदातों मेँ अपनी 

जान Tage ati दो लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरे में 

शरण लेनी पदी थी। 1998 में हिंसक वारदातों मेँ 186 लोग मारे 

गए। अतः हमे हिंसक वारदातों के लिए सिर्फ वर्तमान सरकार को 

ही दोषी नहीं sewn चादहिए। फिर भी यह सरकार का दायित्व 
है कि वह उचित कदम उठाए ताकि हमारे देश के सभी नागरिक 
एकता ओर अखंडता के साथ रह सके। हमारे देश के सभी 

नागरिको चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हौं या ईसाई हो, का भी यह 
कर्तव्य है कि वे सतर्क रह ताकि कोई भी विदेशी cafe अवैध 
रूप से हमारे देश में न रह सके। 

जेसाकि मैने पहले भी उल्लेख किया था कि अहोम शासन 
के दौरान हमारे पास बाग हजारीका जैसे सेनापति थे जो अल्पसंख्यक 
समुदाय के थ। उन्होने मुगलों के विरुद्ध अहोन सेना का नेतृत्व 
किया था। हरमे हमेशा बोडो भाईयों ओर बहिनों के बरे मे सोचना
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चाहिए। हमारा देश मजबूत है। बोडोलैड aa मे जहां किसी दूसरे 
aa मे रहने वाला कोई भारतीय जमीन नहीं खरीद सकता है वहां 

alg विदेशी जमीन कैसे खरीद सकता है। बोडो aad पर 

हस्ताक्षर करने के वाद बोडोलैड प्रादेशिक परिषद कौ स्थापना हुई 
atl हमारे राज्य के किसी अन्य भाग मेँ रहने वाला व्यक्ति बोडोलैड 

क्षेत्र मे बस जाकर जमीन नहीं खरीद सकता है। जब एनडीए 
कौ सरकार थी उस समय आडवाणी जी द्वारा तैयार किए गए 

इस Wad में यह प्रावधान em वे इस बात को जानते है। 
... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तात मे कुक भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

श्री पवन सिंह घाटोवारः qs एनडीए सरकार के इरादे पर 
कोई संदेह नहीं है। एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र मे शान्ति ओर 
समृद्धि लाने के लिए बीरीएडी का गठन किया om (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप aa जाइए। 

... (व्यवधान) 

श्री पवन सिंह घाटरोवारः जब आपकौ बारी आए तब आप 
बोलना। बीटीएडी के गठन के बावजूद जातीय दंगों से alee क्षेत्र 
4 बार प्रभावित gan है। इसीलिए मेँ आडवाणी जी को यह बताना 
चाहता हू कि बीरीएडी के गठन से उस उद्देश्य कौ प्राप्ति नहीं 

हो सकौ है जिसके लिए उसका गठन किया गया am हम सभी 
को इन मुद्दों पर सोच-विचार करना होगा। यह सरकार की 
जिम्मेदारी दै कि वह पुनर्वास प्रक्रिया मेँ तेजी लाए ताकिं विस्थापित 
भारतीय नागरिको को पूरी सुरक्षा के साथ उनके अपने-अपने गांवों 

H पुनर्वासित किया जा ahi यह बहुत ही दयनीय है कि अपने 
छोटे-छोटे बच्चों के साथ 4 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों 
मँ रह रहे zi अधिकांश राहत शिविर स्कूलों ओर कलेजो में है। 
हमे उन स्कूलों ओर कलेजो को पुनः खोलने के उपाय करने ehh 
हमारे पूर्व-गृहमत्री चिदम्बरम जी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया 
था तब उन्होने लोगों से यह पृछा था कि क्या वे अपने घरों को 

वापस जाना चाहते हे तो राहत शिविरों मेँ रहे रहे सभी लोगों ने 
यही जवाब दिया था कि वे वापस जाना चाहते है amd कि उन्हे 
पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सरकार ने उन लोगों को सुरक्षा 

प्रदान करने के लिए उचित yar किया है। सुरक्षा बलों कौ 
अतिरिक्त टुकदियां तैनात कौ गई है। जल्दी ही 108 विशेष पुलिस 
दस्ते मुहैया कराए जाएंगे ताकि ग्रामीण शान्ति से अपने-अपने घसं 
में रह सके। हमे इस बात को हमेशा ध्यान रखना पडेगा कि 

^“कार्यवाही -वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। 
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वर्तमान में बोडोलैड क्षेत्र में 4 उग्रवादी समूह सक्रिय है। वस्तुतः 
असम के अन्य भागों मेँ भी उग्रवादी समूह सक्रिय है। यह सच 
है ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः यह क्या कह रहे हैँ, आप ag जाइए। 

श्री पवन सिंह घाटोवारः गोहेन जी, मेरी बात सुनिए। 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैदिए। यह क्या रिंग कमेटरी हो रही 
a 

...(व्यवधान) 

श्री पवन सिंह धाटोवारः गोहैन जी, मेरी बाते gia 

अध्यक्ष महोदयाः आप बेट WET 

... (व्यवधान) 

श्री पवन सिंह घाटोवारः में पहले ही यह कह चुका हू 
कि कग्रेस पार्य कभी भी नहीं चाहती कि कोई विदेशी व्यक्ति 
ओर गैर-कानूनी ठग से हमारे देश मेँ रहे। सात साल तक एनडीए 

कौ सरकार थी। आप कितने विदेशी व्यक्तियों कौ पहचान कर पाए 
थे2 आप केवल दूसरों पर दोषारोपण करना चाहते हेँ। आपने कितने 
विदेशियों को देश से बाहर wes दिया था? इसीलिए मै आप से 
अनुरोध करता हू ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष WT: आप बैठ जाइए। कार्यवाही gaa में Hs 
भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

„.. (व्यकधान) * 

श्री पवन सिंह घाटोवारः हमं इस मुद्दे पर गहन सोच-विचार 
करना होगा। आदिवासियों से fasa es है; असमी लोगों से fred 
हई el हमे भारतीयों ओर गैर-कानूनी ढंग से रह रहे विदेशियो के 
बीच fsa के रूप में इस समस्या पर चर्चा नहीं करनी चाहिप्। 

हरमे यह अवस्था मालुम होना चाहिए कि इन दंगों में किसका हाथ 

है, एसी वारदातों के साजिशकर्ता कौन लोग है .. व्यवधान) 

जब आपकौ बारी आए तब आप बोलना। अभी मेरी पार्टी कौ 

बारी है इसलिए मै बोल रहा Zl ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही Gada मे pe भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

...(व्यवधान) * 

*"कार्यवाही -वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।
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श्री wat सिंह धाटोवारः मेँ सच कह रहा El भाजपा के 
पास सच्चाई को स्वीकार करने का साहस नहीं है। वे सच्चाई को 

सुनना नहीं चाहते है। उनके पास खुद का एजेंडा ti यहां तक 

fe वे भारतीय मतदाताओं के फैसले को भी स्वीकार नहीं करना 

चाहते #1 हम लोग सत्ता पक्ष मे इसलिए बैठे है क्योकि देश कौ 

जनता चाहती है कि वे वहां बैठे। हम लोगों ने बैठने & स्थान 

के बारे में निर्णय नहीं लिया है। इसका फैसला जनता 4 किया 

है। सरकार ने कई कदम sort Zi हमने यह कभी नहीं कहा 

है कि अवैध घुसपैठियों को हमारे देश मेँ रुकने कौ अनुमति देनी 
चाहिए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त ee थी। तब हमारे पास कोई 

विकल्प नहीं था। केवल अल्पसंख्यकों के पास विकल्प था। वे हमसे 

ज्यादा भारतीय है। उन्होने पाकिस्तान जाने के बजाए यहीं रहने का 

निर्णय लिया। यदि हम उनकी देशभक्ति पर संदेह करेगे तो यह 
बहुत दुर्भाग्यपूर्णं होगा। ... (व्यवधान) इसलिए मै यह कहना चाहूगा 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष म्रहोदयाः कार्यवाही वृत्तात मे कुक भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

...(व्यकवधान) * 

श्री पवन सिंह घाटोवारः इसलिए मै यह कहना चाहता हू 
कि असम को समस्या इतनी सरल नहीं है। ये मुद्दे काफौ जटिल 
él ... (व्यवधान) दूसरी बात जो मै कहना चाहता हू वह यह है 
कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री डो. मनमोहन सिंह द्वारा उठाए गए 

कदम के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के कई उग्रवादी दलों ने बात-चीत 

शुरू कर दी ei इन उग्रवादी दलों को मुख्य धारा में वापस लाने 
के लिए डो. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व मे सरकार ने सभी संभव 
कदम sod Zi परन्तु आडवाणी जी के द्वारा जिक्र किये गए 
नेशनल रजिस्टर के बारे मे एनडीए सरकार कुक भी नहीं कर पायी। 

नेशनल रजिस्टर तैयार करने के लिए असम सरकार ने करई 
राजनैतिक दलों ओर अन्य संगठनों के साथ बातचीत कौ शुरुआत 

कर दी है। सरकार ने एक पायलेट परियोजना शुरू कर दी हेै। 
तथापि, सरकार नेशनल रजिटर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बारे 
मे भाजपा को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही gaa में कुछ भी सम्मिलित नदीं 

किया जाएगा। | 

(व्यवधान) * 

श्री पवन सिंह घाटोवारः आप सभी को उन लाखों लोगों 
के बारे मै सोचना चाहिए जो असम मे हाल ही में हुई नस्लीय 

हिसा से काफी ज्यादा पीडित हुए हँ ओर इस मुद्दे को अवैध 

*+कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। 
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घुसपैठ के मुद्दे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्या आप चाहते 

है कि ये लोग राहत शिविरं में रहे? इन चार लाख शराणर्थियों 

मे से 1 लाखं 16 अजार शरणार्थी पहले ही अपने घरं जा चुके 
है। राज्य सरकार ओर केन्द्र सरकार ने हिसा मे मारे गए लोगों 

Had प्रत्येक के परिवार को आठ-आठ लाख रुपये देने का निर्णय 

लिया है। se वस्त्र, बर्तन खरीदने तथा अपने मकानों को फिर 
से बनाने के लिये पैसा दिया गया हे। प्रधान मत्री ने तीन सौ करोड 
रुपये के राहत पैकेज की घोषणा कौ है जिसमे से 100 करोड 
रुपये इंदिरा आवास योजना के अतिर्गत दिये जाएंगे ताकि जिनके 

घर नहीं हैँ बे अपना घर बना सके। 

ओर मुञ्चे विश्वास है कि केवल काग्रेस सरकार ही पीडितो 
के प्रति इस तरह कौ सहानुभूति दिखा सकती है। इसके अलावा 
आज कौ वार्ता मे यह भी कहना चाहता हू सभा में आज कौ 
चर्चा से लोगों को यह सदेश मिलना चाहिए कि देश के किसी 
भी भाग में हिसा कौ alg वारदात भी होगी इन हिंसा कौ घटनाओं 
मे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। भारत एक महान राष्ट 

हे। यहां हद्, मुसलमान, सिख, इसाई सभी भारतीय है ओर यह 
प्रत्येक भारतीय नागरिक को विचार करना चाहिए कि अपने देश 
मे किसी भी अवैध विदेशी नागरिक को रहने at अनुमति नहीं 
होगी। साथ ही हमें किसी भी भारतीय को विदेशी कौ संज्ञा नहीं 
देनी चाहिए। at आशा है कि भविष्य मेँ नस्लीय हिसा कौ कोई 

घरना नहीं होगी ताकि कोई भी बेघर न हो, कोई भी अपने पिता 
कोन खोए, ओर कोई भी पीडित न हो। असम के लोग कफ 
पीडित हुए है। इस तरह कौ घटना से हम ओर पीडित नहीं होगे। 
अवैध घुसपैठ कौ समस्याओं पर माननीय गृह मंत्री महोदय विस्तार 
से बतायेगे। मुञ्चे आशा है कि हम लोगों को एकता, शाति ओर 
अखंडता का सदेश देगे। इन्हीं शब्दों के साथ, F अपनी बात समाप्त 
करता हू। 

(हिन्दी) 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया जी, 
कार्य स्थगन प्रस्ताव जो कुछ माननीय सदस्यों ने दिया था उसे आपने 
स्वीकार किया। आपने पहली बार स्थगनं मोशन स्वीकार किया, 
इसके लिए आप धन्यवाद कौ पात्र है। कुक कहने से पहले मेँ 
सम्मानित नेता सदन ओर गृह मंत्री जी का स्वागत करता ह्, Te 
बधाई देना चाहता हु। अभी पक्ष ओर प्रतिपक्ष से बहुत ही 
संवेदनशील मुदे जातिगत हिसा पर बहुत विस्तार से, माननीय 

आडवाणी जी ओर पबन सिंह घारोवार जी ने अपनी बातें रखीं। 
मै सदन के माध्यम से इलैक्टोनिक ओर fie मीडिया के अपने 
लोगों से निवेदन करना aem fe जो भी वहां घटनाएं घरी है 
उन्हे बढा-चढाकर् न पेश करं बल्कि वहां कैसे अमन-चैन-शांति 

कैसे स्थापित हो, साप्रदायिक det बने, इस ओर उनका प्रयास 

होना चाहिए। ...(व्यवधान)
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माननीय प्रधानमंत्री जी ओर आदरणीय सोनिया जी ने वहां का 

दोरा किया ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 300 करोड रुपये की 
सहायता दी, इसके लिए मै उन्हे धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सदन 

के माध्यम से यह भी माग करना चाहूगा कि जैसे बात उदी है 
कि बंगलादेश कौ आजादी के पहले वहां क्या स्थिति थी ओर बंगला 

कौ आजादी के बाद वहां क्या स्थिति है, इसका भी मूल्यांकन कायदे 

से होना चाहिए। मान लीजिए adi से gate कौ घटना हूर है 
ओर घुसपैठ कौ घटना केवल असम में ही नहीं हुई वरन् कश्मीर 
ओर अन्य जगहों पर भी होती है, इसलिए मै oem कि इस प्र 
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह सोचना चाहिए कि किस 

प्रकार वहां अमन ओर शाति हो ओर लोग वहां फिर से अपने 

घरों मे लौट wh धार्मिकता के आधार पर भी इसे नहीं देखा 

जाना चाहिए्। हिदू-मुस्लिम कौ बात या सांप्रदायिकता कौ दृष्टि से 
भी इसे नहीं देखा जाना चाहिए। 

जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर 11 जिले वहां प्रभावित 

हुए है। हम लोगों को पूरी घटना मालूम नहीं है लेकिन ज्यादातर 
ast इलाकों के निचले हिस्सो मे ये घटनाएं घटी है। जो सरकारी 
रिपोर आई है उसके अनुसार 74-75 लोगों की जानें वहां गयी 
है ओर कोकराज्ञार मे 47 लोगों कौ मृत्यु हुई है ओर 2 लाख 
से ज्यादा लोग बेघर हुए ei वहां यह प्रयास हुआ है कि 150 
शिविर् लगाकर वहां आपने 9 लाख बेघर लोगों को शिविर में रखा 

है ओर जैसा अभी पवन जी ने कहा कि वहां से बहुत से लोग 
वापस अपने घरों को जा रहे है। यह बहुत अच्छा प्रयास है लेकिन 
कोशिश यह होनी चाहिए कि इन 9 लाख लोगों के अद्र 
डर-भय-आतंक खत्म हो ओर वे अपने-अपने घरों को जाए। जैसा 
समाचार wat मे आया है कि वहां पर घुसपैविये भी हैँ तो इसकी 
भी जांच होनी afew! वहां कद्र सरकार कौ अपनी राज्य सरकार 
है, वहां कौ अपनी एजैसी है। कद्र सरकार देखे कि वहां इस प्रकार 
की घटना न हो। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें समय पर 
अगर सशस्त्र बल मिल जाता, तो हो सकता था कि इतनी at 
हिंसा न होती। एेसा हो सकता है कि यह दोषारोपण कौ स्थिति 
a गृह मत्री जी यहां सै कह रहे हों कि वहां की नाकामी है 
ओर राज्य सरकार अपनी नाकामी wr के लिए de सरकार पर 
बात डाल रही है। हमे इन बातों पर नहीं जाना चाहिए 

आज के समाचार wat में आया है कि चार जानें ओर गई 
है। वहां के मुख्यमत्री जी ने सीबीआई जांच कौ ot am ai 2 
fe यह घटना कैसे ओर क्यों घरी। भँ पूना चाहता हू कि 
आडवाणी जी बोल रहे थे ओर वे एनडीए सरकार मे गृह मत्री 
a, sa समय कौ क्या स्थिति थी? उस समय कितने लोगों को 
आपने सर्च किया कि कितने घुसपैठिए थे ओर कितने लोगों को 
वापिस भेजा गया? अगर आज देखें तो केवल असम मेही 
घुसपैठिए नहीं है, बल्कि पूरे देश में घुसपैठिए् है ओर हर देश 
के लोग हमारे देश मेँ बिना बीजा के रह रहे है। बहुत से लोग 
आए ओर वीजा के खत्म होने के बाद भी यहां रह गए हैँ। उनकी 
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अभी कोई जांच नहीं हो पाई है। सदन में कई बार इस विषय 
पर चर्चा की गर्हहै कि जो बीजा समाप्त होने के बाद भी यहां 
रह गए हैँ, उनकी जांच होनी चाहिए कि वे यहां क्या कर रहे 
है। हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि उनके wre बने है 
या नहीं, उनका वोटर लिस्ट मे नाम है या नहीं, उन्हें भारतवर्ष 
कौ नागरिकता दी गई है या नहीं। समय-समय पर जब भी कहीं 
लडाई हुई है. तो हमारे देश में उन लोगों को राहत शिविर में 
रखा, उनकी सेवा कौ। उनमें से कुक लोग वापिस गए ओर कुछ 
यहीं रह गए। वे तमाम एसे मुदे है, जिन पर सदन को गम्भीरता 
से सोचना चाहिए्। आज हमें जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर 
सोचना चाहिए, क्योकि यह देश की एकता ओर अखंडता से जुडा 
हुआ सवाल Vl SA दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर कि इन्होने 
क्या किया ओर आपने क्या किया, हमारी कोशिश होनी चाहिए 
कि वहां अमन, चैन ओर शाति हो। पूर्वोत्तर राज्य पयर्टन की 
दुष्टिकोण से बहुत ही अच्छे राज्य है। 

मे पुनः केद्र सरकार से मांग करना चादहुगा ओर आद्रणीय 
प्रधानमंत्री जी से कहना aem कि आपने तीन सौ करोड waz 
की जो धनराशि दी है, वहं पर्याप्त नहीं है। जहां लाखों कौ संख्या 
म लोग शिविर में है, बेधर हुए है, लोगों कौ जानें गर्ह है, उनके 
घरों को बर्बाद किया गया है, उनके लिए यह धनराशि पर्याप्त नहीं 
@i गंभीरता से सरकार इस बारे में सोचे। जो मृतक है, उनके 
परिजनों को उचित asta मिले, वहां अमन, चैन, शाति हो। 

इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात इस आशा ओर उम्मीद 

के साथ समाप्त करता हू कि वहां साम्प्रदायिक ded बने ओर 
देश की एकता तथा अखंडता पर कोई आंच न sm 

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज 
काफी गंभीरता से माननीय आडवाणी जी ने सदन मे अपनी बात 

कही है। दोनों तरफ से इस मामले पर बहुत गंभीर चर्चा हो चुकी 
है। सभी जानते हैँ कि असम भारतवर्ष & पूर्वोत्तर wal मेँ पर्यटक 
कौ gfe से एक बहुत ही महत्वपूर्णं राज्य 21 असम में आज जो 

घटना घटी है बल्कि भँ कहू कि यह तो घटती चली आ रही 
हे, इस बारे मे हमे गभीरता से faa करना चाहिए। आज असम 

मेदो लाख से ज्यादा लोग बेघर है ओर पचास से ज्यादा लोगों 

कौ हत्या अभी तक हो gat है। जिस तरह से पक्ष ओर विपक्ष 
मे किसी भी सवाल को ले कर जो आरोप या yer लगाए 

जा रहे है, पै wan हू कि इससे अलग हटकर सियासत कौ 
आग पर सियासी teat सकने कौ जरूरत नहीं है ओर न ही 
इसे साम्प्रदायिकता प्रयोग शाला बनाने की जरूरत 2 बल्कि सच्चाई 
से इसकी जांच होनी चाहिए ओर मेरा कहना है कि चाहे प्रदेश 

सरकार के द्वारा या सेना के द्वारा अगर समय रहते उचित कदम 

उठा लिये गये होते तो मेरा पूरा भरोसा है कि ये घटनाएं जो हो 
रही हैँ, वे नहीं हो पाती। ओ तमाम लोग बेघर हो रहे दहै, जो 

तमाम लोग मारे जा रहे है ओर जिस तरह की वहां स्थिति 2, 
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यह निश्चित रूप से निन्दनीय है। हमारी पार्टी इसकौ निन्दा करती 

है ओर यह मांग करती है कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए 
भारत की शानदार परम्परा रही है कि जौ भी अपने दरवाजे पर 
कभी भूले भटके आ जाए, उसे भगाना नहीं चाहिए बल्कि उनको 
ओर भी सम्मान देना चाहिए। इसीलिए हम मांग करते है कि जितने 

भी लोग बेघर हुए हैँ, उन्हें पुनर्वास कौ सुविधा देनी चाहिए, ओर 
जो मारे गए लोग है, उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया 
जाना चाहिए ओर जांच करके जितने भी लोग दोषी पाये जाते हे, 
उनको दंडित करना चाहिए्। 

इन्हीं शब्दों के साथ मै अपनी बात समाप्त करता Zl 

(अनुवाद 

श्री बसुदेव आचार्यं (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, स्थगन 

प्रस्ताव के पाठ के बजाय प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खडा 
ह्, क्योकि मैने भी इस संबंध मे एक नोरिस दिया om परन्तु मेरे 
प्रस्ताव का पाठ अलग em मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत अवैध आप्रवास 
कौ समस्या का जिक्र नहीं किया गया था। हम श्री आडवाणी जी 

की इस बात से सहमत नहीं हैँ किं वर्तमान समस्या का मूल कारण 
अवैध अप्रवास कौ समस्या ZI 

यहां हम इस मामले पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैँ ओर 
उधर लाखों लोग विभिन राहत शिविरं मेँ रहने के लिए मजबूर 
है। मै कोकराञ्ञार जा चुका gi मै यहां 28 ओर 29 तारीख को 
en जिस दिन हमारे माननीय प्रधनमंत्री कोकराञ्ार मे थे, यस दिनि 

मै भी वहां em मेँ प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं om उन्होंने 
कोकराल्ार के राहत शिविरं का दौरा किया था परन्तु म अदरूनी 
स्थानों जैसे विजनी ओर अन्य जगहों पर गया am 

अपराह्न 2.47 बजे 

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हर] 

महोदय, आज् यह स्थगन प्रस्ताव सरकार कौ विफलता से 
संबंधित हे। यह राज्य ओर केन्द्र दोनो ही सरकारों कौ बहुत भारी 
विफलता है। तनाव जुलाई के पहले सप्ताह से ही आरंभ हो गया 

 था। पहली घटना 6 जुलाई को हुई। उस समय राज्य सरकार सो 
रही atl राज्य सरकार ओर पूर्व गृह मंत्री, श्री चिदम्बरम को यह 
जानकारी थी कि उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। उसके बाद, 
फिर 20 जलाई को एक बडी, घटना में 4 बोडो युवकों को मार 
दिया गया। जुलाई के पहले सप्ताह से ही तनाव बद रहा AM 6 
जुलाई को वहां Teast कौ स्थिति थी। इसके बाद 20 जुलाई को 

4 बोडो युवकों को मार डाला गया। इसके बाद पुनः 21 जुलाई, 
को मुस्लिम अल्पसंख्यक ओर बोडौं समुदाय के लोगों पर हमला 

हुआ। 

8 अगस्त, 2012 स्थगनं प्रस्ताव 548 

मैने कई mal का दौरा fea मेने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के 
Tat का भी दौरा किया ...(व्यवधान) भने देखा कि किस तरह 
से गांववासियों को लूटा गया ओर उस पूरे aa में जहां एक सडक 
है जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के गांवों को बोडो गांव से अलग करती 
ai मैने पाया ओर यहां तक कि अश्चर्यचकित था कि पूरे मुस्लिम 
गांव में आग लगा दी गई भी Wa बोडो गांव के एक भी घर 
पर हमला नहीं किया गया था मैने रह रहे विस्थापित लोगों कौ 
द्यनीय स्थिति को भी देखा रै। बहुत बडी संख्या मँ लोग विस्थापित 
हो गये है। दूसरे मुञ्चे नेल्ली नरसंहार की याद दिला दी। हम उस 
नेल्ली नरसंहार को भूल नहीं सकते जिसमें 3000 आतंक भाषी 
मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया गया था, हमने 1987 में 
इस पर सभाम चर्च कौ थी, लेकिन हम नरसंहार के लिप 

जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार ने कोई कारवाई नहीं कौ 21 
उसके फिर एक आयोग कौ नियुक्ति कौ गई at इस आयोग 4 
कई सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर सौंपी थी, लेकिन आज तक 
इस आयोग की रिपोर्ट पर a कारवाई नहीं हुई है। क्या यह 
बाग्लादेशी प्रबासियों के कारण हुआ था, मैने कोकराञ्चार जिले के 
मुस्लिम अल्पसंख्यकों के क्षेत्र का तथा इससे ae क्षत्रं जैसे, 
बोगारईगांव, चिराग, धुत्री, ओर बिलासीपाडा का दौरा किया था क्या 

हमे उन्हें बाग्लादेशी प्रवाशी करना जो चाहिए आर में वे लोग यहां 

1940-41 से रह रहे हँ। वर्षं 1053 मेँ ब्रम्हपुत्र में अपक्षम हुआ 
था। गांव के गांव इसके शिकार हए, मुस्लिम आबादी वहां से आधार 
alte मे at गये। क्या हमें SS बांग्लादेशी प्रवासी कहना 

चाहिए ओर उन्हें निकाल बाहर कर देना चाहिए? वे हमारे देश 
के नागरिक है, ने वर्षो से वहां रह रहै है। हाल में बांग्लादेश से 
आए प्रवासी अथवा शरणार्थी नहीं हैँ जैसा कि भारतीय जनता पार्टी 
se कहती दै। जब हमारे देश के उस भाग में कोई घटना घरती 
है तो भारतीय जनता पारी बांग्लादेशी प्रवासियों कौ वजह से घटी 
घटना कहती है अथवा मानती है, वे हमारे देश के नागरिक रै! 

ay 2003 4, बोडो के साथ दूसरा asin हुआ था। इससे 
पर्व, पहला समञ्चौता om, लेकिन वह किसी तरह से सफल नहीं 
रहा, इसकी वर्ष 2003 मे इससे समञ्योते पर हस्ताक्षर किए गए 
थे, बोडो क्षेत्रीय परिषद को छटठी अनुसूची में लाया गया em उस 
aed मे क्या शामिल था? इसमें यह कहा गया है कि इस 
समञ्लोते के उपरान्त गैर बोडो बोडो क्षत्र में भूमि नहीं खरीद सकते 
21 लेकिन जो वहां इस aust से पहले पहले थे उनके पास 
क्या बसे ओर भूमि खरीदने के अधिकार थे, दिक्कत क्या है? चुनाव 
आयोग ने द इंडियन एक्सप्रेस में प्रभावित एक लेख से seq किया 

है। मैने भी उस लेख को पदा है। उसमें उल्लेख था कि वे सरकारी 
भूमि ओर जंगल कौ भूमि पर pom कर रहे है। Se सरकारी 
ak बन भूमि कहां से मिलेगी। 

महोदय, मैने जो कुछ वहां पाया ae यह दहै कि वहां 27 
प्रभावित sist आबादी है। ओर वहां बाहुल्य गैर-बोडो का है, वहां 
मुस्लिम अल्पसंख्यक ह जिनमें amet भाषी मुस्लिम अल्पसंख्यक
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हो सकते है। यदि अल्पसंख्यक मुस्लिम बंगला बोलते हँ तो क्या 
उन्हे बंगलादेशी कहा जाएगा? सिल्वर में हजारों मुस्लिम हैँ जो 

बंगला बोलते है। क्या आप उन्हें कग्लादेशी कहेंगे? ... (व्यवधान), 

वह "हां" कह रहे है, श्री Ham पुरकायस्थ आप Se क्या कहोगे? 
क्या आप उन्हे बाग्लादेशी कहोगे ओर बाहर जानै दोगे? 

... (व्यवधान) 

उपाध्यश्च महोदयः श्री आचार्य, कृपया अध्यक्षजी को सम्बोधित 

करे। 

(FAA) 

श्री बसुदेव आचार्यः क्या आप क्या आप उन्हं बांग्लादेशी 
कहोगे ओर बाहर WAS दोगे ओर उनमें से कितनों को वापस भेजा 

गया है? उनमें से कितनों को “विदेशी” के रूप में पहचान की 
गई है ओर se अपने देश भेजा गया है? क्या हमारे गृह मत्री 

जी बताएंगे कि इन वर्षो मेँ अर्थात जब से .. असम मेँ आंदोलन 

हुआ तब से उनमें से कितने अपने देश वापस भेजे गए 2? 

महोदय, वहां लोग नागपुर क्षेत्र जो कि आपका खेत्र है के 
आदिवासी है। उन्हे संधाल के रूप में जाना जाता है, यद्यपि se 
असम में जनजाति का दर्जा हासिल नहीं है तथापि हमने उन 
जनजातियों के अधिकारों की भालाई नहीं है ओर एेसे अधिकारों 
की मांग की है जो असम मे चाय ama मेँ काम करने के लिए 
वहां आए धे। वे मेरे क्षेत्र पुरुलिया से है ओर वे आपके क्षेत्र से 
भी है। इसका कारण यह दै कि 1950 से पूर्वं पुरुलिया बिहार का 
भाग Ml यह छोरा नागपुर मंडल का हिस्सा 21 ये उत्तरी बंगाल 

के छोटा नागपुर क्षेत्र तथा असम से थे।...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया, अपना भाषण समाप्त Hil 

श्री बसुदेव आचार्यः बोडो ओर मुस्लिम अल्पसंख्यकीं मं 
aed नहीं हर्द दै। वर्ष 1996, 1998 ओर 2008 A बोडो ओर 
आदिवासी जनजातियों अर्थात संथालों में wed हुई धीं, इनके 

कारण, कोच राजवंशी कौ तोतापुरी जेसे अलग राज्य कौ मांग कर 

रहे है, बोडो क्षेत्रीय परिषद की समस्या यह है कि यह उख aa 
मे आन्तरिक विरोधाभाष का समाधान करने में असफल रही है, 
अर्थात विभिन्न जातीय समूहो के बीच विरोधाभास को। अब इस 

समस्या को पैदा करने का आशय यह है कि बोडो, आवासी को 
27 प्रतिशत से बद्ाकर 50 प्रतिशत करना टै ताकि अलग राज्य 
की मात्र को मजबूती दी जा सके। ..(व्यवक्षान) बोडो के बीच 

कुछ समूह है ओर मुस्लिमों के बीच भी कुद Heel तत्व ZI 
बे इस समस्या को पैदा कर रहे है। ... (व्यवधान, 

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया, अपना भाषण समाप्त करे! 
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श्री बसुदेव आचार्यः यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद-विवाद है। 
मैने अपनी बात समाप्त नहीं कौ रै। ... (व्यवधान) 

अपराहन 3.00 बजे 

मै यह नहीं कह रहा हूं कि मांग यह है (व्यवधान) 
अतिवादी तत्व लोगों को aes रहे SI वहां अभी भी अतिवादी 
तत्व हैँ जो अन्य लोगों को बाहर जान कौ मांग कर रहे हँ ओर 
उन्हें ta कारने को कह रहे ZI 

( हिन्दी] 

उपाध्यक्ष महोदयाः कृपया समाप्त Hil 

... (व्यवधान) 

( अनुकाद। 

श्री बसुदेव आचार्यः राहत शिविरों मे काफी लोग रह रहे ` 
है। यहां तक कि एक आदमी भी अपने गांव वापस नहीं गया 2} 
वे कैसे जाएगे। हर चीज लूट ली गर्ह है ओर वे अत्यधिक दुःखी 
4.9 पहली बारत तो यह चाहता हूं कि वहां शाति स्थापित हो, 
दूसरा यह कि बोडो ओर मुस्लिम अल्पयंख्यकोँ से संबंधित सभी 
विस्थापित को उनके गांव भेजा जाना चाहिए्। लेकिन tar केसे 

हो सकता है? जब तक उनके घरों का पुननिर्माण नहीं होता तो 
ये केसे व्हा जा सकते हे। 

महोदय, 300 करोड रुपये लोगों के Bates के लिए पर्याप्त 

नहीं #1 इस कार्यं को युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। 
...(व्यवधान) 

( हिन्दी) 

श्री जगदम्बिका पाल (Safaris): महोदय, इतने गंभीर 

विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता मौजूद 
नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय रहै। ... (व्यवधान) 

(अनुकद। 

श्री बसुदेब आचार्यः जब तक लोगों को उनके गांव वापस 
नहीं भेजा जाता है, उनके घर दुबारा नहीं बनाये जाते है, उनका 
पुनर्वास नहीं किया जाता है, वे अपने गांव वापस नहीं जा पाएगे। 
यहां कुछ ta लोग हैँ, जो इसी जगह पर दस सालं पहले प्रभावित 

हए थे ओर वे अभी भी राहत शिविरों मेँ रह रहे हैँ। ...(व्यकधान.) 

(हिन्दी 

उपाध्यक्ष महोदयः आप कितना समय लगे, आप कितनी देर 

तक ate?
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[ अनुकाद 

श्री बसुदेव आचार्यः केन्द्र सरकार इसके लिये असम को 
न केवल पर्याप्त धनराशि बल्कि एक विशेष पैकेज प्रदान किया 

जाना चाहिए ताकि पुनर्वास का कार्य किया जा सके ओर प्रभावित 

परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्तिं राशि प्रदान कौ जा ahi 

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राहत शिविरो मे रह 
रहे 10000 बच्चे गंभीर बीमारियों से पीडित है। उनका क्या होगा? 

इसलिए, Se पर्याप्त राहत प्रदान को जानी चाहिए। हमने यह देखा 

है कि राहत शिविरो मे केवल चावल ओर दाल प्रदान की जा 
रही है ओर उन्हे नमक भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उन्हें 

केवल एक HIS मँ अपना घर BIST पडा था। मैने लोगों कौ 
एसी दशा देखी हे। राहत शिविरे मे लोग दयनीय अवस्था में रह 

रहे है। जरा सोचिए इसलिए, सरकार को तुरंत पर्याप्त कदम उठाने 
चाहिए ताकि लोग अपने घर वापस जा सके ओर वहां शाति से 
रह सके इससे पहले, उस क्षेत्र में पुनः शाति बहाल कौ जानी 

चाहिए, लोगो के बीच सांप्रदायिक सदभाव ओर एकता भी पुनः 
स्थापित कौ जानी चाहिए्। यह केवल उस क्षेत्र मे te हालात पैदा 

करने के जिम्मेवार तत्वों के खिलाफ कार्यवाई करके ही किया जा 
सकता है। 

[feat] 

श्री शारद यादव (मधेपुरा): महोदय, आपने WA बोलने का 
समय दिया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं ओर बसुदेव 
आचार्य जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होने काफी 
एन्लाइटेन fra - 

महोदय, आडवाणी जी ने, घाटोवार जी ने बहुत अच्छे तरीके 
से बात रखी, शैलेन्द्र कुमार जी ने जब बोला, तब मै यहां नहीं 
था, मेँ उनकौ बात नहीं सुन पाया ओर बसुदेव आचार्य जी ने जो 
बोला, उसे मैने अधूरा सुना। जो अखबार है, मीडिया है उसमे इस 
पर काफो रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कहीं भी सही खबर पकड 
नहीं आती है। 

आडवाणी जी “इंडियन एक्सप्रेस" कौ खबर पद रहे थे। आज 
मै हिन्दु" में पद् रहा om हालात ये है कि किसी अखबार या 
किसी मीडिया को यह नहीं पता है कि मुसलिम कितने mee 
हुए है, कितने विस्थापित हुए है, बोडोज कितने है ओर संथाल 
कितने di यह भी सही आंकड़ा नहीं आता। उपाध्यक्ष जी, यह 
वाजिब बात है कि हम इतनी गहराई से नहीं जानते। घाटोवार जी 
जब बोल रहे थे तो मुञ्चे बहुत अच्छ लगा। वह आसामी मेँ बोल 
रहे थे। मुञ्चे लगता है कि उनके पास जो जानकारी होगी, वह 
बाकी लोगों के पास नहीं होगी। उनका मंत्री होना ठीक है लेकिन 
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उस इलाके में रहना, बसना ओर पैदा होना बडी बात है। मै इतना 

ही सदर साहब से ale कि इस सदन मेँ बहस तो अच्छी होती 

@ लेकिन उस बहस के कभी सगुण नतीजे नहीं आते Fo एक 
तरह से समस्याओं का अंबार होता जा रहा है ओर हम किंकर्तव्यविमूद् 
होकर ye Gs रहते है, बोलते fi आज कल तो तलवार से नहीं 
ओर बोली से नहीं बल्कि गोली से दुनिया चलती है। मै ase 
हूँ कि असम गण परिषद् के लोग शायद इस सदन में नहीं ZI 
... (व्यवधान) बहुत अच्छी बात है कि सदन में उनके सदस्य Fi 
मुदो खुशी है क्योकि वे हम लोगों के बड पुराने साथी है। जब 
चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे, तो मेँ यूथ विंग का अध्यक्ष em मै। असम 
गया तो वहो जो बेचैनी थी ओर उस इलाके की जौ डैमोग्राफी 

हे, उसके लिए वे बहुत चिन्तित थे। वह कितनी चेन्न हई है ओर 
कितनी नहीं हुई हे, मै इसकी सच्चाई नहीं जानता हूं। लेकिन 
उनकौ जो बेचैनी थी, उनकौ बोडी लैग्वेज से ter लगता था कि 
वे लोग बहुत ही तकलीफ में a हमारी जनता wet थी तो उसमें 
उन्होंने जो ad उठाई, उस समय मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर 

थे। मै कई बार उनसे मिला ओर उस बात के लिए उन्होने wa 
aet darn! मोरारजी भाई हमेशा कहते थे कि जाओ, लेकिन उस 

दिनि ys dorm ओर मेरी बात सुनी। इसके बाद असमगण परिषद् 
बन गई, उसकौ सरकार बन Wi हम सब लोग Fes He में 

इकट्ढे थे। मुदा यही था लोगों ने दोहराया कि उसमे तीन मुख्य 
मुदे क्या-क्या थे। उस पर समद्मौता हुआ ओर समञ्लौते तो इतने 

होते रहते हैँ लेकिन वे कभी लागू नहीं होते। जैसे बसुदेव आचार्य 
जी कमेरीज के बारे मेँ बडा याद रखते है। काफी कमेरीज का 

इनको याद रहता है। कोई बुरी बात थोडी है! याददाश्त ही नहीं, 
ये पद्-लिखकर आते हैँ वे उस इलाके मेँ भी ae होगे। ये ee 
है, ये सिर्फ नेशनलिस्ट नहीं है। वे द्यूमनिस्ट लोग है मगर मैं राष्ट्रीय 
भी & ओर देश कौ Sat चेन्न हो जाए, मै इसके हक में 
नहीं Si इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने आजादी की ase लडी 
जिसमें बहुत ae बडे लोग थे-जिना साहब थे, जवाहरलाल जी 
थे, सरदार पटेल थे। एक ही आदमी थे महात्मा जी, जो पोल 
टु पिलर at वे अपनी जान लगाकर तनहा, अकेले चले। उनके 
साथ एक सीमांत गांधी थे। 

हमने देश बांट fa मेँ पांचवीं मे जो नक्शा बनाता था, वह 

मानस से बाहर जाता ही नहीं। मगर वह विकट नक्शा बनाएं तो 

हमारे देश A वर्मा भी आता Zi लेकिन देश ae गया। यह जो 
विकट समस्या है ओर आज जो बहस हो रही है, उससे लगता 
है कि बगलादेश से काफौ लोग gate करके भारत मेँ आ गए 
el बंगलादेश कौ आबादी 16 करोड के लगभग है। घाटोवार जी 
चले गए ओर बसुदेव जी ad है, हमारे देश की आबादी में इसे 

जोड लिया जाए, तो करीब 130 करोड लोग भारत में रह रहे 
है हम उन घुसपैठिए् का कोई इलाज नहीं कर या रहे है पशु



553 CTT Wad 

मर रहे हे, witme? वे जगल खा रहे रैं, सभी चीजें खा 

रहे दै यहां तक कि भ्रष्टाचार में सडक खा रहे रँ जो गरीबों के 

लिए जाता है, उसमें सब GS खा जाते हँ पीडीएस हो या मनरेगा 

हो या इंदिरा आवास योजना at sea जी के जमाने में यह ठीक 

चल रहा था, लेकिन अब सब खा जाते है! 

श्री बसुदेव आचार्यः कोयला भी खा जाते ZI 

श्री शरद यादवः अभी इस मुदे पर बात हो रही है. नहीं 
तो कोयले की बात सदन में उठाई जाती। सीएजी कौ रिपोर्ट क्यं 

fed हुई है? प्रधानमंत्री जी यहां से चले गए ti हम कल नोटिस 
देगे। उपाध्यक्ष महादेय, मेरा कहना है कि बहस तो होगी। असम 

में बेचैनी 21 हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद कोई कहता है तीन लाख, 
कोई कहता है चार लाख कोई कुछ कहता है, होम मिनिस्टर साहब 

आप सही बताएं कि वहां कितने लोग विस्थापित थे। न तो मीडिया 

से पता चलता है, न अखबार से पता चलता हे। कल जब मेँ 

उपराष्टूपति के चुनाव का नतीजा देख रहा था तब मैने छह, सात 

चैनल ta) असारी साहब जीत गए, लेकिन हमं कितना ate मिला, 

हम यह देख रहै थे। लेकिन यह नहीं पता चल रहा था। sas 

फिजा का मामला दिखा रहे थे, पता नहीं क्या-क्या दिखा रहे थे। 

हमारे यहां लोगों को मजा आ जाता है, अकेले मीडिया को ही 

नहीं बल्कि पूरे देश कोभी कि किसी महिला का कोई कांड हां 

जाए, तो देश के रोये खड़े हो जाते Zi घाटोवार जी बोल रहे 

थे, हम नहीं थै नहीं तो उनको बात टरसलेशन में सुन लेते। यह 

बात सच है कि हमने अपनी wet के लोग yea, we बहुत 

अधूरी जानकारी है। हमारे पुराने होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब 

अभी सदन में alge नहीं है. वे एक-आध दिन जाते कि कितने 
मरे, कितने चित मरे, कितने पट मरे, कितने जले, कितने करे, 

यह देखने जाना चाहिए था। लेकिन उसका कोई रास्ता बगैर वहां 

बैठे, बह नहीं बैठे तो किसी दूसरे आदमी को बैठा लो। वहां कम 

से कम उस समस्या के बारे में पूरी तरह से समञ्च तो बननी चाहिए। 

हकीकत क्या है? इधर से HS बोल रहे ह, उधर से कुक बोल 
रहे है। बात तो सही waa में आनी चाहिए्। यह एक विकट समस्या 

हो गई है। आज असम ओर पूरा नोर्थ-ईस्ट बेचैनी मेँ है। असम 
हमारे देश का हिस्सा है। आज कौ बहस से मुञ्चे यह अच्छा लग 
रहा है कि हमने वहां की faa ai की है। इस सदन ने उस 

इलाके की चिंता की है। यह पूरे देश का सदन Vt इसलिए आज 
मेरे लिए बहुत सुकून कौ बात है। असम गण पषिद् वहां दौ बार 
जीती 31 आप भी वहां जीते 2) यहां आपकी सरकार रही हे, 

हमारी भी सरकार रही है। हो सकता है कि Ho गडबड रही हो, 

लेकिन कोर रास्ता तो निकलना चाहिए्। अगर कोई बाहर से आया 
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है तो लोकल डायलैक्ट ओर बहार से आए हुए लोगों के डायलेक्ट 

कादो मिनर मेँ पता चल जाएगा। यहां का बांग्ला डायलेक्ट ओर 
वहां के बांग्ला डायलेक्ट में फर्क हो जाता है। हमारे यहां तो 

कोस-कोस पर भाषा बदलती है, दस-दस, पन्द्रह-पनद्रह किलोमीटर 
पर भाषा बदलती है। जिसकी भाषा लोकल डायलेक् से नहीं मिलती 

है, वह सही मे कहीं बाहर से आया है, वह उस इलाके का नहीं 
a1 उस इलाके का जो आदमी है. उसके बाप-दादे हजारों वर्षो 
से वहां बसे हुए ह। इस देश मेँ लोगों के पासं जमीन के अलावा 
कोई दूसरा जरिया नहीं है उस पर अगर संख्या बढती है तो उनके 
लिए जीना मुश्किल हो जाती है इन बेचैनी का रास्ता हमे निकालना 

चाहिए। 

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैने उनके बयान 

को use दिनों के बाद Ua उन्होने बहुत वाजिब कहा कि 

हिन्दुस्तान -पाकिस्तान- बांग्लादेशं का महासंघ बनना चाहिए। पाकिस्तान 

हथियार पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा है, हमारा देश भी हथियार 

पर इतना खर्च कर रहा हैँ बांग्लादेश का तो यह हाल है कि वर्ष 

2020 में वहां कौ जनसंख्या aga करोड हो जाएगी। एसे मे क्या 

वे समुद्र मे adi? वहां जो हकौकत गे परिस्थिति है, उससे तो 
फेस-टू-फेस कराइए। आपको इसके संबंध में पूर पेपर सदन मं 

wget चाहिए्। 

( अनुवाद 1 

अपराहन 3.17 कजे 

[श्री फ़ांसिस्को कोज्मी सारदीना पीठासीन हुए] 

( हिन्दी] 

असम में चार लाख आदमी बंटवारे के ae कभी विस्थापित 

नहीं हुए? जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि वह गड़बड़ हो। 

दो लाख, तीन लाख भी बडी संख्या है। पर, चार लाख तो 

हिन्दुस्तान मेँ आजादी के बाद कहीं दिस्प्लेसमेट नहीं हुआ है। वहां 
इतना बड़ा इिस्प्लेसमेट हो गया। अब किसका हुआ, कैसे हुआ, 

इसका निदान ओर समाधान तो हम लोगों को निकालना चाहिए 

था। हम नहीं निकाल पाए। समय बीत गया। पर, आज तो कुछ 

शुरू Ht] आज शुरू नहीं करेगे तो समस्याएं बढती जाएंगी। यह 

जनसंख्या विस्फोट तो हमारे देश a भीहोरहादहे। इस पर भी 

यहां चिंता होनी चाहिए। इमरजेंसी के बाद यह भी रुका पडा है। 

हमने इसका दरवाजा ही बंद कर दिया। इसके लिए हमने एक 

विभाग का नाम परिवार कल्याण रख fea सबसे पहले नसबंदी
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का विभाग खोलना चाहिए ओर जो ज्यादा बच्चा पैदा करे उसको 

कोई नोकरी नहीं मिलनी चाहिए। कोई रास्ता free सीधी बात 

है कि जनसंख्या कितनी बद् रही है। ... (व्यवधान) इसके लिए कोई 

अकेला जिम्मेदार नहीं है। हम अपने-अपने दिलों मे wat तो 

पता चलेगा कि हमारे घय में क्या-क्या ठै? 

[ अनुकाद् 

सभापति महोदयः समय बीतता है, यह बदलता नहीं है 
कृपया अपनी बात समाप्त करे। 

[fest] 

श्री शरद यादवः महोदय, मै आपके माध्यम से गृह मत्री 

जी से कहना चाहता हू कि वहां कौ जो हकीकत है, बे उसे बयान 
करे ओर बताएं कि तात्कालिक तौर पर इसका क्या इलाज हो 

सकता है? मतलब द्युग्निस्टिक तरीके से इसका क्या इलाज हो 
सकता है? अगर आप wet कि इस देश मेँ बाहर के आदमी 

al wie tt तो यह भी एक विकट समस्या है क्योकि यहां भ्रष्टाचार 

पूरे समाज मेँ है। हमारे यहां एक कहावत है कि "मन चंगा तो 
wordt मेँ गंगा" यानि घर am तो कटौती में गंगा। इसका मतलब 

घर तब बना है जन इस देश कौ मां को हमने गुलाम किया है। 

हेम इसे मुक्त नहीं करना चाहते हे। मेरी तीन ad हैँ। एक तो 
आप यह बताएं कि वहां कितने बोडो विस्थापित है ओर कितने 
एथनिक गरुप्स हैँ? एथनिक्स मेँ मुसलमान जो पुराने बसे है, उने 

भी मानता दहू। ये जो समस्या है, इस समस्या के लिए आपको 
असम जाना चाहिए ओर aia पार्टी मीरिग करनी चाहिए। वे पहले 

दिन आपको मीरिग नहीं करने ah बंगाल ओर बिहार A आप 
एक दिन में मीटिग करके नहीं आ सकते! पहले दिन वे एेसे ae 

कि आप खुद सिर पकड कर बैठ जाएगे। आपको वहां बैठ जाना 
चाहिए या पहले अपने स्टेट मिनिस्टर को ua वहां आप 

दो-चार-पांच दिन खर्च afta जब सारा खेत ठीक-~ठाक हो जाए, 

बोने लायक हो जाए तो फिर आप हल लगाने जाइए। ...(व्यवेधान) 

( अनुवाद 

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण 

समाप्त atl आपने अपनी बात कह दी है। 

(हिन्दी) 

st शरद यादवः दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोटं न 
कहा है, उसमे आपने कहां तक प्रगति की है ओर क्या किया 
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है? असम के जो नौजवान छात्र थे, उनके साथ कहां तक समद्यौता 
पहुचा ओर कहां खडा है, उसमें क्या हुआ है, सच बात को बताया 
जाए। ये सारी बाते आप सदन मे साफ रखेंगे तो बहस सीधी होगी 

ओर सीधी बहस होगी तो रास्ता भी आज नहीं तो कल इसमें 

सीधा निकलेगा। 

[azar] 

श्री तथागत सत्यथी (टैकानाल): महोदय, WA अपने विचार 

व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मै आपको ध्यवाद देता <I 
सर्वप्रथम, 4 इस तथ्य को साफ तौर पर बताना sem कि हम 

पूर्वोत्तर राज्यों मे हुए इस विवाद को साप्रदायिक हिंसा या नस्लीय 

fea a1 BI 4 <1 एक तरह से यह बोडो लोगों का विद्रोह था 

जिन्हें लगता है कि उनका काफौ लंबे समय तक दमन किया गया, 

माननीय मत्री महोदय वबन नै अपने भाषण में एक शब्द का 

जिक्र किया कि दुर्भाग्यवश वे इस समय यहां नहीं है कि काग्रेस 
पार्टी ही केवल एेसी पार्टी है जिनके पास लोगों के लिए संवेदना 

है। वह अन्य सभी लोगों को अलग रखना चाहते थे जैसे किसी 

अन्य को भारत से प्यार नहीं है, किसी अन्य को भारत के लोगों 
से प्यार नहीं है; ओर प्रतिलिप्याधिकार या de we उन कुछ 
लोगों की प्रोपर्टी है जो किसी विशेष दिशा मे वैठे है! 

महोदय, मै विनम्र रूप से स्वीकार करता हूं कि काग्रेस एक 
सम्मानित wel है- इससे कोई फर्क नहीं पडता इसका जनाधार 

अब कम हो रहा है ओर यह अभी अलोकप्रिय हो रही है, wa 

हमे एक-दूसरे का आद्र करना चाहिए ओर सभी लोगों को परेशान 

करने वाली समस्या को हल करना चाहिए्। यह बात सच है कि 

देश के शेष भाग मेँ रहने वाले अधिकांश लोगों को पूर्वोत्तर के 
बारे में बहुत कम जानकारी छोटे राजनीतिज्ञ जो एक दूसरे से बात 

करते है, जो दूसरी भाषा मेँ बात करने वाले लोगं कौ भावनाओं 
कौ परवाह नहीं करते, था दूसरे धर्म मेँ विश्वास रखने वाले लोगों 

के प्रति आदर नहीं रखते, इस समस्या के लिए उन पर आंशिक 

रूप से आरोप लगाया जा सकता है। यह एक प्रक्रिया है जिससे 

पार्टियां आती ओर जाती रहती है। उस तरफ बैठे लोग कभी यहां 
बेठे थे, ओर इस तरफ बैठे लोग कभी वहां बैठे थे- इसमे मेँ 
शामिल लगती et उन्होने कुक नहीं किया। वे अच्छं शब्द बोलते 

है, बात करते है परन्तु वास्तव मै पूर्वोत्तर क्षत्र इस देश का सर्वाधिक 
उपेक्षित aa है। 

मँ यह कुछ कहना चाहता हूं कि मुञ्चे असम का थोड़ा-बहुत, 

दौरा करने का सौभाग्य मिला। मेरे असम के कुछ faa 2 जो
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मेरे साथ विद्यालव में ued थे। मैने मेघालय को भी थोडी यात्रा 

कौ है! एक तो आदिवासी तथा दूसरा अल्पसंख्यक- वह ईसाई है 

ओर तीसरी बात यह कि yak सै इस देश का राष्टूपति बनाये 
जाने पर विचार करने के पश्चात मेरी पार्टी बीत जनता दल नै 

श्री Ua, संगमा को राष्ट्रपति पद् के लिए समर्थन देने का निर्णय 

लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक स्पष्ट सदेश देना चाहते थे 

कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अब इस देश का एक अभिन अग हे। दुर्भाग्यवश, 
राजनीतिकरण ओर काफी निम्न ओर छोटे स्तर के 'लेन-देन' वे 
इस बड सपने को तहस-नहस कर दिया जिससे भविष्य मे इस 
देश को मदद मिलती है। घुसपैठ कौ समस्या केवल असम तक 

ही सीमित नहीं है। जैसा कि सत्ता मे बैठे लोग महसूस करेगे कि 
मुम्बई मे उदीसा ओर असम तक घुसपैठ हो रही है। ... (व्यवधान) 

हां, जगह बिहार के काफौ लोग है। 

महोदय, अपने मुद्दे से बिना हरे, मै यह Het का प्रयास 
कर रहा था कि, बड देशों में, यहां तक कि अगर आप यू.एस, 

मं भी देखे, यहां भी काफी घुसपैठ है, मेक्सिको कौ सीमा से भी 
काफी लोग घुसपैठ कर रहे है। अगर आप फ्रांस को देखे, तो 
Wie के तत्कालीन सभी उपनिवेशों ल्यूपीपिशया से मोरक्को तक 

सभी उत्तरी state के देशो, के नागरिकों ने घुसपैठ कौ है, या 
awa में जाना चाहते रै इसलिए, बडा देश होने के नाते ओर 

भारत की तरह आपके देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां 

स्वतत्रता है, जहां अन्य देशों कौ तुलना मे लोग यह महसूस करते 
ह आप उनके देशो तथा उनके पटोसी देशो कौ तुलना में अधिक 
सफल 21 मुहे यकौन है कि पूरे विश्व के सभी बडे देशो मे इस 

प्रकार कौ समस्या का सामना करते Zl भारत के लिए यह कोई 

बडी अजीब अथवा oe विशेष बात नहीं है। 

अतः इस पूरी समस्या एक, निश्चित पहलू है, जिस हम किसी 
न किसी तरह gear में असमर्थ रहे है। मै कहना oem कि 
श्री चिदम्बरम गृह मंत्री थे जब पूर्वोत्तर aa के एक विद्यार्थी की 

बंगलोर में हत्या कर दी गर्ह थी। मै उस मामले को लगातार देख 

रहा Ml दुरभाग्यवश, केनद्रीय गृह मंत्री के सदन मेँ आश्वासन दने 

के बाद उस मामले पर कर्नाटक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार 

ने अभी तक कोई कार्यवाही अथवा अनुवर्ती कारवाई की है। 

महोदय, आप दिल्ली में, विद्यार्थीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवा लोगों, 

के साथ बहुत बुरा sala किया जाता है ओर उन्हें घृणा से देखा 

जाता है। जैसे वे लोग परिस्थितियां है। हम यह महसूस नहीं करते 
है कि वे काफी ओर स्वागत किया जाना शिक्षित ओर सक्षम युवा 
लोग दहे... देश के शेष भागों मे आदर, सम्मान ओर स्वागत किया 

जाना चादहिए। इसलिए, यह एक एसी समस्या है जिसे उत्पनन करने 

मे हम सभी लोगों ने योगदान दिया zi 
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महोदय, चक्ति आपने मुञ्चे सीमित समय दिया है, इसलिए मेँ 

यह Yea देना चाहता हूं कि हम कोका-कोला के लिए संयुक्त 

संसदीय समिति गठित करने के लिए बहुत इच्छुक टँ ताकि पता 

लगाया जा सके कि वे पायी ओर चीनी कहां से प्राप्त कर रहे 

है; हम इतने सारे जी से संबंधित मुद्दों कौ जांच करने के लिए 
संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के बटे इच्छुक 21 ये इतने 

सारे जी हैँ जैसे एलर्जी, wait, asi. ओर ast कि भँ याद भी 

नहीं रख पाता Gl लेकिन हम देश के एक महत्वपूर्णं भाग मं 

उत्पन्न स्थिति कौ अनदेखी करना चाहते है, हमारे देश के एक 

भाग पर चीन अपना हक जता रहा है, वह पूर्वोत्तर के करई भागों 

जेसे अरुणाचल प्रदेश से जाने वाले लोगो को वीजा भी जारी नहीं 

कर रहा है. लेकिन हम इसकौ पूरी तरह अनदेखी कर रहे हे। 

हम उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हे! 

मैं एक सकारात्मक कारवाई के रूप में यह Gara देता हू 

कि आज टस सम्माननीय सभा को सर्वसम्मतिं से यह निर्णय लेना 

चाहिए कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों कौ एक संयुक्त 

समिति गठित की जाए। इस समिति को पूर्वोत्तर जाना चाहिए; Te 

बोडो लोगो कौ परेशानियों को देखना चाहिए; उन्हं घुसपैठ के बारे 

q जानकारी लेनी चाहिए, se यह महसूस करना चाहिए कि 

मीडिया मेँ जो दावा किया जा रहा है वह सच है या नहीं क्योकि 

मीडिया भी इस बारे मे कुछ ज्यादा नहीं जानता है; किसी को यह 

जानकारी नहीं है। कि अरुणाचल प्रदेश में कितने बाधो का निर्माण 

हो रहा है; ओर कितने लाख लोगों को विस्थापित किया जा रहा 

है। इस मुद्दों के बारे मे aig भी रिपोर्ट नहीं 21 

इसलिए यह उचित समय है fe हम एक संयुक्त संसदीय 

समिति गठित at, ओर मै यह कहना wen कि हम उस क्षत्र 

मे केवल राजनेताओं को ही नहीं भेजे बल्कि सभी दलों के लोग 

वहां जाएं ओर यह देखें fe वास्तविकता क्या है; ओर वे जो 

महसूस करे, उसके सबंध मेँ एक निश्चित समस्याओं के जैसेकि 

भीतर जैसे कि शीत कालीन सत्र से पहले इस सभा कौ रिपोर्ट 

द् 

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कौजिए। 

श्री तथागत सत्पथीः महोदय, में ठोस बात कह रहा ह्। मँ 

कोई राजनीतिक टिपणी नहीं कर tI ZI 

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कौजिए। मेँ 

पहले ही आपके अधिक समय दे चुका Zl
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श्री तथागत सत्पथीः जी हां। यह एक सकारात्मक कारवाई 

हे। हमे एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करनी चाहिए; ओर सभी 
दलों को वहां जाना चाहिए ओर तब इस सभा को रिपोर्ट देनी 
चाहिए, जिसके आधार पर दीर्घकालिक दृष्टि से आगामी कार्रवाई 
की जानी चाहिप्। 

डो. एम तम्विदुरईं (करूर) : माननीय सभापति महोदय, स्थगन 
प्रस्ताव संबधी बाद्-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के 
लिए मैं आपका बहुत आभारी =! 

अधिकांश सदस्यों ने जसम की दुःखद घटना का उल्लेख किया 
ai जो हुआ है वह बडा दुर्भाग्यपूर्ण है। असम मे इस तरह की 
घटनाएं होती रहती हेँ। माननीय वित्त मंत्री एवं पूर्वं गृह मत्री ने 
असम का दौरा किया। मै आशा करता हू कि वहां कौ वास्तविक 
स्थिति कौ जानकारी देगे जैसे कि वास्तविक रूप में वहां क्या हुआ 
है ओर वर्तमान में असम कौ क्या स्थिति 2 

यह जातीय समस्या या अन्य समस्या भी हो सकती है, लेकिन 
हमें इस वारे मेँ मालूम नहीं है। लेकिन अभी हाल ही मेँ हमें 
यह जानकारी मिली है कि असम में जो कोई व्यक्ति कुछ काम 
कर रहा था वह अब परेशानी मेँ है। इसलिए जो लोग वहां कुछ 
अच्छा काम कर रहे थे, oe कईं समस्याओं का सामना करना 

WS रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ एक माननीय सदस्य ने 

यह उल्लेख भी किया था कि दिल्ली मेँ भी पूर्वोत्तर के लोगं को 
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि वास्तविक समस्या क्या 

है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ae असम में विभिन समूहो 
को आमत्रित करे ओर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश 
at] सबने पहली प्राथमिकता वहां शान्ति ओर सामान्य हालात 

बहाल करने कौ हे। 

इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि वास्तविक समस्या क्या 

el मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह असम में विभिन समृहों 
को आमंत्रित करं ओर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश 
वरे। सबसे पहली प्राथमिकता वहां शान्ति ओर सामान्य हालात 
बहाल करने की हे। 

महोदय, एक माननीय सदस्य ने सभा में कुक चित्रे fea 

थे ओर यह बताया था कि यह दुःखद् घटना कैसे घटित हई ओर 
आम नागरिकों के साथ के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ओर 
कैसे उनकी हत्याएं कौ जा रही है! बडी संख्या में परिवारों से वहां 
से विस्थापित हुए di अतः उनका पुनर्वास करना सबसे महत्वपूर्ण 

कार्य #1 सरकार को प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए ओर 
अधिक धन देने के लिए आगे आना चाहिए ओर असम में शीघ्र 

शान्ति ओर सामान्य हालात बहाल किए जाने चाहिए। 
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इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता ZI 

(हिन्दी) 

st लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, बहुत देर से 

हम इंतजार कर रहे थे, आडवाणी जी सदन में उपस्थित नहीं है, 
अगर वे यहां रहते तो मै उनसे सीधे goa (व्यवधान) 

(अनुवाद । 

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया कोई रिप्पणी 

न at) सदन मेँ व्यवस्था बनाए Ta 

[feet] 

श्री लालू प्रसादः आडवाणी जी ने यह आरोप लगाया कि 
यूपीए-वन का नहीं, लेकिन युपीए्-ट् का जो इलेक्शन हुआ, 
सरकार का गठन हुआ, वह बिल्कुल ठीक नहीं था। युपीए-वन से 
युपीए-ट् तक देश a A a भी चुनाव हुए, हम लोग जो चुनकर 
आए, मुलायम सिंह जी से लेकर सब लोग, तो हम यह जानना 

चाहते थे कि आपके सामने कोन सी परिस्थिति आ गयौ कि आपने 
इस शब्द का इस्तेमाल किया? हमने सुना है कि माफौ मांग ली, 
काफौ दवाब देने के बाद वापस ले लिया। हम लोग अपेक्षा करते 
थे कि आडवाणी जी ain पर बोलेगे, जी xin में उन्होने 
... (व्यवधान) हमारी कात सुन लीजिये। ...(व्यवधान 

[ अनुकाद। 

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया सदन कौ गरिमा 
बनाए ta 

...(व्यकधानः) 

(हिन्दी) 

श्री लालू प्रसादः वह sin पर बोलेगे। आडवाणी जी कौ 

इस भाषा को हम लोग अच्छी तरह से Baad है।* ... (व्यवधान) 
हम लोग आडवाणी जी का आद्र करते है। वह बुजुर्ग आदमी है। 
दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना उनके लिए अच्छा नहीं लगता है। 
यह ठीक भाषा का इस्तेमाल उन्होने नहीं किया! असम के मामले 

मे दंगा ओर wae पर यह चर्चा हो रही है। असम A जो घटना 
घरित हुई है। जहां हमारे माइनरिटी भाई है, दाइबल भाई है। आखिर 
इस के पीछे कौन शक्ति है। ये जो असमगण परिषद ओर एनडीए 
कौ सरकार थी, देश यह जानना चाहता है कि जब यह सवाल 

+"अध्यक्षपीट के आदेशानुसार कार्यवाही -वृत्तात से निकाल दिया गया।
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आज उठाया जा रहा ह कि बगलादेशी इसमे घुसपैठ fou है। यहां 

पर बंगलादेशी लोग है। यही सवाल wa आडवाणी होम मिनिस्टर 

थे ओर मेँ सदस्य था तो कम्यूनल tes पूरे देश में, बगलादेशियों 

के नाम पर परे मुंबई मे, दिल्ली में उन्होने कह दिया कि सारे 

देश मेँ बंगलादेशी ya हुए हँ मुसलमान होना, at पहनना, गंजी 

पहनना, मेहनत करना देश भर मे काम करना, ये बंगलादेशी हो 

गए। निश्चित रूप से हमारे टराहुबल भाईयों को बगलादेशी के नाम 

पर बरगलाने कौ बडी भारी साजिश हु है, पता करिप्। 

सभापति महोदय, उस इलाके में बेनर लगा हुआ है। मै तो 
वहां नहीं गया gl वहां बैनर लगा हुआ है कि असम को हम 
कश्मीर नहीं बनने देगे। यह क्या बताता है। यह कौन सी शक्ति 

है? कोई भी टद्राबल इस तरह कौ बात नहीं कर सकता। उनके 

मोहल्लों में कौन fen हुआ है? ये कौन है? हाल मेँ जब वहां 
चुनाव हुआ तो असम में आपकी हवा निकल we ate पार्टी 

को मैडेट मिला। आखिर यह माइनरिरी एक we है जो इधर एमपी 

साहब बैठे हुए है। इनके दल को भी समर्थन मिला। 

सभापति महोदय, हम लोगों को याद करना चाहिए कि जब 

असम में तेल मिला, चाय बगान तब fact सरकार ने सारे जगह 

सेला कर लोगों को वहां बैटाया। उन्होने सब को रखा। हिन्दुस्तान 

एक Ml हमारे यहां छपरा, सिवान, गोपालगंज, के चारों तरफ 

बिहारी लोग feaue तिनसुखिया मे hea eu है। बडे पैमाने पर 
साजिश के तहत यह दंगा कराया गया tl दगा कराने वाला कौन 

हे? ... (व्यवधान) दगा कराने वाली शक्ति जगजाहिर है। जब इनका 

पतवार लडखटडा रहा है, संघ परिवार का, बीजेपी का...( व्यवधान) 

[ अनुवाद] 

सभापति प्रहोदयः मानीय सदस्यगण, कृपया सदन कौ गरिमा 
को बनाए रखें! 

( हिन्दी) 

श्री लालू प्रसादः बंगलादेशी कौ बात करते है। ... (व्यवधान) 

कृपया इनको aul ...(व्यकधान) आप बैदिप्। 

( अनुवाद] 

सभापति प्रहोदयः श्री लालू प्रसाद के भाषण के अलावा 
कार्यवाही gid मेँ कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

...(व्यतधान) * 

*कार्यवाही - वृत्तांतं मँ सम्मिलित नहीं किया गया। 
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[fest] 

श्री Mel प्रसादः दगा फसाद कराने वाली शक्तियां देश मे 

आइडंटीफायड हें। ये देश में दगा wae कर के वर्ष 2014 के 

चुनाव के लिए इनको लार टपक रही है। इनकी लार टपक रही 

हे, यहां पहुंचने के feu ... (व्यवधान) मै बताना चाहता हू कि 

यह कभी भी संभव नहीं होमा। ...८व्यवधान) सारा देश जानता है 

कि माइनरिटी के लोगों को, ट्रहबल के लोगों को लड़ा कर, 

राजनीतिक रोटी सेक रहे zi अतररष्टीय शव्तियां भी वहां संलग्न Fi 

आप नए होम fore बने है। काग्रेस uel को He के साथ 

निपटना चाहिए्। जो भी दगे-फसाद का पक्ष लेता हे, उसके खिलाफ 

Teal कार्यवाही होनी चाहिए, ale दिलाई नहीं होनी चाहिए, हमारा 

यही Gara है। दगा-फसाद, कम्युनल ees करने वाले लोग एक 

साथ नाव मे बैठे हुए है ओर नाव दून रही हे। ...(व्यवधान,) दंगा 

PUA... (ATT) भागलपुर A भी इन्होने दंगा कराया। इसलिए 

ase से निपटना VST इन्होंने एक तरफ अन्ना जी को चलाया 

Ml अनना जी कौ हवा निकल WS इनको हवा निकल Wal, पचर 

हो गया, लड्खदा गए। ... (व्यवधान) अब इनका दगा सहारा है। 

इसलिए इनके साथ we से निपटने कौ जरूरत है। हमारा पूरा 

समर्थन है। हमे यही कहना है। 

श्री अनंत गंगाराम गीते (ame): धन्यवाद सभापति जी। 

...(व्यकधान) 

( अनुकद 

सभापति महोदयः कार्यवाही gad मे कछ भी सम्मिलित नहीं 

किया जाएगा कृपया आपस मेँ बात न we 

...(व्यकधान) * 

( हिन्दी) 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः में बोलुगा। आप मेरी बात सुनिएगा। 

... (व्यवधान) 

(अनुकाद) 

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करे। 

अपना ध्यान भंग न होने i 

*"कार्यवाही -वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
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( हिन्दी] 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, aaa A at दंगा 

हुआ है, उस दगे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी नै जो 
काम-रोको प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है, मेँ उसके समर्थन 
में बोलने के लिए खडा हुआ el मै आडवाणी जी से पूरी तरह 
सहमत हूं कि जो समस्या आज असम 4 है, वह केवल असम 
को नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिए बहुत बी समस्या है। वह 
समस्या बगलादेशी घुसपैवियोँ कौ ti वहां पर जो दगे हुए, न वे 
हिन्दु-मुस्लिम दगे है न कोई जातीय दगा है। सरकार यदि मुञ्चसे 
सहमत हो तो मै यह कहना चाहुगा कि ये ct नहीं दहै, ये 
बंगलादेशी घुसधैठियों द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण zi यह 

हमारे देश पर किया हुआ आक्रमण है। यह कोई em नहीं है। 
इसलिए सरकार को इस सारी घटना, दुर्घटना को गंभीरता से लेना 

चाहिए, गंभीरता से इस दुर्घटना का मुकाबला करना चाहिए। जो 
ये दगे करवा रहे हैँ, उनसे गंभीरता से, सख्ती सै निपटना चाहिए। 

मे नए गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हू। ... (व्यवधान) 

(अनवाद) 

सभापति महोदयः कृपया आपस A बात न at श्री गीते 
जो ps कह रहे हैँ उसके अलावा कार्यवाही aaa मेँ कछ भी 
सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

... ( व्यवधान) * 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः उनका स्वागत पुणे A कुक लोगों 

ने सीरियल बम ब्लास्ट से करने का प्रयास किया। बह कितना सफल 

हुआ, असफल हुआ, उसकी जांच चल रही है। लेकिन हमारे गृह 
मत्री से इस देश कौ अपेक्षा है। इसलिए जब यहां पबन सिंह 
घाटोवार जी बोल रहे थे, उन्होने सरकार की ओर से आडवाणी 

जी को यहां जवाब दिया] उनके जवाब के बाद पूरी सत्ता पक्ष ने 
aa थपथपाई। उन्होने dy किसलिए थपथपाई, यह मै aaa नहीं 
पाया। ...(व्यवधान) यदि असमी में बोले ...(व्यवधान) 

सभापति जी, वे stadt में बोले, इसलिए उनका स्वागत होगा 

या उनके लिए da थपथपायी होगी, तो मैं उसका स्वागत करता 

हू, क्योकि जब हम कल तक मराठी कौ बात करते थे, तो हमे 
जातीय कहा जाता aml यदि असमी में बोलना गर्वं कौ बात है, 
तो मे भी उसका स्वागत करता हु! ...(व्यवधान) उसके लिए उन्होने 

ad नहीं थपथपाई। उन्होने ad इसलिए थपथपायीं, क्योकि उन्होने 
आडवाणी जी को जवाब दिया। 

"कार्यवाही -वृत्तांत A सम्मिलित नहीं किया गया। 
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(हिन्दी) 

सभापति जी, यह कोई सवाल-जवाब का मामला नहीं 2 यहां 

जवाब देने से, वहां आज कितने विस्थापित है, इसका आंकड़ा 

कितना है, पता नहीं। अखबार कह रहे है कि चार लाख विस्थापित 

परिवार zl 

आज हमारी अध्यक्षा जी ने जब यहां उस हादसे को लेकर 

सदन मे शोक प्रकट किया तब उन्होने कहा कि दो लाख परिवार 

विस्थापित हुए है। यदि ये दो लाख परिवार भी है, तो यह आकडा 
बहुत बड़ा है। यदि हमारे देश में दो लाख परिवार संख्या में 
विस्थापित होते हैँ तो यह किसी भी सरकार के लिए शर्म की ही 

बात है। ... (व्यवधान) सरकार किसी की भी हो, लेकिन अपने ही 

देश 4 यदि दो लाख परिवार विस्थापित होते है, तो वह किसी 
भी सरकार के लिए wi की बात है। as नहीं पता चलता कि 

इसमे da थपथपाने वाली कौन सी बात है। ...(व्यवधान) इसमें 
वच थपथपाने वाली कौन सी बात है, यह मेरी समञ्च के बाहर 

है। हम भी aa धपथपायेगे, यदि आप इन दो लाख विस्थापित 
परिवारों को अपने घर ले जायेगे, तो हम वैच भपथपाकर आपका 

अभिनंदन करेगे। जरूरत इसकी है, आवश्यकता इसकी है कि आज 

हमारे देश में जो परिवार विस्थापित है, उन्हे हम किस प्रकार से 

अपने घर तक पहुचा पाते tt जो लोग इन दंगों मे मारे है, उनकौ 
संख्या कितनी है? स्पीकर साहब नै 73 लोगों का आंकड़ा यहां 
पर दिया है। वास्तव मेँ कितने लोग मरे, कुक पता नहीं है। लेकिन 
आज लोग वहां रिफूजी कैम्पों मै di वे विस्थापित होकर कैम्पों 
मे रह रहे Zi 

सभापति जी, बंगलादेशी घुसपैठियों का जो मामला है, यह 
किसी जाति-धर्म से yer हुआ नहीं है। हम बार-बार इस सदन 
मे कहते आये है, मेरी पार्ट कहती आयी है, मेरी पारी के प्रमुख 

बाला साहेब ठाकरे कहते आये है कि जो बंगलादेशी घुसपैठिये हे, 
se आप मुसलमानों से मत जोदिये, चाहे उनका धर्मं कोई भी 

हो। यदि बंगलादेशी मुस्लिम धर्म के हँ, तो उन्हें हिन्दुस्तानी 
मुसलमानों के साथ जोड़ना गलत है। जब तक हम इस बात को 
नदीं सुधारेगे ओर इस वास्तविकता को नहीं स्वीकारेण, कोई भी 

सरकार इस मुसीबत का सामना नहीं कर पायेगी। आप तब सफल 

हो wat जब आय वास्तवकिता को स्वीकार wit) 

सभापति जी, यह जो दंगा हुआ है वह बंगलादेशी घुसपैटियो 
नै किया ti मुञ्चे तो इस बात का डर है, आज हमारा पाक 
आक्पूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के Hot मेँ है। कहीं कल ta 
न हो कि यह alate, दुबरी, बंगला आक्पूपाइड जिले न all 
यह जिम्मेदारी सरकार कौ हे। ... (व्यवधान) वे बीओके न eh जैसे 

ये पीओके है, वे बीओके न a सरकार को इसकी तरफ गभीरता 
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से देखने की आवश्यकता है। यह भविष्य कौ खतरे कौ घण्टी 21 
आज शायद वे जिले उन्हीं के wot में है, बांग्लादेशी घुसपैठियो 
के pot 821 जो बांग्लादेशी घुसपैठियो कौ समस्या है।, आडवाणी 
जी ने यहां आज कही रै. मै उसे दोहरा रहा हू. लेकिन सिर्फ 
मै ही नहीं कह रहा हू। यहां पर हमारे पूर्वं गृहमंत्री एवं आज 
के वित्तमंत्री जी ad हुए di हमारे ys मत्री श्री शशि थरूर, जिनकौ 
एक पुस्तक का विमोचन पुणे में gem हमारे गृहमंत्री जीने भी 
इख खबर को पदा होगा। यह खबर मराठी न्यूजपेपर में आई हे, 
मै आपकी इजाजत से इसका एक पैराग्राफ पढना AEM पहले 
मराठी में पढकर फिर मै उसका हिन्दी में अनुवाद करूगा। पुणे 
मे हमारे सिम्बायोसिस सेंटर फोर इंटरनेशनल एजुकेशन कौ ओर 
से सउदी अरेविया के पूर्व एम्बेस्टर तलमिञ्च अहमद के हाथ सांसद 
शशि थरूर जी कौ पुस्तक 21वीं सदी का हिन्दुस्तान ओर दुनिया" 
का विमोचन किया गया। मराठी भाषा मे लिखा हैः 21व्या 

शतकावीन हिन्दुस्थान आणि जग।, उस समय शशि थरूर जी ने 

क्या कहा दै? मै उसको पहले मराठी A vem हूः ' देशात 70 
लाख नेपाली आणि सुमारे दोन कोरी बांग्लादेशी निर्वासित असून 
त्यामध्ये दिवसेदिवस वाढ हो आहे। शशि थरूर जी कह रहे हैँ कि 
देश मे आज 70 लाख नेपाली ओर दो करोड बांग्लादेशी है ओर 

दिन-ब-दिन उनकी संख्या बढती जा रही है। "मात्र त्याना परत 

पाटविण्यासाटी हिदुस्तानकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही। किन्तु 
उनको वापस भेजने के लिए भारत के पास कोई ठोस कारगर उपाय 
नहीं ह। " त्यासाठी हिदस्थानचा स्वतंत्र व्यापक कायदा असण्याची 
गरज आहे '। उसके लिए हिन्दुस्तान का, भारत का एक कड़ा एवं 
व्यापक कानून होने कौ आवश्यकता 21 तो "करण्याकडे केनद्रसरकारचे 
गेल्या काही वर्षपासून पूर्णपणे दुर्लक्ष Bret आहे।'' इस प्रकार का 
कानून बनाने के लिए भारत कौ सरकार ने कई वर्षो से इस ओर 
ध्यान नहीं दिया 21 असेमत काग्रेसचे खासदार ड. शशि धरूर यानी 
व्यक्त केले। एेसा मत aie के सांसद श्री शशि थरूर जी ने 
व्यक्त किए है। ...( व्यवधान) 

( अनुवाद] 

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त wel 

... (व्यवधान) 

[fet] 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, आप YM थोडा समय 

दीजिए्। ... (व्यवधान) 

(अनुकाद। 

सभापति महोदयः कृपया आप बैठ जाए। कृपया अपना स्थान 

ग्रहण hel 

... (व्यवधान 
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सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, सभी के पास अनुवाद 

की सुविधा है। इसलिए आपको दुहराने कौ आवश्यकता नहीं है। 

[text] 

श्री अनंत गंमाराम गीतेः महोदय, मेँ रिपीर नहीं कर रहा 

ei आप yas दो मिनर समय दीजिप्। 

यह दंगा किन लोगो ने किया है, उसका सबूत भी मैं यहां 
देने जारहाहू। मै अपने गृहमंत्री जी को यह सबूत देने जा रहा 
हू कि यह दगा करने वाले कौन लोग है। 

( अनुवाद 

सभापति महोदयः मै आपको बोलने के लिए केवल एक 
मिनट ओर देरहादह्। 

... (THAT) 

( हिन्दी] 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सरकार इसको जांच करे। 

सभापति जी, राशि थरूर जी ने जो कहा है, यह वास्तविकता 

है। यह काग्रेस के सांसद हे, पूर्वं मत्री है, उन्होंने यह बात पुणे 
मे कही है। यह मेरी बात नहीं है। जो शशि थरूर जी ने कहा 

है, उसकी भी जांच गृहम॑त्री जी at कि इनमे क्या वास्तविकता 

है, उसे जानने का प्रयत्न सरकार करे। 

सभापति जी, आज बांग्लादेशी घुसपैठियों कौ समस्या देश के 
लिए बहुत बडी समस्या बन गयी है, लेकिन जब बांग्लादेशी 
घुसपैदियों को निकालने कौ बात होती है, तब इसे मुसलमानों के 
साथ जोडा आता है कि आप मुसलमानों को यहां से हटा रहे है! 
लालू जी बोल रहे है कि tea ही WM मुञ्चे उनकौ तरफ ज्यादा 
ध्यान देने की आवश्यकतां नहीं है। ... (व्यवधान) 

[ अनुवादं 

सभापति महोदयः मैने आपको काफौ समय दिया हे) 

... (व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः में लालू जी कौ उत्तेजना को समञ्च 
सकता हूं क्योकि जब से यूपीए-2 बना है, तब से वह मंत्री बनने 
का सपना देख रहे है, लेकिन सोनिया जी उनको अवसर नहीं दे 
रही है। ... (व्यवधान)
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श्री लालू wera: हम मंत्री से ऊपर a... (eae) 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, मै आपको संबोधित 

कर् रहा Sl... (Aaa) 

(अनुवाद) 

सभापति महोदयः अपनी बात समाप्त कीजिर। मैने आपको 

बोलने के लिए 10 मिनट का समय fea हमारे पास ओर समय 

नहीं 2 

...( व्यवधान) 

सभापति महोदयः मै अगले वक्ता, अर्थात श्री प्रबोध पांडा 

का नाम पुकारता Sl कृपया अपनी बात समाप्त करे! 

...(व्यकधान) 

( हिन्दी] 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, मै आपको संबोधित 
कर रहा हू, इसलिए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता 
नहीं है। सभापति, जी, ये जो बांग्लादेशी घुसपैविए यहां दंगा करवा 
रहे हैँ, वे कोकराज्ञार ओर धुबरी दोनों जिलों पर कब्मा करना चाहते 
है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि दुर्भाग्य से उन्हीं का वहां 
पर HST है। भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए ओर 

इस बारे मे यहां बयान देना चाहिए। 

असम में हमारी शिव सेना wel कौ छोरी यूनिट है। वहां के 
शिव सेना प्रमुख ने असम के मुख्य मंत्री ओर राज्यपाल जी को 
faedt लिखी है। salt यह कहा है किये जो सारे दगे हुए है, 
उनके करने वाले संगठन का नाम युनाइटेड नेशनल मुस्लिम आमी 
el मेँ इस संगठन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब पबन 
सिंह घाटोवार सदन मेँ अपनी बात कह रहे थे, बह भारत सरकार 
के मंत्री भी हे, उन्होने भी इस बात को सदन के सामने रखा था 
ओर स्वीकार किया था कि कुछ मुस्लिम संगठन वहां पर है, जो 
वहां अलग इस्लामिक Sel बनाने का प्रयास कर रहे FI आप 
Rar निकाल कर देख सकते Zz ... (व्यवधान) 

यह जो यूनाइटेड नेशनल मुस्लिम आमी है, यह एक आतंकवादी 
संगठन है। 

श्री पवन सिंह घाटोवारः मैने किसी माहनोरिटी संगठन के 
बारे में नहीं कहा था, मैने इनजर्ससी ग्रुप की बात कही थी। 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, मै यह कहना चाहता 
हू कि यह सरकार कैसे सफल होगी, जो te संगठन है! 
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(अनुवाद) 

सभापति महोदयः कार्यवाही gad में कुछ भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। श्री प्रबोध पांडा, अब आप शुरू करे। 

... (व्यकधान) * 

(हिन्दी) 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः मै खत्म ही कर रहा Zi 
...(व्यवधान) 

[ अनृकाद] 

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, आप अपनी बात शुरू कर 
सकते है इसके अलावा कार्यवाही gaa मेँ कुछ भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। मैने आपको काफी समय दिया है कार्यवाही वृत्तात 
मे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी प्रबोध पांडा 
कह रहे है केवल उसे ही कार्यवाही aaa में सम्मिलित किया 
जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

सभापति म्रहोदयः कार्यवाही gad मे कुछ भी सम्मिलित नहीं 
fear wT vet 2 

... (व्यवधान) * 

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया समय का ध्यान 
Ta 

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर्): श्री आडवाणी जी के द्वारा पेश 
किये गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मुञ्चे भाग लेने कौ अनुमति 
देने के लिए मेँ आपको धन्यवाद देता हू। परन्तु, मैं स्थगन प्रस्ताव 
का समर्थन नहीं करता ह| क्योकि स्थगन प्रस्ताव मेँ वर्तमान की 
विफलता ही नहीं है बल्कि पूर्ववतीं सरकारों की विफलता भी हे 
न केवल धूपीय सरकार अपितु पूर्ववतीं एनडीए सरकार भी इसकी 
जिम्मेदार है। 

महोदय, मै संक्षेप मँ अपनी बात कहना चाहता हूं, परन्तु 
कृपया मुञ्चे अपनी बात पूरी करने दं ताकि मै उन सभी मुद्दों के 
बारे मे बात कर ap जिन्हे मै उठाना चाहता ZI 

महोदय ये घटनाएं बोडो स्वायत्तशासी क्षेत्र के oe हिस्सों 
अर्थात् कोकराञ्ञार, arena, चिरगांव ओर सांधल लगे हुए yet 
जिलों मे घरित Bel 

*"कार्यवाही -वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया! 



569 स्थन Weg 

अपराहन 3.59 बजे 

[श्री सत्तपाल महाराज पीठासीन हुए] 

प्रेस में छपी खबर के अनुसार, चार लाख लोगों को 273 अस्थायी 

शरणार्थी शिविरो मे जाना पडा। लगभग 65 लोगों कौ जानें गयीं 

ओर 500 गांवों A आग लगा दी गयी ये घटनाएं दो सप्ताह at 
घटित छोरी सी अवधि में घटित eel अतः मामला काफौ गंभीर 

है ओर राष्टीय faa का विषय Zi 

अपराह्न 4.00 बजे 

महोदय, इसकी इसकौ शुरुआत कहां से हुई थी? पिछले कुछ 

महीनों से परे aa में तनाव कौ स्थिति बनी ef थी, पचास से 
ज्यादा गांवों मे भूमि के लिए खुला विवाद हो रहा था। राज्य सरकार 
ने कोई भी एहतियाती कदम नहीं sot वास्तव मेँ पूरे क्षेत्र कौ 
उपेक्षा की | राज्य सरकार टस से मस नहीं ee ओर उसके 

कारण जवाबी कार्यवाही ei pe मौकापरस्त व्यक्ति, वहां तक 

कि कुछ सांप्रदायिक dat वे मौके का लाभ उठाया ओर इस पूरी 
घटना को सांप्रदायिक रूप दे दिया मँ इससे सहमत हू कि इसे 
नस्लीय हिसा कौ घटना का कारण नहीं माना जा सकता। 

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करे। समय 
बहुत कम eI 

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : महोदय, मँ अपने मुद्दों का 
जिक्र भी नहीं कर पाया। सर्वप्रथम, भँ आपसे अपील करता = 

सभापति महोदयः कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। 

श्री प्रबोध पांडाः महोदय, ये नस्लीय संघर्षं नहीं Zi वह 
साप्रदायिक संघर्षं नहीं है। ओर मै भा.ज.पा. से सहमत नहीं हू कि 
यह भारत ओर बांग्लादेश का संघर्षं है। अगर हम घटना के स्वरूप 
को विस्तार से ta, तो इसका वह निष्कर्षं नहीं निकाला जा सकता 

हे। महोदय, मुख्य समस्याएं क्या हैँ? जहां तक मै समञ्चता हू. मुख्य 
समस्या सीमा प्रबंधन कौ gl यह मुद्दा भूमि विवाद से संबंधित 
है; यह मुद्दा 25 मार्च 1971 के बाद Yates कौ पहचान करने 
से संबधित है; यह मुद्दा स्थानीय cit के लोकतात्रिक अधिकार 
को सुनिश्चित करने से संबंधित है जो शायद तत्कालीन बांग्लादेश 
से आये थे, जो शायद ain aa a आरहाभथे। ये चार बातें 

है ओर जहां तक हम जानते है 31 मर्ह, 2002 को हुई जिपक्षीय 
बैठक मे इन सभी बातों कौ समीक्षा कौ गई ओर उन प्र 
विचारविमर्शं किया जा चुका है। उसका क्या हुआ? इस त्रिपक्षीय 

समद्रोता मेँ यह जिक्र किया गया था कि गृह मंत्रालय इसके 

कार्यान्वयन के लिए एक मात्र नोडल एजेंसी waste का कार्यान्वयन 
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नहीं किये जाने के कारण तथा ईमानदारी से इसका कार्यान्वयन किये 

जाने तथा केन्द्र ओर राज्य मेँ saad सरकारों द्वारा इस संब॑ध 
मे कौ गई उपेक्षा के कारण ta हुआ है, इसलिए, मै गृह मत्री 
से अनुरोध SM Ba खुद को एक समस्या से दूसरी समस्या 

की ओर ले जा रहे है। पस्तु यह एक गंभीर मुद्दा है। वे गंभीर 
नहीं है। उन्होने "असम angi’ को ठीक ढंग से लागू नहीं किया 

Zl अगर उन्होने 31 FE, 2002 में eu त्रिपक्षीय समञ्मोते को ठीक 
ठग से लागू किया होता, तो tet स्थिति नहीं हौती। 

महोदय, अब मै पुनर्वसि के बारे में बताना चाहता Zz! बोडो 

स्वायत्तशासी क्षेत्र मे भूमि कौ समस्या है। परन्तु मेरा सवाल दै किं 

वे लोग मूल रूप से दूसरी जगहों से आये थे जो कि बोडो 

स्वायत्तशासी क्षेत्र या तत्कालीन बांग्लादेश या भारत के किसी अन्य 

हिससे से बाहर ह या यहां भूमि लेने का अधिकर नहीं है। सर्वप्रथम 
इस समस्या कां हल किया जाना चाहिए्। बिना भूमि के पुनर्वास 

करना कैसे संभव है? वे अलग-अलग राहत शिविरं मँ रह रहे 

Zl आप उन्हे राहत प्रदान कर रहे Zl इन्हें राहत प्रदान किये जाने 
कौ आवश्यकता 21 आप उन्हें मुहैया करा रहे हैँ इन्दे पैकेज किये 
जाने कौ आवश्यकता है। 

सभापति महोदयः कृपया अब भाषण अब समाप्त Hil 

श्री water पांडाः इस विशेष मामले के संबंध में गृह मंत्रालय 

ओर केन्द्र सरकार अनुरोध करता हू। सर्वदलीय बैठक मे, हम लोग 
as कर चर्चा कर सकते है। माननीय मंत्री महोदय कै भाषण ने 

qa निराश किया fas लगता हे, खुद कौ प्रशंसा का जो भी 

कारण हो, खुद कौ समीक्षा भी होनी चाहिए। खुद कौ समीक्षा 
वास्तव में आवश्यक है। खुद कौ प्रशंसा जो भी हो लेकिन आपको 
संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वास्तव मेँ आत्म समीक्षा कौ जानी चाहिए। 
केन्द्र मेँ इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार ZI फिर 
भी, उन्हें अपने आप को संतुष्ट करना पडता है। परन्तु, जहां तक 
खुद की समीक्षा का संबद्ध है, Ho भी नहीं है। ...(व्यवेधान) 

सभापति महोदयः आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ 
जायें। कार्यवाही gaa में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

...(व्यवधान) * 

सभापति महोदयः श्री नरहरि महतो अब अपनी बात रखेगे। 

... (SFU) 

श्री नरहरि महतोः श्री आडवाणी जी द्वारा पेश स्थगन प्रस्ताव 

पर चर्चा मे मद्ये भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए F 
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आपको धन्यवाद देता El हमारी Wel स्थगन प्रस्ताव का समर्थन 

नहीं करती है। परन्तु आज की चर्चा अत्यंत सवेदनशील है। आज 
कौ चर्चा हमारे देश की एकता ओर अखंडता के बारे मे संदर्भ 

él 

आज हम असम कौ समस्या ओर वहां कौ स्थिति के बारे 
में चर्चा कर् रहे है। कई मानीय सदस्यो ने इस सदन मे विभिन 
मुद्दों पर चर्चा Bh हमने देखा है कि न केवल पर्यटन के संदर्भ 
मे, अपितु हमारे देश कौ सुरक्षा के संदर्भ मेँ भी असम हमारे देश 
के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्णं राज्य है। हमारे संविधान 
में, अखंडता, सुरक्षा सौहार्दं एवं इससे जुडे सभी मामलों को शामिल 
किया गया है। परततु यह घटना जुलाई के तीसरे सप्ताह में 
कोकराज्ञार ओर धुबरी मै घटित eel इस घटना मे अनेक लोग 
विस्थापित हुए ओर कई लोग बेघर हो गये वे अपने बच्चों के 
साथ पेड के नीचे रहरहेहै।वे भूमिसे, घर से ओर सभी चाजों 
से वंचित हँ। वे असुरक्षित महसूस कर रहे gi सरकार बेघर लोगों 
ओर जुलाई के तीसरे सप्ताह कौ घटना से पीडित लोगों के लिए 
क्या कर रही है? अगर हम समाचारपत्रं को देख तो पता चलता 
है कि हिद, मुस्लिम या बोडो लोग सभी पीडित है। सरकार को 
am ओर पीडित लोगों के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। 
काफी विद्यार्थीगण बेघर होने ओर शरणस्थल न होने के कारण 
विद्यालय ओर महाविद्यालय नहीं जा रहे है। वे भूखे मर रहे है। 
उनके पास केवल दाल ओर चावल उपलब्ध है ओर यहां तक कि 

नमक भी उपलब्ध नहीं है। हमारे Yad गृह मंत्री महोदय ने उस 
स्थान का दौरा किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी उस स्थान 
का दौरा किया 2 

[feet] 

लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला 21 इसके 

लिए हमे क्या करना होगा, यह गंभीरता से सोचने कौ जरूरत 21 
हम आज सदन में चर्चा कर रह है, लेकिन केवल चर्चा करमे 
से डिसदटेस आदमी का पेट नहीं atm हमें we कदम उठाने की 

जरूरत ZI 

( अनुवाद] 

इन घटनाओं के दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। 

उनकौ पहचान करनी afew? वे कौन लोग है? हमे नहीं पता 
है कि वे कौन दहै, क्या वे मुस्लिम या हिंदू या बोडो हैँ हमें 
संकरग्रस्त लोगों कौ मदद करनी चाहिप्। 

( हिन्दी] 

सभापति महोदयः आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है 

अब आप समाप्त कीजिप्। 
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श्री नरहरि महतोः मेरा सुज्ञाव है कि सरकार को गिल्टी लोगों 

को, अपराधी लोगों को, जिन्होने यह काम किया है, उन्हे चिहिनित 

करे कि किन लोगों नै यह काम किया है। जिन लोगों ने यह काम 
किया है। उन लोगों को सजा दी जाए। 

(अनुकद] 

वे लोग बेघर हो गये हँ, जिनके घरों को ate दिया गया है, 
उनके घरों को यातो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा दोबारा 

बनाया जाना चाहिए। अब उनके पास घर नहीं है। उनके घरों का 

निर्माण कराया जाना चाहिए। ओर se शिविरं से उनके घरों a 

भेजा जाना चाहिए। उनके बच्चे विद्यालय जने A असमर्थं है। केन्द्र 

सरकार कौ गलत नीतियों के कारण आज जीवन तबाह हो गया 

है। आजादी के 67 साल बाद भी, vaca समस्याएं हँ ओर देश 

ज्वालामुखी कौ भाति जल रहा हे। आपके माध्यम से, माननीय गृह 
मत्री महोदय से मेरा यही विनम्र निवेदन है। 

(हिन्दी 

श्री जोसेफ erat (तेजपुर): सभापति महोदय, मुञ्चे इस 

ज्वलत मुदे पर आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मै 
आपका ओर सबसे ज्यादा स्पीकर महोदया का aga आभारी हू 

जिन्होने असम के बारे में इस महत्वपूर्ण मुदै पर इस मंच से Wa 
बोलने का अवसर दिया। 

सबसे पहले असम als हुआ। इसके बाद राजीव गोधी जी 
के समय कौ असम wee एसोसिएशन ने इतना बडा एतिहासिक 

आंदोलन किया था। हमारे सभापति प्रफुल्ल कुमार महंतो ओर 
भृगुकुमार फूकन जी के नेतृत्व मँ एतिहासिक आंदोलन eal उसके 

बाद wate होकर सब कुछ Bal लेकिन इसमे दो तीन मुदे ठै! 
जिनको अभी तक Gea wae नै अभी तक फुलफिल नहीं 
किया। अभी वोर अभी तक खुला है लेकिन फेसिग नहीं है फेसिग 
बनाने का काम Wea गवर्नमेट का था ओर इतने साल हो गये 
है लेकिन अभी फेसिग नहीं हुई है। 

दूसरे डी-वोटर इंडिया मेँ किसी जगह नहीं है लेकिन असम 
में Sater हैँ डी-बोटर का मतलब डाउटफुल वोटर है। लेकिन 

यह डाउरफुल वोटर कितने दिन तक रहेगा? डाउरफुल का मतलब 
है कि वे लोग वोट नहीं दे सकत लेकिन उनके बच्चे के जन्म 

का यदि सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वह बच्चा वोट 2 सकता 
है लेकिन उनका पिता वोर नहीं दे सकता। मँ जानना चाहता हूं 

कि इस डी-वोटर के बारे मे सरकार ने क्या कदम उठाए हैँ? यह 
वह मुहा है जिस पर बहस करना बहुत जरूरी 2 ओर Ashe 
काजो हो रहा है, उसके पहले 1986 में आदिवासी लोगों को 
वहां से wes कर निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी वे लोग 
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Veet होम में है। यह बात सरकार बार बार कह रही है कि सरकार 
उनको शैल्टर देगी। अभी वे लोग इतने ge हो गये है लेकिन अभी 
भीवेलोग ary a ti इस बारे मँ केन्द्रीय सरकार ने कोई कदम 
नहीं उठाया। 1996 से 11 हजार से ऊपर लोग अभी शरणार्थी हैँ 
उसके बाद दूसरे माइनोरिरी के कैम्प भी है, वहां भी वे लोग अभी 
वेसे ही रह रहे दै। उनकी स्थिति मेँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 
अब केम्पमें भी वे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे है मै वहां 
कँलेज में गया था, जहां 5000 लोग एक कोलेज मेँ रह रहे है। 
उनमें वदे, बच्चे ओर महिलाएं है वहां महिला का प्रसव हो रहा 
है, वहीं महिला बच्चे को जन्म दे रही है ओर उन लोगों कौ 
हालत बहुत खराब है। आज यहां हम सभी ने असम के लोगो 
कौ पीडा के बरे मे अनुभव किया ओर यहां यह चर्चा हम लोग 

कर रहे हैँ, इसके लिए मै खुश zi लेकिन मे कहना oem कि 
यह मुदा एक छोरा मुदा नहीं है। वह एक बहुत बडा मुदा है। 

अगर इन कंग्लादेशी लोगों को वहां रोका नहीं जाएगा तो वहां 

के जो हम लोग आदिवासी लोग है ओर जो बोडो आदिवासी है, 
हम लोग बेघर हो जाएगे। यह हम लोगों का सबसे बडा डर है। 
मै केन्द्र सरकार से Hem कि आदिवासी लोगों को ओर wea 
कौ सरकार ने शैल्टर नही दिया। अभी 4 लाख लोगों को सरकार 

कैसे शैल्टर देगी ओर यह सब भी किस दिन शुरू हुआ? जिस 
दिन मुस्लिम भाई लोगों का रोजा है, उस समय इन लोगों को 
वहां से weg दिया गया। मै इंडिया टुडे से कोट कर रहा हूं ओर 

आप इस पिक्चर को देखिए, नदौ मे कैसे शव बह रहा है? यह 
पिक्चर असत्य नहीं बोलेगी। 

सभापति महोदयः आप फोटो मत दिखाइए। जो आपको 

कहना है, आप afeu 

श्री जोसेफ erat: मे कोट कर रहा हु: 45 वर्षं कौ नुरजहां 
ने ओर कई मुसलमान महिलाओं ने अधाधुध गोली से बचने के 
लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाकर हिंदू दिखाने कौ कोशिश wt’ 

वहां tet हालत है कि मुस्लिम महिलाएं सिंदूर लगाकर कहती है 
कि हम लोग हद् ti ...(व्यवथान) एेसा इसमें लिखा 21 

सभापति महोदयः आप यहां Ua दिखा नहीं सकते है। आप 

अपना भाषण संक्षिप्त कौजिए। 

श्री जोसेफ टोपोः यह सच्चाई है। इसमे एक Ue आदमी 
को मारा है ...(व्यवधान) वहां हयूमैन din का ok हो रहा 

है, चाहे वह हिन्द् हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, लेकिन वहां 
अंधे, बहरे ओर गृगे को भी मार दिया, उनका क्या दोष em मेँ 

आशा करता हू कि dea matte उन लोगों को रहने की सुविधा 

देगी। वहां इतना बड़ा कांड हो गया। सैटल गवर्नमैन्ट के पास 
सीबीआई तथा अन्य एजेंसियां है ओर असम सरकार कौ wifes 
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भी है, लेकिन इन एजेंसियों को पता नहीं लगा ओर वहां चार 

लाख लोग बेघर हो गये, लेकिन केन्द्र सरकार को पता नहीं चला। 

मै आशा करता हू कि केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी उन बेघर 
लोगों को शैल्टर दे तथा समय रहते तुरंत एक्शन ले ओर लोगों 
को राहत Ward! 

श्री बदरुदीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय, आपने मुञ्चे 

इस गम्भीर मामले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए F 
आपका शुक्रगुजार ह्। मुञ्चे उम्मीद है कि दो मिनट में आप मेरी 
बात समाप्त नहीं करेगे, क्योकि मै उसी जगह से हू, जहां ये पूरा 
वाकया हुआ है ओर वहां लोग शैल्टर लिये हुए है। 

सभापति म्रहोदयः आप तीन मिनट बोलिये। आपने दो मिनर 

की बात कही, मै आपको तीन मिनट दे we Zi 

श्री बदरुदीन अजमलः वहां कै बारे मे मेरे भाई ने अभी 

बताया, इससे पहले घटोवार साहब मै बताया तथा ओर भी बहुत 

सारे लोगो ने वहां के बारे मेँ बताया। असल बात यह है कि इस 

वक्त इंसानियत के नाते जो वाक्या हआ है, उसकी इंक्वायरी at 

सख्त जरूरत है कि इसके पीछे कौन है। म लालू जी से सौ फीसदी 
गुत्तफिर हू, आडवाणी जी हमारे बडे मोहतरम रै, बुजुर्ग है, हमारे 
सामने आये हुए 21 उन्हे इस पूरे मामले को बंगालदेशी कहकर 
मोदने कौ कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह बदी नाइंसाफी की बात 

हे। यहां जो लोग आये हुए हैँ, बंगाली बोलने वाले है, अनडिवाइडेड 
इंडिया के बंगाल के लोगों को असम में लाया गया, विहार के 

लोगों को लाया गया तथा दूसरे लोगों को लाया गया, मुखलिफ 

कामों के लिए लाया गया। अगर मेँ इससे आगे agar कहूं कि 
वहां अनडिवाइडेड बंगाल से आने वाले लोग आज भी बगलादेशी 

हैँ ओर अगर हम आडवाणी जी के पुरखों कौ बात करे तो इनकी 
हिस्टरी के हिसाब से हमें पाकिस्तान तक जाना पडेगा। मै यह बात 

नहीं कहना चाहता ... (व्यवधान) 

सभापति प्रहोदयः कृपया बैरिये। 

श्री बदरुदीन अजमलः हिन्दुस्तान का एक कारस्टीरयूरान है, 
25 मार्च 1971 को जो Witte हुआ, उसके हिसाब से नेशनल 
ओर बाहर के लोगों का फैसला हो चुका है, अब उन बातों को 
दोहराया इन चीजों को हवा देना है। आप बीजेपी को बोलने दीजिए, 
वहा कई कम्युनल wide है, Fe फसाद कराया, मुसलमानों 
के घरों पर निशान लगाये गये, हिन्दुओं के ai पर निशान लगाये 

गये ओर चुन-चुन कर उनके घरों को जलाया गया। आज पता 
नहीं कितने हजार ged मर जारयेगे, कितनी ही ओरते वहां प्रेगनेन्ट 
है, आज वहां दवाएं नही हँ, ये उनकी ard नहीं करते, ये इंसानियत 
की ad नहीं करते, ये asad हँ कि इस किस्म कौ ad करके 
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ये अपने वोट बदायेगे। इनके वोट के दिन चले गये। आज ये अपने 

Dass को लेकर परेशान हैँ, आज ये अपने प्राम मिनिस्टर 
कैडिडेर को लेकर परेशान Zi ये इन चीजों मे इंसानियत कौ बात 

at, यदि ऊपर वाला खुश होगा तो इनका भी कुर भला होगा। 
वहां ये इंसानियत कौ बात at, उन लोगों को बसाने कौ am 

करे, उन लोगों को रिहैबिलिटेशन की बात करे, उनके रिलीफ की 
बात करे, वहां लोगों तक मैडिसंस पहुचाने कौ बात करे, गवर्नभैन्ट 
aie इंडिया कौ मदद ati इस सारे मामले मेँ आडवाणी जी के 

जिम्मेदारी लेनी vet 2003 मेँ बीटीसी का एप्रीमैन्ट इन्होने कराया, 
जिसमे 70 परसेन्ट नन-बोडोज लोगों को इन्होने कोई cee नहीं दिया 

ओर 30 Wa लोगों को पुरे राइट्स दिये ओर पूरी हकूमत का 
मौका दिया, जिसकौ वजह से आज ये सारे मामलात हो रहे है। 

भ सरकार से कहना चाहता हू कि जब तक इस मसले का 
स्थाई समाधान नहीं होगा, ये मामले होते रहंगे। 

(अ) ०१ 

tele wih 7 ८२. ८८४२ ५५ 

9/३ 717 (9119144 ८५५५-५ ॥.८.2*८ uf Lf [ whi Se 

pba vided due ete १८.0६ + 

otis ered Mie tell upd ie ^ 741( 

ab bee WAL een 11101011 
८८-५८-८2 dated bade 
71011113. 19/10/1409 
21111111. 4/.741.1.1../91.9 beet 

VILA WL ur hil utile pasts 1/9 

(Att Rai he Ld et Mintle le Ete 
Kent Fuel Me roe ८ ८८५५५ 

` (=) Gil Baty ut 
eb L ८4 IN GAB 4-८1-14 

1 Gyteheg dae SIL chat J 

VAL UIA WAL uta pA ८५०६६, ८५ -१- प 
~ WAL ५.८२. 2 biti AL ८५.५४ ८ both; 

(८५८४८ eh wire Llesi ad tect 
10/10. 7971100 11701 

titel lth 0.119.109 

८0491. 1 biog (५६८५ 2५५4. 44८ f 

क 0010010 (9 10101 

८6.4१ ५1८4 Gab ८५५५८ ८५५2, (८८५ 

8 अगस्त, 2012 CITT WENT 576 

न 1 01.10.019 00011. 
Feld ited TO EE Uti fl ८-५-५५ ५८13-५ ey 

द द gfe ११ WE Ul 

क Agile sbeebs 
Ltd bey ft a Reese ile et 

wwe Mat capa BY 

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरदरार) : सभापति महोदय, सदन A 

असम कौ घरनाओं के बारे में चर्चा चल रही है ओर इस चर्चा 
मेँ सबने भाग लिया है। असम मेँ जो दुख घटना हुई है, उसके प्रति 

हम संवेदना व्यक्त करते है ओर जांच-पडताल के बाद दोषियों को 
सख्त सजा देने की सिफारिश करते है। सर, यह नई घटना 

नहीं है। मेरा क्षेत्र उसी असम से लगा हुआ रहै हम लोग इस घटना 
को देखते आ रहे है। अभी जो घरना घटी, दगे-फसाद हुए, उसमें 
बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के जलपारईगुदी मे, कुर बिहार के 

ast मे चले गए है, शेल्टर ले रहे है। अभी वे अपने को निरापद 
महसूस नहीं कर रहे है। मेँ कहना चाहता हूँ कि निरापद महसूस 
कर के उनको अपनी जगहों पर पहुंचाया जाए्। सर, ये जातीय 

al आज की घटना नहीं है। वहां जो घटना हम लोग पहले सै 
देखे थे, उसमे wee मूवमेट आदि सब हुआ। वहां से एक आवाज 

आई atl वहां जो प्राकृतिक संपदा हे, हमारा विश्लेषण जो है, 
वहां जो धनी प्राकृतिक संपदा है, वहां सब कुछ है लेकिन 
सदव्यवहार नहीं हुआ टैँ। वहां की राज्य सरकार ओर कद्र सरकार 
ने इसका अनदेखा किया है। वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। वहां विकास 

नहीं होने के कारण हालात खराब है। वहां तेल है, चाय है, वहां 
खेती होती है, वहां पर्यटन है, लेकिन वहां पर विकास नहीं है। 
वहां गरीबी के कारण से आदमी ये सोचते हैँ, अग्रज ने वहां बाहर 
से art को am, बिहार से ले गए, उत्तर प्रदेश से ले गए ओर 

अन्य प्रदेशो से ले गए ओर क्हां उनको काम दे कर बसाया। जब 

वहां पर ps dwt तो वहां की नौकरियां मेँ दूसरे प्रदेशों 
के आदमी आ गए, बिजनेस मेँ आग गए तो वहां के लोगों ने 

आवाज उढठाई। Kea ने वहां पर लडाई शुरू कर दी। वहां एक 

स्लोगन था-अली, बंगाली, देशवाली, गोरखाली असम छोडो। इस 

स्लोगन को लेकर वहां के नौजवानों 4 तहलका मचा दिया। उसके 

बाद एजीपी का गठन हुआ। इस ढंग से उनको लगा कि दूसरों 
को हम हटाएगे तो वहां हमें नौकरी fact इस प्रकार की भावना 
उनकी बनी। इसका मुदा है कि वहां कोई विकास नहीं हुआ Zi 
वहां way संपति है, सेब कुछ है। लेकिन वहां अभी भी हम 
देखते है, बडे अफसोस की बात है कि कोई देन कैसल हो तो 
पूर्वाचल कौ 24 कंसल होती दै वहां आने-जाने के लिए कोई दीक 
रास्ता भी नहीं है। नेशनल हाइवे नंबर-21 है, लेकिन उसकी हालत 

बहुत खराब है। वहां खबरे भी नहीं चलती हे। मै कहना चाहता 
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हूं कि अगर वेहां के विकास पर ध्यान दिया जाएगा तो ये जातीय 

at नहीं ett वहां हिदू-मुस्लिम खींचतान कौ जो बात हो रही 
है, वहां पहले से लग ही रहा है। वहां अभी-अभी तीन-चार लाख 
लोग जो विस्थापित हुए है, वे दूसरे संप्रदाय के लोग हैँ, बोडो लोग 
है। वहां आदिवासी लोग 21 वहां संथाल, sda, मुंडा रै, उनको 
भी हटा दिया गया था। वे अभी भी act A ue है वे अभी-भी 
अपनी जगहों मेँ नहीं जा सके है। वहां ये हालात हैँ हम लोग 
भी एक समय इारखण्ड मं थे, हम लोगो को बंगाल मेँ ले जाया 

गया ओर हम बंगाली हो गए। ta करीब एक कसेड् आदिवासी 

चाय बागानों में रहते है। उनको वहां का दर्जा नहीं मिला है। वे 
वहां छिटके eu दै। भारतवर्ष मे आदिवासियों को जो सम्मान मिलता 

है, उनको नहीं मिला है। सरकार नहीं कर रही है। एक प्रदेश में 

उनको आदिवासी का दर्जा मिलता हे, दूसरे मे नहीं मिलता है तो 
इसलिए टकराव होता है। मै सरकार से अनुरोध करूगा कि उन 

लोगों को ठीक प्रकार से स्थापित wt) हमारे एक माननीय सदस्य 
ने अच्छा Gara दिया है कि बहुत सारी कमेटियां होती है, जैसे 
जेपीसी होती है ओर बहुत सारे घोटाले भी होते है, ये पूर्वाचल 
कौ समस्या है। यह सीमांत एरिया है। वह बर्मा से लगा हुआ है, 
चाइना से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ zi सुरक्षा कौ 
दृष्टिकोण से वहां हर साल समस्याएं होती रहती है। इसलिए एक 
कमेरी घटित कर के वहां पर भेजी जाए् कि वहां की मौलिक 

समस्याओं का निदान कैसे किया जाए ताकि वहां पर जातीय समस्या 

उत्पन्न न हो। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैँ कि हम लोग भी कह 
रहे हैँ कि यह हमारे देश के लिए एक कलंक है। 21वीं सदी 
मे एक कलंक होरहाहै।येन हो ओर जातीय संप्रति तथा एकता 
मजबूत हो ओर देश का विकास हो इसके मै सदन से अनुरोध 
करता हूँ, माननीय गृहमंत्री जी से अनुरध करते हुए मै मांग करता 

हू इस घटना के जिम्मेदारों को सजा दी जाए ओर विस्थापितों को 
ठीक प्रकार से पुनर्वास किया wa इसी के साथ मैं अपनी बात 
समाप्त करता El 

श्रीमती विजया चक्रवती (गुवाहटी) : सर, मै माननीय आडवाणी 

जी का स्थगन प्रस्ताव के समर्थन मेँ बोलना चाहती gi असम मेँ 
जो दुभाग्यपूर्णं घटना घरी है, उसका कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए 

हे। आडवाणी जी नै स्पष्ट कहा है कि यह कोई हिदु- मुसलमान 
का संघर्ष नहीं 21 यह देशी ओर विदेशी का संघर्षं है। जो असम 
के ओरिजन लोग है, वे adel कम्युनिरी 21 इनके ऊपर जो हमला 
हुआ, वह अत्यंत दुर्भायजनक है। 25 लाख लोगों का घर जला 

दिया गया। अभी पांच लाख आदमी ao At मैने स्वयं जा कर 

देखा है। वे लोग अभी रस्ते पर आ ग् 2) वे लोग अत्यंत 
दुर्भाग्यजनक स्थिति में है। सबसे queer बात यह है कि असम 
के Fema तरूण ag जी ने ओंडर दिया है कि 15 अगस्त 
के पहले इन सब लोगों को घरों में वापस भेजना afew अभी 
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उन लोगों के घर नहीं हैँ तो se कहां भेजेगे ? लेकिन आज Shin 
संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी के जितने भी 

एमपी है, सारे एमपी ने अपनी एक महीने का वेतन उन पीडित 

लोगों के लिए ot) ...(व्यवधान) सिर्फ इतना ही नहीं, जो-जो 

aa से है, वे अपने-अपने एरिया से जितना हो सके उतना epi 
कैप में सहायता करेगे। यह भी माननीय आडवाणी जी, सुषमा जी 
ने निर्देश दिया है। जो बीजेपी शासित राज्य है. वहां से सारा सामान 

fest कैप में जायेगा ताकि उन लोगों को कुक राहत fact 

लेकिन ga कौ बात यह है कि जो लोग अभी भी dae FZ, 
रास्ते पर है, उनका घर नहीं है, उधर एक-दो स्कूल रहै, वे वहां 
पर दहै, उन लोगों को 15 अगस्त से पहले जाने के लिए कहा 

है, यह बात नहीं हो सकती है। मै आपके माध्यम से इसका 

प्रतिवाद करती हू। 

(अनुवाद ] 

मैने 22 से 25 जुलाई तक शरणार्थी शिविर का दौरा किया था 

ओर मैने उनकी हालत देखी है। उनके लिए उचित भोजन नही 
है। वहां स्वास्थ्य उपचार नहीं है। 

( हिन्दी] 

थोडा सा खाकर वे जी रहे हं, उनके लिए पीने का पानी भी नहीं 

et उसमें बदबू आ रही हे। सारे एरिया में बदबू आ रही है। वहां 
कौ जो महिलाये है, जो महिलाये वहां बच्चा पैदा करती रै, उन 
लोगों की सहायता करने के लिए वहां दफ्तर भी नहीं है। इतने 
ay @, इतने लोग है, वहां पर कोई जाता नहीं है, dent Tadd 

कौ भी इसमे कुछ रिस्पांसिबिलिरी थी। यहां से भी वहां कुछ डोक्टरसं 
ओर मेडिसिन भेजना काफी जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने तीन सौ 

करोड रुपए feu 

( अनुवाद] 

यह काफी कम राशि है) 

(हिन्दी) 

सौ करोड मेँ से बताया गया कि यहां इंदिरा आवास योजना के 

तहत घर् बनेंगे, सौ करोड मेँ 20 हजार HAA पाच लाख 

लोगों के घर जला दिए गए। इन सौ करोड मँ क्या होगा? पबन 

सिंह घाटोवार जी 4 बार-बार गला फाड़कर कहा कि प्राइम 

मिनिस्टर जी ने इतना दिया, प्रधानमंत्री जी असम के है, तीन बार 
असम से राज्य सभा में चुनकर गए है, उनकी te ए प्रधानमंत्री 

ओर ta एन एमपी रिस्पांसिबिलिरी है। ये खुद को कहते है कि 
म असम का पुत्र हु असम का पुत्र यह कहेगा तो दूसरा जो
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मिनिस्टर है, उन्होने इतना कहा, यह WE कौ बात है, यह मेँ 
कहना चाहती दू। यह जो गडबड हुयी, 2 जुलाई से भोडी-थोी 

शुरू हयी, 6 जुलाई मे HS आदमियों को मार डाला, मेरी जितनी 
जानकारी है, Geet होम मिनिस्टर के ओंफौसर ने बताया था, प्राइम 
मिनिस्टर को भी बताया था, tar सुना है, असम के सीएम को 
भी बताया है, Hate एरिया मे कुछ गडबड हो सकती हे, लेकिन 
इन लोगों ने कुछ रिस्पांसिबिलिटी नदी ली, कुक कारवाई नहीं atl 
इसके कारण 2 जुलाई से शुरू हई इस घटना ने 19 जुलाई से 
भयंकर रूप लिया। सारे लोग बेघर हो गये, सबको मार डाला, 

( अनुवाद] 

सरकार कौ ओर से te किया जाना गैर-जिम्मेदाराना ओर Haifa 

कार्य है। 

( हिन्दी] 

सभापति महोदयः ठीक है। 

श्रीमती विजया चक्रवती महोदय, मैने अभी शुरू किया 21 
सबसे दुःख कौ बात यह है कि यह 16 जुलाई से शुरू हुआ। 

सभापति महोदयः आप यह बात चुके zl 

श्रीमती विजया चक्रवर्ती लेकिन सीएम ने खुद ही शिकायत 
कौ कि सेना बहुत देर से भेजी। 5 दिनि के बाद सेना भेजी ओर 
5 दिन मे सारा का सारा खत्म हो गया। इसलिए मेँ टोम मिनिस्टर 

जी से, प्राइम मिनिस्टर जी से पूना चाहती हू कि सेना लेट क्यूं 
भेजी, आपने सेना को लेट किस लिए भेजा, जब आप frend 
aq, तब इसका जवाब दीजिएगा? 

सभापति महोदयः अब आप संक्षिप्त aif 

श्रीमती विजया चक्रवर्तीः सेना के देर से जाने के कारण 

इतने लोग मर गये, इतने लोग बेघर हो गये। var सिंह धारीवार 

जी ने कहा कि वहां पर बाग्लादेशी नहीं ह। इतनी राजनीति करने 
वाली पार्टी इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। वोट के लालच, 
सत्ता के लालच के कारण इन लोगों ने कहा कि वहां बांग्लादेशी 
नहीं Si पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाधी जी ने ad 1985 मेँ संधि कौ, 
दीदी कौ कि असम मे जितने बांग्लादेशी हं वर्षं 1971 से, उन 
लोगों का असम से बहिष्कार करना है, लेकिन Hite ने आईएमडीरी 
एक्ट लागू करके इसको बंद कर दिया। अभी भी 

(अनुकाद] 

विदेशी नागरिको से संबंधित सात लाख से ज्यादा मामले न्यायालयं 

मे लंबित है। 
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(हिन्दी) 

यह बहुत दुःख की वात है। 

सभापति महोदयः अब आप समाप्त aif 

श्रीमती विजया चक्रदर्तीः मै एक-दो बाते कहकर अपनी बात 
समाप्त करूगी। var सिंह घारोवार जी ने एक बात ओर कही, 
उन्होने कहा कि नेशनल रजिस्टर GR फर्स नयां बनाना चाहिए, 

लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया। थोडा काम शुरू 
हुआ था, लेकिन 2 स्टूडंटूस के बीच, मुस्लिम ओर लोकल के 
बीच थोडा Het लगाकर उसे बंद कर दिया! 

सभापति महोदयः आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये है 
अव आपं समाप्त कीजिये। 

stadt विजया चक्रवर्ती: अभी बहुत भयंकर स्थिति असम 
at है, असम सिर्फ 22 किलोमीटर से मेन लान के साथ YS 
रहा है। असम का बार्डर खुला Zi असम में 270 किलोमीरर के 
बार्डर मे 50 किलोमीटर बार खुला है। पानी में जौँ बाईर 2, 
ae भी खुला है। आपको सुनकर बहुत दुख लगेगा कि असम मेँ 
जो पुलिस है, उनके हाथ मेँ स्टील की गोलियों भी नहीं दी गर्ह 
ह उनको कहा गया है कि प्लास्टिक कौ गोलि्योँ ga at ताकि 
कोई घुसपैठिये न मर। वँ पर जिनती to मिलिटरी whe है, 
उन लोगों के पास कोई सोपहिस्टिकेटेड वैपन्स नहीं हैँ जिससे वे 
घुसपैठियों को रोक नहीं सकते। 

सभापति महोदयः अब आप समाप्त ail 

श्रीमती विजया चक्रवर्तीः अति मे मँ यह कहना चाहती हूँ कि 
असम मे अगर इनफिलटरटसं को हम रोक नहीं पाणे तो सारे देश 
कौ सुरक्षा नहीं होगी। अभी असम में 27 जिलों मे से 13 जिलों में 
wast ait है। 15 असैम्बली ate अभी उाउटफुल 
atari के हाथ मेँ है। यह स्थिति असम की हैँ धीरे-धीरे असम 
की डमोग्राफी चेन्न हो गई हैँ असम का SER, असम का टेडीशन, 

असम का रिलीजन तथा जनजातीय लोगों का कल्चर भी खत्म होता 

जा रहा है। इसलिए यह भयंकर स्थिति वँ कौ है। 

सभापति म्रहोदयः अब आप समाप्त करें। 

श्रीमती विजया चक्रवतीः मे खत्म करने जा रही हूं। अभी 
जो घटना घटी है, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम 
सब लोगों को मिलकर, wel से ऊपर उठकर एक साथ विचार 

करना चाहिए्। इसमे यह नहीं होना चाहिए कि ये ae के लोग 

है, ये लालू जी की पार्टीके लोग हैँ या समाजवादी पार्टी के लोग 
है। सबसे ऊपर उठकर हमें विचार करना चाहिए्। यह ह्यूमन 

Was दहै। अगर असम नहीं रहेगा तौ भारत भी नहीं रहेगा।
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( अनुवाद 

इसलिए, सर्वप्रथम, se बाग्लादेशियों की पहचान करनी 

चाहिए् ओर ae वापस भेजना aie मेरा दूसरा सुञ्ाव है कि 

पीजीआर'वीजीआर ओर नदी तट के पास के क्षेत्रं को खाली कराया 

जाना चाहिए ओर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्त कराना चाहिए। 

मेरा तीसरा gaa है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विदेशी 

नागरिक अधिनियम को लागू किया जाषए्। ओर wart को 
अद्यतन बनाया जाए। SS स्वदेशी लोगों को सुरक्षा देनी चाहिप्। 

300 करोड रुपये कौ धनराशि बद्ाकर 100 करोड रुपये कौ जानी 

चाहिए। 

सभापति महोदयः pe भी कार्यवाही gaia में सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

सभापति महोदयः श्रीमती रानी नरह, अब अपनी बात ae 

श्रीमती रानी नरह (लखीमपुर) : सभापति महोदय, असम में 
TIT, yt चुरु ओर चिराग जिलों मे हाल मे हुई हिंसा 

पर बोलने का अवसर देने कै लिए आपका धन्यवाद्। इन हिंसक 
घटनाओं के बारे मे बोलने से पहले मै setts प्रादेशिक क्षेत्र 

जिला (बीरीएडी) पर कु प्रकाश डालना चाहती हू. क्योकि कोई 

भी ठीकं तरीके से यह नही जानता कि बीरीएडी में am a रहा 

है ओर क्यों हो रहा है। बीरीएडी में ये घटनाएं क्यों हुई है? 
बीरीएडी 8 821,86 वर्ग किलोमीटर मेँ फैला हुआ 21 मूल जनसंख्या 
मे ये asl लोगों कौ जनसंख्या 32%, रावा समुदाय कौ जनसंख्या 

22% जबकि आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 30.5% है, मुसलमान 

14.5% दहै, कोच लोगों की जनसंख्या 6%, बगाली हिन्दुओं कौ 
जनसंख्या 9.9%, असमिया लोगों कौ जनसंख्या लगभग 40.7% हे 
तथा अन्य समुदाय 6.6% है। ये sie दशति है कि बीटीणएडी क्षेत्र 

में बोडो ओर रावा लोगों कौ संख्या कुल जनसंख्या कौ 74% है 
तथा शेष सभी लोग गैर-बोडो रै। 2003 में, बीटीएडी का गठन 
किया गया। यद्यपि हम चाहते हैँ कि इस 8821.86 वर्गं किलेमीरर 

aa मे सभी बोडो लोग शाति से रहं We साथ ही हम यह भी 
चाहते है कि वहां रह रहे भैर-बोडो लोग भी वहां सुरक्षित महसूस 
att किसी को भी बीटीएडी क्षेत्र मे रहने वाले गैर-बोडो लोगों 
को परेशान करने कौ अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मै आडवाणी 
जी का बहुत सम्भाने करती हू। उन्होने कहा था किं यह हिन्दुओं 

ओर मुसलमानों के बीच wey है बल्कि यह भारतीय नागरिकों ओर 
बंगलादेशी yfeal के बीच डप et एेसा लगता है कि यह 
कहकर आडवाणी जी, स्थिति विगाडना चाहते हैं ... (व्यवधान) 

ष्कार्यवाही - वृत्तांतं में सम्मिलित नहीं किया गया। 
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सभापति महोदयः कार्यवाही gaia मे कुछ भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें! 

... (व्यवधान) * 

श्रीमती रानी नरहः आडवाणी जी ने हमारे qe का 

हवाला दिया है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिसाग्रस्त 
कोकराद्यार, धुबरी ओर चिरांग जिलों में स्थिति विस्फोटक है 
,.. (व्यवधान) उन्होने हमारे मुख्यमत्री के वक्तव्य को as मरोड्कर 

प्रस्तुत किया। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिसा dad के लिए 

प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति वर्णं अथवा धर्मकाहो, 
प्रत्येक राजनीतिकं दल तथा प्रत्येक संगठन को सभी प्रयास करने 
चाहिए। मै यह कहना चाहती हू कि आडवाणी जी नै बहुत a 
आदोलन विरोध प्रदर्शन ed है। मैने भी बहुत से विरोध प्रदर्शन 
तथा आंदोलन देखे है। इन्होने उन लोगों का समर्थन किया, fore 
एक बार दावा किया था कि हमारे राज्य में 50 लाख अवैध 

घुसपैठिए है। उनका संघर्ष 7 वर्षं तक चला। हमें स्वर्गीय प्रधान 

मंत्री इन्दिरा गांधी का स्मरण करना चाहिए, उन्होने हमारे पूर्वोत्तर 
मे शांति ओर समृद्धि लाने का हर संभव प्रयासं किया। परन्तु 
दुर्भाग्यवश, हमने उन्हे खो दिया। राजीव गांधी जी भी चाहते थे 
कि पूर्वोत्तर में शाति ओर समृद्धि आए। शातिपूर्णं माहौल बनाने 

के लिए उन्होने मिजो asta पर हस्ताक्षर किए। आज हमे राजीव 

गाधी जी को नमन करना चाहिए। एएएसयू जिसने एक बार यह 
दावा किया था कि असम में 50 लाख अवेध विदेशी नागरिक है, 
उसने 7 वर्षं तक अपना संघर्ष जारी रखा, जिसमें 600 से अधिक 

लोगो की जानें गई। वह राजीव गांधी ही थे, जिन्हौनै असम 
आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान के feu अखिल असम छात्र संघ 

(एएएसयू) के साथ असम wid पर हस्ताक्षर feu उन्होने 
असम मेँ शांति ओर सौहार्दं के लिए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री 

ने तत्काल ही मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र दे दिया भा। आपके दल 
में एेसा व्यक्तित्व किसी का भी नहीं 21 आप जानते att कि 
हमारी यूपीए् अध्यक्ष ने देश के लिए बहुत त्याग किया है। हमारे 
स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गाधी जीने भी राज्य में स्थायी शाति के 

लिए हमारे पूर्वं मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री हितेश्वर सैकिया ने त्यागपत्र 

देने को कहकर त्याग किया था। असम मे काग्रेस सरकार के 

त्याग-पत्र के बाद उन छात्र नेताओं को सरकार बनाने का अवसर 
मिला, जिन्होने असम आंदोलन का नेतृत्व किया aml 24 दिसम्बर 

1985 को श्री प्रफुल्ल कुमार महत के नेतृत्व मेँ एक नई सरकार 
नै नेहरू स्टेडियम में एक लाख से ज्यादा लोगों के सामने शपथ 

ली। वे लगभग 10 वर्ष तक सत्ता मेँ रहे! परन्तु वे 10 विदेशियों 

am dt ad पता लगा सके ओर न ही se वापस भेज सके। 
आडवाणी जी, जो कि हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं, ओर जिनका 

*"कार्यवाही- वृत्तांतं में सम्मिलित नही किया गया।



583 स्थगन प्रस्ताव 

मै बहुत सम्मान करती हूं, वे अवैध आप्रवासियों की पहचान नहीं 
कर पाए्। वे तथाकथित अवैध विदेशी नागरिको को क्यो नहीं वापस 

भेज पाए? मेँ दोहराना चाहती हूं कि हम एक भी बांग्लादेशी 
नागरिक को अपनी घरती पर रहने कौ कभी भी अनुमति नहीं देगे। 

परन्तु बाग्लादेशियों को वापस भेजने के नाम पर हम एक भी 

वास्तविक भारतीय नागरिक को परेशान करने कौ अनुमति नहीं देगे 

... (व्यवधान) 

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करे। आप 

कृपया बैठ जाए। 

श्रीमती रानी नरहः केवल यही नही, हमारे गृह मंत्री होने 

के बावजुद वह एक भी अवैध विदेशी नागरिक का पता नहीं लगा 

सके। हाल ही में, धुबरी कौ यात्रा के दौरान उन्होने कहा था कि 
बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी 

चाहिए्। df अब चुनाव होने वाले है, इसलिए ते एेसा कह रहे 

él जब वे सत्ता में थे तो उन्होने यह मुद्दा उस समय क्यो नही 
उठाया? अब हमारी राज्य सरकार ने भारत-बाग्लादेश सीमा को सील 

कर दिया है। आप सभी यह सोच रहे होगे कि असम मेँ सांप्रदायिक 
हिंसा हई है। परन्तु यह सच नहीं है। वस्तुतः असम में जातीय 

संघर्ष हुआ है ओर इसके पीछे कुछ उपद्रवियों का हाथ है। प्रत्येक 
जातीय समुह में एेसे शरारती तत्व हैँ जो इस प्रकार की हिंसकं 

गतिविधियों मे संलिप्त होते है। क्या कुक मुर्ठीभर लोगों की 
गलतियों के लिए पूरे समुदाय को दोष देना सही होगा? बोडो लोगों 

की भी वीटीएडी क्षेत्र मेँ शांतिपूर्वक रहने के अधिकार से वंचित 

नहीं किया जाना afew हमारी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जी 
यह कहती रहीं हँ कि किसी को भी वीरीएडी क्षेत्र मे रह रहे 
शातिप्रिय बोडो लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
उन्होने यह भी कहा था कि किसी भी भारतीय नागरिक को 
उत्पीडित नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा में दो मुसलमान नेता है। 
मै सोचती हूं कि क्या भाजपा उन्हे भी बाग्लादेशी quad है। 
भाजपा का कहना है कि यह डप बांग्लादेशियों ओर भारतीय 
नागरिको के बीच है, जो कि सच नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष 
देश है। विभिन जातियों, वर्णो तथा धर्म से संबंध रखने वाले सभी 
लोगों को शाति तथा परे सौहार्दं के साथ रहना चाहिए। असम राज्य 
मँ साम्प्रदायिक सौहार्दं कौ मजबूत नीव है। असम के कामरूप जिले 
म, जो कि महोदया विजया चक्रवती के निर्वाचन aa के ania 
आता है, वहां हाजो नामक स्थान है। हाजो में एक मस्जिद् है. 
जिसका नाम है मावायक्का ओर उसं मस्जिद की दीवार के साथ 

ही एक हिन्दू मंदिर है, जिसे होएग्रीब-माधव मन्द्र के नाम से 
जाना जाता है। वहां हिन्दू ओर मुसलमान सदियों से एक साथ रह 
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रहे हे। मैने देखा है कि भाजपा चुनाव के समय एसे मुद्दे उटाकर 
हमेशा ही राजनीतिक लाभ उठाने कौ कोशिश करती है 
...(व्यवधान) 

सभापति प्रहोवयः कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। 

श्रीमती रानी we: असम में, सोनिया गाधी जी के कुशल 

नेतृत्व मेँ काग्रेस लगातार तीन बार सरकार बनाई है। भाजपा को 

यह एहसास हो गया है कि असम मे काग्रेस सरकार को सत्ता 
से बाहर करना अब उसके लिए संभव नहीं है। यही कारण है। 
कि वे इस प्रकार के मुद्दे उठाकर हमारे राज्य को अस्थिर करना 

चाहते हें। वे कुल मिलाकर देश को अस्थिर करना चाहते 1 मुद्ध 

विश्वास है कि असम कौ हिसा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तीसरे 
पक्ष का हाथ 2) हमें हिसा कौ इन RAM वारदातों मे संलिप्त 
अपराधियों का पता लगाकर Se दंडित करना afew जैसा कि 

हम सभी जानते है कि उन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या मे सुरक्षा बल 
तैनात किए गए हैँ तथा इन कषत्रं मे शाति बहाल हो गई है। हमारे 
माननीय मुख्यमत्री ने इन घटनाओं की सीवीआई जांच का आग्रह 

किया है। मै सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से अपील करती 
हू कि वे सभी प्रयास करे ताकि इस प्रकार की घटना फिर न 

हो। इन weal के साथ ही अपना भाषण समाप्त करने से पहले 

मेँ श्री आडवाणी द्वारा पेश किए स्थगन प्रस्ताव का पूरी तरह विरोध 

करती zl 

( हिन्दी) 

श्री शरीफुटीन शारिक Carmen): सभापति जी, आपसे 

गुजारिश करूगा कि इस विषय पर ya नहीं बोलना om लेकिन, 

बोलने वाले लोगों कौ बातें सुनकर qa लगा कि अभी भी हमारे 

सियासतदानँ ओर cist को इस बात का शायद अंदाजा नहीं रै 
कि अगर इस मुल्क कौ भलाई है तो वह इसलिए है कि इसमे 

बहुत से मजाहिब के लोग रहते हैँ। यह मुल्क इसलिए अजीम दै 
कि यहां बहुत-सी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते है यह मुल्क 
इसलिए बड़ा है कि gad बहुत से एक्तदाद ओर धर्म के लोग 

रहते el कोई हिन्दुओं का ठेकेदार बनता है तो कोई मुसलमानों 
का ठेकेदार बनता है। हिन्दुस्तान सब का ठेकेदार है, मुसलमान का 
भी ओर हिन्दू का भी ठेकेदार ये मुल्क है अगर ये मुल्क मजबूत 

है, अगर ये मुल्क महफूज 2 तो हिन्दू भी महफूज है, मुसलमान 
भी महफूज Vl अगर मुल्क महफूज नहीं है तो न हिन्दु महफूज 
हे न मुसलमान महफूज है। ये फिरकापरस्त wilde के दिमाग a 

यह भूत सवार होता है, जब इलैक्शन नजदीक आते हैँ तो कहीं 
न कहीं फसाद् शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं मार-काट शुरू
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होती है ताकि उनको इलैक्शन में जाने का एक एजेंडा मिले। 

शिवसेना का अभी मेरा दोस्त यहां बात कर रहा था। मेँ उनसे पूगा 
“fq qe से aa जाओगे गालिब, शर्म॒ तुमको मगर नही 
आती।'" क्या आपने मुंबर्ह कौ गली कुचँ में दिहाडी मजदूर को 

रूसवा नहीं किया? क्या मुंबई कौ गली Hal मे दिहाडी aaa 

को मार-मार कर उनका HAA नहीं निकलवा दिया? ... (व्यवधान) 

सभापति महोदयः शांत हो जाइए, माननीय सदस्य को बोलने eI 

श्री शरीफुदीन शारिकः जब पंजाब, लाहौर ओर रावलपिंडी 
से आए हुए लोग कश्मीर में रह रहे हैँ हम कह रहे हैँ कि इनको 
वोर एवं नौकरी का हक नहीं है तो यही लोग सटपटाते हैँ कि 
इनको क्यों नहीं देते हो। वे गैर yest ae थे, उनको हम कैसे 

रियासत में रहने दे। जिस तरह आप कहते हैँ कि wet को बंद 
करके कंग्लादेशियों को मत आने दो। हम भी कहते हैँ कि बाईर 
को बंद करके उन लोगों को वापस निकालो, जो वहां गैर कानूनी 
तौर पर 30-40 सालो से बस रहे हैँ उस वक्त तो आप नहीं कह 
रहे, आपको उस वक्त जात-पात नजर आती Si आपको धर्म के 

भाईं नजर आते है। उस वक्त आप उसूल भूल जाते है मेरे दोस्तों, 
ये आम फैशन बना है कि हम हिन्दुस्तान में मुसलमान को रारगेर 
बनाए। मुसलमान कौ इज्जत, असमत को तबाह Hel जितनी देर 

ये होता रहेगा, मुल्क मेँ इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क में मजबूती 

नहीं होगी। ये मसला उसूलन सही है। मे इत्तिफाक करता हू कि 

गैर yest लोगों को हमारे मुल्क में आने का हक नहीं है। गैर 
मुल्की लोगों को नाजायज तरीके से हमारे मुल्क मे रहने का हक 

नहीं है। लेकिन इस आड् मेँ हिन्दुस्तानी मुसलमान कौ तरजीह 

करना, इसकी भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए्। 

मै गवनमिंट से गुजारिश करूगा कि जो अफसौसनाक वारदात 

असम में पेश आए हैँ, उनकी तनकौद करने के लिए संगीन से 

संगीन कदम उठाए जाएं ताकि मुल्क में ये मैसेज आप् किये 

मुल्क shed रहना चाहता हे, हिन्दू- मुस्लिम इत्तिहाद रखना चाहता 

है। सब मुल्क के लोगों कौ इज्जत ओर मिरास को जिन्दा रखना 

है, यही मेरा कहना हे। 

[ अनुकाद्॥ 

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापति महोदय, 
सर्वप्रथम मँ आपको बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता 

rl 

महोदय, 20 जुलाई को अलग से नहीं देखा जा सकता ठे 

6 जुलाई ओर 19 जुलाई को जो भी हुआ उसे भी गम्भीरता से 
देखा जाए क्योकि 20 जुलाई कौ घटना का त्वरित निष्कर्षं ठीक 
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नहीं है बीरीसी क्षेत्र में गैर-बोडो निवासियों कौ जानो ओर संपत्तियों 
की सुरक्षा करने में राज्य के असफल होने का आरोप मेँ लगाता 
Zl उसके परिणामस्वरूप लगभग पांच लाख गैर-बोडो उनमें से 

आकाश मुस्लिम हैँ 200 से अधिक राहत Ha में रह रहे हे 
जहां स्वच्छ पेयजल नहीं है, ged बीमार हैँ, ओर we उचित 
राशन नहीं दिया जा रहा है। मै एेसा इसलिए कह रहा हू क्योकि 

मै उन जगहों पर गया gi मै ated मेँ amen हाईस्कूल 

राहत कैम्प का उदाहरण दे रहा हूं जहां 7700 लोग रह रहे है। 
इस स्कूल मेँ 400 छात्र है। इन लोगों मँ 2980 बच्चे है। आप 
कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि आने वाले feat मेँ आप 

देखेगे कि बच्चे मर रहे होगे। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है 
कि एनएचआरएम ओर आईसीडीएस को मजबूत करे। 300 करोड 
रुपये की राशि जो माननीय प्रधानमंत्री जीने देने का वादा किया 

है वह कम है। हम उर्दू में कहा करते है ऊट के मुंह मे जीर, 
इसलिए F सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे बदाकर 2000 

करोड किया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री ओर स्वास्थ्य मंत्री एक कमरे 

मे साथ-साथ ad ओर आतिरिक भेदभाव देखें! उनके आन्तरिक 

ङगदों की कीमत असम के लोग न चुकाए्। एक कारण यह है। 

तीसरी बात पुनर्वास के बरे में है। पुनर्वास नहीं हो सकता। क्यो? 

क्योकि बीरीसी क्षेत्रों मेँ बोडो कह रहे हँ कि जिन लोगों के पास 

सम्बद्ध संपत्ति के दस्तावेज नहीं हैँ वे oe अनुमति नहीं दगे। इसके 

परिणामस्वरूप मजदूर ओर भूमि के किरायेदारों का क्या होगा? यह 

बीरीसी समद्यौता ज्ञापन कौ धाराओं का उल्लंघन है। 

यह उसका उल्लंघन है। मै कहता हुं कि केन्द्र सरकार को 

तुरत यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकार उन कम्पो मे 

बच्चों को राहत प्रदान कररे। वहां कई गर्भवती महिलाएं है, स्वच्छ 

पेयजल प्रदान wt) यदि सरकार साफ ओर स्वच्छ जल नहीं दे 

सकती यदि यह वहां दवा भी नहीं दे सकती तो सरकार के कार्य 

का क्या मतलब Zl 

मै यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हू कि डीटीसी को 
तुरंत समाप्त किया we वे लोगों की सुरक्षा करने में असफल 

हए #1 aids करार रद्द किया जाए। यदि आप बोडोलैँड करार 

we नहीं कर सकते हैँ तो कृपया उन क्षत्र को निकाल दं जहां 

50 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या बोडो नहीं ZI 

आतंकवादी संगठन जैसे डीएनडीएससी के पास अरद्ध- स्वचालित 

हथियार है। असम सरकार उनसे ये हथियार क्यों नहीं ले सकती? 

चुनाव आयुक्त, श्री एच.एस. ब्रह्मा ने लेख लिखा है। मे 

सम्मानीय सभा से यह जानना चाहता हू कि क्या संवैधानिक पदों
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पर ad व्यक्तियों को ta जहरीले लेख लिखने का अधिकार है। 
श्री ब्रह्मा ने एक लेख लिखा है। लेकिन उन्होंने बोडो के रूप 
q लेख लिखा टै। यदि चुनाव आयुक्त पक्षपाती ओर पूर्वाग्रह से 
ग्रस्त हो तो ये नुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकते है? केन्द्र को जांच 
करनी चाहिए्। आखिर मे, मेँ केन्द्र सरकार को चेतावनी देता हूः 
मेँ माननीय सदस्यों को चेतावनी देता हूं ...८व्यवधान) यदि उचित 
पुनर्वास नहीं होता है तो मुस्लिम युवाओं मँ ween की तीसरी 
लहर के लिए तैयार हो जाएं ...(व्यवधान) आप इसे ध्यान मे नहीं 
ला रहे हँ ...(व्यवधान) मै आपके ध्यान मे ला रहा हू 
...(व्यवधान)। 

श्री आडवाणी ने आइएमडीरी निर्णय के बारे मे बात की 2 
वे सही कह रहे है। उस अधिनियम कौ सबसे बडी कमी यह of 
कि इसे परे भारत A लागू करना चाहिए था। यही उच्चतम 
न्यायालय नं कहा धा। श्री आडवाणी जी नै जानवृञ्चकर उच्चतम 
न्यायालय के उन अनुच्छेदं को पा है जो उनकी विचारधारा में 
आते थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह पूरे भारत मे लागू 
होः यह असम मेंलगू न हो। 

आगे 30 न्यायाधिकरण इन मामलों की जांच कर रहे है सभी 
विदेशी fi आडवाणी को जाने दे ओर शिकायत करने दे। विदेशी 
कोन है? उन्हें ta करने दे। वे te क्यों नही कर सकते? 

अन्त मेँ श्री आडवाणी जी अपनी लडाई लड् रहे है- यूपीए 
के माध्यम से अतः दल युद्ध। वे अकेले है ... (व्यवधान)! निष्कर्षं 
म, एक बार पुनः मै केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हू कि वह 
इस मामले की जांच करे। श्री आडवाणी जी qa खेद है म आपका 
नाम लेरहाहू। आपके माध्यम से मै oem कि बांग्लादेश की 
जनसंख्या जब बांग्लादेश बना था तो तीन करोड मुस्लिम थे, तीन 
करोड हिन्दू थे। अब बांग्लादेश में मुस्लिम 13 करोड हैँ; बांग्लादेश 
मेँ हिन्दू 1.5 करोड है समुद्र बांग्लादेश के इतने हिन्दुओं को निगल 
नहीं सकता। वे कहां गये? यह प्रश्न मै आडवाणी जी की वुद्धि 
पर Bed हु 

श्री मोहम्मद get. agit (dt): बहुत बहुत धन्यवाद 
महोदय। आपने AS यह अवसर fer इस स्थिति को समाप्त करने 
के लिए इस सभा को सामूहिक विवेक का दृस्तेमाल करने के 
बावजूद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण बात हैँ कि दूसरी तरफ से वरिष्ठ सदस्य 
मौके का फायदा उठा रहे है ओर अनुचित लाभ उठा रहे है। मै 
कहना चाहता हू किं इस तरह कि प्रवृत्ति वहां नहीं होनी चाहिए। 
इस विषय पर हमें ओर गहराई से सोचना होगा। उस aa के सभी 
मुस्लिमों को बाग्लादेश के अवैध प्रवासी मानना ठीक नहीं है। उसी 
समय HS अवैध प्रवासी हो सकते है। कोई यह नहीं नकार रहा 
है लेकिन बात सम्भालने का यह कोई तरीका नहीं है। 
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दूसरी तरफ माननीय सदस्य श्री गीते कह रहे थे कि वहां कुछ 

मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है जो पृथक भूमि के लिए कार्य कर 
रहे है। मँ Wu चाहता हूं कि वे इन सब आश्चर्यजनक विचारों 
को कहां से लाये थे। इस प्रकार के वक्तव्य कुछ नहीं है मात्र 
आगमेंघी का काम करते है। मेरा वरिष्ठ व्यक्तियों से अनुरोध 

है कि वे te वक्तव्य न दे। 

श्रीमान असम की स्थिति पर बात करता el हम सब जानते 

है कि बात fared जा रही है। मेरे पास आउटलुक पत्रिका का 
नवीनतम अंक है। इसमें लिखा है कि यह भारत की सबसे बडी 
मानवीय त्रासदी हे इसमें लिखा है कि असम में बोडो-मुस्लिम हिसा 
H 4.00.000 लोग बेघर हो गये है ओर उन्हे राहत all, मे धकेल 
दिया तथा वहां पहले से 180000 लोग पहले से ही FI 

महोदय, श्री ओवेसी राहत कैम्पों की स्थित बता रहे थे। हम 

सब जानते हैँ कि स्थिति दयनीय है। मै असम सरकार के स्वास्थ्य 

मत्री का कथन उद्धृत कर रहा Sl असम के स्वास्थ्य मंत्री 
डो. हिमतनिस्व शर्मा ने कहाः 

“हम बहुत सतर्क fi कैम्पों में लोगों को डायरिया मलेरिया 

ओर बुखार है। हम बच्चों ओर गर्भवती महिलाओं की स्थिति 
के बारे में चितितदहें। दो वर्ष से कम लगभग 8000 बच्चे 

बीमार हैँ तथा deat A लगभग 4000 गर्भवती महिलाओं को 

चिकित्सा सहायता की अवश्यकता 31” 

महोदय, वहां स्थिति बिल्कुल अनिश््चित है क्योकि राहत 
शिविरं मेँ रह रहे लोगों को यह पता ही नहीं है कि हिसा में 
जलाए गए अनेक घरों में उनकी वपसी कब हो सकेगी, मै सभा 
का अधिक समय लेना नहीं चाहता हू, कई प्रमुख पत्रकार जिन्ोने 
ve as का दौरा कियाहै, का कहना है कि बह क्षत्र युद्ध क्षत्र 
जैसा है। यह नोर किया जाए कि आजादी के उपरान्त हमारे देश 
मं हमने एेसी स्थिति कभी नहीं देखी। इसलिए, इन सभी बातों को 

गम्भीरता से लेना होगा। 

में भारत सरकार से तत्काल कारवाई करने का आग्रह करता 

Gl भारत सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ase) जैसा कि 

अन्य वार्ताओं ने ठीक ही कहा है, वहां राज्य सरकार स्थिति पर 
fast रखने में पूर्णतः असफल रही है। इसलिए, भारत का यह 
कर्तव्य बनता है कि वह हस्तक्षेप करं ओर इस तरह की हिसा 
को खत्म करं क्योकि स्थिति बद स बदतर होती जा रही 2, मै 
पुनः भारते सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने ओर शांति तथा लोगों 
को काम सुनिश्चित करने तथा भविष्य मे एेसी घरनाओं को रोकने 
को अपील करता Fl
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डो. तरूण मंडल (जयनगर): मानीय सभापति महोदय, मुद्ध 

इस वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका 

धन्यवाद। मेँ सामान्यतः ast ओर हिन्दी मे बोलता हूं लेकिन आज 
मे बांग्ला में बोल रहा हू] आज कौ चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण 

हे, असम के placer जिले मे बांग्ला भाषी लोगों को भारी 
कठिनां हो रही है। उन पर हमले हो रहे है We अत्यधिक दुःख 
है ओर मै इससे आहत हुआ हू] राहत शिविरं मे रह रहे 4 लाख 
लोगों मे से 2 लाख अल्पसंख्यक मुसलमान हैँ जो बांग्ला बोलते 

है, वहां राजवंशी, जनजाति के लोग ओर असमी बोलने वाले लोग 
भी 1 सभी को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। 

महोदय, यदि उन्होने इस मुद्दे कौ उपेक्षा नहीं कौ होती तो 

राज्य सरकार ओर केन्द्र सरकार असंतोष को रोकने & लिए 

प्रभावकारी कदम उठाती। फिर मै wage हू कि यह समस्या ta 
ही नहीं होती। संविधान कौ छठी अनुसूची के अंतर्गत, बोडोलैंड 
ast परिषद कौ स्थापना के पश्चात भी वहां मात्र 20% लोग 

बोडो मूल के हैँ ओर शेष अन्य समुदायं से बसने वाले लोग हँ 
पै आडवाणी जी द्वारा पुरःस्थापित स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं 

करता क्योकि मेरा यह मानना नहीं है कि वहां भारत ओर बांग्लादेश 
के बीच मुद्दे जैसी स्थिति sos भी हुई है असम ania मेँ 

1985 H नई दिल्ली मेँ ओर राज्य द्वारा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधिनियां 

के बीच हस्ताक्षर किए गए 2 इसलिए, वर्ष 1971 को अंतिम वर्ष 

के रूप में लिया जाना चाहिए ओर उस समय तक बांग्लादेशी लोगों 

कौ उचित पहचान करानी चाहिए थी ताकि भविष्य मेँ कोई 

गलतफहमी ओर टकराव से बचा जा सके। ... (व्यवधान) 

महोदय, मुञ्चे बोलने की अनुमति दँ क्योकि मै कुछ अर 

बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहता हू! जहां अल्पसंख्यक अवैध 
प्रवासी है जो प्रायः अत्यधिक संकीर्णता ओर क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के 

पीडित होने कौ शिकायत करते है। बोडोलैड मे भी ये अलगाववादी 
ताकतों का संचालन करते हैँ जो अलग बोडोलैड का नार हमेशा 

बुलंद करते रहते है, पूर्व मे भी एेसी मांगे उठायी जाती रही है। 
लेकिन बाद 4, जब जांच शुरू हूरई तो लाख तो छोडिए कहीं 

भी हजार प्रवासी नहीं मिले तब मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा 

गया ओर हम जानते हैँ कि उच्चतम न्यायालय नै इसे नकार दिया। 

aa मे बांग्ला बोलने वाले लोगों को विशेषकर अल्पसंख्यक 

मुसलमानों के सथ सौतेला व्यवहार किया जाता ही जबकि वे भारत 
के वास्तविक नागरिक है। 18 वषँ से 1.5 लाख लोगों को Stated 

के रूप मेँ मत्ताधिकार नहीं दिया गया है, उन्हे अन्य अधिकारो 

से भी वंचित किया गया है। यह स्वीकार्य नहीं 21 

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने के लिए नागरिको कौ पहचान 

की जा रही है। असम सरकार इसे अधिनियम की धारा 4क के 
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आधार पर कर रही है। असम सरकार यह कार्य एनआरसी 
अधिनियम के मानदडों के आधार पर कर रही 21 क्योकि इस 

अधिनियम को परे देश में एक साथ लागू कियाजाना है न कि 
समनात्मक आधार Rl इस धारा को तत्काल रद्द किया जाना 

चाहिप्। 

अपराहन 5.00 बजे 

मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये ओर हिंसक 

घटनाओं के उत्तरदायी अपराधियों की पहचान कौ जाए तथा उन्हे 

कटी सजा दी जाए। पीडितों को वापस भेजा जाये तथा Se सुरक्षा 

प्रदान कौ जाए ताकि प्रशासन मेँ उनका पुनः विश्वास कायम हो। 

जनजातीय लोगों को भी मुआवजा दिया जाए ओर उनका पुनर्वास 

किया जाए। तब जाकर स्थिति कहीं सामान्य हो सकती 21 क्यांकि 

काफी oe किए जाने की जरूरत है ओर यह सरकार का 
उत्तरदायित्व है। इसी अनुरोध के साथ गै अपना भाषण समाप्त 

करता Zl 

( हिन्दी] 

श्री राजेन गोहैन Cain): माननीय सभापति महोदय, आपने 

मुञ्चे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मै आपको धन्यवाद 

देता él आज भैं थोडा घबरा गया हूं क्योकि आज जिस तरह से 
सद में असम कौ समस्या के बार में चर्चाहो रही है। कुल लोगों 
ने कहा किं वहां पर एक भी बंगलादेशी नहीं हैँ। यह कोई जनगोष्ठी 

ओर बगलादेशी घुसपैदिए के साथ wre नहीं है। दो जन गुष्टी 

का Mis! है। इस तरह से बात को टाला जाएगा तो देश कहां 

रहेगा, मुञ्चे संदेह होता है। आज रानी जी नै जो ad कही, उन्होने 
छः साल आंदोलन fea वह असम Wate कौ लीडर ell उनके 

wads भी लीडर थे। ...(व्यवधान) 

(अनुवाद । 

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करे। 

( हिन्दी] 

श्री राजेन Wea: उस समय से विदेशी घुसपैरिए के खिलाफ 
ही आंदोलन कर रहे थे। मुञ्चे सुन कर आश्चर्य हुआ, जैसा एजीपी 
के सदस्य ने जिस तरह से बात बोला, इन लोगों ने छः साल क्यों 

आंदोन किया था? इन लोगों ने छः साल विदेशियों ओर घुसपैठियों 
के खिलाफ आंदोलन किया a 855 लोग कौ मौत हो गर्ह थी। 

उनको शहीद डिक्लयेर fea उन्होने दस साल राज किया उन लोगों 

ने एक भी बंगलादेशी नहीं निकाल पाया! आज यह समस्या इनती 

गहरी हो गई कि बंगलादेशी किसी से नहीं उरते है। आम आदमी
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को छोड दीजिए। वे लोग am se ed ga लोग wi नहीं 
बोलते है? मोडावरी एक थाना है, मेरा कास्टीचुएंसी ओर दीप गोगोड् 

का कास्टीचुएंसी मे हे, थाना पर अटैक किया ओर थाना के हिन्दू 
पुलिस ने खुद को मुसलमान बोल कर अपनी जान Tal 

(AGT) बात इस हद तक पहुंच गया है। ... (व्यवधान) 

[ अनुकाद्] 

सभापति महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। 

( हिन्दी] 

श्री राजेन Wea: सभापति महोदय, अगर इस तरह से चर्चा 

करेगे तो असम नहीं रहेगा। असम एक दिन बीओए हो जाएगा, 

बंगालदेश अक्पूपाइड असम हो जाएगा। लोअर असम तो चला ही 
गया। अभी आपको असम के लोगों के प्रति चिंता करनी wei 

देश के लोग इस तरह से असम के लोगों को देखते 21 आज 
हम लोग भारतीय हो कर विदेशियों के गुलाम बनने जा रहे ZI 

हम लोग आप से मदद मांग रहे हैँ कि आप हम लोगों को बचाइए। 

सभापति महोदयः कृपाया आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए। 

श्री राजेन गोहैनः यह गंभीर मामला हे। ... (व्यवधान) आज 
वहां इतने एक्सटरीमिस्ट oa ने जन्म ले लिया है। (व्यवधान) 

(अनुवाद 

सभापति महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए 

( हिन्दी] 

श्री राजेन Wea: वहां पर इतने एक्सटरीमिस्ट WA ने जन्म 
क्यों ले लिया। अल्फा 

( अनुकाद्। 

एनएससीएन 

[feat] 

मांगता @1 armas 

(अनुवाद । 

सप्रभुता 

( हिन्दी] 

के लोग 
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( अनुवाद] 

संप्रभुता 

(हिन्दी) 

मांगते 21 बाकी जिनते fect een हैँ, सभी teats है, सेफ 
है। ... (व्यवधान) सिक्सथ शेडयुल के अंदर उनको स्टेट का दर्जा 
मिल गया। असम एक खुला मैदान है जहां पर घुसपैठिए खुले 
आम चले आ रहे है। असम के लोगों के लिए सदन को चिता 
करनी US ...( व्यवधान) देश के राजनीतिक दल इस प्रकार की 

भावना दिखाए तो हम लोग किस के साथ रहे। इस तरह की भावना 
जरूर पैदा हो जाएगा। ...(व्यवक्षान) 

सभापति महोदयः कृपया आप अपनी बात संक्षिप्त कौजिप्। 
मत्री जी को भी जवाब देना है। 

श्री राजेन गोहैनः यह इतना कम्पलिकेटेड मामला है। 
... (व्यवधान) 

सभापति महोदयः कृपया आप बैठ जाईए्। 

... (व्यवधान) 

[ अनुकाद] 

सभापति महोदयः कार्यवही gad में pe भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

...( व्यवधान) 

[feat] 

श्री ara खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराञ्ञार) : आदरणीय 
सभापति जी, अपने असम के एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामले 
के बारे Hoag बोलने का मौका दिया, उसके लिए मेँ आपका 
आभार व्यक्त करता El ..-(व्यवधान) 

सभापति महोदयः आप थोडा संक्षेप में बोलिप्। 

श्री arte खुगुर बैसीमुधियारीः मै अकेला हू। मेँ पीडित 
व्यक्ति हूं, इसलिए मुञ्चे काफौ समय देना VSM 

[aya] 

मेरा यह fara अनुरोध हे 

( हिन्दी) 

...(व्यकभान,)
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सभापति महोदयः राजेन जी, आप बैदिए। आपकौ बात आ 

गर्ह, भावना व्यक्त हो TEI 

„.. व्यवधान) 

श्री area खुंगुर बेसीमुथियारीः मेरा इस तरफ बैठने वाले 
सन सम्मानीय सांसद से आग्रह है ओर उस तरफ बैठने वाले सब 
साथियों से विनम्र निवेदन है कि ध्यान से ah, दिल, दिमाग से 
सुनिए। इसे लेकर कोई राजनीति करने कौ कोशिश मत कौजिए। 

[ अनुकाद। 

अपराहन 5.06 बजे 

[ अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई 

( हिन्दी 

यह देश को चुनौती देने की बात हो रहीदहै। देश को किस 
ठग से बचाना vem) यह बहुत गंभीर मामला है। ... (व्यवधान) 

[{ Tare] 

अध्यक्ष महोदयाः ta मत ॒कौजिए, se बोलने दीजिए 

... (व्यवधान) 

( हिन्दी] 

श्री सानषुपा war बलैसीमुथियारीः असम में 20 जुलाई को 
जो घटना हुई थी, ae अभी तक चल रही है। वह बोडो टराइबल 
ओर oe विशेष धर्मावलंबी लोगों के साथ gan कोई संघर्ष नही 
हे। 

[ अनुकद। 

यह न तौ जातीय संघर्षं है ओर न ही साम्प्रदायिक amen बल्कि 
मेँ यह Hem कि यह देशी लोगो. भारतीय satel जनजातीय लोगों 
ओर असम के अन्य शांति चाहने वाले लोगों पर बर्बरतापूर्वक हमला 
है, जो बोडो हैँ भारतीय दँ यह हमला किनके हारा? यह हमला 
गैर-कानूनी लोगों, बांग्लादेशी नागरिको के द्वारा हुआ हे। 

( हिन्दी] 

15 अगस्त, 1985 को राजीव गांधी साहब ने उस समय के 

असम गण संग्राम परिषद ओर एएएसयू के साथ जो समद्यौता 1985 
साल मे किया था, उसे 27 साल बीत गए। अगर उन 27 वर्षो 

मे असम wad को इम्प्लीमेट किया होता हो इतनी गंभीर 
सिचुएशन नहीं होती। 
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(अनुकाद्। 

वर्षं 1983 में इस सम्माननीय सभा द्वार आईएमडीरी अधिनियम 

पारित किया गया था। उसके खिलाफ हमारे भूतपूर्वं सांसद साधी 
श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने एक fader फाइल at मै इस बात 

से खुश हूं ओर भारत के उच्चतम न्यायालय को इसके लिए ध्यवाद 

देता हूं कि उसने वर्षं 2005 मेँ आईएमडीटी अधिनियम को निरस्तं 
कर दिया था। मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार उन लोगो कौ 
पहचान के लिए क्या उपयुक्त कार्यवाही करेगी, जो अवैध रूप 
से भारत में आये हैँ। विशेषकर, असम, बोडोलैड aa में आये 
है ओर जिन्होने जनजातीय क्षेत्रों ओर न्लोकों में प्रवेश किया है? 
इनकौ पहचान कब की जाएगी ओर इन लोगों को उनके मूल देश 
कब भेजा जाएगा? 

[feat] 

आप बोडो जैसे भारत के मूल निवासी चाहे असमिया हों, 
राजवंशी हों, बोडो हो, हिन्दी स्पीकिंग लोग हों या असम में रहने 
वाले स्थायी मुस्लिम समुदाय के लोग हों, Se किस ढंग से बसाएगे, 
कैसे सुरक्षा Hi 20 जुलाई को हमारे चार बोडो युवकों कौ हत्या 
की घटना हो गयी; वह भी पुलिस कौ ओखां के सम्मुख मे हो। 

(अनुकाद। 

यदि पुलिस द्वारा वहां फायरिग की जाती ओर गोली चलाई जाती 
तो लगता है कि उन बेगुनाह बोडो युवकों कौ जान बचाई जा 
सकती थी। अहम सवाल यह है कि उन चार बोडो लड़कों को 
क्यों नहीं बचाया जा सका? 

इसके बाद अगले दिन 21 जुलाई को उन्हीं अपराधियों ने 
कोकराञ्चार कस्बे के निकर स्थिति फरौरा नामक एक बोडो गांव 
पर हमला किया था। वहां दौ बोडो महिलाओं कौ बर्बरतापूर्वक हत्या 
कर दी गई। तीसरे दिन उसी गांव मेँ एक तीसरे बोडो व्यक्ति कौ 
हत्या कर दी गर्ह ओर उस गांव के कई बोडो परिवारो & घरों 
को लूट लिया गया, नष्ट कर दिया गया ओर जला दिया गया। 
इसके बाद यह संघर्ष अन्य स्थानों पर भी फैल गया ओर इस प्रकार 
की घटनाएं Eel मँ इसको पुरजोर निदा करता zi जितने लोग मरे 
उनके लिए मै दिल से संवेदना व्यक्त करता ZI मै US सभी लोगों 
के प्रति अपनी संवेदना ओर सहानुभूति व्यक्त करता हूं जो कष्ट 
aa रहे है ओर शिविरे में रहने को मजबूर हैँ, चाहे वो बोडो 
हो, मुस्लिम हों या समाज के अन्य सदस्य zl 

[fet] 

जितने लोग मरे, उनके लिए मै दिल से eae व्यक्त करता 

Zl
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[ अनुवाद] 

इन 91 परिवारों मे से अधिकांश परिवार राजबोग्शी नामक विशेष 

समुदाय के a) उनके घरों को भी लूटा गया ओर जला दिया गया। 

( हिन्दी] 

आप लोग देखिये कि यह सिर्फ बोडो लोगो के खिलाफ हमला 

नहीं gan! fart नाम का एक सिविल सबडिवीजन 2, वहां 
नयापारा नाम का एक गांव है। उस नयापारा गांव A 91 फैमिलीज 
के सारे घरों को जला दिया गया 

( अनुवाद] 

जब इस प्रकार कौ भयानक घटना ee तो मैने माननीय प्रधानमंत्री 
जी, सोनिया जी, गृह मत्री ओर केन्द्रीय गृह सचिव से भी फोन 
पर बात करने कौ कोशिश at सौभाग्य से मे एक व्यक्ति से 
बात कर पाया ओर वह व्यक्ति मैडम सोनियाजी के thu a 
उन्होने We एक ई-मेल भेजने के लिए wen उसके बाद मैने 
मेडम सोनिया जी, प्रधानमंत्री जी ओर केन्द्रीय गृह सचिव को 
ई-मेल भेजे। उसके बाद मुहे गृह मंत्रालय मे संयुक्त सचिव 

श्री शंभु सिंह से बात करने का अवसर प्राप्त gem मेने उनसे 
कोकराज्ञार आने के लिए अनुरोध किया। अगले दिन प्रधानमंत्री के 
पीए श्री पिल्लई ने age संपर्क किया। भने उनसे कहा कि कृपया 
प्रधानमंत्री जी को ईमानदारी से जानकारी दीजिए ओर उन्हें 
कोकराञ्चार आने के लिए अनुरोध कीजिए ताकि वह व्यवित्तिगत तौर 

पर यह देख सके कि यहां चारों ओर क्या हुआ है। sah बाद 

गृह FAC के संयुक्त सचिव श्री सिंह ने 25 जुलाई को कोकरा्चार 
का दौरा किया। उसके बाद 28 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री 
ITE आए ओर 30 जुलाई के तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी. 

चिदम्बरम ने कोकराञ्ञार का दौरा किया। 

( हिन्दी) 

ओर क्या किया? उन्होंने माकन वगैरह जलाने से पहले घोडागाडी 

मे सारा सामान कैरी करके ले गये, उसके बाद मकान बगैरह जला 

दिये। 

[azar] 

20 जुलाई को यह घटना शुरू हई ओर 25 तारीख की शाम को 
ही वहां आर्मी पहुंच गयी। ...(व्यकधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। 

...( व्यवधान) 
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श्री ware wa बेसीपुथियारीः जन वहां आर्मी नहीं 
पहुंची थी, तो yst जिले में एक आर्मी आफिसर थे, मैने उनसे 
विलासपाडा (st) से कुक बोडो लोगों को बचाने के लिए अनुरोध 
किया। उन्होने बहुत लाचार होकर बोला कि मै क्या करू? उन्होने 
कहा कि जब तक ost के जिलाधीश ओर एसपी कोकराञ्चार के 
लिए सहायता नहीं AT तब तक हम He नहीं कर् सकते, हम 
सहायता नहीं कर॒ सकते। ae डीसी ओर एसपी कौ अनुमति के 
निबा वहां नहीं जा सके। एसी स्थिति थी। बहुत मुश्किल है। 

महोदया, मै आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता 
हू कि असम भूमि ओर राजस्व नियमावली में, 1886 (1947 में 
संशोधित) के अध्याय दस के उपबधों के तहत असम मे 45 
जनजातीय teal ओर Gel का सृजन किया गया था। उस उपबंध 
के अनुसार इन सभी 45 जनजातीय परियों ओर Gel को बाहरी 
व्यक्तियों के लिए प्रति्बधित कर दिया गया था। आज उन 
जनजातीय परियों ओर wel का नामोनिशान feet वाला है ओर 
जब असम की राजधानी शिलांग से गुवाहाटी farce कौ गई थी 

तो उस समय 1976 में गुवाहटी जनजातीय पट्टी को भी अधिसूचना 
से हरा दिया गया था। 

आज ats राज्यक्षेत्र परिषद क्षेत्र में तीन मिलियन लोग 
रह रहे है। इन तीन मिलियन लोगों में से लगभग 60 प्रतिशत 
गेर-बोडो ओर गैर-जनजातीय लोग ath इनमें से कई लाख अवैध 
प्रवासी पहले ही बोडोलैड में घुस चुके हँ इसका ध्यान कौन रखेगा? 

भातर सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित 
मामलों, पुलिस ओर राजनीतिक विभाग को अब तक बोडोलैड राज्य 
aa प्रशासन को नहीं सोपा 21 इन परिस्थितियों मे बोडोलैड सरकार 
बोडोलैड के लोगों कौ रक्षा कैसे कर सकती 21 

( हिन्दी 

बाडोलैण्ड गवर्ममेर जहां अपने बोडो आदमियों कौ रक्षा नहीं कर 
पाई, वह gad कौ रक्षा कैसे कर पाएगी? 

[ अनुकाद्] 

श्री गीते जी ने जिस बात का उल्लेख किया है वह बिल्कुल 
सही है। अभी हाल ही मेँ 16 जून को असमिया भाषा के एक 
दैनिक समाचार पत्र “असमिया प्रतिदिन मे एक dee संवेदनशील 
ओर खतरनाक खबर छपी eit 

( हिन्दी] 

उसमें क्या हुआ? एक आदमी ने एक नया मिलिटेट आर्गनाइजेशन 
बनाया, जिसका नाम है “यूनाइटेड मुस्लिम नेशनल आर्मी" ओर 
उनकी माग क्या है?
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(अनुवाद ] 

उनकी एक ही मांग है बोडोलैड क्षेत्र कौ मुस्लिम जनसंख्या वाले 
गांवों ओर असम के 14 जिलों को मिलाकर 'एक aay मुस्लिम 
राज्य कौ स्थापना करना" यदि ये 14 जिले चले गए तौ क्या होगा? 
जिस तरह पीओके बना, उसी के मुताबिक arene siege 
असम बनेगा। tar जल्दी ही होने वाला है। मै आपको यह बताना 
चाहता हूं कि इसमे मेरा कोई अपना राजनीतिक हित नहीं है। 
सवाल यह नहीं है कि कल या परसों म यहां आ पाऊगा या नहीं 
बल्कि सवाल यह है कि हम स्वदेशी बोडो जनजातीय लोगों कौ 
सुरक्षा एवं Ber तथा देश की सुरक्षा, सरक्षा ओर रक्षा केसे 
सुनिश्चित कर सकते 2? यह गंभीर चिंता का विषय है। यह नेशनल 

मुद्दा 2 

[feat] 

इसलिए मेँ मांग करना चाहता & कि विदेशी कौन है, दशी 
कौन दै, उन लोगों का आइडंटीफिकेशन असम समद्यौते के 
डेडलाहन मुताबिक eh किसी को दुबारा वहां नहीं भेजना चाहिए, 
जब तक आपस में समद्योता नहीं होगा गुड अंडरस्टैडिग नहीं होगी 
ओर विश्वास वापस नहीं आ पाएगा। उसके पहले पुनर्वास दीक 
नहीं होगा। जब तक उन लोगों को घर-बार ओर मकान नहीं 
मिलेगा, तब तक वे कहां रहेंगे? 

(अनुवाद 

वे कहां wt? 

(हिन्दी) 

इसलिए मै माग करता हू कि कम से कम इन सभी समस्याओं 
का समाधान करने के लिए भारत सरकार कौ तरफ से एक 

waded, इफेक्रिव पँलिसी अपनानी vet इस सदन ममे जितनी 

पार्टीज हैँ, जितने सांसद है, सदस्य है, हमे एकत्र होकर पारी से 
ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने प्रस्ताव दिया 

था। 

(अनुवाद 

एक संयुक्त संसदीय समिति shits ओर धुब्री क्यों नहीं जा सकती 
ताकि यह पता लगाया जा सके कि असम में ओर पूर्वोत्तर मँ सच 
मे क्या हो रहा है? एक हाई लेबल जुडिशियल कमीशन नियुक्त 
करना GSM! उस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई 

वर्तमान जज होना चाहिए। इस आयोग के बोढोलैड ओर धुत्री जलं 
मँ जो कुछ हुआ है, उसकी उच्चस्तरीय जांच करनी चाहिए ओर 
इन समस्याओं ओर मुद्दों के स्थायी ओर सम्मानजनक समाधान 
के लिए भारत सरकार को सिफारिश करनी often 
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[feat] 

रुपये के बारे मेँ मै बोलना चाहता हू कि 

( अनुवाद] 

माननीय प्रधानपंत्री ने लगभग 300 करोड रु. के पैकेज कौ घोषणां 

at ZI 

( हिन्दी) 

इससे क्या होगा? इसलिए मेँ मांग करना चाहता हू कि 

[ अनुवाद । 

कटोल पैकेज कम से तुम 10000 करोड रु. का होना चाहिए। 

[fest] 

सरकार की तरफ से इसको स्वीकार करना पडेगा ओर जितने लोग 

वहां मरे है, एक-एक आदमी कौ 10 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया 

me के रूपमे देना होगा। जितनी टाइबल फैमिलीज के घर जले 

है, उनमें से हरेक कैमिली को कम से कम 20 से 25 लाख रुपये 
देने चाहिए। जितनी भी aaa deca ओर wigs हैँ, उनमें जितने 
गैर कानूनी लोग घुसे हए हँ, उन्हे विलियर करना eM बोडोलड 

टेरिरोरियिल alfaa सरकार के पास पुलिस femdde, af us 

ओडर की व्यवस्था करने का अधिकार देना पडगा। 

( अनुवाद] 

यह सब तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि पृथक बोडोलैड 

राज्य का गठन न किया जाए। 

इन परिस्थितियों मे, भे भारत सरकार से यह अपील करना 

aren कि वह बहुप्रतीक्षित पृथक बोडोलैड राज्य के गठन के लिए 

उचित कदम उठाए ताकि स्वदेशी बोडो लोगो ओर शान्ति चाहने 

वाले इस क्षत्र के अन्य स्थानीय लोगों की सुरक्षा ओर wen 
सुनिश्चित की जा सके। केवल यही व्यावहारिक समाधान रै। इस 

समस्या का ओर केई समाधान नहीं ZI 

( हिन्दी] 

हिन्दुस्तानी होने के नाते हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हमारे 

बहुत लोगों को भी अपनी कुर्बानी भी देनी पडी, लेकिन यह सब 

देकर भी हमें क्या मिला?
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[ अनुकाद। 

अभी हमारे पास किस तरह कौ स्वतत्रता ओर आजादी है? आज 
महात्मा गाधी नहीं है, सीमांत गाधी नहीं है .. (व्यवधान) हमें 
वास्तविक आजादी चाहिए, हमें वास्तविक स्वत॑त्रता चाहिए; ओर हमें 
शाति चाहिए। ...(व्यवधान) 

( हिन्दी] 

बहुत मुश्किल की बात चल रही है प्रधान मंत्री जी, मै आपसे 
विनम्र निवेदन करना चाहता gi आप हमें, wae, हिन्दुस्तान को 
Ta, असम को aa, उत्तर-पू्वीं weal को ga, वहां पर 
उचित ढंग से कार्यवाही करे। 

अध्यक्ष पहोदयाः ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, उसके 

लिए धन्यवाद ओर अब आप बैठ जाए। 

( अनुकाद् 

श्री erga खुंगुर बैसीपुथियारी; इन शब्दों के साथ मेँ 
अपना भाषण समाप्त करता gl 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (प्रो. सौगत राय); 
अध्यक्ष महोदया, मै आडवाणी जी द्वारा रखे गए स्थगन प्रस्ताव का 
तृणमूल क्रे कौ ओर से पूरी तरह से विरोध करता हु। मैने 
उनका भाषण ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होने लगातार एक बात गैर 
कानूनी vata की समस्या पर जोर दिया है। दुर्भाग्यवश, उन्होने 
इस बात का जिक्र नहीं किया कि उस क्षेत्र मे शाति बहाल करने 

की ओर जिनको उनके घरों से उजाड दिया गया, उन्हे सुरक्षित 
स्थानों पर पहुंचाने कौ आवश्यकता है। चार लाख लोग अपने घरों 
को छोड चुके दै कुछ लोग पश्चिम बंगाल में भी आ चुके है। 
हमारी मुख्मत्री महोदया ने उन्हें सहायता प्रदान कौ है। आडवाणी 
जी के भाषण मे इस बात का जिक्र नहीं किया गया। 

आडवाणी जी के भाषण के लहजे a हिसा ओर act F 

यह क्यों कह रहा हूं आडवाणी जी ने एएएसयू आंदोलन, जिसके 
साधं राजीव जी ने 1985 मेँ असम समञ्ोता किया था, की प्रशंसा 
कौ थी। परंतु आंदोलन के समय क्या हुआ? छात्र आदोलन शांतिपूर्ण 
था। परतु आदोलन के aed मिजाज से बड़ा नरसंहार हुआ जिसमें 

नवगांव जिले मे Akt गांव के 300 गरीब मुसलमान मारे गये। क्या 
आप यह चाहते है कि एसी घटनाएं फिर हों? अथवा हमें उन 

लोगों के ual पर मलहम लगानी चाहिए, जिन्होने अपने घरों को 
छोड दिया है, जिनके घरों को जला दिया गया है? 

आज, मुख्य मुद्दा हिसा कौ पुनरावृत्ति रोकने का हैँ इसके 
लिए कानून ओर व्यवस्था तत्र द्वारा कठोर कारवाई किया जाना 

आवश्यक el मुख्य बात विस्थापित लोगों का पुनर्वास करना है 
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महोदया, धुबरी, बिलासिपारा, कोकराञ्चार, बोगारईगांव, fan के 

aa बंगाल के साथ लगते हैँ इन क्षेत्रों मे भी प्रायः समय-समय 
पर Wel होता रहता हँ 1993 में बोडो ओर मुस्लिमों मेँ 1994 
बोडो ओर मुस्लिमों मे 1996 मेँ बोडो ओर आदिवासियों मे, 1998 
मेँ बोडो ओर आदिवासियों में ओर 2008 में बोडो ओर मुस्लिम 
मँ ज्ञगड़ा हो चुका है। जब आडवाणी जी ने कहा कि यह समस्या 

घुपैठियों के कारण हे, क्या उनका मतलब यह था कि आदिवासी 
भी घुसपैव्यि है, वे वहां og कारणों से रह रहे है! 

असम् विभिन जातियों, धामो ओर आदिवासियों का समूह है। 
असम को मलहम लगाने की अवश्यकता है क्योकि वहां गरीब 
लोगों के बीच भूमि, सुविधाओं ओर अन्य विषयों पर विवाद है। 
इसलिए हमें स्पष्ट रूप से इस समस्या को सुलञ्ञाना चाहिए। 

माननीय प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित है। वे असम से राज्य 

सभा के निर्वाचित सदस्य है। उन्होने 28 जुलाई को वहां का दौरा 
किया था। se यह देखना चाहिए कि क्या प्रक्रियात्मक कारणों 

से वहां सेना कौ तैनाती मे विलंब हुआ है? उन्हे देखना चाहिए 
कि जब पहली बार वहां हिसा भडकी तो क्या अर्धसैनिक बलों 
को तैनात करने मेँ देरी ed? इन मामलों पर ध्यान देने 
आवश्यकता FI : 

परंतु मुख्य बात है कि हमें उन स्थानों पर लगातार निगाह 

रखनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री 
कौ यात्रा के बाद् फिर 4 अगस्त को वहां हिसा agi यह काफी 

दुर्भाग्यपूर्ण 2) एसा नहीं होना चाहिए om मै सिर्फ यह कहना 
चाहता हूं कि ये बंगाली मुस्लिम जो गरीब लोग है वे वहां अभी 
से नहीं रह रहे है। आप जानते हैँ कि 1937 मेँ जब श्री सैदुल्लाह 
असम के मुख्मत्री थे तब उन्होने ज्यादा खाद्यान उगाने के लिये 
ve बुलाया था इनमें से बहुत से मुस्लिम जो मीमेनसिंह जिले से 
है इस समय बाग्लादेश में Zi वे बहुत परिश्रमी लोग ga इन 
स्थानों से यहां आये हैँ ओर लबे समय से बसे हुए है। वे ब्रह्मपुत्र 
नदी कौ निचली भूमि पर खेती करते हैँ यह क्षेत्र एक साल में 
6 महीने जलमग्न रहता है। 

यह सत्य है कि श्री आडवाणी जी की amend मे 2003 के 
समल्चोते मे यह जिक्र क्रिया गया है कि कोई गैर-बोडो aia बोडो 
परिषद् क्षेत्र मेँ भूमि नहीं खरीद सकता 21 परन्तु वे लोग तो पहले 
से ही जमीन ले चुके ह ओर जिनका वहां घर बार है, उन्हें आप 
क्या करने देना चाहते है? क्या आप यह चाहते है वि वे अपनी 
जगहों को ओर अपने घरबार को छोडकर वहां से चले जाए? नहीं, 
भारत एक US है, ओर हम तृणमूल Hite, qe के घटक दल 
है ओर हम सांप्रदायिक सदभाव ओर एकता में विश्वास करते है! 
Rd दुर्भाग्य की बात यह है कि मैने भा.ज.पा. के कुछ सदस्यो 
ओर अन्य व्यक्तियों का जो भाषण सुना है साप्रदायिक सद्भाव ओर
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शाति को an करता है ओर भारत ayaa सद्भाव ओर शाति 
के लिए प्रसिद्ध 2 

एक I टेगोर ने कहा थाः 

“नाना भाषा नाना मत 

नाना परिधान 

बिबंधर माञ्च दाखो 

मिलानो महान।" 

हमारे अनेक विचार है! हमारी अनेक भाषाएं ह। हमारे पास 
अनेक परिधान ¢ परन्तु अनेकता में एकता में विश्वास रखते 21 
wea यह है कि भारत को अनेकता मे एकता को बनाये रखना 
है। हमें इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। जिसमे इस 
देश के साप्रदायिक दल ओर समूह लोगों के बीच मतभेद पैदा करने 
कौ कोशिश करते हे। हमारा उद्देश्य सभी को साथ रखने का होना 
चाहिप्। 

भा.ज.पा. ने गैर कानूनी प्रवासी सिद्धांत को पश्चिम बंगाल में 
आजमाय है। पश्चिम बंगाल में, लोग साप्रदायिक सदभाव मेँ विश्वास 
करते हैँ, ओर हमारी वर्तमान मुख्मत्री महोदया के नेतृत्व मे, हम 
लोग साप्रदायिक मेल-जोल वाले राज्य को प्रस्तुत कर रहे 21 इसी 
की आशा करते है। हमें दुख पहुचा है क्योकि असम हमारा vert 
राज्य है। उनकी गरीबी ओर बेरोजगारी की मूल समस्या का हल 
होना चाहिषए्। दुर्भाग्यवश, हम इन लोगों के बहकावे में आ पाते 
rf 

बोडो लोग aed लोग हैँ ओर वे शांति पसंद करते Ti लेकिन 
वहां उनके बीच में कुछ उग्रवादी तत्व है। वे बोडो ana मं 
विश्वास नहीं करते 21 वे हथियारों के बल पर एक अलग राज्य 
बनाना चाहते हें! पूर्वोत्तर aa मे काफौ हथियार 21 नये गृह मत्री, 
श्री शिंदे साहब सभा में उपस्थिते 21 मै उनसे अनुरोध करूंगा कि 
वे इस क्षेत्र को गैर-कानूनी हथियारों को जन्ते करने के लिए केन्द्रीय 
सुरक्षा बलों को यहां तैनात करे। इस क्षत्र मे, कुछ sel उग्रवादी 
हथियारों के साथ जाते है ओर वे कुछ हिसक घटनाओं के लिए 
जिम्मेदार है। कल, उल्का के दो लोगों को We के साथ पकड़ा 
गया धा। ये चिंताजनक बाते 21 अगर सुरक्षा बलों से उनके ऊपर 
नजर रखने मे कोई भूल हुई है, तो उन्हे उसमे सुधार करना चाहिए। 
इसलिए मुञ्चे लगता है कि इस सदन को आडवाणी जी के प्रस्ताव 
को पूर्णतः खारिज करना चाहिए 

म उनकौ उग्र को देखते हुए आडवाणी जी का सम्मान करता 
ह् परन्तु मुद्रे लगता है कि आडवाणी जी अब उतने तेज RK 
नहीं है, जितने वह भारत के गृह मंत्री के पद् पर रहने के दौरान 
थे। शायद् उनकी पार्टी ने उनको अलग-थलग कर दिया है, यही 
कारण है कि वह निश्चित रूप से थोडे निराश रै ओर अलग-थलग 
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रहते हैँ, जैसा कि हाल ही मे उनके प्रसिद्ध win कौ प्रतिक्रियाओं 
में सिद्ध भी हुआ 2 qa उम्मीद है कि आडवाणी जी इस स्थगन 

प्रस्तव के लिए दबाव नहीं ere qa आशा है कि आडवाणी 
जी अवैध अप्रवासियों & विषय को नहीं घसीरेगे। 

सर्कार के कानून है। हमारे यहां राष्टरीय नागरिकता पंजिका 
है। दुर्भाग्यवश एएएसय् नेता श्री प्रफुल्ल कुमार महंत 10 asl तक 
मुख्यमंत्री रहे परन्तु नागरिकता पंजिका आरंभ नहीं कर सके, वे 

इललीगल wee डिक्टेशन fea (आईएचडीरी) स्थापित नहीं 
कर सके। आडवाणी जी ने उच्चतम नयायालय के निर्णयो से काफौ 

उद्धरण दिये है। मुद्रे नहीं लगता कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय 

aga #| उनकी पाटी के एक सदस्य श्री अरुण शौरी ने कोट्ूस 
एण्ड देयर seca’ नामक एक पुस्तक लिखी 2, जिसमे उन्होने 
दिखाया है कि किस प्रकार से एक ही न्यायालय ने विभिन मुद्दों 
पर अलग-अलग निर्णय दिए है। मँ न्यायालय को aga नहीं 
मानता, हम जनप्रतिनिधि है ओर मेरे लिए संसद सर्वोच्च है। वहां 
हमे निर्णय लेना चाहिए् ओर न्यायालयों के फैसलों का अनुसरण 
नहीं करना चाहिए्। अतः हमे यह चर्चा कंद कर देनी चाहिए। 
सरकार के उसका कार्य करने दीजिए। मै इस सभा के सभी an 
से असम को होलिंग टच देने कौ अपील करता हू। 

आंदोलन में असम को करई वर्षो का नुकसान हुआ है। उल्का 

के उग्रवाद के कारण इसके कई at व्यर्थं mu सौभाग्यवश, 

अरविन्द रजखोवा के नेतृत्व में बहुत से उल्का उग्रवादी मुख्यधारा 
में शामिल हो गए 21 उन्होने हथियार डाल दिए हैँ। अनूप चेतिया 
ओर अरुण मुख्यधारा में शामिल होने कौ प्रतीक्षा कर रहे हैँ उल्का 
का केवल एक छोरा सा दल ही बचा है जो समस्या उत्पन्न करने 

मे लगा zi 

असम को शति चाहिए; असम को विकास चाहिए। इस सभा 

मे हमें te निर्णय लेना चाहिए fe असम में व्यापक विकास हो 
प्रधानमंत्री ने पुनर्वास के लिए 300 करोड रु. कौ राशि आवंरित 

की है। यदि आवश्यकता पडी तो असम को ओर धन दिया जाएगा। 

असम के पदोसी के रूप में पश्चिम बंगाल मेँ हम सुश्री ममता 
at के नेतृत्व मे हम अपने पडोसी राज्य जोकि भारत कौ पूर्वी 

सीमा में 300 रु. सेवा fad का भाग है, मे साम्प्रदायिक dem 
लाने के लिए जो भी कर सकते हैँ करेगे। 

इन शब्दों के साथ ही मै सभा से फिर आग्रह करता हूं कि 
वह इस स्थगन प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दै। 

(हिन्दी 

गृह मत्री ( श्री सुश्ीलकुमार शिदे ): माननीय अध्यक्ष महोदय, 
सदन के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से ले कर सौगत
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राय ओर उनके साथियों तक इस सदन में we aw at faa 2, 

उस विषय पर wal at रही 2 A प्रथमतः आडवाणी जी को 

धन्यवाद दुगा कि उन्होने मेरा स्वागत किया ओर मै अच्छा काम 

Pe, इस तरह की शुभकामनाएं भी दी है। आज ter वक्त 
है कि यदि मै गृह मंत्री नहीं होता, तो रीका-रिप्पणी जरूर करता। 

लेकिन भारत सरकार A गृह मत्री होते हए जो बात सौगत राय 
जी ने आखिर मेँ कही, मै उससे पूरी तरह सहमत हूं कि देश 
में हमे शांति के लिए प्रयत्न करना बहुत wed है। शांति ओर 
विकास, जब तक देश मे नहीं होगा, तब तक हमारी ग्रोथ रेट 
आगे नहीं ae सकती है। यह बात सही है कि देश A दगे were 
होते है, उसकी चिंता हम करते fi कल आप इधर सरकार मेँ 

थे ओर हम उधर di हम उधर से चिता करते थे, लेकिन संयम 

से करते थे। एेसी टीका-रिप्यणी करने का महत्व नहीं रहता है 
कि हम आज सत्ता मँ आए हमने क्यों नहीं किया या आप सत्ता 

में दस-दस साल रहे तो आपने क्यों नहीं किया। एेसी बात करने 

मे समय भी जाएगा ओर देश की उन्नति की बाते तथा समाज 
को इकट्ठा लाने का जो काम करना है, वह काम हम नहीं कर 
पाते हेँ। 4 आज सुबह एक नोर ले कर आया था कि एक 

सुओ-मोयो Rede सदन मेँ vam! एक माहौल पैदा हो गया था, 
आपके नेतृत्व 4 बैठक हो गर्ह ओर विरोधी दल की नेताने भी 
कहा था कि हम सब मिल कर सहयोग करेगे। हमारे सामने चिता 

थी कि आतंकवाद का प्रश्न है, नक्सलवाद् का प्रश्न है ओर केवल 
एके से छुटकारा पाकर ह्म कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि हम 

सभी को इसमें सहयोग देने का काम करनां होगा। मैने इसीलिपए 

सुबह कहा था कि यह सदन सभी का सदनं हे ओर इसीलिए मैं 

अब भी mem कि हम इस तरह का सदेश देश को दें कि हम 

सभी चाहते हैँ कि शाति से इस देश मे सभी धर्म ओर जाति के 
लोग @ ओर भारत का नाम विष्व में war है। हम यही प्रार्थना 

करते ¢ मेँ यही mem कि सुओ-मोटो स्टेरमैन्ट के लिए मै जो 
नोट लाया था, उसमे पुरे डिटेल्स दिये हुए है, वहीं मेँ आपको 
बतारगा। 

( अनुकाद] 

माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत ही दुख ओर पीडा के साथ 
मै असम के कोकराञ्चार, चिराग, धुबरी ओर बोगाईगांव जिलों में 

6 जुलाई 2012 से आज तक हुई हिंसा कौ दुरभाग्यपूर्ण घटनाओं 
का उल्लेख कर रहा हू। असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 
बोडोलैड प्रादेशिक क्षेत्र जिला जिसे कि बीटीएडी कहा जाता है, 
वहां बोडो ओर गैर-बोडो समुदायों के बीच विभिन सामाजिक- 
राजनीतिक मुद्दों पर जबरदस्त तनाव है। हाल में हुई हिसा को 
मुख्यतः 6 जुलाई 2012 ओर 19 तथा 20 जुलाई 2012 के बीच 
हुई घटनाओं से जोड़कर देखा जा सकता है। 
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(क) 6 जुलाई, 2012 को कामतापुरी लित्रेशन अर्गिनाइजेशन 

के आतंकवादियों ने गोसाईगांव पुलिस धाने के अतर्गत मुस्लिम 
पाडागांव पर serge गोलीबारी कौ जिससे मुस्लिम समुदाय के दो 
लोगों कौ मृत्यु हो गई ओर तीन अन्य घायल हो गए। इस Way 
मे दर्ज किए गए मामले में के एलओ के एक आतंकवादी को 

गिरपतार किया गया em यद्यपि इस क्षेत्र के मुसिलम लोगो को 

इस बात कौ जानकारी दी गई थी लेकिन उन्होने इस पर विश्वास 

नहीं किया ओर उन्होने इस घटना का शक बोडो उग्रवादियों पर 
frat 

(ख) 19 जुलाई, 2012 को मोटरसाईइकिल पर सवार अज्ञात 
बदूकधारियों ने मगुमारी गांव के महिवूलहक उर्फ रातूल तथा 

मोहम्मद अबू सिद्दकौ के आवास के सामने अंधाधुध गोलियां 

चलाई ओर वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों लोग aia 
बोडोलैड मुस्लिम स्टूडेटूस युनियन (एबीएमएसयू) के पदाधिकारी a 

(ग) 20 जुलाई, 2012 को सायं 3.25 बजे के लगभग 4 
बोडो युवक भाटीपाडा से कोकराज्लार की तरफ दो मोटरसाइकिलं 

पर आ रहे थे तभी कोकराञ्ञार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जयपुर 

नामक स्थान पर कुछ अज्ञात मुसलमान युवकों ने धारदार हथियार 
से उन पर वार कर दिया जिससे उनकी मोके पर ही मौत हो 
Tel 

(घ) चार atel युवकों की हत्या कौ इस घटना के पश्चात 

एक के वाद एक साम्प्रदायिक वारदात शुरू हो गई। आरम्भ में 

यह घटना कोकरल्ञार जिले तक ही सीमित थीं किन्तु अखिल असम 
मुस्लिम छात्र संघ (एएएमएसयू) द्वार 23 जुलाई, 2012 को बंद 
का आह्वान किये जाने पर धुबरी तथा जिलों में भी तनाव hel 

इसके अलावा 5 ओर 6 अगस्त 2012 को कोकराञ्चार ओर 

चिराग fact मेँ हिसा की घटनाएं हुई जिसमे 8 लोगों की मोत 
हो गई ओर दौ लोग घायल हुए्। 24 जुलाई, 2012 से 4 अगस्त, 
2012 के बीच किसी बडी हिंसक वारदात at खबर नहीं मिली। 

प्रारभिक जानकारी के अनुसार 6.8.2012 तक इस हिसा से 

244 गांव 47, 936 परिवार ओर 5367 मकान प्रभावित हुए दै 
जिसमे 73 लेगोँ की जानें गई दँ ओर 50 व्यक्ति घायल हुए है 
जिनमें 14 पुलिस कर्मी भी सम्मिलित है तथा 7 लोग गायब बताए 

गए i राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 340 राहत शिविर 

स्थापित किए है। असम में घटी इन घटनाओं कौ जानकारी मिलते 

ही मेरे मंत्रालय द्वारा सीएपीएफ कौ 14 अतिरिक्त कंपनियां भेज 

दी गई जबकि राज्य ने केवल 10 कपनियों कौ ही मांग की थी। 

प्रतिदिन अतिरिक्त बल को तैनात किया जाता रहा जब तक कि 
अतिरिक्त कपनियों को संख्या 65 तक नहीं wedi इनमे से कुछ
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कपनियोँं के वहौ विमान द्वारा भी भेजा गया। केबिनेर सचिव ने 

एक बैठक कौ ओर प्रभावित aa में clad का एक दल भी 

भेजा गया। राहत कार्य मँ कोकरा्ार के जिला प्रशासन कौ asad 

हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडी आरएफ0 को भी तैनात 

किया गया है। प्रभावित aa में सेना ven मार्च कर रही है तथा 

असम पुलिस ओर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ0 भी गर्त 
लगा रहे Zl 

सुरक्षा बलों ने अब तक हिसा आगजनी कौ इन घरनाओं में 

शामिल 170 लोगों को गिरप्तार किया जा चुका है; जातीय हिसा 

से संबधित 309 मामले दर्ज किए गए हैँ, ओर 6 महतवपूर्ण मामले 

की जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (Waal) का 

गठन किया गया है जिसके प्रभारी एडीजीपी (dene zi 

प्रभावित लोगों को त्रुरिरहित सुरक्षा प्रदानं करने के लिए एक 

व्यापक सुरक्षा योजना तैयार कौ गई हे। हिसा संभावित गांवों के 

लिये 104 स्थायी पुलिस टुकडियों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें 

से 99 स्थापित कौ जा चुकौ 21 se प्रभावित गांवों कौ सुरक्षा 
सुनिश्चित करने कौ जिम्मेदारी सौँपी गई 2 

कानून व्यवस्था बनाए रखने, राहत कार्य में मदद करने ओर 
इससे संबंधित अन्य मामलों मे जिला प्रशासन कौ सहायता हेतु अन्य 

जिलों से भी अनेक असैनिक ओर पुलिस अधिकारियों को वहां 

तैनात किया गया 21 राहत कार्यो कौ निगरानी के fea राज्य 

मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया गया 21 

राज्य सरकार राहत शिविरं में रह रहे लोगों को आनुग्रहिक 

राहत (जीर), स्वास्थ्य एवं सफाई सहित न्यूनतम मूलभूत 

सुविधाएं प्रदान कर रही है। राहत शिविर मे रह रहे लोगों के लिए 

खाद्य सामग्री जैसे- चावल, दाल, सरसों का तेल, नमक, शिशु 

भोजन, वयस्क व्यक्तियों के लिए लगी, साडी ओर aH सहित 

कपडे ओर बच्चों के कपडे, मोमबत्ती, साबुन, मच्छर भगाने के 

लिए कोइल, दत मंजन, तारपोलीन, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल 

आदि कौ व्यवस्था कौ गई है। 

( हिन्दी) 

श्री असादूददीन ओवेसी (हैदराबाद): सर, वहां कुछ नहीं 
मिल war tt हम लोग Se a हो करे आ रहे रै। वहां बच्चे 

मर रहे है। ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री महोदय कौ बात सुन लीजिए। 

... (व्यवधान) 
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श्री सुशीलकुमार शिदेः एक बार मेरा ede पूरा होने 
दीजिए, फिर आपको सब HS बतारुगा। ...( व्यवधान) 

( अनुकाद 

हिसा से प्रभावित लोगों को पर्याप्त अनुग्रह अनुदान ओर 
पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा। 

राहत ओर पुनर्वास उपायों कौ मौजूदा स्थिति से यह पता 
चलता है कि अत्यधिक आवश्यकता के समय में 340 राहत केम्प 

बनाये गये जिन मेँ 480,000 लोग रहते है। 06 अगस्त 2012 को, 
245 राहत bal में 3,64.000 लोग आज भी रह रहे ZI 95 राहत 
कैम्प बंद केर दिये गये हैँ तथा 1,15.000 व्यक्ति अपने गांवों को 
लोर गये। 

माननीय प्रधानमत्री जी ओर मेरे पूर्वं वलीं मत्री 4 हिसा 
प्रभावित क्षत्रं का क्रमशः 28 जुलाई, 30 जुलाई ओर 31 जुलाई 
2012 को दौरा किया! अब, मै असम में सुरक्षा स्थिति पर कड़ी 
निगरानी रख रहा हू। 

सरकार असम में लूटपार ओर हत्या कौ घटनाओं कौ घोर 

निदा करती हे। क्षेत्र मेँ सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दोनों 
समुदायो के नेताओं से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। 
केन्द्र सरकार हिसा को fafa करने ओर प्रभावित परिवारों के 
पुनर्वास के लिए असम सरकार कर पूरी मदद कर रही हे। 

मेने मुख्यमंत्री जी से बात कौ ओर स्थिति कौ समीक्षा st 
अन उन्होने सुञ्चाव दिया है, वहां सीबीआई कौ टीम भेजी am 
अतः सीबीआई जांच के लिए कई मामले लेगी जिनमें yeaa प्रतीत 

होता है तथा इस हेतु सीबीआई के am निदेशक ओर संयुक्त 
सचिव, पूर्वोत्तर समस्याएं, का दल 6 अगस्त को गुवाहारी भेजा जा 
रहा है। 

अध्यक्ष महोदया, केवल इतना ही नहीं मै आपको बताता हू 
कि ga dd हर तीन या चार घटे के बाद असम के मुख्य 
मंत्री से बात कररहादहू। किसी अग्रिम घटना कौ स्थिति में मैने 

सेना को सतर्क कर दिया है। यदि कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती 
है तो सरकार कारवाई कर सकती है ताकि कुक भी घरित नहो 

सेना उस aa में न जाएं जहां कुछ नहीं करना हो। सेना उन्दीं 

क्षेत्रों मे जाए ओर परिणाम दिखाए जो वास्तव मं प्रभावित zi 

महोदया, ओवेसी जी कल qed मिले थे ओर उन्होने मुञ्च 

दो dui के नाम fea WA अपने विभाग को पहले से निर्देश 

दे feu है। ओर तदनुसार, सचिव (गृह) ने संबंधित व्यक्तियों से 
बात कौ। ast लगता है कि अब तक स्थिति सुधर गई होगी। यदि
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कोई कमी है a मै उस संब॑ध मेँ निश्चय ही सुधारात्मक कदम 
उठाडगा। 

महोदया, इस सरकार की नियत बिल्कुल साफ है। हम कुछ 

भी So नहीं चाहते। यही कारण है कि आज मै यह बात आप 

के ध्यान मेँ लाया हूं कि 4 स्वतः बयान देना चाहता Zl 

( हिन्दी) 

श्री लालू प्रसादः मुभआवजा, एक्स-गरेसिया के बारे मेँ क्या है? 

श्री सुशीलकुमार fee: वह भी देख cit 

(भनृकाद्। 

महोदया, सरकार का मन ओर नियत दोनों एकदम साफ है 
कि हम इस देश में शांतिपूर्ण स्थिति लाना चाहते है! 

(हिन्दी) 

श्री गणेश सिंह (सतना): बाग्लादेशी शरणार्थियों की पहचान 

करके उनको वापस भेजने के लिए आप क्या कर रहे रै? 
... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ weal 

... (व्यवधान) 

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, मेने दो-तीन बाते कही 
ati जो तात्कालिक परिस्थिति है, उस पर तो आपने विस्तार से 

कहा, लेकिन यह समस्या जो बार-बार असम मेँ उठती है, उसका 

लोगट्म सोल्युशन क्या होगा? तीसरी बात मने कही थी कि यह 
जो बात देश में चलती रहती है कि जो वहां के लोकल asa 

है, एथिनिक ग्रुप है ओर या जो ये मुस्लिम लोग है, इनका ब्रेकअप 
क्या है? कितने-कितने लोग हैँ, जो अफेकिरिड थे? जो अफेकिरिड 
लोग थे, उसमे आपने चार लाख कहा, ये बाते देशश के सामने 

आनी afew मैने आपसे यह निवेदन किया था, लेकिन उसमें से 
कोई भी बात सामने नहीं आयी है। 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदया, गृह मत्री 
जीने wa कहा कि गै सुओ-मोरो Rede करने वाला था ओर 
वह वहां कौ स्थिति के बारे मे om जबकि एडजर्नमंट मोशन किसी 
we कौ स्थिति के बरे मे संसद मे चर्चा करने के लिए नहीं होता। 

मैने यह आरम्भ मे भी कहा कि भै जब एडजर्नमेट मोशन की 
बाते करता हूं, स्वाभाविक रूप से म इस दायित्व को पहचानता 
हू कि स्थगन प्रस्ताव केवल मात्र कद्र सरकार कौ ओर से कोई 
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कमी se होती है, उसके आधार पर होता है। यानी पहला-पहला 
शब्द अनिवार्य रूप से लिखना पडता है, 

(अनुकाद। 

सरकार कौ असफलता अथवा भारत सरकार कौ असफलता।" 
उसका मूल भाग ZI 

[fet] 

ठीक है कि साधारण स्थिति वहां पर है, उसमे ये सारी ad 

रिहैबिलिरेशन इत्यादि महत्व की ehh पीस सब जगह पर होना 

चाहिए, जैसे तथागत जी ने भी कहा ... (व्यवधान) जी हँ, सौगत 
राय जी। GA उनके भाई का ध्यान था। उनके भाई हमारे साथी 

है ओर प्रमुख है। ... (व्यवधान) 

इसीलिए मैने कहा किं महत्व की बात यह है कि हम मानते 
है। अब हमारा विश्लेषण गलत होगा लेकिन उसकौ पुष्टि बहुत 
लोगों ने की है कि इस सारी समस्या कौ as मे कोई एथनिक 
प्राबलम नहीं है, कोई कम्यूनल vise भी नहीं है। प्रमुख प्राबलम 
यह है कि लगातार sere से जो इनफिलटरेशन, घुसपैठ हो रही 
है, उसके कारण वहां के कई सारे लोगों को लगता है कि हमारी 
जमीन चली जाएगी, हम माइनारिरी हो जागे ओर वह जो 
डैमोग्राफिक चेन्न हो रहा है, उसके अनेक उदाहरण है ओर कई 
प्रकार के उदाहरण है। मैने इसलिए गृह मंत्री जी से निवेदन किया 
... (व्यवधान) मैने आपकौ बात सुन ली है। ... (व्यवधान) 

[ अनुकाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः यह कार्यवाही gaa में सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। 

... ( AGUA) 

(हिन्दी) 

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः ने इसीलिए गृह मत्री जी से 
निवेदन किया था कि अच्छा होगा कि केम से कम fren देते 
हुए सरकार कौ ओर से उनको पता लगे कि उनका अपना अंदाजा 
क्याहै। र्थं ईस्ट में, असम में, देश भर मे कितने सारे लोग 

है जो कग्लादेश से आए हुए है ओर देश भर में फैल गए है 
जिसके कारण अलग-अलग संस्थानों पर अलग-अलग समस्या ZI 

मेने केन्द्र के एक मंत्री का उल्लेख किया कि उन्होने तो एेक्जैरली 
फिगर दिया fe 1 करोड 20 लाख के करीब लोग है। मेँ इसीलिए 
सोचता था कि आज कम से कम इतनी लंबी चर्चा हुई है जिसमे 
हमारी ओर से यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस
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मामले में सफल नहीं हुई है, विफल हर्द है ओर जो fen सुप्रीम 
कोर्ट या अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये है, उनका पालन नहीं 

हुआ है। उसका उत्तर आपके उत्तर में होता तो गै स्वीकार करता, 

लेकिन जैसी स्थिति है. म इस उत्तर को स्वीकार नहीं कर सकता। 

में समञ्चता हूँ कि जो इच्छा सौगत राय जीने प्रकट कौ थी कि 
हमे इसको प्रेस नही करना चाहिए, हम इसको ta करेगे ओर 

हम चाहेगे कि इस पर मतदान हो। 

[ अनुकद। 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि अव सभा स्थगित होती हेै।" 

प्रस्ताव अस्वीकृत Es 

अपराहन 5.53 बजे 

नियम 377 के अधीन मामले 

( अनृकाद। 

अध्यक्ष महोदयाः अब, हम मद् संख्या 8 को लेते है। नियम 
377 के अधीन मामलों को सभा परल पर रखा जाएगा। जिन 
सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए कहा 

गया है ओर जो उन्हें रखने के इच्छुक हैँ वे पहले तत्काल सभा 
पटल पर पर्चियां दे ft) केवल व्ही मामले सभा पटल पर रखे 

गए माने जाएंगे जिनकी पर्चियां निर्धारित समय में प्राप्त हुई Zi 

शेष को व्यपगत माना जाएगा। 

(एक ) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ संसदीय निर्वचिन क्षेत्र 

मे बी.एस.एन.एल. मोबाइल टावरों को स्थापित 

किए जाने तथा उनका उचित कार्यकरण सुनिश्चित 

किए जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी 

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ) : मेरे संसदीय क्षत्र प्रतापगढ 
मे बी.एस.एन.एल. के बी.री.-एस. के लिए आवश्यक सामान को 

आपूर्ति नहीं होने से एवं मोबाइल बरौ कौ कमी से मोबाइल 

कनेक्शनों मे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है जिसके कारण मोबाइल 
सेवा का लाभ मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा 

है। मेरी जानकारी में आया है कि करीब Se साल पहले करई 
मोबाइल टावर प्रतापगद के विभिन्न क्षेत्रों मे स्थापित किये जाने 
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हेतु स्वीकृत हुए थे। परन्तु वे अभी तक नहीं लगाये गये है, क्योकि 
उसके लिए जो सामान कौ आपूर्ति होनी थी वह अभी तक नहीं 
हो पायी है। जबकि दूसरे प्राइवेट ओपरेटरों के मोबाइल अच्छे ढंग 
से चल रहे हैँ क्योकि उनके मोबाइल टावर अच्छी तरह से काम 
कर् रहे है ओर उनका रखरखाव भी अच्छा है। अगर बी.एस.एन. 
एल. की कमेकिरिबिरी प्रतापगढ़ जिले मेँ अच्छी हो तो लोग gaat 

सेवा अधिक संख्या में ले सकते है। वर्तमान समय में बी.एस.एन. 

एल. द्वारा समुचित मात्रा मे मोबाइल टावर स्थापित नहीं होने से 

लोग बी.एस.एन.एल. कौ सेवा को पसंद नहीं कर रहे ZI 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ मं 
मोबाइल cet कौ कमी को एवं बी.री.एस. के लिए आवश्यक 

कमी की आपूर्ति की समस्या को दूर किया जाये ओर कनेक्टिविरी 
को बनाये रखने के कार्य किए जायें। 

(दो) उत्तर प्रदेश में पश्चिम गंडक नहर का पुनरुद्धार 
ओर मरम्मत कार्य तत्काल आरंभ किए जाने की 
आवश्यकता 

श्री हर्षवर्धन (महाराजगंज, उ.प.) : उत्तर प्रदेशो एवं बिहार 
के बड भूभाग को सींचने बाली मुख्य पश्चिमी गंडक नहर का 
उद्गम नेपाल एवं बिहार के HS भाग A गंडक नदी पर बनाए 

गए बैराज से होता है। शीर्षं पर 18800 क्यूसेक डस्चार्जं वाली 
यह नहर नेपाल A लगभग 19 कि.मी. कौ दूरी पार कर उत्तर प्रदेश 
मे आने पर नहर का डिस्चार्ज 15800 क्यूसेक होता है। इस नहर 
के जलं का 7300 क्यूसेक अश उप्र. तथा 8500 क्यूसेक अश 
बिहार के लिए dl उ.प्र. के महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया एवं 
कुशीनगर में यह नहर सिंचाई का मुख्य साधन ZI 

नहर में face की अत्यधिक मात्रा जम जाने के कारण जलं 

का वास्तविक डिस्चार्ज परिकल्पित डिस्चार्ज को अपेक्षा लगभग 60 

प्रतिशत कम हो गया रहै जिसके चलते सिंचाई क्षमता पर 
अत्यधिक विपरीत प्रभाव पडा 21 सूखे कौ वर्तमान दशा A नहर 
अपना उदेश्य पूरा करने A सफल नहीं हो सकती है। नहर कौ 
वर्तमान अवस्था अत्यंत जीर्णशीर्णं हो mg हे। रेगुलेटर, गेट, orn 
आदि अधिकांश स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण नहर पुरी 

तरह असुरक्षित हो गई हे। 

बिहार मेँ इस नहर के PSR का काम इस वर्षं हुआ है 
परंतु उ.प्र. में स्थिति जस कौ तस है। केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष 
लंबित इस नहर की क्षमता पुनस्थापना योजना परियोजना पर 
उ.प्र. मै पड्ने वाले नहर के भाग पर कोई कार्य नहीं होने से 
स्थिति ओर भी विषम हो omg है। अतः मेरी माग है कि मुख्य 
पश्चिमी गंडक नहर के उप्र. के भाग का पुनरुद्धार तत्काल कराया 

जाए।
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( तीन ) देश मे आम आदमी के लिए तत्काल ई-पासपोर्ट 

सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्वं दिल्ली): इण्डियन 
पासपोरं एथोरिटी ने 25 जून, 2008 में देश की तत्कालीन महामहिम 
wena के नाम से प्रथम ईपासपोर्दं जारी किया था ओर देश 
के आम नागरिकों के लिए सितम्बर, 2010 तक यह सुविधा प्रदान 
किए जाने का प्रस्ताव था! लेकिन कई वर्षं व्यतीत हो जाने के 
बाद भी इस दिशा म आज तक कोर्ट प्रगति नहीं हुईं है। जबकि 
विश्व के विभिन देशों मे वहां के सभी नागरिकों के लिए 
ई-पासपोर्टं कौ सुविधा विगत काफी समय से प्रचलन में है। 

आज सूचना प्रोद्योगिकौ का युग है ओर हमारे देश के 
नवयुवकों ने पुरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे देश का 
नाम रोशन किया है। अतः एसी स्थिति में देश में अब तक आम 
नागरिकों के लिए ई-पासपोर्टं कौ सुविधा उपलब्ध न होना चिता 
का विषय हे। 

, अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के आम 
नागरिकों के लिए भी ई-पासपोर्टं कौ सुविधा शीघ्र प्रदत्त किए जाने 
हेतु आवश्यक पहल करे। 

(चार) देश में सभी विद्यालयों मे aia पेयजल तथा 
बालक ओर बालिकाओं के लिए अलग-अलग 
शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की 
आवश्यकता 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): देश के करीब तीन 
करोड स्कूली बच्चों को शौचालय कौ सुविधा आज भी उपलब्ध 
नहीं है जबकि हाल के वर्षो मँ शौचालय सुविधाओं को लेकर 
काफौ जागरूकता आयी है ओर स्कूलों ने इस कमी को दूर करने 
के लिए काफी प्रयास किए है। स्कूलों में शौचालय नहीं होने के 
स्थिति में बच्चों को काफी असुविधा होती है खासकर छात्राओं के 
लिए यह चिंता का विषय है। संयुक्त we कौ संस्था यूनीसेफ द्वारा 
वाश कार्यक्रम" के तहत कराये गये एक अध्ययन के मुकाबले 
आज भी 60 फीसदी स्कूलों में ही छत्राओं के लिए अलग 
शौचालयोँ कौ व्यवस्था उपलब्ध है यही वजह दहै कि स्कूल 
astra को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे है। यूनीसेफ 
के अध्ययन से यह बात भी सामने आयी है कि जिन स्कूलों मे 
शोचालय कौ सुविधा उपलब्ध भी है उनमें से एक यादो ही प्रयोग 
करने लायक होते 21 Gide के आंकड़ों के अनुसार अभी भी 
देश के 10 whet स्कूलों मे पीने के पानी की सुविधा नहीं दै 
इसी प्रकार स्वच्छता संबंधी शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता 
है जबकि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्वच्छ जल एवं 
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छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों कौ आवश्यकता 
कौ बात कौ गयी है। अतः मेँ देश के सभी स्कूलों में शिक्षा के 
अधिकार के अंतर्गत सुविधाओं को लागू करने कौ मांग करता ZI 

(पाच) हरियाणा के दक्षिणी भागों मे पेयजल आपूर्ति 
परियोजना संबधी हरियाणा सरकार के प्रस्ताव 
को स्वीकृत किए जाने तथा परियोजना के लिए 
आवश्यक धनराशि संस्वीकृत किए जाने की 
आवश्यकता 

[ अनुकाद्] 

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी महेन्द्रगढ़) : म अपने संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र भिवानी, महेन्द्रगद ओर उससे लगे रिवाडी तथा इन्जर 
जसे क्षेत्रों के लिए सूखा प्रवण क्षत्र कर्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा 
के दक्षिणी भागौ में पेयजल आपूर्ति मेँ सुधार हेतु तत्काल धनराशि 
जारी किए जाने की आवश्यकता के बरे मेँ सरकार का ध्यान 
आकर्षित करना चाहती <I 

इस संबंध में, मेँ कहना चाहती हूं कि हरियाणा सरकार ने 
माननीय केन्द्रीय मत्री को पेयजल ओर स्वच्छता के बारे में प्रस्ताव 
पहले ही सोप दिया है। ओर हरियाणा के दक्षिणी भाग मे पेयजल 
आपूर्ति मे सुधार के लिए भी 400 करोड रुपये के विशेष अनुदान 
की मांग कौ है ओर हाल में नई दिल्ली में हुए विभिन मंत्रियों 
के सम्मेलन में इस मुद्दे को भी उठाना Zi 

दक्षिण हरियाणा की प्रभावित व्यक्तियों मेँ पेयजल की वास्तविकं 

उपलब्धता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था 

तथा भिवानी, महेन्द्रगद्, रिवाडी ओर en जिलों के लिए 414 
करोड की परियोजना संबंधी अवधारण दस्तावेज निरूपित किया गया 
है। परियोजना हस्तक्षेप ने इन जिलों मेँ व्याप्त पेयजल समस्या कौ 
भयावहता का उल्लेख है तथा उसमे यहां रहने वाले लोगों की 
समस्या को कम करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित मूर्त 
उपायों का उल्लेख है। इन Sal मे सूखे जैसी स्थिति रहती है ओर 
वहां पेयजल कौ निरन्तर कमी है। 

अतः मैँ संबंधित माननीय मंत्री जी से 414 करोड रुपये कौ 
प्रस्तावित उन परियोजना को अनुमोदित करने ओर गर्मी के मौसम 
से पूर्व डीवीएपी के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के लिए कम से कम 
200 करोड रुपये जारी करने की व्यवस्था का अनुरोध करती हू। 

(छह ) आध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का आकलन 
करने के लिए राज्य मे केन्द्रीय दल भेजे जाने 
ओर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 
धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता 

डो. मन्दा जगनाथ (नगर कुरनूल): आश्र प्रदेश मे, मानसून 
असफल रहा था ओर वहां वर्षा बिल्कुल नहीं हर्द थी। मानसून
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के असफल रहने के कारण कृष्णा, गोदावरी ओर तुंगभद्रा नदियां 

सूख गई थी तथा महबृूबनगर के जुराला तथा श्रीसेलम तथा कुरनूल 

जिलों के जलाशयो मै जलभराव हुआ ओर यही स्थिति नागार्जुननगर 

कौ रही थी जिसके कारण वहां कृषि संबंधी कार्यकलाप oy पड 

Mi सूखे के कारण, वर्षा पर आधारित क्षत्र में भी कृषि ठप्प 

रही ओर वहां बहुत कम GIA उत्पादन होने जा रहा है। 100 

मंडकों से भी अधिक मंडलं में से लगाया 400 मेँ सूखा पडता 

नजर आ रहा है। 

पूरे तेलंगाना क्षेत्र मे तालाब ओर chit मे पानी नहीं है ओर 
वहां ot को पेयजल समस्या से भी age पड़ रहा है। पशुओं 

के लिए चारा एक समस्या बन गया है। चारा बुचड्खानों A बेचा 

जा रहा @) कृषि कार्यकुलापों के अभाव के जुञ्चते मेरे जिले महनूब 

नगर के लोग देश के अन्य भागोंमें जा रहे हे। 

में भारत सरकार से आन्ध्र प्रदेश मेँ स्थित्ति का आकलन करके 

ओर सूखे से निपटने के लिए केन्द्रीय प्रारम्भिक जांच करने के 
लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु एक केन्द्रीय टीम भेजने का 

अनुरोध करता हू 

( सात ) तमिलनादु के कुड्ढालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
के तिथाकुडडी ओर पाननाडम नगरों में राष्टीयकृत 
कों को ओर अधिक शाखाएं खोले जाने की 

आवश्यकता 

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर): मै सरकार का ध्यान 

तमिलनाडु H अपने संसदीय aa Hes के दो प्रमुख शहरों 

तिथाकुड्डी ओर पेन्नाडम 4 बैकिग वित्तीय सुविधाओं के अभाव 

कौ ओर आकर्षित करना चाहता gi इन wed में राष्टरीयकृत dal 

की एक एक शाखा है जो कि अन्य शहरों के बढते ओद्योगीकोकरण 

के लिए काफी नहीं है। वहां दो सीमेट फैक्टियों ओर एक चीनी 

मिल सहित कई ओद्योगिक इकाइयां 21 उक्त दो बैंकों की सुविधा 

वित्तीय कार्यकलापों के संबंध मे इन दो शहरों कौ, मांग को पूरा 

नहीं कर पारही है। मेँ यह कहना चाहता हू कि इन शहसोँ में 

बैक की एक एक शाखा लोगो को पर्याप्त सेवाएं नहीं दे पा रही 

है। भारत सरकार 2012 तक प्रत्येक 2000 कौ आबादी वाले गांव 

मे बैकिग सुविधाएं देने जा रही है ओर ये दो शहर आज भी वित्तीय 

सुविधाओं से वंचित 2 

मे माननीय वित्त मत्री जी से मेरे संसदीय क्षेत्र, Heer, 
तमिलनाडु में उक्त शहरों मे कम से कम राष्टरीयकृत बैकों कौ 

तीन wat खोलने का आग्रह करता zl 
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( आठ) मध्य yest के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 

मे राष्टीय राजमार्गं 75 को चार लेन गे बदले 
जाने को आवश्यकता 

( हिन्दी] 

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर) : ग्वालियर संसदीय 
aa के अंतर्गत एन.एच. 75 पर॒ महाप्रबंधक भारतीय राष्ट्रीय 

राजमार्गं प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा कि.मी. 16.00 से कि.मी, 

96.127 तक फोरलेन रोड निर्माण का कार्य बी.ओ.टी. एन्यूटी आधार 

पर संपन किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट का बजर 604 करोड 

रुपये है। अनुबंध के मुताबिक यह कार्य 5 जून, 2007 से प्रारंभ 
होकर दिनांक 4 दिसम्बर 2009 को पूर्णं होना था। इस 80.127 
कि.मी. फोरलेन मार्ग निर्माण में 146 wae, 3 बडे पुल क्रमशः 

सिध, faecal एवं ves नदी पर बनने Zt) इसके अतिरिक्त 
22 Bre पुल पुलियां, 1 फलाई ओवर एवं 7 अंडर पास बनने थ। 

परंतु उक्त फोर लेन सडक का निर्माण कार्य विभिन हिस्सो 
म लगभग 49 कि.मी. में पूर्णं हो पाया है। स्टृक्चर, पुल निर्माण 
एवं अन्य निर्माण कार्य वर्तमान मे लगभग बंद है। जिससे आवागमन 
मे कटिनाई हो रही है जिसके कारण समय-समय पर कोई न कोई 
दुर्घटना होती रहती है। अतः जनहित कौ ध्यान में रखकर इस 
महत्वाकाक्षी योजना को शीघ्र पूर्णं कराने का कष्ट He 

(नौ) असम यें arg रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी ओर 
इसकी सहायक नदियों में गाद निकालने का 
कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता 

[aya] 

श्री रमेन डका (पंगलदोई): असम में 4365 किलोमीरर लबे 
तरबंधों मेँ से 90 प्रतिशत तटबंधों की मियाद समाप्त हो चुकौ हे। 
मोनसून मे इन तरबंधों के पानी द्वारा टक्कर मानसून के कारण 
इनके आसानी सै टूटने कौ संभावना है। बाढ नियंत्रण तंत्र पूरी तरह 
विफल है, जिसके कारण असम मेँ हर वर्षं ae आती है। 

ae नियत्रण के लिए अल्पावधि एवं create उपायों कौ 

आवश्यकता है। परन्तु बाढ नियत्रण के लिए उचित योजना के 
अभाव में राज्य मोनसून में निरंतर प्रभावित होता रहता है, जिससे 
लाखों लोगो, असंख्य पशुओं पर असर पडता है ओर हजारो एकड् 
फसल भूमि को नुकसान पहुचता Vt असम के लोगों को भू-क्षरण 
तथा बाद से राहत देने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गयां 

था। 

इस विकराल स्थिति के कारण, ब्रह्मपुत्र को वहनीय क्षमता 
दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए में केन्द्र सरकार से
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यह अनुरोध करता हू कि वह dedet कौ मियाद को बढाने तथा 
ब्रह्मपुत्र ओर उसकी सहायक नदियों से गाद निकालकर उनकी जल 
वहनीय क्षमता को बदाने के उपाय ati समुचित सर्वेक्षण ओर 
वैज्ञानिक veld से असम में बाद को नियंत्रित किया जा सकता 
@ ओर इसके लिए भारत सरकार को त्वरित कार्यावाही करनी 
चाहिए ताकि असम के लोगों को ae तथा भू-क्षरण से बचाया 
जा सके। 

(दस) गुना-इटावा रेल परियोजना को तेजी से पुरा 
किए जाने ओर इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने 
की आवश्यकता 

( हिन्दी] 

श्री अशोक अर्गल (भिंड): गुना इटावा रेल परियोजना को 
20 वर्ष से अधिक समय हो गया है we विलम्ब के कारण अभी 
तक भिंड-इटावा जो कि मात्र 36 कि.मी. है एवं जिसका 
अधिकांश कार्य हो चुका है अभी तक अतिम रूप से पूर्णं नहीं 
हुई है। विलम्ब के कारण इस योजना कौ लागत बढ रही है। 

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उक्त रेलवे टेक के कार्य 
को शीघ्र पूरा कराकर जनता के लिये रेल चालू कौ जाये जिससे 
जनता उसका लाभ उठा सके। 

(Tare) मध्य प्रदे में इदौर-बैतूल राष्टीय राजमार्ग को 
चार लेन वाला बनाए जाने की स्वीकृति दिए 
जाने की आवश्यकता 

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): इंदौर से अहमदाबाद राष्ट्रीय 
राजमार्गं क्रमांक 51 का 4 लेनिग का कार्य स्वीकृत किया जा चुका 
है तथा इस राष्ट्रीय राजमार्गं का कार्य प्रगति पर है। इस के साथ 

ही इंदोर-बैतूल- नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 51-ए है। जिस की 
वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। जब कि इंदौर-बेतूल के 4 afin 
करने से अहमदाबाद से इंदोर-बैतूल-नागपुर-रायपुर होते हुए कोलकत्ता 
तक का 4 लेन मार्गं उपलब्ध हौ जायेगा जिसका जुदाव विभिन्न 
waa राजमार्गो वारा हो जाता है जब कि इंदौर-बेतूल तक at 
स्थिति अत्यंत दयनीय होने से इस मार्ग का कम उपयोग होता है 
ओर लोगों को लंबे मार्गं का उपयोग करना पडता है जिससे यहां 
कौ यातायात गणना वास्तविक नहीं आती है। मेरे मत A इसके 
छोटे से भाग इंदौर बैतूल को 4 afin करने से राष्ट्रीय आवागमन 
के महत्व के अहमदाबाद से कोलकत्ता कौ सुविधा प्राप्त हो सकती 
है। इससे वर्तमान में उपयोग होने वाले लबे रास्ते का विकल्प छोरा 
मार्ग बन सकेगा। इससे यात्रा समय एवं ईधन कौ भी बचत होगी। 

अतः मेरा सडक परिवहन एवं राष्टीय राजमार्ग मत्री जी से निवेदन 

हे कि haga राष्ट्रीय राजमार्गं को शीघ्र से शीघ्र 4 लेनिंग हेतु 
स्वीकृत किया जाये 
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( बारह ) उत्तर प्रदेश के राबट्र्सगंज निर्वाचन aa के 
प्रत्येक खण्ड में राष्टीयकृत dal की yam 

ओर एटीएम. स्थापित किए जाने की आवश्यकता 

श्री पकौडी लाल (aes): मेरा संसदीय क्षेत्र राबटू्सगंज 
(उत्तर प्रदेश) मेँ सरकारी एवं गैर सरकारी aa की परियोजनाएं 

कार्यरत है। कृषक उत्पादित अन aad है। परंतु क्षेत्र में जगह 
जगह सरकारी बैक एवं ए.टी.एम. मशीन न होने के कारण लोग 

सुदूर कषेत्रं मेँ जाते @, जिससे कठिनाई होती है। इस क्षेत्र के बच्चे 
अनेक प्रदेशों मे अध्ययन करने जाते हे, जिससे फौस इत्यादि भेजना 
होता है। सभी तरह के राष्टरीयकृत वैक न होने के कारण कठिनाई 

aa है। बैक एवं ए.री.एम. स्थापित होने से सरकार को राजस्व 
कौ प्राप्ति होगी। 

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जो राष्ट़रीयकृत बैक एवं 
एटीएम. मशीन मेरे क्षेत्र में नहीं है उसे प्रत्येक ब्लाक में 
आवश्यकता के अनुरूप स्थापित कराने का कष्ट Hil 

( तेरह ) मिसरिख संसदीय निर्वाचन aa के शहरी क्षेत्रो 
को जवाहर लाल नेहरू राष्टीय शहरी नबीकरण 

मिशन में शामिल किए जाने की आवश्यकता 

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): उत्तर प्रदेश राज्य का 
मिसरिख संसदीय क्षेत्र एक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा 
तीन सर्वाधिक free जिलों से मिलकर बना हे। मिसरिख संसदीय 

aa के अतिर्गत मिसरिख मल्लावां, बिलग्राम तथा संडिला aa 
पिच्डे हुए है। इन क्षेत्रों को विकसित करके मूलभूत सुविधाएं 
उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। 

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि ae मिसरिख संसदीय 
aa अंतर्गत स्थित मिसरिख, मल्लावा, विलग्राम, बिल्लौर तथा 
संडिला नगर पंचायतो/पालिका को जवाहर लाल नेहरू नेशनल 

अर्बन रिन्युमल मिशन में चयनित किए जानै हेतु आवश्यक 
कार्यवाही करे। 

( चौदह ) बिहार को विशेष राज्य का caf दिए जाने की 
आवश्यकता 

श्री महाबली सिंह (काराकाट) : विहार कौ विषम भौगोलिक, 
सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा 

दिये जाने कौ मांग लम्बे समय से उट रही है। उत्तरी बिहार के 
करीब 12 जिले हर साल बाढ से प्रभावित रहते हँ तो मध्य एवं 
दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित रहते Zi विशेष भौगोलिक स्थिति 
के कारण सडक, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार सेवा 

का पहुंचाना कठिन ZI
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अतः बिहार के eS को दूर करने के लिए विहार राज्य 
को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। 

( पंद्रह ) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले मे एक ई.एस. 
आई. अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता 

(अनुकाद। 

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी) : यह गौरव at 
बात है कि केन्द्र सरकार नै हजारो बहिष्कृत लोगो कौ आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए देवघर मं बहुत से सुपर स्पेशलिटी 
ई.एस.आई. अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की हे। 

ई.एस.आई. अस्पतालों द्वारा किया जा रहा उपचार किसी भी wea 

स्टार Bike अस्पताल के समकक्ष तथा उससे बेहतर Zl 

में बताना चाहती हूं कि 2 लाख परिवार के सदस्यों में से 
लगभग 65,000 व्यक्ति ही अधिकृत हैँ ये लोग मुख्यतः काम उद्योग 
ओर फिशनैर उत्पादन उद्योगों में कम वेतन वाली नौकरियों मे लगे 

हए tl काजू उद्योगों में लगी बहुत सी महिला कामगार अपने 
व्यवसाय के कारण ये कैसर के रोग से पीडित है। समाज के वंचित 

ओर कमजोर aft के इन निर्धन कामगारों के लिए पर्याप्त 

ई.एस.आई. ओषधालय अथवा अस्पताल नहीं हैँ! 

गुणवत्तपूर्णं उपचार के लिए बीमाकृत लोगों तथां उनके परिवार 
को सरकारी मेँ निकटवर्ती अस्पताल जाने हेतु 250 किलोमीरर का 
सफर तय करना Vea हे। तमिलनाडु के तिरूनावेली जिले में एक 
ओर ई.एस.आई. अस्पताल कौ स्थापना कौ जारहीदहै, जो कि 
कन्याकुमारी जिले से 120 किलोमीटर से अधिक कौ दूरी पर है। 

रारई-अप अस्पताल बीमाकृत लोगों को पर्याप्त चिकित्सा 
सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते ओर ये अस्ताल भुगतान लेकर निर्धन 
कामगारों का उपचार करते हैँ, हालांकि यह निःशुल्क उपचार है। 
अतः बीमाकृत लोगों तथा उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं 
की पूरा करने के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले मेँ 200 
विस्तरो वाला ई.एस.आई. अस्पताल बनाने कौ तत्काल आवश्यकता 

हे। 

इसलिए मै सरकार से आग्रह करती हूं कि वह wa aa के 

निर्धन ओर वंचित कामगार के लिए कन्याकुमारौ जिले में 200 
बिस्तरों वाला ई.एस.आई. अस्पताल बनाने के बारे में विचार करें 

ओर उचित उपाय ot क्योकि लोग काफौ लंबे समय से इसकी 
माग कर रहे है। 

(सोलह ) केरल के पालक्काड मे भारतीय प्रौद्योगिकी 
संस्थान आई.आई.टी. की स्थापना प्रक्रिया मे 
तेजी लाए जाने की आवश्यकता 

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड): केरल देश के उन कुछ 

राज्यों मे से एक है जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं 21 यह 
नोट किया जाना चाहिए कि देश मे केरल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे 
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अग्रणी राज्य है! यहां तक fe शिक्षा में केरल कौ उपलब्धि 

विकसित देशों से तुलनीय है। केरल ढेर सारे योग्य व्यावसायी ओर 

मानव संसाधन दे रहा है जो aged कौ तरह उत्कृष्ट संस्थान 
है। इस सदन के अद्र भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि 

12 वीं पंचवर्षीय योजना में केरल को एक आई आईटी दी जाएगी। 

राज्य सरकार आईआईटी कौ स्थापना के लिए मुफ्त मेँ पालक्काड 
में भूमि देने के लिए तैयार है। 2006 से राज्य सरकार इस कार्य 

के लिए भूमि देने के लिए तैयार है। कोयम्बटूर हवाई अड्डे से 
नजदीक होने के कारण ओर ओद्योगिक केन्द्र के रूप में इसकी 
महत्ता Jet के कारण पालक्काड को आई.आई.टी. की स्थापना 

के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। इसलिए, मै केन्द्र 
सरकार से केरल में assed. कौ स्थापना Hea की प्रक्रिया 

में तेजी लाए जाने का अनुरोध करता हू ओर अगले वित्त वर्ष 
मे ही इस परियोजना को शुरुआत करने के लिए तुरंत कदम sas 

जाने का अनुरोध करता Fl 

(wae) Ferme मे विशेष रूप से परभनी संसदीय 
निर्वाचन aa मे किसानों को पर्याप्त पात्रा में 

उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी) 

श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकर CRA): मराठवाडा 

ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट मे आज किसानों को खेती के लिए 
खाद् कौ आपूर्ति नहीं हो पारही ti यँ के किसानों ने बार-बार 
खाद कौ आपूर्ति कौ मांग केन्द्र से कौ है लेकिन आज तक इसकौ 
सुनवाई नहीं eg ओर किसानों को खाद कौ angi नहीं होने के 
कारण मराठवाडा सहित पूरे महाराष्ट के किसानों कौ हालत काफौ 
खराब है। यदि se खाद कौ आपूर्ति नहीं कौ गयी तो उनकी 
फसलों को ओर नुकसान होगा तथा किसानों के नुकसान कौ भरपाई 

बाद में करना मुश्किल होगा। 

अतः सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभणी के 
साथ-साथ समस्त मराठवाडा सहित पूरे महाराष्ट में किसानों कौ 
मांग के आधार पर खाद की आपूर्ति कौ जाय ओर किसानों कौ 

परेशानी को दूर किया जाय। 

(atone) तिरुचिरापल्ली से बंगलुरु तक सीधी रेल शुरू 
किए जाने कौ आवश्यकता 

( अनुवाद] 

श्री पी. कुमारः मेरा संसदीय aa, तिरुचिरापल्ली करूर, 

थंजावुर, तिरुवरुर, नागापिटनाम, पुडुकोट्टई, पेप्बलूर ओर अरियालुर 

जिलों से far हुआ है जहां से बडी संख्या मेँ लोग रेलगाड़ी द्वारा
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मुख्य wet को जाते है। वर्तमान में, तिरुचिरापल्ली होते हुए 

बेगलुरु-मर्हलादुतुराई- बेगलुरु जाने बाली केवल एक ही रेलगाड़ी है। 

तिरुचिरापल्ली ओर थंजावुर जिले एतिहासिक मंदिरों के लिए 
ओर पुदुकोट्टई जिला प्राचीन एतिहासिक जगहों के लिए प्रसिद्ध 
है। तिरुचिरापल्ली काफी बडा व्यावसायिक केन्द्र है। 

आम जनता ओर व्यावसायी बार-बार व्यावसायिक ओर व्यवितिगत 
कारणों से ange जाते है afer मईलादुतुराई- बेगलुरु-मर्ईलादुतुराई 

जाने वाली रेलगाडियों मे तिरुचिरापल्ली मे पर्याप्त कोटा नहीं है, 
जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को बेंगलुरु जाने के लिए 
आरक्षण कराने में काफी कटठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा 
है। मेरे संसदीय aa के लोग तिरुचिरापल्ली से ange तक (दैनिक 
सेवा) सीधी रेलगाड़ी की मांग कर रहे 71, मै अपने संसदीय क्षेत्र 
के लोगों कौ तरफ से, रेल मंत्रालय से लंबे समय से चली आ 
रही लोगों की मांग पर विचार करने का ओर यथाशीघ्र तिथि में 
तिरुचिरापल्ली से बेगलुरु तक एक सीधी रेलगाड़ी शुरू किये जाने 

का अनुरोध करता sl 

( उन्नीस ) महाराष्ट् के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष 
वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता 

( हिन्दी] 

श्री राजु शेरूटी (हातकंगले) : महाराष्ट के 69 तहसील में 
इस साल ओसत पचास प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है, ओर 
आगे भी बारिश होने कौ संभावना कम zd) पश्चिमी महाराष्ट का 
पूर्वोत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वोत्तर खानदेश, पश्चिमी मराठवाडा ओर 
पश्चिमी विदर्भ, ये हमेशा सूखाग्रस्त रहते हैँ या बारिश बहुत ही 
कम होती है। सिंचाई के प्रकल्प (प्रोजेक्ट) ना के बराबर है। यहाँ 
पानी ओर घास (चारा) के बिना पालतू जानवर भूखे मर रहे है! 
यह संकट अगले मानसून तक यानि जून, 2013 तक रहने की 
आशंका ZI 

दूसरी ओर भूगर्भं के जल का स्तर 500 फीट से भी नीचे 
जा चुका है। इसलिए अधूरे सिंचाई प्रकल्प के साथ-साथ नदियों 
को जोड्ने के अधूरे प्रकल्प ओर रेन वोटर siden की योजनाओं 
को तुरंत कार्यान्वितं करने कौ आवश्यकता है। प्रदेश A निधि 
आबंटित करते समय इस सूखाग्रस्त इलाकों के feat का पर्याप्त 
ध्यान नहीं रखा गया है। यँ हमेशा बारिश कम होती है ओर 
सिंचाई को सुविधा भी नहीं है। इस प्रदेश के पुनर्विकास के लिए 
एक स्वतंत्र “अकाल निगम'' (डर HGRA) बनाकर इस प्रदेश 

के पुनर्विकास के लिए इस निगम को केन्द्र सरकार दवारा "विशेष 
वित्तीय सहायता निधि" देने की नितांत आवश्यकता है। 
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विनियामक प्राधिकार विधेयक, 2010 

अपराहन 5.54 बजे 

Tela उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रत्यायन 

विनियामक प्राधिकार विधेयक, 2010 

(अनुकाद] 

अध्यक्ष महोदयाः अब हम मद सं-9 लेगे। श्री कपिल सिब्बल। 

मानव संसाधन विकास मत्री तथा संचार ओर सुचना 
प्रौद्योगिकी मत्री (श्री कपिल सिब्बल): मेँ प्रस्ताव करता हुः 
कि यह विधेयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों कौ अकादमिक गुणवत्ता 
इनमे आयोजित कार्यक्रमों ओर स्वतंत्र vera एजेंसियों के द्वारा 

अनिवार्य प्रत्यायन के जरिये उनकी अवसषरचना तथा उक्त प्रयोजनार्थ 

एक अनिवार्य प्रत्यायन के सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने ओर 

उससे Ys मामले या उस से संबंधित मामले का आकलन करने 
वाले विधेयक पर विचार क्रिया जाए। 

अध्यक्ष महोदयाः क्या आप बोलना चाहते 2? 

श्री कपिल सिव्बलः महोदया, मै बोलना चाहता हूं कि जैसा 
आपको ज्ञात है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ मे देश के समक्ष एक 
बड़ी चुनौती गुणवत्ता का अभाव हे। हमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के 
बारे मँ कई बार एेसी अप्रिय बातें सुनने को मिलती दै कि देश 
के अनेक भागों में एसे संस्थान एक कमरे मँ चलाए जा रहे हे, 
fsa प्रदान कर रहे है ओर शिक्षा प्रदान करने के लिए उनमें 
पर्याप्त सुविधाएं नदीं है। 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय, सदस्यगण, सभा A शांति बनाए 

रखें कृपया अनुशासन ओर व्यवस्था बनाये wl 

श्री कपिल सिब्बलः इसलिए यह आवश्यक है कि गुणवत्ता 
के मुद्दे का समाधान किया जाए्। कक्षा नौवी ओर कक्षा दसवीं 
ओर उसके बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ओर फिर महाविद्यालयों 
में बडी संख्या मे oat के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए 
सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करवाया है। 

जैसाकि आपको ज्ञात है कि विकसित देशों की तुलना मेँ हमारे , 
देश में 18-24 आयुं वर्गं मे उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रो 
का सकल नामांकन अनुपात कम है। He कहते हँ यह 15 प्रतिशत 

है; कुछ कहते हैँ यह 17 प्रतिशत दै। परन्तु यदि आप विकसित 
देशों के सकल नामांकन अनुपात से इसकौ तुलना करे तो किसी 
भी विकसित देश मे वह 40 प्रतिशत से कम नहीं है। जब तक 
कि पर्याप्त स्नातक उच्चतर शिक्षा ग्रहण नहीं करते, हमारी शिक्षा 
म अपेक्षित गुणवत्ता नहीं आएगी क्योकि एक देश कौ संपदा, 
उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों कौ संख्या पर निर्भर करती 

हे।
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( हिन्दी) 

अध्यक्ष प्रहोदयाः सदन मे बहुत शोर मच रहा है, कृपया 
शांति बनाए रखिए। आप लोग बैठ WET 

[ अकुकाद 

श्री कपिल सिब्बलः मै देख रहा हू कि 2020 तक देश मेँ 
सकल नामांकन अनुपात लगभग 15 से 17 प्रतिशत तक बदेगा, 

अभी वह लगभग 30 प्रतिशत है। आने वाले समय में उच्च शिक्षा 

संस्थानों की संख्या काफौ बद जाएगी। वर्तमान में, उस आयु समूह 

मँ 15 से 17 मिलियन बच्चे है जो उच्चे शिक्षा ग्रहण करते है 

ओर उनके लिए लगभग 600 विश्वविद्यालय तथा लगभग 35 000 

महाविद्यालय (Hiatt) Zi यदि हम सकल नामांकन अनुपात को 
15 अथवा 17 प्रतिशत sare 30 प्रतिशत कर देते हतो हमें 

800 से लेकर एक हजार ओर विश्वविद्यालयों कौ आवश्यकता 

Tet युवाओं कौ मांगों को पूरा करने के लिए हमें एसे संस्थानां 

के फैलाव के साथ हमें केवल संस्थान बनाने कौ ही आवश्यकता 

नहीं होगी बल्कि हरमे गुणवत्तापूर्णं संस्थानों कौ जरूरत होगी ताकि 

हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए ह्मे स्थापित 

प्रक्रिया कौ आवश्यकता 21 इसी को ध्यान मेँ रखते हुए सरकार 

ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन नियामक 

प्राधिकरण का गटन करने का निर्णय लिया है। इसका अर्थं यह 
है कि प्रत्येक संस्थान को आकलन तथा प्रत्यायन की एक अनिवार्य 

प्रक्रिया से गुजरना होगा। 

अपराह्न 5.59 बजे 

[St एम तम्निदुरहं पीठासीन हुए] 

जब तक हम se अनिवार्य रूपरेखा मं शामिल नहीं करते, 

देशभर में संस्थानों कौ संख्या बढती जाएगी तथा जिस प्रकार कौ 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे युवा चाहते है उन्हे नहीं मिल फाएगी। इस 

विधेयक का यही उद्देश्य है। साथ ही साथ हम यह भी निश्चित 
करना चाहते हैँ कि पर्याप्त प्रोत्साहनं दिए जाएं ओर प्रत्यायन के 

प्रयोजनार्थ प्रक्रिया नियम आधारित हो afer विवेकाधीन निर्णय का 

दायरा समाप्त हो जाए। आपको पता ही होगा कि हमारे संस्थानां 

& सामने आज एक बडी चुनौती यह है कि इंस्पेक्टर दिल्ली से 
आते हे। उनका संबंध ए आई सीरीईए हो सकता दै, उनका wae 

एक सीरीई जैसे किसी अन्य साविधिक नियामक प्राधिकरण सेहो 

सकता है तथा उन्हीं संस्थानों द्वारा मानकं के बारे में निर्णय लिया 

जाता है, ओ नियामक प्राधिकारी होते दै। आजकल भवनों का 

निरीक्षण करने वालो पर काफी आरोप लगाए जाते हैँ। हमें इसके 

बारे मेँ आश्वस्त होना चाहिए। 

17 श्रावण, 1934 (शक) वितियायक प्राधिकार विधेयक, 2010 622 

सभापति महोदयः क्या आप अपनी बात कल भी जारी रखेगे 

अथवा इसे अभी समाप्त करेगे? 

श्री कपिल fare: मै अपनी बात कल भी जारी cam 

सभापति महोदयः अब सभा कौ कार्यवाही को * शून्य काल' 
के समाप्त होने तक बटाया जाता है। 

सायं 6.00 बजे 

( अनुकाद। 

सभापति महोदयः सभा अब “शून्य काल' शुरू करेगी। 

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): महोदय, मे विदेशी 
मत्स्ययानोँ द्वारा भारत कौ समुद्री सीमा मे अवैध रूप से मछली 

Geet से संबंधित महत्वपूर्णं मसला उठाना चाहता हू जिससे देश 

को करोड रुपए का घाटा हो रहा है। यह सूचना मिली दै कि 
अधिकांश विदेशी मत्स्ययान जो भारतीय del से भारी मात्रा में 
मछलियां ले जाते है मछली पकड़ने के ade रूप से प्राप्त परमिर 

रखते 21 रिपोर्ट मेँ यह बताया गया है कि भारत मे समुद्र मे मछली 

पकड्ने पर नियत्रण करने के लिये कोई उचित कानून नहीं है अतः 
यह उन अन्तरष्टरीय मत्स्य नौकियों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र 

हैँ जो हमारे अपार मत्स्य संसाधन को लूटने का इरादा रखते हँ 
इससे देश की आय ओर मत्स्य संसाधन का भारी घाटा हुञ। 

वर्तमान में उन विदेशी मत्स्ययानों कौ भारतीय समुद्र मे मछली 

vest के लिए लाइसेंस दिया जाता है जो ट्यूना लग लाइन नैट 
fas वाटर प्लास्टिक नेट हुक एंड लाइन नेट आदि नेट का प्रयोग 

करते है। फिर भी, विदेशी यान अवैध रूप से लोग हुक ओर 
लाइनर नैर का प्रयोग करते है जो मत्स्य संसाधन के लिए 
नुकसानदायक है तथा इससे कुछ समुद्री जीवों ओर पक्षियों के 
अस्तित्व पर खतरा है! इसीलिए संयुक्त राष्ट संघ ने इस पर प्रतिबंध 

लगाया है। फिलहाल हमारी समुद्री सीमा में मछली पकड्ने के लिए 

एसे प्रतिबंधित नैर के अवैध प्रयोग के निरीक्षण ओर नियंत्रण की 

alg उचित व्यवस्था नहीं है। 

विदेशी मत्स्ययान जिन्होँने भारतीय तट से 200 नौरिकल मीटर 

के दायरे मे मूली wast का परमिर लिया है वे परमिर प्राप्त 

करने कौ तारीख से प्रति वर्षं विदेशी यानो में नियुक्त किये जाने 
वाले भारतीयं कार्मिक के न्यूनतम प्रतिशत के संब॑ध में नियमों का 
पालन नहीं कर रहे है जो परमिट जारी करने से पहले से चौधे 

वर्ष तक क्रमशः 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत ओर 100 

प्रतिशत ZI 
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इसके अलावा विदेशी यान जितनी मछली पकड्ते है उनके 
मूल्य के अनुपात मेँ कर चुकाये बिना मछलियां अवैध रूप से बाहय 
समुद्र मे खड़े अन्य यानों के माध्यम से ले जाते है। 

अतः मै अनुरोध करता हू कि इन बिन्दुओं पर विचार करते 
हुए facet मत्स्य यानो को मछली पकड़ने के परमिर जारी करने 
से संबंधित कानूनों कौ समीक्षा करने ओर इसके प्रभावी कार्यान्वयन 
के लिए सरकार त्वरित कदम उठाये। 

श्री पी. लिंगम (तेनकासी); सभापति महोदय, मै उन लाखों 
हथकरघा बुनकरों को दुर्दशा इस सम्मानित सभा के ध्यान में लाना 
चाहता हू जो अपने परंपरागत व्यवसाय में लगे है। इन पारम्परिक 
हथकरघा बुनकरों कौ रोजाना कौ आमदनी न होने पर उनके पास 
पर्याप्तं सामाजिक सुरक्षा नहीं है। वैश्वीकरण के कारण हम 
हथकरघा Fret की स्थिति ओर खराब हुई हे। 1970 में हथकरघा 
बुनकरों को लाभ देने कै लिए उन्हें सहकारी सोसायरियों के तहत 
लाया गया था ताकि प्रत्येक Bete कौ आय से बचत करने में 
मदद कौ जा सके तथा उन्हे भारत सरकार ओर संबंधित राज्य 

सरकार से प्रोत्साहन के रूप मे समतुल्य अंशदान भी मिले। 

इस प्रकार, 1975 में पुरे देश में हथकरघा बुनकारों के लिए 
बचत ओर सुरक्षा योजना कौ शुरुआत की गई जिसमे बचत के 
साथ-साथ बुनकर को केन्द्र ओर राज्य सरकार से अंशदान भी दिया 
जा रहा था ताकि Se सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। इसका आशय 
गरीब हथकरघा Forel का सामाजिक ओर आर्थिक रूप से उत्थान 
करने मे मदद करना है। सहकारी सोसायटियों से saat दैनिक 
मजदूरी के आठ प्रतिशत को प्रत्येक जुलाहे कौ बचत के रूप मैं 
निर्धारित किया गया। उनकौ दैनिक मजदूरी के चार प्रतिशत के 
बराबर राशि का केन्द्र ओर राज्य सरकारों द्वारा अंशदान दिया जाता 
है। व्यय कम करने के नाम पर केन्द्र ने 2007 से चार प्रतिशत ̀ 
का अंशदान देना ae कर दिया है। तमिलनाडु में ही यह राशि 
लगभग पांच करोड़ प्रतिवर्षं आती है! भै बताना चाहती हूं कि इस 
बचत ओर सुरक्षा योजना में केन्द्र द्वारा अंशदान न दिये जाने के 
कारण तमिलनाडु के बुनकरों की दशा बद से बदतर हो गयी है। 
fist बजर पेश करते समय तमिलनाडु सरकार ने घोषणा कौ 
है कि बह हथकरघा बुनकरो को लाभ पहुंचाने के लिए अपने 
राजकोष से केन्द्र सरकार के अंश के बराबर कौ राशि देगी। मुद्ध 
नहीं पता कि केन्द्र सरकार गरीब जुलाहों कौ उपेक्षा क्यों कर रही 
हे। इससे केन्द्र सरकार के सौतेले दुष्टिकोण का पता चलता हे 
जबकि वे बहुत सारी ओद्योगिक गतिविधियों को भारी धन राशि दे 
रही है। इससे सरकार के मजदूर विरोधी दृष्टिकोण का पता चलता 
a 

केन्द्र सरकार के अंशदान न देने के कारण विगत पांच at 
में जुलाहे तबाह हो गये ti इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 

सहकारी सोसायरियों मे 76000 से अधिक जुलाहे लाभन्वित होगे 

तथा यह भी कि पांच करोड की यह राशि ढाई लाख करोड के 
वार्षिक बजट at तुलना मेँ बहुत कम हे, केन्द्र सरकार को व्याज 
सहित बकाया राशि तुरत जारी करनी चाहिए 

(हिन्दी) 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने 
मुद्रे बोलने का समय दिया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता 
ह्। मैं आपके माध्यम से शून्य काल के दौरान एक बहुत लोक 
महत्व का मुद्रा उठाना चाहता हू आपने AS परमीशन दी, उसके 
लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। गै कहना चाहता हू कि पिद 
वर्ग के छात्रों ओर नागरिकों को पिछड़ी जाति होने का प्रमाण पत्र 
जारी करने के प्रावधान भारत सरकार के निर्देशानुसारं जारी किए 
गए Z| लोकल स्तर पर जो तहसरीलदार, एसडीएम होते हैँ, करई 
जगह fefteae मजिस्टरेट के प्रमाण पत्र जारी करते है कि ये पिद 
जाति के है। लेकिन उसमे ये एक शर्तं लगा देते है कि वह जो 
Wa पत्र है, उसका हर छः माह मेँ नवीनीकरण कराना पडेगा 
या नये सिरे से उसे जारी कराना VST इस शर्तं के कारण Hes 
विशेषकर अध्ययन करने वाले छात्रं को बडी समस्या पैदा होती 

है। यदि किसी छात्र का मेडिकल, इंजीनियरिंग कोलेज मे, आई 

आई.टी. में प्रवेश हो गया, लेकिम सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिलता 
है तो छात्र प्रवेश से वंचित हो जाता है ओर छात्र मानसिक पीडा 
के साथ जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। पिछड़ी जाति का 
आदमी अगर ग्रामीण क्षेत्र मै रहता है ओर वह अपनी खेती के 
लिए किसी वाणिन्यिक बैक से ऋण लेना चाहता है ओर ऋण 
कौ पत्रावली के समय rset जाति का प्रमाण पत्र लगाया जाता 

है, लेकिन ऋण स्वीकृत होते समय अगर छः माह लग जाए तो 
वह प्रमाण पत्र पुनः बनाने के लिए बैक अधिकारी कहते हैँ, क्योकि 
ऋण सैक्शन हों जाता है ओर प्राधिकृत अधिकारी पुनः प्रमाण पत्र 
नहीं बनाते है व्यक्ति को ऋण नहीं मिलता है। एेसा ही कई बार 
किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान मेँ प्रवेश हो जाता है, लेकिन प्रमाण 
पन्न पुराना होने के कारण sant फीस मे वह we नहीं मिलती, 
जिसका वह हकदार होता el 

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्रालय को यह कहना है कि पिचछछदी जाति का आदमी 
तो पिडा ही होता है, उसके सर्टिफिकेट कौ हर छः माह में 
नवीनीकरण की क्यो शर्तं लगा रखी है, ये शर्तं हटाई जानी area 
मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध ti मुञ्चे लगता हे 
कि इसमे ओर सदस्य भी सहमति प्रकट atti 

( stare] 

सभापति महोदयः श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, sad गये 
मामले से स्वयं पी.एस. पूनिया ओर श्री देवजी एम. परेल को संबद्ध 
कर सकते है!



625 17 श्रावण, 1934 (शक) 626 

( हिन्दी) 

श्री मुरली मनोहर जोशी (वारणसी): सभापति महोदय, मै 
आपका आभारी हू कि आपने qs शून्य काल में एक महत्वपूर्ण 
विषय उठाने कौ अनुमतिं दी। ay 2011 मेँ 14 हजार से 
अधिक किसानों ने आत्महत्या atl 

[ aya] 

वर्षं 2011 मं 14000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या at 

(हिन्दी) 

अभी इस 2012 के वर्षं मेँ जो सूचनाएं आ रही है, उससे एेसा लगता 
है कि ये संख्या शायद ओर ae जाएगी। खाद के दाम बेहिसाब 
बढ गए हैँ, बीजों, पेस्टीसाइद्स, बिजली ओर सिंचाई के दाम बढ 
हुए ti इसलिए किसान के सामने भारी विपत्ति एवं कदठिनाई है। 

सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से यह निवेदन करना 
चाहता हू कि सरकार को इस सम्पूर्णं नीति के बारे मँ गहराई से 
विचार करने कौ जरूरत है। इसका एक परिणाम यह हो रहा है 
कि किसान खेती से अलग होता जा रहा है। ओर बहुत से किसानों 
ने खेती छोड कर दूसरी तरफ आने का प्रयास किया है। इसके 
अनेक सामाजिक परिणाम होगे, सोशल कांसीक्वेसिस बहुत भारी 
em ये लोग खेती छोड कर wed कौ तरफ आएगे ओर शहरी 
नौकरियों के ऊपर दबाव vem! इसलिए इस प्रश्न पर, क्योकि खाद् 

के am जिस हिसाब से बढाए जा रहे है, बिजली ओर सिंचाई 
के दामं किसान के लिए जिस हिसाब से बद रहे हैं, वे बहुत 
अन्यायपूर्ण #1 वे खेती ओर देश के लिए बहुत घातक दै ओर 
इस बार क्योकि सूखा पडा है, इसलिए बहुत sel संख्या मे किसान 
के ऊपर पहले से ही विपत्ति zi 

सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार से यह जानना 
चाहुगा कि इस बारे में किसानों कौ आत्महत्या को रोकने के बारे 
मे ओर उनकी खेती लाभकारी बनाई जाए, वह उसे छोड कर न 
जाए, इसके बारे मे सरकार कौ क्या नीति है? खाद का दाम कम 
करने के बारे में सरकार का क्या विचार है? किसान जगह-जगह 
पर आदोलन कर रहा है, इसलिए खाद का दाम घटना aie 
जितने भी इन्युटूस हैँ, किसान के लिए जितने भी आवश्यक इन्युट्स 
है, उन सब के दामों मे कमी होनी afew इस तरह से खेती 
को लाभकारी बनाया जाना चाहिए। कभी-कभी हम सुनते हैँ कि 
किसानों कौ सब्सिडी समाप्त at जायेगी, यह ओर भी खतरनाक 

होगा। इसलिए एक पूरी विस्तृत, करम्प्रीहेसिव पालिसी कौ जरूरत 
हे, जिसमे किसान खेती को ओर अधिक मनोयोग से कर सके, 
खेती लाभकारी बनाई जा सके ओर देश के उत्पादन में उसका 
योगदान हो। 

एक ओर कठिनाई इस समय कपास के aa मे, oie के 

मामले में ant wi है ओर जो स्थिति है, वह पिछले साल की 

तुलना मे ज्यादा खतरनाक पैदा हो रही है। करन पिछले साल से 

इस साल कम हो रही 21 wien के बारे मे, कपास के बारे मे 
सरकार नै जो एक्सपोर्द-इम्पोर्ं कौ नीति रखी है, उससे भी किसान 

प्रभावित हो रहा है। यह ata. afer ओर उससे संबंधित जो 

सरकार कौ नीति et, उसका भी किसान को बहुत नुकसान हो 

रहा है। मुस्े यह कहने मेँ कोई संकोच नहीं है कि बहुत से किसानों 
कौ आत्महत्या इस कांटन के क्षेत्र में हुई है, इसलिए इस कपास 
कौ नीति के बारे में भी सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए, 

क्योकि, वह केवल किसान से ही संबंधित नहीं हे, उसका परिणाम 
टैक्सटाइल पर भी पडता है, उसका परिणाम हमारी मारमेर geet 

पर भी पडता है तो यह इस समय एक गंभीर समस्या है। 

मै सरकार से अनुरोध करूगा ओर यह जानना चाहुंगा कि 
इस वारे मेँ सरकार कौ नीति क्या है ओर इसको कितना शीघ्र 
वह सुधार कर किसानों को राहत पहुचाएगी? 

( sare] 

सभापति महोदयः श्री पी-एल. पुनिया, श्री गणेश सिंह ओर 
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा स्वयं को डो. मुरली मनोहर जोशी द्वारा 

उठाए गए मामले के साथ सम्बद्ध कर सकते है! 

( हिन्दी) 

श्री जगदम्बिका पाल (safaris): महोदय, आज इस 

सम्मानित सदन का पहला दिन है ओर इस सदन मैः एक अत्यन्त 
अविलम्बनीय लोक-महत्व के सुनिश्चित wea पर आपके माध्यम 
से मै सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता Zl 

अभी माननीय मुरली मनोहर जोशी जी खेती के बारे मँ कह 
रहं थे कि खेती को लाभप्रद बनाना होगा, तभी किसानों को 

आत्महत्या से बचाया जा सकता है या किसानों को आत्मनिर्भर 
बनाया जा सकता है। यह बात तो कदाचित बिल्कुल सही हे, लेकिन 
व्यावहारिक जो है, वह यह है कि आज भी किसान प्रकृति पर 
निर्भर di आज भी किसान 60 से 70 प्रतिशत, चाहे सिचाई हो, 
आज भी वह केवल नेचर या बारिश पर ही निर्भर है, लेकिन इस 
समय यह विडम्बना है कि इस मानसून सैशन मे fied महीने 
तक 23 wee जो सामान्य मानसून होना चाहिए, उससे कम बारिश 

हुई हे, जिसके कारण महाराष्ट, गुजरात या बहुत से राज्यों मे सूखे 
कौ स्थिति हो mei विडम्बना देखिये कि देश के काफौ ae हिस्से 

मे एक तरफ सूखा दै तो दूसरी तरफ देश के दूसरे बड हिस्से 
मे बाद कौ विभीषिका आ ag है। आज उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखण्ड 

हो, मध्य प्रदेश हो, वहां जन-धन का नुकसान हो रहा है, 
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उत्तराखण्ड मे बादल फटने से 28 लोगों कौ मौत हौ गईं ओर 
सैकडों करोड रुपये का नुकसान हुआ। भागीरथी से, नेपाल से जिसे 

RE से जल का प्रवाह हुआ है, हम सब ने देखा कि किस तरह 
से वहां पर बहुत नुकसान हुआ है। आज उत्तर प्रदेश मे घाघरा 
मे खतरे के निशान से एक-डेद मीटर पानी ऊपर बह रहा है। 
आज बाराबंकी के कड गवि जलमग्न हो चुके हैँ ओर वहां जो 
कार्य है, लोग जिस तरीके से बाद मे फंसे हए है, उनकी विभीषिका 
की भी बह परिस्थिति नहीं बन पाई। जो पूर्वं उत्तर प्रदेश है, जहां 
नेपाल का पानी आता है, जब नेपाल मे बारिश होती है या नेपाल 

की जो बाणगंगा नदी है, करनाली है, जलकुंडी है, इन नदियों मे 
जब पानी छोड़ा जाता है तो चाहे सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, 
बलरामपुर हो, ये जलमग्न हो जाते Zz 

पिछले दिनों जो बुद्धिस्ट सर्किट का मार्ग है, जो गोरखपुर सै 
बलरामपुर होते हुए श्रावस्ती होते हुए बहराइच तक जाता है, 
एक-डदढ मीटर पानी उस सडक पर बह रहा था ओर उससे 

सिद्धार्थनगर के सैकड़ों ma जलमग्न हो गये, जिसके कारण 
गणेशपुर के पास, सिसवा के पास ओर पूरे जो गांव हे, फलोरा, 
गुल्हौरा, करचुलिया, बसहिया, मै इन गांवों कौ तरफ सरकार कौ 
तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जलमग्न होने के कारण वे गांव 
प्रभावित है, लोग सुरक्षित स्थान पर भी नहीं आ सके है। 

आज चाहे मध्य प्रदेश हो, असम हो या भागीरथी नदी हो, 
आज सेना भी वहां काम कर रही है तो आज ae की स्थिति 
SUA हो गई हे। इसके कारण चाहे उत्तर प्रदेश कौ सरयू नदी 
हो, चाहे घाघरा हो, आज ये सब नदियां खतरे के निशान से एक 
मीटर, कोई Se मीटर ऊपर बह रही हैँ, जिससे लाखों जनसंख्या 
प्रभावित हुई हे। इससे एक तरफ फसल का भी नुकसान हो रहा 
है, dim किसान अपनी मेहनत से, परिश्रम से ओर अपनी कमाई 
a... (IU) 

(अनुकाद ] 

श्रीमती बोचा seat लक्ष्मी (विजयनगरम) : आन्ध्र प्रदेश में 

भी यही स्थिति है। 

श्री जगवप्निका पालः मेरी बहन बता रही है कि आन्ध्र प्रदेश 
भी प्रभावित हुआ है। 

सभापति महोदयः आप केवल यह बताइए कि आप सरकार 
से क्या चाहते दै। 

( हिन्दी] 

श्री जगदम्बिका पालः हम यह चाहते है कि निश्चित तौर 
पर राहत कार्य शुरू किए wi मै चाहता हूं कि कुछ tea 

EAGT कौ भी मदद् हो। जो बाद से नुकसान हुआ है, उनकी 

्षतिपूर्तिं हो या रिहेविलिटेशन का काम हो। उनके घर BAS गए 

है, क्योकि वहां कटान हो रही है। मै आपके माध्यम से कहना 
चाहता हू कि आज घाघरा में, सरयु मे, बढी राप्ती जो सिद्धार्थ. 

नगर में हे, उन नदियों मे बढी राप्ती के कई जगहों पर जैसे गणमौर 

42, लोन में है, डागापुर मे है, आदि mal मेँ जिस तरह से 
करान हो रही है, उससे आधे-आधे गांव नदी में विलीन हो गए 
है। अब स्वाभाविक है किं उनके पास आज न रहने कौ जगह 
है, अनाज की बात तो अलग है, आज उनके घर भी नदी कौ 
उस धारा मेँ विलीन हो चुके है। उनके समक्ष बहुत बी समस्या 

है। यह जीडी पी को भी प्रभावित Som कम से कम जो आज 
अनुमान है, एप्रीकल्चर रिपो के अनुसार इस बार सूखे ओर बाद 
की स्थिति के कारण 2.8 wee तक इसको प्रभावित करेगा ओर 

कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करेगा। यह सबकौ चिता 21 

आज उत्तर प्रदेश में मैरे तमाम साथी हैँ जो इस बार सदन 
के सदस्य हे, वे सब इस पर सहमति व्यक्त करेगे कि जो पूर्व 
उत्तर प्रदेश के जनपद हैँ, जिनके बारे मे महत्वपूर्णं ढंग से मै कहना 
चाहता हूं कि सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थं नगर कौ आधी से ज्यादा 
आबादी बाद से प्रभावित हो चुकी है, जिसमे राप्ती है, at राप्ती 

है ओर हमारी दूसरी नदियां ह। आखिरी बात कहकर मै कंक्ल्यूड 
HEM ... (TAT) 

[ अनुवाद] 

सभापति महोदयः आप क्य चाहते हैँ? आप fied पांच 

मिनट से बोल रहे है। कार्यवाही gaia मे कुक भी सम्मिलित नही 
किया जाएगा। 

...(व्यवधान) * 

सभापति महोदयः श्री पी.एल. पुनिया ओर श्रीमती मोचा ज्लांसी 

लक्ष्मी स्वयं को श्री जगदम्बिका पाल ERI Sa गए मुद्दे के साथ 
सम्बद्ध कर सकते zl 

(हिन्दी) 

श्री रामकिशन (चन्दौली): सभापति जी, पूरे देश कौ गंभीर 
समस्या कौ ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता Bl पूरे देश मेँ बाद 

ओर सूखे से किसान परेशान 21 उत्तर प्रदेश के विभिन जनपदों 
मे दूसरे wal मे gat भारी वर्षा से बाद आयी। इसी तरह से सूखे 
से प्रांत के कईं जनपद प्रभावित है! इस पर उत्तर प्रदेश मेँ हमारी 

विद्युत उतपादन की जो परियोजनायें है, जहां कायेले कौ कमी के 
चलते उत्पादन नहीं हो पा रहम है, जो कायेला आवंटन उनको होना 

"कार्यवाही -वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।
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चाहिए, जो निश्चित मात्रा में उनको आकबंटन होना चाहिए उसके 

अनुसार भारत सरकार कोयला उपलब्ध नहीं कर पा रही है, जिससे 

बिजली का उत्पादन भी घर रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के विभिन 

जिलों में सूखा पडा है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद् 

चंदौली ओर बनारस के आसपास के जो जिले हैं, उनको बिजली 

भी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार कौ जो 

ada परियोजनाये है उनको जो Seta आवंटन का कोयला है, 

उनके कोटे का कोयला उनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे उत्तर 

प्रदेश में विद्युत उत्पादन भी कम हो रहा हे। 

दूसरी बात कहना BEM कि भारत सरकार का उत्तर प्रदेश 

& लिए कोयले का oda कोय निर्धारित हे। मेँ आपके माध्यम 

से सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ओर उत्तर प्रदेश 

मे बड पैमाने पर खेती होती है, पूरा प्रदेश खेती पर निर्भर है, 
एक तरफ बाढ ओर सूखा है ओर दूसरी तरफ बिजली को भारी 
किल्लत रै। उससे किसानों की सिंचाई के लिए जो टयुबवेल है, 
जो fare कैनाल है, उनको विजली नहीं मिल पारहीदै। कद्र 

सरकार भी उनको अलग से विशेष बिजली देने का प्रावधान नहीं 

कर पा रही है। आपके माध्यम से मेँ सरकार से मांग करता हु 

कि उत्तर प्रदेश को ds के कोटे से विशेष रूप से अतिरिक्त 

बिजली देने का काम at हाई कोर्ट ने भी कहा है कि उत्तर 

प्रदेश को बिजली दी जाए। इसलिए मै कहना चाहता ह् कि एक 

तरफ तो He सरकार की ओर से जो आबंटित कोयले का कोरा 

है, वह पूरी मात्रा 4, निर्धारित मात्रा में उत्तर प्रदेश कौ aia 

परियोजनाओं को नहीं मिल पारहा है, दूसरी तरफ जो कैद्रीय 

बिजली उसको मिलनी चाहिए, व्ह भी उसे नहीं मिल रही 2h 

इसलिए मै आपके माध्यम से मांग करता हू कि उत्तर प्रदेश 

को अतिरिक्त बिजली दी जाए, ताकि किसानों को सिंचाई के 

संसाधनों के लिए बिजली उपलब्ध करायी जा सके। 

( अनुवाद 

सभापति महोदयः श्री पी.एल. पुनिया स्वयं को श्री रामकिशुन 

दारा उठाए गए मामले के साथ सम्बद्ध कर सकते ZI 

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (faces): मै पिछले माह बिहार 4 

प्रीतम भट्टाचार्यजी कौ हत्या से संबंधित मामले कौ ओर सरकार 

का ध्यान आकृष्ट करना चाहता Bl प्रीतम असम का रहने वाला 

एक छात्र था। 

स्वर्गीय श्री प्रीतम भरराचार्यजी ने 8 जुलाई, 2012 को अवध 

एक्सप्रेस से गुवाहाटी से दिल्ली के लिए यात्रा प्रारभ कौ थी। 

9 जुलाई, 2012 को यह टेन नौगचिया स्टेशन पहुंची जौ बिहार 

के भागलपुर जिले 42) कुक असामाजिक तत्वों ने उसका बेग 

छीन लिया जिसमे उसके दस्तावेज ओर लैपर्योप आदि जैसे कौमती 

सामान था। स्वर्गीय प्रीतम ने उनका ther किया लेकिन वी उन्हें 

पकड नहीं पाया ओर इसके बाद उसने नौगचिया स्टेशन पर 

शिकायत दर्ज कराई। 

तथापि, प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने कोई कारवाई 

नहीं ah इसी बीच स्टेशन से टदरेन कूट गई ओर वह स्टेशन पर 

खडा रह गया। उसके बाद वह गायब हो गया ओर उसका मोबाइल 

fag ate हो गया। उसे Gert के यथासंभव सभी प्रयास किए 

गए लेकिन ate सफलता नहीं मिली 15 जुलाई, 2012 को 

भागलपुर के निकर रेलवे लाइन के किनारे उसकौ लाश पायी गई। 

प्रीतम एम.एस.सी. उत्तीर्णं था ओर वह एक होनहार छात्र था जो 

वैज्ञानिक बनकर अपनी मातृभूमि कौ सेवा करना चाहता al 

नौगचिया मे एेसा जघन्य अपराध पहली बार नहीं हुआ हे। 

सभापति महोदयः यह व्यक्ति विशेष से संबंधित मामला हे) 

आप पुलिस में केस दर्ज कर सकते है! 

श्री कबीन्दर पुरकायस्थः महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण मामला 

है। इस aa में एेसी घटनाएं हर समय होती रहती है! इन 

असामाजिक तत्वों की वजह से यात्री असुरक्षित महसूस करते zi 

सभी को यह लगता है कि we हित में एक होनहार ओर समर्पित 

युवक की एेसी हत्या की उचित ढंग से जांच को जानी चाहिर्। 

ओर एेसी अराजकता कौ जांच कौ जानी चाहिए्। 

यह वारदात 9 जुलाई से 14 जुलाई, 2012 के बीच we है। 

अपहरण की दस वारदात ने ys यह विश्वास करने पर मजूर 

कर दिया है कि पुलिस के कुक लोग अपराधियों से मिले हुए zi 

यहां तक कि अपराधी राजनेताओं के बीच सांट7गांड को भी नहीं 

नकारा जा सकता दै) राज्य पुलिस कौ भूमिका निराशाजनक ह। 

sha यह अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनके 

पास एेसी रहस्यमय td का खुलासा करने ओर वास्तविक 

अपराधियों को पकडने के लिए आवश्यक पेशेवर कुशलता भी नही 

है। इसलिए यदि यह मामला राज्य पुलिस के हाथ मेँ रहता है तो 

प्रीतम को न्याय मिल पाने कौ आशा बहुत कम है। 

इसलिए मै सरकार से पुरजोर मांग करता टू कि इस गंभीर 

मामले को जांच के लिए dion. को सौपा जाए्। ae कोई 

ठोस परिणाम निकाल सकती है ओर इस प्रकार दोषियों को 

पकड़कर कानून के अनुसार दंड दिया जा सकता हे। मै आशा 

करता हं कि एेसे जघन्य अपराधो में सुनवाई ओर जांच अवश्य 

होनी चाहिए ओर दोषियों को मिलना ated 
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श्री मोहम्मद fet agit (ar): महोदय, मँ एयर 
इंडिया द्वारा केरल ओर खाड़ी देशों के बीच विभाग सेवाओं के 
किराए में अत्यधिक वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति 
कौ ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता Fl यह बडा 
दुभाग्यपूर्णं है कि एयर इंडिया ने केरल ओर wel देशों के बीच 
टिकट दरे ओर अत्यधिक बदा दी है। हम सभी जानते है कि 
1.5 मिलियन केरल निवासी खाड़ी देशों मे काम कर रहे है ओर 
इनमें से 80 प्रतिशत कर्मचारी निम्न वेतन वर्ग में काम कर रहे 
@l यही वह अवसर है जब वे अपने देश आते है क्योकि अभी 
रमजान है ओर ओणम भी आ रहा है। यही वह समय है जब 
वे अपने परिवारों के साथ इन stent को मनाने के लिए अपने 
देश आते हँ। आपको विश्वास नहीं होगा कि मलयाली लोगों को 
अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। क्योकि वे टिकर का खर्चा 
नहीं उठा सकते है। मेँ बडी विनम्रता के साथ यह कहना चाहता 
हू कि एयर इंडिया गरीब यात्रियों के साथ ज्यादती कर रही है कि 
एयर इडिया केरल के गरीब abel से अत्यधिक किराया ले रही 
el इसमे हमे हस्तक्षेप करना होगा। मेँ नागर विमानन मंत्रालय ओर 
सरकार का भरपूर सम्भान करता हू क्योकि वे एयर इंडिया को 
बचाने के लिए भारी धनराशि द रहे है। लेकिन यह एक अधे कुष 
के समन है ओर यह कोई नहीं जानता कि यह पैसा कहां जा 
रहा है। वे हर प्रकार से मलयालियों का शोषण कर रहे Fi 

आज सुबह मैने एर इंडिया कौ टिकट दरों का पता लगाया। 
केरल से खादी देशों के लिए यह ओसतन 14000 र. की af अन्य 
टिकर द्रं इस प्रकार हैः कालीकट-रियाद-21 300 रु. र्याद-कालीकट- 
23 562 रु.; कालीकट-दुबर्ई- 38.953 रु. अबधाबी-कालीकट- 34, 
727 रसु. ओर कालीकट- धमाम-30727 रु.। यह किराया है। इरस 
पर को विश्वास नहीं कर सकता हे। हमें एक रष्टय कपनी 
विदेशों मँ काम कर रहे अपने भारतीय लोगों का शोषण करने की 
अनुमति नही दे सकते। भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है 
fe वह दस मामले मे हस्तक्षेप at) हज फलाहट कौ स्थिति भी 
एसी ही है। इस बार इस Ree का किराया wr इंडिया के 
इतिहास का अब तक सबसे अधिक किराया है। महोदय अभी जो 
किराया वसूला जा रहा है उसे जारी रखने कौ अनुमति नहीं की 
जानी चाहिए्। । 

मै आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता 
हू कि वह इस मामले मे हस्तक्षेप करे ओर एअर इंडिया के fea 
को कम किया जाए्। 

सभापति महोदयः श्री एस.एस. wre wa को 
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर ह्वार उठाए गए मामले के साथ सम्बद्ध 
कर सकते है। 

[fet] 

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मै सबसे पहले 
आपका धन्यवाद करता हू। मेँ आपके माध्यम से भारत सरकार के 
खाद्य एवं आपूर्ति मत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश के साथ-साथ 
उत्तर भारत के सभी wal मेँ जहां आया feel Fa बंद होने 
के कगार पर आ गई हें, उस ओर आकर्षित कराना चाहता हू! 
मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, wets, राजस्थान ओर 
उत्तराखंड वे राज्य टँ जहां सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है ओर 
इन्हीं राज्यों मं सर्वाधिक फ्लोर मिले लगी हुई है। बडी संख्या में 
लोगों ने बैक से लोन लेकर इन्दं लगाया है। अभी भारत सरकार 
के खाद्य मंत्रालय ने एक निर्णय लेने का काम शुरू किया है कि 
हम अब परे देश के सभी weal को 1170 रुपये प्रति किवटल 
के हिसाब से गेहूं Fat जो गेहूं के उत्पादक राज्य है, जहां सर्वाधि 
क फ्लोर मिलें लगी हुई है उन्हे पहले रियायत दर पर गेहूं मिलता 
था ओर वे उससे आरा बनाकर मार्किट को देते थे। जब पलै 
रेट हो जाएगा तो यह उन राज्यों के लिए ठीक है जहां गेहूं का 
उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन जो राज्य गेहूं के उत्पादन का 
काम कर रहे है, अगर उन छोटे उद्योगों को रियायती द्र पर गेहूं 
उपलब्ध नही करवाएगे तो उनका भारी नुकसान होगा। 

मुञ्चे मध्य प्रदेश कौ फ्लोर मिल कौ एक एसोसिएशन मिली 
थी। उन्होने कहा कि अगर भारत सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं 
करेगी तो हमने जो करोड रुपये कर्ज लेकर इस उद्योग मे लगाए 
है, वह बद हो जाएगा। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से 
अपील है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे ओर रियायती दर 
पर एसी फ्लोर frat को te उपलब्ध करवाने का काम ae 

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : सभापति महोदय, बारिश की 
कमी कौ वजह से भारत के कई प्रदेशों में सूखे की परिस्थिति 
बनी हुई है। केन्द्र सरकार ने कई प्रदेशों को राहत देने कौ योजना 
बनाई है ओर कई को राहत पहुचाई भी है। लेकिन भै आपके 
माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष तौर से पंजाब की ओर 
आकर्षित करना चाहता हूं क्योकि भारत कौ खाद्यान आपूर्ति मे 
पंजाब को एक बहुत बडी भूमिका रही है। पंजाब में किसान कौ 
परिस्थति बहुत ही गंभीर है क्योकि बिजली नही आ रही है, बारिश 
बहुत कम हुई el इसकी वजह से डीजल के प्प सैट को इस्तेमाल 
करके वहां खेती-बाडी का काम चल रहा है। इसकी वजह से जिसे 
हम ज्ञोने कौ फसल कहते है, उसके ऊपर किसान का खर्च बहुत 
ज्यादा हुआ Vi अगले कुछ दिनों में केन्द्र सरकार की तरफ से, 
हमे जो जानकारी मिली है, शायद कृषि मंत्री भी पंजाब जा रहे 
है। में आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता 
हू कि वर्षं 2009 मेँ जन सूखे कौ परिस्थिति बनी थी, तब पंजाब 
सरकार को 800 करोड रुपये केन्द्र सरकार ने दिए थे। वे 800
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करोड रुपये पंजाब सरकार को wea गए लेकिम आगे fear 

मे नहीं बटे। इसकी वजह से वहां बहुत एजिटेशन हुआ ओर उसके 
नाद् 50-50, 100-100 रुपये के चैक किसानों को awe aT मेँ 

आपसे अनुरोध करना चाहता ह् कि केन्द्र सरकार पंजाब के 

मुतल्लक जो भी फैसला करे, मेँ मांग करता हूं कि पंजाब के 
किसानों को राहत देनी चाहिए। राज्य सरकार ने 2800 करोड रुपये 

की मांग की है। अगर 2800 करोड रुपये से ज्यादा भी देना बनता 
है तो वह भी दिया जाना चाहिए्। लेकिन इसके साथ-साथ यह 
जरूर निश्चित करना चाहिए कि जो पैसा केन्द्र सरकार से राज्य 
सरकार को जाता है, खासकर किसानों को मुभवजा <4 कि लिप्, 

वह पैसा किसानों तक पहुचे ओर इसके लिए यह बहुत जरूरी 

है कि इस बार जब मुआवजा Ta जाए तो वह एफसीआई के 

माध्यम से बांटा जाए जिससे वह पैसा जो केन्द्र सरकार से जा 

रहा है, उन किसानों के पास पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है। 

सभापति महोदयः श्री thos. gfe अपने आपको श्री 

मनीष तिवारी के विषय के साथ सम्बद्ध करते है। 

श्री नारनभाईं कछाडिया (अमरेली) सभापति महोदय, 4 

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान गुजरात हाई कोर 

मे गुजराती भाषा के प्रयोग कौ ओर आकर्षित करना चाहता हू। 
मै आपके daa मे लाना चाहता हू कि गुजराती भाषा के प्रयोग 

के प्रस्ताव को गुजरात कैबिनेट ge दिनांक 23 Ard, 2011 को 

सर्वसम्मति से पारित कर माननीय राज्यपाल महादेय कौ संस्तुति हेतु 

प्रेषित किया जा चुका है। माननीय राज्यपाल महादेय ने दिनांक 9 

mg, 2011 को उपरोक्त प्रस्ताव पर राष्ट्रपति कौ संस्तुति के पूर्व 

भारत सरकार को आवश्यक कारवाई हेतु अग्रेषित कर दिया है। 

महोदय, भै आपके संज्ञान मेँ लाना sem कि बिहार, मध्य 

प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यो द्वारा अपने-अपने राज्यों कौ 

उच्च न्यायालयं मेँ हिन्दी के अधिकारिक प्रयोग हेतु आवश्यक 

अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार यदि गुजराती भाषा को 

गुजरात उच्च न्यायालय मेँ अधिकारिके प्रयोग हेतु आवश्यक संस्तुति 

प्राप्त हो जाती, तो इससे गुजरात के उच्च न्यायालय कौ न्यायिक 

कार्यवाही मे अधिक से अधिक लोगों कौ सक्रिय भागीदारी बद 

सकेगी, क्योकि इससे गुजराती भाषा को आम बोलचाल के तौर 

पर प्रयोग मे लाने वाले लाखों लोगों कौ न्यायिक प्रक्रिया को 

जानकारी की Bat हो सकेगी तथा वह अपनी समस्याओं के 

निस्तारण हेतु अपनी राजकीय, स्थानीय भाषा मँ अपनी समस्याओं 

को प्रभावशाली ढंग में न्यायालय मेँ प्रस्तुत कर सकगे। 

महोदय, दिनांक 3.5.2012 को गुजरात के सभी सांसदों 4 

माननीय केन्द्रीय गृह मत्री से मुलाकात कौ। इस मुलाकात मेँ गुजरात 

के माननीय गृह मंत्री जी ने यह चर्चा भी कौ भी कि गुजराती 

मातृभाषा को एक राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाये ओर 

सभी कार्यो मे गुजरात उच्च न्यायालय के माध्यम से कानूनी 

कार्यवाही तथा पत्र व्यवहार एवं न्याय संबंधी सभी कार्य गुजराती 

भाषा में हो, ter निवदेन किया et 

महोदय, गुजरात सरकार ने 23.3.2011 को उच्च न्यायालय मं 

गुजराती भाषा का प्रयोग करने के लिए गुजरात विधान सभा मे 

सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया ओर भारतीय संविधान के 

348d अनुच्छेद के अंतर्गत सभी पत्र व्यवहार गुजराती मेँ किये 

जायेगे। गुजरात के महामहिम राज्यपाल के सचिवालय द्वारा 

... (व्यवधान) 

(अनुवाद 

सभापति महोदयः जो po भी है उसे पढना आपके लिए 

आवश्यक नहीं हे। 

...(व्यवधान 

(हिन्दी) 

श्री नारनभाई कलछाडियाः दिनांक 13.5.2011 को यह प्रतिवेदन 

गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। (व्यवधान 

[ अनुवाद] 

सभापति महोदयः कार्थवाही gaa मे कुछ भी शामिल नही 

किया जायेगा। 

(FAT) * 

सभापति महोदयः उसकौ अनुमति नहीं दी जाएगी। वहां 

पारित हुए संकल्प को यहां पढने कौ अनुमति नहीं दौ जा सकती 

ral 

.. (STANT) 

सभापति महोदयः कार्यवाही gaa मेँ कुछ भी शामिल नही 

किया जाएगा 

„.. (व्यवधान) * 

( हिन्दी) 

श्री हषं वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय सभापति जी, 

मै आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने WH बोलने का समय 

*कार्यवाही - वृत्तात में सम्मिलित नही किया गया।
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दिया। ...(व्कधान) मँ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक 
अत्यंत विकट समस्या कौ तरफ उठाना चाहता a अमेरिका में 
वाशिंगटन स्थित एक जूता बनाने वाली कम्पनी 4 fied माह 
अपना उत्पाद जूता बाजार मे उतारा, जिस पर बौद्ध धर्म का चित्रण 
है। विश्व भर में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, उनके लिए यह 
घोर अपमान का विषय है। भारत में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव 2600 
साल पहले हुआ am इसी स्थान से जिस धर्म का प्रार्दुभाव हुआ, 
उसे अमेरिका कौ एक जूता बनाने वाली कम्पनी, उस बौद्ध भगवान 
को जिसके करोड़ों अनुयायी आज विश्व भर मे फैले हुए है, उनकी 
धार्मिक भावनाओं पर जो आघात पहुंचा रही है, यह अत्यंत 
विचारणीय विषय है। इससे बौद्ध धर्म के हितों कौ रक्षा होनी 
चाहिए्। विश्वभर के बौद्ध धर्माबलंबि्यों का केन्द्र विन्दु यहीं पर 
है। बौद्ध का जन्म स्थान, बौद्ध का निर्वाण स्थल, जहां wag 
भगवान ने दीक्षा दी, जहां से उन्होने ज्ञान प्राप्त किया, वह सब 
भारत में स्थित है। 

सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग 
करता हू कि वह अमरीका से इस day में अपना विरोध प्रकट 
करते हुए यह भी सुनिश्चित करे कि भविष्य मँ कभी इस तरह 
कौ घटनाओं कौ पुनरावृत्ति न हो। हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट 
el यहां पर जो धर्म है ओर उनके जो भगवान है, उन्हे लोग मानते 
el उनकी परावृत्ति फिर कहीं न हो, यही मेरा आपसे कहना ठे। 

सभापति महोवयः श्री पी.एल, पुनिया अपने आपको श्री हर्ष 
वर्धन द्वारा sad गयै विषय के साथ संबद्ध करते है। 

( अनुवाद] 

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय 
aa पुरुलिया, पचिम बंगाल के बारे मै एक महत्वपूर्णं मुद्दों को 
उठने कौ अनुमति प्रदान करने के लिए मै आपको ध्यन्यवाद देता 
al मैने एक महत्वपूर्णं विषय इस सम्मानित सभा में कट् बार उठाया 
है। यह महत्वपूर्णं विषय कोटशिला से पुरुलिया तक रेलगाडीर की 
दोहरी लाईन के बारे मेँ है। 

महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के जिले से ares राज्य की 
राजधानी रांची के बीच 122 कि.मी. कौ दूरी है। रेलवे जंक्शन से 
पुरुलिया तक शेष 34 CET आज तक दोहरीकरण नहीं हुआ है, 
उस क्षेत्र को “जंगल महल' के नाम से जाना जाता है। वह 
माओवादी गतिविधियों से प्रभावित था। उस क्षेत्र के विद्यार्थी शिक्षा 
के लिए रांची जाते है! अगर इस aes को दोहरी लाईन में 
परिवर्तित किया जाता हे, तो विद्यार्थियों, मजदूर, असंगठित क्षेत्र के 
मजदूर को रांची, बोकारो, दुर्गापुर ओर जमशेदपुर जाने में आसानी 
होगी। 

महोदय, मै इस सदन माननीय रेलवे मंत्री महोदय के ध्यान 
इस महत्वपूर्णं मुद्दे की ओर आकृष्ट किया था परतु आज तक 
यह कार्य नहीं किया गया है। 

महोदय, आज AEA सत्र का पहला दिन 21 मेरे संसदीय 
क्षेत्र का यह काफौ महत्वपूर्णं मामला है। इसलिए मै आपके माध्यम 
से माननीय मंत्री से कोटशिला से पुरुलिया तक कौ मात्र 34 किमी 

लाईन के दोहरीकरण किये जाने का अनुरोध करता हू। यह इस 

देश के लोगो, विद्यार्थियों, युवकों किसानों ओर असंगठित क्षेत्र के 
मजदूर के लिए लाभकारी होगा। 

( हिन्दी] 

प्रो. रामशंकर (आगरा); सभापति महादेय, मैरे आगरा लोक 
सभा क्षेत्र मे एक जलेसर तहसील है, जहां पर यातायात के साधन 
तो है, लेकिन वहां जो एक देन चलाई जा रही है, वह केवल 
gsm से जलेसर होकर एटा तक जाती है। मँ आपके माध्यम से 
माननीय रेलमत्री जी से निवेदन करूगा कि जो ट्रेन ceo से एय 
तक चलाई जा रही है, मेँ इसके बारे मे करई बार पत्र लिखा चुका 
ह्. उसे आगरा से geen ओर टुंडला से जलेसर होकर एटा तक 
चलाया जाए, क्योकि जलेसर A बड सैक्चुअरी-पटना पक्षी विहार 
हे, जहां पर दुनियाभर के पक्षी आते है ओर बहुत बडी संख्या 
मे often वहां जाते है। दुर्भाग्य से वहां कोई बस नहीं जाती है 
ओर केवल एक tien टेन जाती है, वह geen से जाती रै जिसके 
कारण आगरा से जाने वाले पर्यटक वहां पर नहीं पहुंच पाते है! 
जलेसर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वहां पर घण्टे, घण्टियां ओर 
Wee बनते हें, जिसके कारण देशभर के व्यापारी वहां जाते है। 

मै आपके माध्यम से रेलमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हुं कि आगरा से दो पैसजर देन आगरा से gen ओर gen 
से जलेसर तक चलाई जाएं जिससे वहां cies कौ संख्या बद 
सके, वे पटना पक्षी विहार देख सक ओर व्यापारी वहां पर आराम 
से आ-जा सके जिससे सरकार को राजस्व का लाभ हो। यही मेरा 
आपके माध्यम से आग्रह है। 

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : सभापति महोदय, आज मेरे 
साधियों ने भी सूखे ओर ae पर चिंता जताई, मै भी उसी विषय 
पर बोलने के लिए खडा हुआ gl पुरे भारत मेँ यह समस्या दै 
ओर राजस्थान मे सबसे भारी समस्या सूखे की है। मेरे दोनों 
जिले-जालौर ओर सिरोही, जिनको भने पिछली बार भी बताया था 
कि डार्क जोन घोषित कर दिया है। आज हम सूखे कौ एेसी मार 
लेल रहे हँ कि कहां बारिश नहीं हुई है। fect बार जब रबी 
को फसल हुई थी, हमे अधिकारियों नै धोखा दिया था, हमे राज्य 
सरकार कौ तरफ से भी धोखा मिला था क्योकि रबी की फसल
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के समय ओलावृष्टि से लगभग 80 से 90 प्रतिशत खराबी हुई धी। 

तब अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया धा कि आपके किसानों 

को लाभ दंगे, मुआवजा देगे, लेकिन बाद मे अधिकारियों द्वारा 35 

से 40 प्रतिशत करने के कारण हमारे किसानों को कोई मुआवजा 

नहीं दिया गया। इस बार भी हम सूखे कौ मार aT रहे है। राज्य 

सरकार ने पांच जिले सूखाग्रस्त घोषित किए हैँ, लेकिन हमारे जिले 

को उनमें शामिल नहीं किया है! मं निवेदन करना चाहता हू कि 
मेरे aa के किसानों को अब कौ बार जो उन्होने फसल को बुवाई 

al 2, जो उस पर खर्चा हुआ है ओर अकाल के कारण जो 
नुकसान हो रहा है, उसको भरपाई के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट 

निर्देश दिए जाए। इसके साथ ही केन्द्र भी इटरफियर करके किसानों 

को मुआवजा दे, ताकि वहां के किसान अपना जीवन बच सके हमारे 
यहां पानी कौ समस्या काफी है ओर आहोर, जालौर तो एसे गांव 

@, जहां पानी कौ एक बंद तक नहीं 21 मै आपके माध्यम से सरकार 
से निवेदन करता हूं कि वह इस समस्या को निपाने के लिए तुरंत 

कदम उठाए ओर उस एरिया के लिए विशेष पैकेज दे। 

( अनृकाद्। 

सभापति प्रहोदयः श्री आर के सिंह पटेल यह राज्य-सूची 
का विषय है। अगर आप किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय कौ स्थापना 

के लिये कर रहे है तब ठीक है। परन्तु आप राज्य विश्वविद्यालयों 
के लिए कह रहै है। इसे यहां कैसे उठाया जा सकता है। इस 

पर यहां नहीं केवल राज्य की विधान an a ही विचार किया 

जा सकता है। 

[feat] 

श्री आर.के. सिंह पटेल (ae): मै संक्षेप मे अपनी बात 

र्खृगा। 

[ अनुकाद् | 

सभापति महोदयः यह विषय केन्द्र से संबंधित नहीं है। इसे 
आप यहां क्यों उठा रहे हैँ। कृपया मेरी बात Gti यह विषय उत्तर 
प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों कौ स्थापना से संबधित है। राज्य 

विश्वविद्यालय कौ स्थापना राज्य का विषय है, संसद का नही। अगर 
यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बरे मेँ है तब ठीक है। आप इसके 

बारे मेँ बता सकते Zi 

(हिन्दी) 

श्री आर.के. सिंह wee: में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने कौ 

मांग रखना चाहता gl हमारे यहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 

इटरकोलेज से जो छात्र-छात्राएं vest आग जाना चाहती हैँ, उन्हे 

fet कालेज ओर विश्वविद्यालयों मे दाखिला नहीं मिल रहा है, 

जबकि आजकल दाखिलों का दौर चल रहा है। हमारा क्षेत्र, जहां 
से मँ चुनकर आता हू. एक feos हुआ इलाका ZI उस बुंदेलखंड 
मे चित्रकूट मंडल मे एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। उत्तर प्रदेश 

q 19 मंडल है ओर 14 विश्वविद्यालय 21 मेरी सरकार से मांग 
है कि कम से कम एक मंडल या एक कमीश्नरी में एक 
विश्वविद्यालय कौ स्थापना होनी चाहिए ओर चित्रकूट मंडल मेँ एक 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय at स्थापना Bl इससे जो छात्र-छात्राएं 

दाखिला नहीं ले पाती हैँ, हमारा बुदेलखंड जो सुदूर अंचल तक 
फैला हुआ दै, वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने से उन्हें दाखिला 
लेने मे आसानी होगी, एेसी मै केन्द्र सरकार से मांग करता हू 

श्री पना लाल पुनिया (बाराबंकी) : सभापति जी, मै आपका 
आभारी हूं कि आपने मुद्ध एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात 
रखने कां मौका दिया। भारत सरकार द्वारा 1973 में हज सन्सिडी 

देने का निर्णय लिया गया था। यह हज सब्सिडी समुद्र जहाज ओर 
हवाईजहाज के किराए में अतर के बराबर धनराशि होती थी। 

वर्तमान मे यह सन्सिडी ओसतन प्रति यात्री 70.000 रुपये की है। 
मुख्यतः यह हवाई यात्रा का खर्चा है, जो एयर इंडिया को जाता 
21 सन् 2005 से 2010 के बीच यह Gal 2891.71 करोड रुपए 
हुआ, जिसके माध्यम सै 6,40.792 हज यात्री लाभान्वित हुए। मुद्ध 
बताया गया है कि हवाई यात्रा के लिए fen) की at अगर ओपन 
टेडरिग द्वार निर्धारित कौ जाएं तो यह wal वर्तमान के कारण 

एक तिहाई रह जाएगा वास्तव में हज सच्छिडी हज यात्रियों को 

नहीं, बल्कि यह मनमाने तरीके से निर्धारित किराए कौ राशि एयर 

tea को सन्सिडी के रूप में जाती है अनावश्यक रूप से बदनामी 
हज यात्रियो at होती है। अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि भविष्य 
H हज यात्रियों को भेजने के लिए निजी हवाई यात्रा कम्पनीज से 

भी ओपन रंडर कै माध्यम से टिकट द्रे मंगाई जाएं, ताकि हज 

यात्रा के लिए जारी सन्सिडी में अपने आप कमी आ जाएगी। 

श्री सतपालं महाराज (Tea): सभापति जी, मै आपका 
ध्यान उत्तराखंड को वेदना की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हू। 
आजकल देवभूमि उत्तराखंड अतिभौतिक ताप ओर अतिदैविक ताप 
से पीडित है। पहले तो वहां सूखा पदा हुआ om मै केन्द्र सरकार 
से मांग रखता हू कि सूखा राहत उत्तराखंड को प्राप्त होनी चादहिए्। 

लेकिन विगत दस दिनों से वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही हे 
ओर बादल फटने की घटनाएं भी हो चुकौ है, जिससे वहां पर 
काफी नुकसान ओर क्षति ese है उत्तर काशी, चमौली ओर 
रुद्रप्रयाग जिलों मेँ अब तक 862 सडक बह गई zt! 184 पेयजल 
योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गयी हें, 105 मकान व dea जमीनदोज हो 
चुके हैं, 14 मोटरमार्ग व पुल बह गये 21 गंगोत्री राजमार्ग 500 
मीटर पूरा बह गया है, 40 लोग उत्तरकाशी मे ओर दो लोग 
कर्णप्रयाग के अपर बाजार में बह गये हैं, वह्यं पर प्रकृति का 
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कहर Sl बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गगोत्री, जमनोत्री एवं श्री gaps 
साहब कौ यात्रा करने हजारों यात्री रास्ते मे फंसे हुए है। खाने-पीने 
की चीजें, छोटे बच्चों के लिए दूध आदि कौ समस्या पैदा हो गयी 
है, Gat एवं te कौ कमी हो गयी हे। मेँ सरकार को धन्यवाद 
देना चाहुगा कि अभी हमारे प्रधान मत्री जी ने 150 करोड रुपये 
की राशि दी है ओर मिलिदरी से आग्रह किया है कि वहां पर जो 
यात्री फंसे हुए हैँ se वहां से निकाला जाए। मै सरकार से आपके 

माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि सरकार वहां पर कैरोसीन ओंयल 
कौ जो किल्लत हो रही है, बीपीएल ओर एपीएल Ger कौ 
जो कमी हयो गयी है, उसकौ पूर्तिं करे ओर वहां के लोगों का 
विस्थापन करे। 

[ अनुवाद 

श्री कोडिकुननील सुरेश (मावेलीकारा): सभापति महोदय 
धन्यवाद मे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला केन्द्र सरकार के ध्यान 
में लाना चाहता हू जिससे हजारों विद्यार्थी खासकर मेरा राज्य केरल 

के विद्यार्थी प्रभावित हो रहे है। अगस्त 2011 4, भारतीय बैक संघ 
4 शिक्षा के लिए दिये जाने बाले ऋण के माडल में बदलाव किया 
था। भारतीय बैक संघ ओर इसके सभी सहयोगी dat को प्रबंधन 
सीर प्राप्त करने वाले विद्यार्थयों को शिक्षा ऋण देने के लिए हय 
निर्देश दिया गया था कि शिक्षा ऋण देने से पहले विद्यार्थियों कौ 

रोजगार का भी अनुमान लगाया जाना चाहिए। इसने सभी सहयोगी 
dat को यह स्पष्ट किया था किं शिक्षा ऋण के feu केवल 
योग्यता ही एकमात्र मानदण्ड होगा। महोदय, इससे दक्षिण के राज्यों 
जैसे केरल, तमिलनादु, आंध्र प्रदेश, कर्नारक, के सभी विद्यार्थी 

खासकर नर्सिंग छात्रों प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगे। 

पहले न प्रबंधन कोटा था ओरन ही योग्यता कोटा। जो भी 

शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करते थे बैक उन्हें शिक्षा ऋण देते 
थे। भारतीय रिजर्व dae, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वे भी कको 
को निर्देश दिया। भारतीय da संघ ने भारत सरकार तथा रिजर्व 

बैक के निर्देशो का उल्लंघन करके प्रबंधन सीट के लिये ऋण न 

देने का निर्णय किया है। केरल ओर अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को 
प्रभावित कर रहा Zl 

इसलिए मँ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्रालय आगे 

आए ओर भारतीय बैंक संघ को उनका निर्णय वापिस लेने के लिए 
एकं स्पष्ट निर्देश द् अन्यथा हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित 

होगा। 

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): महोदय, मैं श्री 
कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाये गये मामले से संबद्ध करता =I 

सभापति महोदयः अब आप जो भी कहना चाहते है कहे। 
आप उनके साथ स्वयं को संनद्ध न करे, 

श्री आर. थामराईसेलवनः धन्यवाद, सभापति महोदय। महोदय, 
मेँ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहुगा कि 

पिछले वर्ष डीआरडदीओ ने मेरे संसदीय aa, धर्मापुरी में एक रक्षा 

अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने कौ पहल कौ थी। इस कार्य के लिए 
तमिलनाडु रान्य सरकार ने रक्षा अनुसंधान अर विकास संस्थान को 

आवंटित करने के लिए भूमि की पहचान कौ eit डीआरदीओ कौ 

एक टीम ने 25.9.2010 को धर्मापुरी में स्थल का निरीक्षण भी किया 

था ओर इस प्रयोजन के लिए धर्मापुरी तालुक ओर जिले के नेकुजी 

गांव मे 817.56 एकड़ सरकारी जमीन ओर 11.76 एकड़ निजी 

जमीन का चयन किया गया et 

महोदय, धर्मापुरी तमिलनाडु मे ओंद्योगिक रूप से सबसे पिडा 

aa है। यह पहल इस जिले के लगभग 15000 लोगों को रोजगार 
मुहैया कराने का सुनहरा मौका था। राज्य सरकार ओर जिला 
प्रशासन ने (धर्मापुरी) में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए 
Sarat द्वारा asa सभी जानकारी मुहैया करायी थी। तथापि, 
इस महत्वपूर्ण परियोजना कार्यान्वयन कौ गति में तेजी लाने के लिए 
डीआरडीओ की मंजूरी कौ प्रतीक्षा कर रहा है। 

इसलिए, मँ माननीय रक्षा मत्री से अनुसेध wen कि वे 
संबंधित प्राधिकारियों को धर्मापुरी स्थित डीआरदीओ के ऊपर 
उल्लिखित dag की स्थापना हेतु तुरंत मजूर देने का निर्देश दें ताकि 

ओद्योगिक रूप से free इस जिले के लोगों को रोजगार प्राप्त 
हो सके। 

सभापति महोदयः अब सभा कल, 9 अगस्त, 2012 कै 

पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती 2 

सायं 6.50 बजे 

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 9 अगस्त, 2012/18 श्रावण, 
1934 (शक) के yalet ग्यारह बजे तक के लिए 

स्थगित हूर!
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TAT I अताराकित We की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

तारकित प्रश्नो कौ सदस्य-वार अनुक्रमणिका क्र.सं सदस्य का नाम प्रश्न संख्या 

क्र.सं. सदस्य का नाम तारकित प्रश्न संख्या ॥ 2 3 

1. श्री संजय दिना पारील 1 1. श्री ए साई प्रताप 44, 204 

श्री इन्दर सिंह नापधारी 
९ 2. श्री ube. विजयन 43, 78, 150, 203 

2. श्री अशोक कुमार रावत 2 
श्री नारनभाई कछडिया 3. श्री बसुदेव आचार्य 158, 169 

3. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 3 4. श्री अधलराव पाटील शिवाजी 147, 213, 216 
श्री शैलेन्द्र कुमार | 

5. श्री आनंदराव अडसुल 147, 213, 216, 
4. श्री गुरुदास दासगुप्त 4 
5. श्री गजानन ध, बास 5 6. श्री जय प्रकाश अगवाल 53, 78 

श्री आनंदरवे अडसुल 7. श्री हंसराज ग. अहीर 2, 67,161, 208 
6. ड. प्रसन कुमार पारसाणी 6 | 

श्री मनोहर तिरकी 8. श्री अनंत कुमार 92 

7. श्री री.आर. बालू 7 9. श्री अनंत कुमार हेगडे 106, 172 
श्री wx यादवं अगदौ 

10. श्री सुरेश ate 148 
8. श्री संजय भोई 8 

श्री aed डिएस 11. श्री जयवंत गंगाराम आवले 117 

9. श्री जौ-एम. सिददेश्वर 9 12. श्री कीर्ति आजाद 25 
श्रीमती रमा देवी 

10 ot महेन कुमार राय 10 13. श्री गजानन ध. बाबर 147, 213, 216 

शेख सैदुल हक 14. श्री कामेश्वर बैठा 67, 140, 150, 190 

11. श्री कौडिकुननील सुरेश 11 ह 
15. डो. बलीराम 109 

श्री महेश जोशी 

12. श्री भूपेन्द्र सिंह 12 16. श्री अवतार सिह भडाना 134 

al निशिकाति दुबे 17. श्री संजय at 145, 214 
13. श्री भूदेव चौधरी 13 

18. श्री The, fay 154 
14. श्री आर. ध्रुवनारायण 14 

15. श्री कामेश्वर तैटा 15 19. श्री हेमानंद बिसवाल 54, 80 

श्री महेश्वर हजारी 20. श्री faax सिंह बिसवाल 38, 199, 218 
16. श्री प्रदीप माञ्च 16 

श्री हसराज गं, अहीर 21. श्री सी. शिवासामी 42, 202 

17. श्री fay प्रसाद तराई 17 22. श्री हरीश चौधरी 99 
श्री प्रबोध पांडा 

. 23. श्री अरविन्द कुमार det 77, 87, 97 
18. श्री Wel. नाना पारील 18 

श्री नीरज शेखर 24. श्री महेन््रसिंह पी dem 65, 126, 170, 224 

19. श्री मनीष तिवारी 19 25. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 12, 165, 227 
20. ड. मुरली मनोहर जीशी 20 

8 26. श्री एन.एस.वी. चित्तन 146 
श्री दिनेश चन्द्र यादव 
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27. श्री भुदेव चौधरी 218 53. 

28. श्रीमती श्रुति alent 45, 150, 154, 205 54. 

29. श्री अधीर चौधरी 136 55. 

30. श्री वंस गोपाल चोधरी 158, 169 56. 

31. श्री खगेन दास 138 57. 

32. श्री राम सुन्द्र दास 159 58. 

33. श्री गुरदास दासगुप्त 215 59. 

34. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन 160 60. 

35. श्री TA Sal 66 62. 

36. श्री HS. देशमुख 127, 144, 218 63. 

37. श्रीमती रमा देवी 163, 164 64. 

38. श्री आर. ध्ुवनारायण 48, 68, 178 65. 

39. श्री संजय धोत्र 156, 166 66. 

40. श्री आर. धुवनारायण 149, 201 67. 

41. श्रीमती ज्योति धूर्व 13, 151, 184 68. 

42. डो. रामचन्द्र डोम 158, 169 69. 

43. श्री निशिकात दुबे 69, 158, 228 70. 

44. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांकर 93, 168 71. 

45. श्रीमती प्रिया दत्त 141, 162 72. 

46. श्री पी.सी. गद्दीगौद्र 137 73. 

47. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 145, 146, 214, 74. 

48. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल 120 75. 
गाधी 

76. 
49. श्री ए. गणेशमूर्ति 128 2 

50. श्री एल. राजगोपाल 135, 154, 78 

51. श्री डी.बी. we गौडा 114, 147, 173, 9 
217 

52. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 122 80. 
81. 

अनुकध 1 644 

श्री महेश्वर हजारी 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 

श्री बलीराम जाधव 

डा, संजय जायसवाल 

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 

श्री बद्रीराम जाखड़ 

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट 

श्री हरिभारऊ जावले 

श्री नवीन जिन्दल 

श्री प्रहलाद् जोशी 

श्री दिलीप सिंह जुदेव 

श्री सुरेश Heart 

श्री पी. करुणाकरन 

श्री कपिलं मुनि करवारिया 

श्री राम सिंह Hea 

श्री लालचन्द कटारिया 

श्री मलिन कुमार करील 

श्री कौशलेन्द्र कुमार 

डो. HURT किल्ली 

डो. किरोदी लाल मीणा 

श्री मारोतराब सैनुजी कोवासे 

श्री विश्व मोहन कुमार 

श्री पी. कुमार 

श्री aad लागुरी 

श्री पी. लिंगम 

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादेम 

श्रीमती सुमित्रा महाजन 

140, 150, 151, 67 

5, 156, 157, 176 

52 

60 

82 

37, 87 

39, 162, 200 

170 

15, 41, 151 

155, 223 

56, 80 

29, 144, 151, 193 

98 

84, 158 

7, 159, 160 

61, 212 

95 

11, 156, 172 

121 

27, 165, 166, 191 

49 

46, 169 

89, 130 

18 

70, 91, 103 

129 

23, 67, 171, 189 

70, 111 
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82. श्री नरहरिं महतो 216 

83. श्री प्रदीप माञ्ी 75, 216, 219 

84. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 83, 149 

85. श्री जोस के. मणि 16 

86. श्री हरि माड़ी 26, 67, 171 

&7. श्रीमती fas मैक्लोड 73 

8६. श्री दत्ता मेषे 82, 87 

89. श्री अर्जुन राम मेघवाल 3, 80 

90. श्री Thal. मोहन 38, 218 

91. श्री गोपीनाथ AS 70, 77 

92. श्री विलास मुत्तेमवार 88, 116, 159 

9. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरं 123 

4. डो. संजीव गणेश नाईक 142, 143, 213 

०5. श्री नामा नागेश्वर राव 67, 225 

96. श्री ARMs कलछाडिया 13, 151, 170 

97. श्री असादुददीन ओवेसी 22, 50, 168, 207 

9६. श्री पी.आर. नटराजन 8, 180 

99. श्री वैजयंत पांडा 71 

100. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 90, 133, 144 

101. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 145, 146, 214 

102. श्री देवजी एम. पटेल 2 

103. श्री आरके. सिंह पटेल् 118 

104. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 170, 174 

105. श्री बाल कुमार पटेल 72 

106. श्री किसनभाई वी. पटेल 75, 216, 219 

107. श्री हरिन पाठक 126, 170, 174 

108. श्री संजय दिना पारील 142, 143, 213 

109. श्री एरी. नाना पारील 151 

1 2 3 

110. श्रीमती भावना पाटील गवली 93, 168 

111. श्री सी.आर. पारिल 119, 188 

112. श्री भास्करराव बापूराव पाटील 145, 146, 214 

खतगावकर् 

113. श्रीमती कमला देवी परल 33, 162 

114. श्री WHA प्रभाकर 59, 171, 211 

115. श्री प्रेमचन्द Weg 165 

116. श्री पना लाल पुनिया 17, 186 

117. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ 139 

118. श्री एम.के. राघवन 132 

119. श्री अब्दुल रहमान 148, 173 

120. श्री रमाशंकर राजभर 96, 218 

121. at सी. राजेन्द्रन 80 

122. gt THA राजेश 62 

123. श्री पूर्णमासी राम 6, 177 

124. श्री रामकिशन 121 

125. श्री कादिर रणा 40 

126. श्री निलेश नारायण राणे 32, 195 

127. श्री रायापति साबासिवां wa 9, 181 

128. श्री जे.एम. area wie ५4 

129. श्री अशोक कुमार रावत 144, 182 

130. श्री अर्जुन राय 67, 223 

131. श्री रुद्रमाधव राय 54 

132. श्री एम. श्रीनिवासुलु test 4, 230 

133. श्री अनन्त वेकटरामी रेड्डी 26 

134. at के.जे-एस.पी. रेड्डी 2, 175 

135. श्री एम. वेणुगोपाल test 112, 151, 228 

136. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 85, 216 
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137. श्री एस. अलागिरी 99, 130, 153, 228 

138. श्री एस. aed 76 

139. श्री एस. पक्कीरप्पा 14, 185 

140. श्री एस.आर. wae 110, 158 

141. श्री एस.एस. TRL 2, 51, 63, 103 

142. ड. अनूप कुमार साहा 158 

143. श्री ए. सम्पत 79 

144. श्रीमती सुशीला सरोज 67, 93, 140, 150, 
151 

145. श्री तथागत सत्पथी 131 

146. श्री हमदुल्लाह सईद 22, 188 

147. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 74, 149 

148. श्री अर्जुन चरण सेदी 84, 162 

149. श्री जगदीश शर्मा 88, 159 

150. श्री नीरज शेखर 152, 153, 154, 221 

151. श्री सुरेश कुमार शेटकर 28, 192 

152. श्री राजू शेट्टी 149 

153. श्री Wet welt 71, 115 

154. श्री जी.-एम. सिद्देश्वर 179 

155. Si. भोला सिंह 214, 

156. श्री भूपेन्द्र सिंह 149, 209 

157. श्री इन्यराज सिंह 167, 229 

158. श्री जगदानंद सिंह 67, 113 

159. श्री के.सी. सिंह ‘aren’ 30, 141, 162, 194, 
213 

160. श्री महाबली सिंह 80, 151, 20 

161. श्रीमती मीना सिंह 144, 156, 218, 

228 
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162. श्री राधा मोहन सिंह 161, 171 

163. ड. Tyas प्रसाद सिंह 124 

164. श्री रतन सिंह 91, 167 

165. श्री रवनीत सिंह 67, 107, 151 

166. श्री सुशील कुमार सिंह 19 

167. श्री उदय सिंह 31, 152 

168. श्री यशवीर सिंह 152, 153, 154, 
221 

169. श्री राजीव रजन सिंह उर्फ 172 

ललन सिंह 

170. राजकुमारी रत्ना सिंह 87, 163 

171. श्री उदय प्रताप सिंह 70, 90, 144 

172. श्री विजय बहादुर सिंह 77, 87, 97 

173. डो. संजय सिंह 70, 229 

174. श्री राजय्या सिरिसिल्ला 21, 187 

175. St. किरीर प्रेमजीभाई सोलंकी 100, 170, 218 

176. श्री ई.जी. सुगावनम 36, 136, 154, 198 

177. श्री के. सुगुमार 1, 151, 226 

178. श्रीमती सुप्रिया सुले 142, 143, 213 

179. श्री कोडिकुननील सुरेश 147, 148, 217 

180. श्री एन. चेलुवरया स्वामी 55, 144, 210 

181. श्री मानिक टैगोर 67, 105 

182. श्रीमती अन्नू रन्डन 35, 197 

183. श्री लालजी रन्डन 70, 108 

184. श्री अशोक daz 10, 183 

185. श्री fay प्रसाद तराई 220 

186. श्री सुरेश काशीनाथ aan 68 

187. श्री मनीष तिवारी 222 
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188. श्री जगदीश ठाकोर 58 

189. श्री अनुराग सिंह ठाकुर 37, 162, 221 

190. श्री आर. भामराईसेलवन 47, 129, 206, 214 

191. श्री the). थमस 24 

192. श्री मनोहर तिरक 83, 149 

193. श्री भीष्म शंकर उर्फ 156 

कुशल तिवारी 

194. श्री लक्ष्मण gg 15, 80, 87 

195. श्री शिवकुमार उदासी 125, 156, 157 

196. श्रीमती सीमा उपाध्याय 67, 140, 150, 151, 

171 

197. श्री हर्षं वर्धन 106, 155 

198. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 164, 170 

199. St पी. वेणुगोपाल 81, 129 

अनुकध 650 
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200. श्री सज्जन वर्मा 86 

201. श्रीमती ऊषा वर्मा 67, 140, 150, 151, 

171 

202. श्री वीरेन्द्र कुमार 78 

203. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ 156, 157 

204. श्री पी. विश्वनाथन 89 

205. श्री भाउसाहेव राजाराम वाकचौरे 101, 171 

206. श्री सुभाष awa वानखेडे 102, 156, 166 

207. श्री अंजनकुमार एम. यादव 153 

208. श्री wx यादव 147, 213, 216 

209. श्री दिनेश चन्द्र यादव 67 

210. प्रो. रंजन प्रसाद् यादव 77, 221 

211. श्री हुक्मदेव नारायण यादव 104 

212. योगी आदित्यनाथ 64, 218 
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प्रधान मत्री 

परमाणु ऊर्जा 

कोयला 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 

वित्त 

मानव संसाधन विकास 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन 

योजना 

अंतरिक्ष 

प्रधान मत्री 

परमाणु ऊर्जा 

कोयला 

संचार ओर सूचना प्रद्योगिकौ 

वित्त 

मानव ससाधनं विकास 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन 

योजना 

अंतरिक्ष 
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ताराकित प्रश्नों की यक्रलय-वार अनुक्रयणिका 

5, 6, 15, 19, 20 

7, 8, 14, 16, 17 

अताराकित प्रश्नों की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

6 

35, 47, 63, 129, 181, 214 

12, 31, 54, 61, 65, 67, 72, 74, 89, 109, 116, 126, 127, 

144, 158, 169, 170, 171, 174, 182, 208, 218, 220, 222 

4,9, 15, 24, 34, 37, 70, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 94, 110, 

124, 130, 140, 146, 147, 154, 161, 165, 167, 178, 195, 225 

3, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 28, 32, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 

49, 51, 52, 56, 57, 73, 76, 77, 83, 85, 88, 92, 97, 100, 

102, 107, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 125, 134, 137, 145, 

153, 168, 175, 184, 189, 190, 192, 199, 200, 205, 2012, 

215, 219, 221, 223, 224 

1, 2, 5, 7, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 42, 46, 53, 55, 59, 

64, 66, 68, 69, 71, 75, 89, 90, 96, 98, 103, 104, 108, 112, 

132, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 

152, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 179, 

185, 188, 194, 198, 201, 202, 207, 209, 210, 211, 213, 226, 
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